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 पी  क्त

 15,
 के  स्थान

 पृष्ठ  9  और  ।।,  केਂ  दे  क्थान_पर  मेंਂ  पद्धिंये  ।
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 पढ़िये  |
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 सिदनालਂ

 पृष्ठ  299,  नीचे  से  ीक्‍्त  12,  के  स्थान_पर

 पृष्ठ  214,  पी  कत  ।।,  इन्द्रजीन  गुप्तਂ  दे  स्थान_पर  इन्द्रजीत  गुप्तਂ

 पृष्ठ  221,  पी  क्त  4,  के  स्थान_पर  पड़िये



 पृष्ठ  509,  नीचे  ये  पीक्‍्त  16,  हरि  दृष्णा  शा स्त्रीਂ  स्थान_पर

 हरि  वृष्ण  शा  स्त्रीਂ  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  312,  नीचे  से
 पीक्त  10,  वे  स्थान पर  पढ़िये  ।

 पृष्ठ  351,  पीक्‍त  16,  वक्म  पुरुत्तनोमनਂ  स्थान_पर  वक्‍म

 पुरुषों  त्तमनਂ  पढ़िये  ।

 पृज्ठ  347,  पीक्त  15,  “5796/88"  के  स्थान  पर  “5799/88"  पढ़िये  ।
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 लोक  सभा  बजे  म०  १०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन

 शो  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  उन्हें  क्या  हुआ--राज्य  सभा  के  चुनावों  का  बुखार  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  अच्छा  फीवर  हो  हो  सकता  है  ।

 ]
 थो  अनिल  बसु  :  सदन  से  बाहर  संसद  से  अतिरिक्त  कोई  कार्य  चल  रहा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसदेतर  नहीं  यह  संसदीय  यह  संसद  से  सम्बन्धित
 ठीक  है  ।

 अपने  साथी  चंम्बर  की  बात  खुशी  से  कबूल  करो  ।

 डनमाक  के  संतदोय  प्रतिनिधिमंडल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सर्वत्रथम  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 अपनी  ओर  से  और  सदन  के  सदस्यों  की  ओर  से  मुझे  डेतमार्क  संसद  के  अध्यक्ष  महामहिम  श्री
 रवेन्ड  जेकोब्सम  और  डेतमाक  संत्दीय  प्रतिनिधिमंडल  के  जो  भारत  की  यात्रा  पर  आए
 का  स्वागत  करते  हुए  खुशी  हो  रही  है  ।

 प्रतिनिधिमंडल  के  अन्य  सदस्य  हैं  ।

 1.  श्री  नुड  उपाध्यक्ष

 2.  श्रीमती  लिली  यह  भी  उपाध्यक्ष  हैं

 3.  श्री  पाल  यह  भी  उपाध्यक्ष  हैं

 4.  श्रो  ओले  विग  दूपरे  उपाध्यक्ष  ।

 आप  यह  एक  बहुत  उच्च  शक्त  प्राप्त  प्रतिनिधिमंडल  है  ।



 मोखिक  उत्तर  28  1988

 श्री  डो०  एन०  रेडडो  :  हम  उनका  अनुसरण  क्यों  नहीं  करते  ?

 दिनेश  गोस्वासों  :  क्या  उन  सबको  लाने  के  लिए  आपकी  ओर  से  कोई  घड़यन्त्र  किया

 गया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कई  बार  कुछ  बातें  होती  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  मित्रों  के  साथ  अच्छे  संबंध  बता  कर  रखने  का  क्‍या  अथं  होता  अब  आप  हसे  समझ्िए  ओर

 महसूस  कीजिए  ।

 श्री  अताउरहमान  :  हम  ओर  उपाध्यक्ष  बना  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  इशारा  समझ  लिया  ठोक  है  ।

 प्रतिनिधिमंडल  रविवार  27  1988  को  दिल्‍ली  पहुंचा  ।  इस  समय  शिष्टमंडल  के  सदस्य
 स्पेशल  बाकत  में  बंठ  हुए  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  देश  में  उनका  प्रवास  आनन्ददायक  और  लाभप्रद

 हो  ।  हम  उनके  माध्यम  से  डंतमा्क  की  प्रधान  सरकार  ओर  वहां  के  मित्र  लोगों  को  भी

 बधाई  ओर  शुभकामनाएं  भेजते

 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 पशुओं  में  खर  मोर  मुंह  को  बोमारो

 ]

 "471.  श्री  एम०  रघुमा  :
 शो  सोताराम  जें०  गावलो  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संकर  और  अधिक  दूध  देने  वालो  गायों  ओर  भेंसों  तथा  अन्य  प्रकार  के  घरेलू  पशुओं
 में  खुर  और  मुंह  की  बीमारियां  अधिक  होती  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  पुरे  कृषक  समुदाय  को  प्रति  वर्ष
 500  करोड़  रुपये  की  हानि  होती

 क्‍या  खुर  और  मुंह  की  बीमारी  के  कौटाणुओं  का  पता  लगाने  और  इस  बीमारी
 के  इलाज  के  लिए  भारतीय  परिस्थितियों  के  अनुरूप  बेहतर  टीका  विकसित  करने  के  लिए  कोई  अध्ययन
 किया  गया

 !

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 बीमारी  की  रोकथाम  ओर  कृषकों  को  होने  वाला  नुकसान  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय
 किए  गए  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  अस्बो  इयाज  लाल

 से  एक  विवरण  पत्र  सभा  पदल  पर  रख  विया  गया

 न
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 (%)  विदेशी  ओर  संकर  प्रजनित  गोपशुओं  को  खुरपका  तथा  मुंहपका  रोग  का  अधिक  खतरा

 होता  जबकि  देशी  भैसों  और  अन्य  पालतू  पशुओं  को  इस  रोग  का  खतरा  कम  होता
 एक  अनुमान  के  इस  रोग  के  कारण  होने  वाली  आथिक  हानि  510  करोड़  रुपए  है  ।

 हां  ।

 भारत  में  ख्‌ रपका  तथा  मुंहपका  रोग  के  वाहरस  की  किस्म  का  पता  लगाने  के  बारे  में  अध्ययन
 1943  से  किए  जा  रहे  बीमार  पशुओं  के  लिए  गए  नमूनों  के  विश्लेषण  के  आधार  उत्पादक

 वाइरस  किसमें  ओर  के  रूप  में  अभिज्ञात  की  गई  हैं|  इन  भध्ययनों  के

 इन  वाइरस  किस्मों  को  सम्मिलित  करते  हुए  चतुः  संपोजिक  ओर  एक  संयोजक  टीके  बनाए  जा

 रहे  हैं  ओर  देश  में  उपयोग  किए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  एक  योजना  के  अन्तगंत  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  ओर  कृषि
 श्रमिकों  क ेलाभ  के  लिए  50  प्रतिशत  राजसहायता  प्राप्त  टीकों  की  व्यवस्था  की  गई  ताकि  वे
 अपने  संकर-प्रजनित  और  बहुमूल्य  देशी  भेंसों  और  भेड़ों  को  खुरपका  तथा  मुंहपका
 रोग  से  रक्षा  कर  देश  के  चार  सुदूर-दक्षिण  जिलों  में  रोग  मुक्त  क्षेत्र  कायंक्रम  के  अन्तगंत  तथा

 कर्नाटक  ओर  केरल  के  15  जिलों  में  जिसका  केन्द्र  नीलगिरी  को  बताया  गया  छुरपका
 तथा  मुंहपका  रोग  की  मार्गदर्शोी  परियोजना  के  रूप  में  बड़े  पैमाने  पर  निःशुल्क  टीके  लगाए  जाने  को  भी
 व्यवस्था  है  ।

 शो  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  रोग  वर्ष  1943  से  भारत  में  फैला

 हुआ  वर्ष  1943  से  इस  सम्बन्ध  में  अध्ययन  किया  जा  रहा  कितु  इसके  कोई  लाभप्रद  परिणाम

 नहीं  निकले  मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  देश  से  इस  रोग  के  उन्मूलन
 के  लिए  कौन-कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  रेड्डी  आज  के  सभी  प्रश्न  अधिकतर  कृषि  मंत्रालय  और  डेरी  विभाग
 से  संबंधित  इसलिए  यहां  उनके  विशेषज्ञ  भी  उपस्थित  हैं*'****

 थभो  एस०  रघधुमा  रेडडो  :  यह  अनुसंधान  करने  के  लिए  भारत  में  कितने  अनुसंधान  संस्थान
 पित  किए  गए  हैं  ?

 झो  द्याम  साल  यादव  :  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  को  ठीक  सूचना  नहीं  मिली  ऐसा

 नहीं  है  कि  इस  मामले  में  वृद्धि  हो  रही  है  ।  अपितु  कुछ  समय  से  इसमें  कमी  हो  रहो  है  ।  बषं  1975  में

 इनकी  संख्या  करीब  2,76,209  थी  और  इसमें  709  पशुओं  की  मृत्यु  हुई  ।

 1980  में  ऐसे  1,92,116  मामले  सामने  आए  और  1,016  पशुओं  को  जानें  वर्ष
 1985-87  5-87  में  मामलों  की  ओसतन  संख्या  कम  होकर  98,934  रह  गई  भोर  केवल  425  पशुओं  की

 मृत्यु  हुई  ।

 इस  पर  प्रभावी  रूप  से  नियंत्रण  किया  जा  रहा  है  ।  हमने  पहली  बार  दक्षिण  जोन  के
 जिलों  को  लिया  नोलगिरी  के  आस-पास  करीब  13  जिले  ओर  केरल  में  3  जिले  ओर  तमिलनाडु
 में  ]  जोन  लिया  गया  है  ताकि  इस  रोग  का  उन्मूलन  किया  जा  सके  ओर  एक  बहुत  बड़ी  योजना  बनाई
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 गई  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  केन्द्र  स ेकरीब  3.5  करोड़  रुपये  खर्च  किए  गए  हैं  ओर  राज्य
 सरकार  भी  इतनी  ही  राशि  खर्च  कर  रही  है  ।  सातवीं  योजना  में  जोन  को  रोगमुक्त  करने  के  लिए
 केन्द्रीप  क्षेत्र  में  2 करोड़  का  प्रावधान  किया  गया  है  और  राज्य  सरकार  द्वारा  भी  इतनी  राशि  का
 प्रावधान  रखा  गया  इसका  अर्थ  होगा  कि  इन  रोगों  के  उन्मूलन  के  लिए  करीब  11  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  रखा  गया  है  |

 थी  एस०  रघुमा  रेडडो  :  आंध्र  प्रदेश  को  छोड़कर  दक्षिण  राज्यों  में  टीके  के  लिए  अनुसंधान
 संस्थान हैं  ।  उन्होंने  अपने  उत्तर  3  राज्यों  का  जिक्र  किया  केरल  और  तमिलनाडु  ।  आंध्र
 प्रदेश  के  बारे  में  आपका  क्या  विचार  है  ?  दक्षिणी  प्रदेश  के  चोथे  राज्य  की  सूची  से  अलग  क्यों  किया
 गया  है  ?  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  इस  टीके  को  विकसित  करने  के  लिए  अनुसंधान
 संस्थान  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 झी  ध्याम  लाल  यादव  :  आंध्र  प्रदेश  को  अलग-धलग  रखने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  लेकिन

 चूंकि  ये  स्थान  दक्षिणी  भाग  में  इसलिए  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  पहले  भाग  से  काम  शुरू
 किया  जाए  ।”  ओर  धीरे-धीरे  हम  अन्य  क्षेत्रों  तक  जायें  ।

 दूसरा  कारण  यह  था  कि  पत्तन  से  मांस  ओर  अन्य  वस्तुओं  कर  निर्यात  किया  जाता  था  ।

 इसलिए  पहले  उन  क्षेत्रों  को  मुकत  करना  था  ।  इसलिए  ऐसा  किया  गया  ओर  ऐसे  के-द्र  इन  रोगों  का
 पता  लगा  रहे  हैं  तथा  हसके  विषाणुओं  का  पूरे  देश  में  पता  लगा  रहे  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  को  सूची  से  बाहर
 रखने  में  ऐसी  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।

 भरी  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  ऐता  कोई  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  है  ?  केवल  आंध्र  प्रदेश  को  ही  क्‍यों  छोड़ा  गया  ?

 शो  इवाम  लाल  यादव  :  जेसाकि  मैंने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  हम
 केन्द्र  द्वारा  50  प्रतिशत  तक  अग्निम  धन  देते  50  प्रतिशत  घनराशि  राज्य  सरकार  देती  इस
 योजना  में  आंध्र  प्रदेश  भी  शामिल  है  |

 थो  मदन  पांडे  :  उत्तर  भारत  में  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंइस  तरह  का  रोग  बड़े  पैमाने  पर

 पशुओं  को  हो  जाता  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  बया  मंत्री  महोदय  बताएंगे  कि  क्या  उत्तर
 भारत  में  भो  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  पशुओं  को  राहत  देने  क ेलिए  इस  तरह  की  कोई  योजना  शुरू  की
 गई  है  ?

 मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्द  यह  है  क्या  यह  पशुओं  को  होने  वाला  एक  विशेष  किस्म  का  रोग
 भया  मन्त्री  महोदय  किसी  तरह  का  टीका  आदि  विकसित  करने  के  लिए  कुछ  वंज्ञानिकों  को  नियुक्त

 करेंगे  ताकि  इसके  लिए  भी  निवारक  उपाय  किए  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इनमें  से  केवल  किसी  एक  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जा  सकता  है  ।

 को  श्याम  लाल  यादव  :  यह  एक  संक्रामक  रोग  है  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  इस  देश  में
 इसकी  जानकारी  सबको  है  और  लोग  अपने  परम्परागत  तरीकों  से  इसका  इलाज  करते  रदे  हैं  ।  यह  रौग
 विदेशी  जानवरों  में  अधिक  होता  है  ।  अन्य  मामलों  में  यह  इतना  खतरनाक  नहीं  है  ।  मैंने  कहा  है  कि
 जहां  तक  इस  योजना  का  संबंध  है  सातवों  पंचवर्षीय  ग्रोजना  में  हूम  11  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  कर
 रहे  इसमें  उत्तरो

 राज्य  भी  भा  जाते  ऐसा  नहीं  है  कि  केवल  दक्षिणी  राज्यों  को  लिया  गया  है  ।
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 वहां  टीका  उपलब्ध  नि:संदेह  यह  अधिक  महुंगा  है  ।  एक  खुराक  की  कीमत  2.50  से  3  रुपए  तक

 लेकिन यह  योजना  भी  शुरूकी  जा  रही  छोटे  सीमांत  कृषकों  ओर  जिन्हें  आई०
 आर०  डी०  पी०  योजना  और  एस०  एल०  बी०  पी०  योजना  के  अन्तर्गत  ये  यायें  ओर  अन्य  पशु  मिलते

 को  भी  कुछ  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  तरह  उनकी  भी  सहायता  हो  जाती

 थ्रो  पो०  कुलनदईबेल  :  कहा  जाता  है  पशु  किसान  का  धन  लेकिन  वास्तव  में

 समूचे  भारत  में  सूसे  के कारण  किसानों  को  कठिनाई  हो  रही  है  ओर  पशुओं  के  लिए  चारा  नहीं  है  ।

 पशुओं  के  लिए  उचित  चारा  उपलब्ध  नहीं  है  अधिकांश  पशुओं  को  खुरपका  और  मुंहपका  रोग  का  होना
 सामान्य  बात  तमिलनाडु  में  पशु-चिकित्सा  कालेज  जो  एक  शताब्दी  पुराना  जो  कोयम्बटूर
 कृषि  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  उप्तमें  आनुवंशिकी  विभाग  है  ओर  वह  आनुवंशिकी  विभाग  भी  80
 ब्ष  से  अधिक  पुराना  वे  वास्तव  में  खुरपका  और  मुंहपका  रोगों  के  बारे  में  अनुसंधान  कर  रहे  हैं
 भोर  इनके  लिए  सही  टीका  विकसित  कर  रहे  मेरा  प्रश्न  है  क्या  तमिलनाडु  में  कोई  अनुसंधान
 विभाग  बताया  जा  सकता  है  ?  मैं  यह  इसलिए  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  हमारा  विश्वविद्यालय  तथा
 चिकित्सा  कालेज  सबसे  पुराना  दूतरी  बात  गौ-वध्च  के  बारे  में  आजकल  गौ-वध  आम  बात  हो
 गई  इसका  कारण  वतंमान  सूखे  की  स्थिति  है  और  साथ  ही  गो-वध  से  उन्हें  मधिक  भाय  हो  रही
 यही  कारण  है  कि  अधिकांशतः  सभी  स्थानों  पर  ग्रौ-वध  पशु-वध  किया  जा  रहा  इसलिए  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  गो-वध्च  पर  प्रतिबन्ध  गायों
 को  पवित्र  माना  जाता  हम  गाय  को  ईश्वर  के  समान  मानते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुलनदईवेलू  आपका  प्रश्न  महत्वपूर्ण  लेकिन  यह  इस  प्रश्न  के  दायरे
 से  बाहर

 श्री  पो०  कुलनदई बेल  :  वह  संबद्ध  मंत्रालय  से  सिफारिश  कर  सकते  उन्हें  पशुओं  को  बचाता
 मेरे  अनुपूरक  प्रश्न  का  पहला  भाग  अनुसंधान  स्कंध  से  संबंधित  क्या  तमिलनाडु  में  अनुसंघान

 स्कंध  बनाया  जा  सकता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यादव  कृपया  उनके  सुझाव  पर  विचार  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपके  सुझाव  पर  विचार

 को  पो०  कुलनबईवेल  :  मैंने  यह  पूछा  था  कि  वया  एक  अनुसंधान  स्कंध  बनाया  जा  सकता  है  ।

 उन्हें  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  देने  दीजिए  ।  इसे  बिना  उत्तर  दिए  मत  छोड़िए  ।

 श्री  इधाम  लाल  यादव  :  अनुसंधान  कार्य  वहां  पहले  ही  से  चल  रहा  है  और  हमने
 वायरस  का  पता  लगा  लिया  यह  एक  सामान्य  बात  है  कि  यह  वायरस  बदलता  रहता  उस

 तरह  से  हमने  वायरस  का  पता  लगा  लिया  उसमें  कोई  परेशानी  नहीं  हमारे  पास  इसके  लिए
 आवश्यक  टीके  के  निर्माण  को  पर्यात्त  अधिष्ठापित  क्षमता  हमारे  पास  इसको  क्षमता  कुल
 मिलाकर  467  लाख  ख्राकें  बनाई  जा  सकती  लेकिन  इस  समय  हम  केवल  155  लाख  खुराकों  का

 ही  इस्तेमाल  कर  सकते  हैं  ।  ऐसा  अनुसंधान  कार्य  या  उसके  लिए  सुविधा  की  कमी  नहीं  है  ।

 देश  में  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ।

 थी  सम्रताव  रथ  :  मैं  मन्‍त्री  महोदय  से  एक  बात  जानना  चाहता  हूं  ।  चूंकि  एक  राज्य
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 से  दुमरे  राज्य  में  टीका  लाने  ले  जाने  में  काफी  वक्‍त  लग  जाता  इससे  उसका  प्रभाव  भी  कम  हो  जाता

 है  ।  उड़ीसा  में  इस  रोग  से  बहुत  पशु  प्रभावित  हुए  इसलिए  क्‍या  मन्त्री  महोदय  देखेंगे  कि  एक  केन्द्र

 उड़ीसा  में  बल्कि  उड़ीसा  के  कृषि  विश्वविद्यालय  के  पशु-चिकित्सा  कालेज  में  बनाया  जाए  ?

 झो  दयास  लाल  यादव  :  मैं  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  हूं  कि  देश  में  यह  टीका  बनाने

 वाली  4  हकाइयां  हमारी  कुल  क्षमता  467  लाख  खुराकें  बनाने  की  है  और  खपत  155  लाख

 खुराकों  की  इसलिए  इस  समय  क्षमता  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हमारे  पास  क्षमता

 मेरे  माननीय  सहयोगी  ने  उड़ीसा  का  जिक्र  किया  वहां  भी  यह  रोग  लेकिन  अन्य

 गत  तरीकों  के  द्वारा  भी  पशुओं  का  इलाज  किया  जाता  उसमें  कोई  परेशानी  नहीं

 उत्तर  प्रदेक्ष  के  प्ृतीय  जिलों  में  गोदामों  का  निर्माण

 +475,  श्री  हरोधा  रावत  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  प्न्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उनके  मन्‍्त्रालय  ने  देश  के  पर्वतीय  जिलों  में  खाद्यान्न  भण्डारण  की  अधिक  सुविधा
 उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों

 में  ऐसे  गोदामों  का  निर्माण  किया  जाना

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 कया  चालू  वर्ष  के  दोरान  इन  गोदामों  का  निर्माण  किया  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  भम्त्रो  डो०  एल०  से  (2)  एक
 विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 मंत्रालय  ने  उत्तर  हिमाचल  जम्मू  ओर  कश्मीर  तथा  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  के

 पहाड़ी  जिलों  में  अतिरिक्त  खाद्यान्न  भण्डार  सुविधाएं  सुजित  करने  के  लिए  प्रस्ताव  तंयार  किए

 हां  ।  हे

 से  (2)  उपयुक्त  स्थान  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होना  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान

 नए  निर्माण  कार्यों  पर  प्रतिबन्ध  होना  पिथोरागढ़  ओर  अल्मोड़ा  में  निर्माण  कार्य  शुरू  करने  में  मुख्य
 बाघाएं  पिथोरागढ़  में  अब  भूमि  व्यवस्था  कर  ली  गई  है  ओर  भारतीय  छाद्य  निगम  द्वारा  निर्माण
 करने  के  लिए  नए  निर्मण  कार्यों  पर  प्रतिबन्धों  में  ढ़ील  दे  दी  गई  है  ।  आशा  है  कि  यह  क्षमता  सातवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पूरी  कर  ली  जाएगी  ।  अल्मोड़ा  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  भाण्डागार  निगम
 ने  निर्माण  कार्य  शुरू  किया  है  और  आशा  है  कि  इसे  1988  के  दोरान  पूरा  कर  लिया

 भी  हरीत  रावत  :  अध्यक्ष  अनाज  का  भंडारण  हमारे  लिए  बहुत  बड़ी  समस्या  मैं
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 माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  भंडारण  को  क्षमता
 पंदा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  भोर  देश  में  जो  दूरदराज  के  अंचल  हैं  उनके  लिए  क्‍या  विशेष  प्रावधान
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  वह  करने  जा  रहे  हैं  ?

 भरी  डो०  एल०  बंठा  :  समूचे  यू०  पी०  हिल  एरिया  में  अभी  80  हजार  मीट्रिक  टन  की  भंडारण
 क्षमता  11  सेट  में  इस  प्रोग्राम  के  तहत  45  हजार  टन  पहले  फेज  में  और  बाकी  दूसरे  फेज  में
 स्टोरेज  कंपेसिटी  बनाई  जाएगी  ।  इसमें  खासकर  हिल  एरिया  में  बाजपुर  नेनीताल  में  10  हजार  टन

 कपेसिटी  एस०  सी०  आई०  के  द्वारा  निर्मित  जिसमें  जमीन  अभी  एक्वायर  कर  ली  गई  है  और
 दो  फेज  में  5,  5  हजार  टन  का  यह

 पिथौरागढ़  में  जमीन  प्राप्त  करने  की  बड़ी  कठिनाई  मगर  अब  जमीन  उपलब्ध  हो  गई  है
 और  उसमें  एस्टीमेट  तंयार  किया  जा  रहा  है  और  वहां  काम  शुरू  किया  जाएगा  ।  टनकपुर  में  नंनीताल
 में  सी०  डब्लू०  सी०  के  जरिए  10  हजार  टन  की  कंपेसिटी  का  स्टोरेज  बनाया  उसी  प्रकार

 में  भी  10  हजार  टन  कंपेसिटी  का  स्टोरेज  तेयार  किया  जाएगा  ।  पौड़ी
 गढ़वाल  में  भी  5  हजार  टन  और  हलद्वानी  में  10  हजार  किष्छापुर  में  10  हजार
 अल्मोड़ा  में  5  हजार  गोपेश्वर  चमोली  में  2500  टन  और  नये  में  2500
 टन  कंपेसिटी  का  स्टोरेज  तेयार  किया  जाएगा  ।

 झो  हरोश  अध्यक्ष  मुझे  इस  बात  की  बड़ी  खुशो  है  कि  पहली  बार  प्रश्नोत्तर  काल
 में  मुझे  किसी  मंत्री  को  उनके  उत्तर  के  लिये  धन्यवाद  देने  का  मोका  मिला  ।

 मैं  यहू  जानना  चाहता  हूं  कि  पदव॑तीय  क्षेत्रों  में  जो  भंडारण  की  व्यवस्था  पैदा  किये  जाने  की
 बाबत  उसमें  विशेष  तोर  से  अल्मोड़ा  ओर  पिथौरागढ़  में  कया  यह  स्टोरेज  व्यवस्था  इस  पंचवर्षीय
 योजना  के  अंत  तक  बनकर  तैयार  हो  जाएगी  ?

 थी  डो०  एल०  बेठा  :  जी  वही  पहले  फंज  से  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  काम  पूरा
 होगा  ।

 शो  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  देश  में  बहुत  से  ऐसे  हिस्से  हैं  जहां  खासकर  अकाल
 ओर  बाढ़  की  स्थिति  में  बड़ी  कठिनाई  हो  जाती  और  वहां  राशन  पहुंचाना  मुश्किल  हो  जाता  है  ।
 क्या  माननीय  मंत्री  जी  सदन  को  आश्वस्त  करेंगे  कि  ऐसी  विशेष  प्राबलम  वाले  इलाके  जोडछि  पहाड़ी
 क्षेत्रों  में  जैसे  ट्राइबल  एरिया  सादक्लोनिक  एरिया  है  ओर  इस  तरह  से  तमाम  एरिय:ज  जिनमें

 बड़े  पहाड़ी  क्षेत्र  हो  जो  छोटे  पहाड़ी  क्षेत्र  हैं  जैसे  मध्य  प्रदेश  में  कर्नाटक  में  हैं  दक्षिण  में  हैं  या

 जहां  भी  क्प्रा  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ऐसी  जगहों  में  जहां  कठिनाई  भाती  वहां  गोदाम  बनाने
 के  लिए  आप  कोई  योजना  बनायेंगे  या  आपकी  ऐसी  कोई  योजना  बनी  हुई  है  ?

 श्री  डो०  एल०  बंठा  :  अध्यक्ष  हमारे  यहां  यह  बराबर  कोशिश  रहती  है  कि  जहां  कोई
 आकस्मिक  दुर्घटना  या  कोई  प्राकृतिक  विपदा  आ  गई  वहां  अन्न  पहुंचाने  में  कोई  कठिनाई  न  आने

 ऐसी  जगहों  की  हम  पहले  से  एक  योजना  तैयार  कर  लेते  माननीय  सदस्य  ने  अभी  जिन

 जगहों  का  जिक्र  किया  वहां  पर  भी  हम  ऐसी  योजना  पर  विचार  करेंगे  ।

 थ्रो  बोरेनड  सिह  :  अध्यक्ष  अभी  जो  आंकड़े  प्राप्त  हुए  हैं  उसके  अनुसार  हम  किसान  को

 गेहूं  की  खरीद  के  172-173  रुपये  देते  हैं  जबकि  एक  बोरे  पर  102  रुपया  कास्ड  आतो  कया  मंत्री

 ?
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 महोदय  कोई  ऐसी  स्क्रीम  बताता  चहेंगे  जिममें  स्टोरेज  की  सुविधा  किसान  के  ही  पास  रखें  ओर  जितने

 दिन  उनके  पास  वह  सामान  उसका  ब्याज  जो  आये  वह  देते  रहें  ताकि  दो  हजार  करोड़  की
 मर  सवसिडी  जो  कि  एफ़र०  सी०  आई०  कंज्यूमर  के  नाम  से  लेता  उत्तको  बहुत  हृद  तक  बचाया  जा
 सके  ओर  उसके  बदले  में  किसान  को  उसका  फायदा  हो  सके  ।

 श्रो  डो०  एल०  दंठा  :  अध्यक्ष  एक  योजना  चलायी  जा  रही  है  जिसमें  बेंक  की  और  से
 किसानों  को  अउनी  भंडारण  क्षमता  बनाने  की  सुविधा  दी  जाती  है  ।

 श्री  बोरेन्द्र  तह  :  यह  मेरा  प्रश्न  नहीं  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  पूछना  चाहते  हैं  कि किसान  अगर  अनाज  रख  सकता  हो  ओर  उसके  पास

 बह  भंडार  की  जगह  हो  तो  उसके  पास  वह  अनाज  रख  दिया  जाये  और  बाद  में  जब  लेना  हो  तो  ब्याज

 दे  दिया  इसके  साथ  ही  उसे  अनाज  रखने  की  सुविधा  भी  दी  बाकी  खर्चे  के  बारे  में

 इन्होंने  यह  पूछा  है  कि  वह  प्रतिशत  के  हिसाब  से  उन्हें  द ेदिया  जाए  ।

 श्री  डो०  एल०  बंठा  :  माननीय  सदस्य  को  तरफ  से  जो  सुझाव  आया  है  उस  पर  हम  विचार

 श्रो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  पसीना  बहा  कर  किसतान  अनाज  पैदा  करता

 मैंने  अपनी  आंखों  से  अनाज  को  बरबाद  होते  हुए  देखा  है  |  रेलवे  के  ओपन  वंगनों  में  जब  वह  अनाज
 जाता  है  तो  वह  बरबाद  होता  है  और  प्लेटफार्मों  पर  महीनों  तक  पड़ा  रहने  की  वजह  से  बरबाद  होता

 यही  हालत  मंडियों  व  गोडाउन्स  में  मैं  माननोपर  मंत्री  जो  से  यह  पृछना  चाहता  हूं  कि

 एक  साल  में  कितने  टव  अताज  की  बरबादी  होती  है  और  एफ०  सी०  आई०  टोटल  कितने  प्रतिशत

 खरोदता  है  ।

 श्री  डी०  एल०  बंठा  :  अध्यक्ष  इसके  लिए  अलग  से  प्रश्न  पूछा  जाये  ।

 भी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  यह  तो  बड़ा  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अलग  से  सवाल  करके  पूछिए  ।

 श्री  राम  पूजन  पटेल  :  अध्यक्ष  खाद्यान्न  भंडारण  के  लिए  बड़ी  व्यवस्था  सरकार  ने  की

 है  लेकिन  साग-सब्जी  के  लिए  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  ज॑से  कि  इस  समय  आलू  का  समय

 है  और  सरकार  ने  घोषित  किया  है  कि  60-70  रुपये  क्विटल  में  जालू  खरीदा  लेकिन  आज

 किसानों  का  आलू  40  रुपये  प्रति  क्विटल  में  खरोदा  जा  रहा  क्‍या  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  आलू  और

 अन्य  साग-सब्जियों  के  भडारण  के  लिये  कोई  व्यवस्था  करेंगे  जिससे  कि  उनके  भाव  न  गिरे  और  सरकार

 उनको  खरीदकर  रख  ले  व  फिर  उपभोक्ताओं  के  पास  खाद्यास्नों  की  तरह  उसे  भेजती  इससे  एक
 फायदा  यह  होगा  कि  उनके  भाव  बाजार  में  बढ़  नहीं  सकेंगे  और  किसानों  को  उनका  पूरा  लाभ

 बया  मामनीय  मंत्री  जो  इस  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  डो०  एल०  बहा  :  यह  सवाल  मूल  सवाल  से  संबंधित  नहों  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  विचार  अवश्य  कर  लेना  ।

 बिनोला  उत्पादन

 9  ..  .  .
 #478.  भो  भद्ेत्यर  तांती  :  क्या  कृवि  संग्न्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  1987-88  के
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 दौरान  बिनौले  का  कुल  उत्पादन  कितना  हुआ  और  विभिन्‍न  राज्यों  को  बिनौले  की  कौन-सी  किस्म

 वितरित  की  गई  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  श्याम  लाल  :  एक
 विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 1987-88  के  प्रमाणोकृत/बहतर  किस्म  के  बिनोलों  का  अनुमानित  राज्य-वार

 ऋ्रम  सं०  राज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  8078

 2.  असम  न

 3.  गुजरात  9630

 4.  हरियाणा  24460

 5.  कर्नाटक  7739

 6.  मध्य  प्रदेश  1700

 7.  महाराष्ट्र  28495

 8.  उड़ीसा  न

 9.  पंजाब  5270

 10.  राजस्थान  9100

 11.  तमिलनाडु  2000

 12.  उत्तर  प्रदेश  375

 13.  राष्ट्रीय  बीज  गोदाम  140

 14.  भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  6100
 |

 अखिल  भारत  1,03,087

 कुल  उत्पादन  तथा  विवरण  निम्न  प्रकार  हे

 वितरण

 5700७

 10

 8760

 12775

 4740

 8219

 74694

 289

 3572

 10917

 3500

 323

 *

 बीज  निगम/भारतीय  राज्य  फार्म  निगम  द्वारा  उत्पादन  किए  गए  बिनोले

 राजस्थान  और  तमिलनाईड  राज्यों  में  दिव्वाई  गई  मात्राओं  में  शामिल

 किए  गए  हैं  ।

 श्री  भव  धवर  तांतो  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  बिनौले  का  कुल  उत्पादन  शामिल
 क्विटल  तथा  वितरण  क्विटल  इस  प्रकार  उत्पादन  कम  हो  रहा  है  गौर  वितरण  बढ़
 रहा  है  |  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  असम
 राज्य  में  उत्पादन  कम  क्‍या  सरकार  असम  राज्य  में  उत्पादन  तथा  वितरण  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई
 कदम  उठा  रही  है  ?
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 थ्रो  श्याम  लाल  यादव  :  जहां  तक  उत्पादन  तथा  वितरण  में  अन्तर  का  संबंध  है  यह  इसलिए  है
 क्योंकि  हमारे  पास  पहले  का  बचा  हुआ  भण्डार  उपलब्ध  है  ।  हम  अनेक  राज्यों  में  बिनौला  उगाते  हैं  ।

 असम  में  बिनौले  की  अधिक  आवश्यकता  भी  नहीं  है  तथा  वहां  इसकी  खेती  भी  अधिक  नहीं  होती  है  ।

 यह  प्रमुख  रुई  उत्पादक  राज्य  भी  नहीं  यह  पहली  बार  ऐसा  हुआ  है  कि  1987-88  में  प्रयोग  के

 तौर  पर  बिनौले  की  कुछ  मात्रा  वहां  रखो  गई  है  ।  अभी  तक  असम  में  हमारे  पास  कोई  ऐसा  क्षेत्र

 उपलब्ध  नहीं  है  जिस  पर  कपास  की  खेती  की  जाती  हो  ।

 श्री  भव्शवर  तांती  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  असम  में  बिनोले  का

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम  उठा  रहे  हैं  क्योंकि  सरकार  ने  पहले  कुछ  बीज  वितरित  किए  थे

 कितु  जहां  तक  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  वह  बिल्कुल  नहीं  हुआ  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  असम

 में  बिनौले  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 श्रो  दयाम  लाल  यादव  :  पहले  कुछ  बिनौले  का  उत्पादन  किया  गया  था  तथा  वहां  इसका

 उत्पादन  संभव  था  ।  अब  वहां  इसके  उत्पादन  के  लिए  पर्याप्त  क्षेत्र  नहीं  बिनौले  का  उत्पादन  उन

 क्षेत्रों  में  किया  जाता  है  जहां  से  हमें  अधिक  मात्रा  में  तथा  प्रामाणिक  बिनोला  मिल  सके  तथा  उसके

 बाद  इसे  दूसरे  क्षेत्रों  में  वितरित  किया  जाता

 भरी  डो०  एन०  रेडइडो  :  कपास  तथा  अन्य  खाशाष्नों  के  बीजों  की  क्वालिटी  घटिया  है  तथा
 अनेक  मामलों  में  ऐसे  घटिया  बीजों  के वितरण  से  किसान  बरबाद  हो  गए  हैं  ।  क्या  सरकार  को  किसी

 राज्य  से  यह  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि बीज  घटिया  किस्म  के  हैं  ।  इस  कमी/खराबी  को  दूर  करने  के

 लिए  तथा  श्रपेक्षाकृत  अच्छे  बीज  सप्लाई  करने  के  लिए  आप  क्‍या  कदम  उठा  रहे  क्योंकि  इस  मामले
 का  अधिकतर  सम्बन्ध  किसानों  से  है  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  किसी  राज्य  से  कोई  शिकायत
 प्राप्त  हुई  है  ?

 श्री  दयाम  लाल  यादव  :  हमें  अभी  तक  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  देश

 भर  में  हमारी  19  बीज  प्रमाणीकरण  एजेंसियां  इनमें  कुछ  एजेंसियां  उन  बीजों  की  किस्म  के  सभी

 पहलुओं  की  जांच  करती  हैं  जो  कि  किसानों  को  वितरित  किये  जाते  हैं  ।  अभी  तक  ऐसी  कोई  शिकायत

 नहीं  मिली  है  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  कपास  के  उन  अच्छे  बीजों
 जोकि  हैदराबाद  स्थित  राजेन्द्र  नगर  विश्वविद्यालय  में  उगाए  गए  के  वितरण  की  जिम्मेदारी  लेगी
 क्योंकि  वास्तव  में  पहले  के  बीजों  में  नामक  बीमारी  लग  जाती  है  जिससे  पिछले  दो  वर्षों
 के  दोरान  लाखों  किसानों  की  फसलें  नष्ट  हो  गईं  ।  क्या  सरकार  अच्छे  बीजों  के  वितरण  तथा  वह  भी
 रियायती  मूल्यों  पर  वितरण  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाएंगी  ?

 भरी  द्याम  लाल  यादव  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  फसलें  नष्ट  हो  गई  इसका  मुख्य
 कारण  वे  खराब  बीज  नहीं  थे  जो  उन्हें  दिए  गये  थे  अपितु  सूखा  के  कारण  ऐसा  हुआ  था  तथा  दूसरे
 कीड़ों  न ेफसल  पर  आक्रमण  किया

 कं
 एन०  जो०  रंगा  :  हैदराबाद  में  जो  अच्छी  किस्म  के  बीज  विकसित  किए  गये  हैं  वे

 किसानों  को  रियायती  दरों  पर  सप्लाई  किए  जाने  मेरा  सुझाव  यह  था  ।

 क्री  श्याम  लाल  यादव  :  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  जो  बीज  विभिन्‍न  एजेंसियों  द्वारा
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 प्रमाणित  किए  जाते  हैं  केवल  वे  ही  बीज  वितरित  किए  जाते  हैं  |  चाहे  वे  बोज  इस  विश्वविद्यालय  से

 आएं  अथवा  किसी  प्रतिष्ठित  फाम  से  या  किन्‍्हीं  अभय  एजेंसियों  से  प्राप्त  हुए  हों  ।

 नागपुर  में  संतरों  के  बाग

 +48 1.  श्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सन्‍्तरों  के  बागों  में  सिचाई
 के

 लिए

 भूमिगत  जल  उपलब्धता  में  अत्यधिक  कमी  होने  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  संतरों  के  पेड़ों  के  सूख  जाने
 को  आशंका

 क्‍या  सरकार  का  नागपुर  में  सन्‍्तरों  के  बागों  को  बचाने  के  लिए  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  के  विशेषज्ञों  सहित  एक  केन्द्रोय  दल  भेजने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  ओर  सरकार  का  इस  बारे  में  अन्य  कोन  से  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  साल  :

 सूखे  की  स्थितियों  के कारण  भूमिगत  जल  में  ओर  भी  कमी  आ  गयी  है  ।

 और  सरकार  ने  निम्न  उपाय  किये  हैं  :

 (1)  1985  में  नागपुर  में  नीम्बू  जातीय  फलों  के  संबंध  में  एक  राष्ट्रीय  अनुसंघान  केन्द्र
 स्थापित  किया  ताकि  मुख्यतः  नागपुर  संतरों  की  अनुसंधान  संबंधी  आवश्यकताओं
 की  पूर्ति  की  जा

 (2)  1986  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  वंज्ञानिकों  के  एक  दल  ने

 नागपुर  जिले  में  फलोच्यानों  का  सर्वेक्षण  किया  तथा  इसके  प्रभावित  संतरों  की  स्थिति  में

 सुधार  करने  के  उपाय  सुझाये  थे  ।

 (3)  उष्णकटिबन्धीय  फलों  के  संबंध  में  अखिल  भारतीय  समन्वित  फल  सुधार  परियोजना

 का  एक  केन्द्र  अकोला  में  कृषि  विश्वविद्यालय  में  स्थित  जो  नागपुरी  सन्तरों  के

 संबंध  में  कार्य  कर  रहा  है  ।

 (4)  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  विदर्भ  क्षेत्र  में  नीम्बू  जातीय  फलों  के  उत्पादकों  के

 सामने  आई  समस्याओं  की  समीक्षा  करने  के  लिये  1987  में  अखिल  भारतीय

 ऊष्णकटिबन्धीय  फल  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  की  एक  राष्ट्रीय  कार्यशाला  का

 आयोजन  किया  था  ।

 (5)  महाराष्ट्र  सरकार  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर  कुंआ  बोरिंग  कार्यक्रम  शुरू  करने  के  लिये  एक
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहो

 भी  बनवारो  लाल  अध्यक्ष  न  केवल  नागपुर  जिला  बल्कि  पूरे  विदसे  क्षेत्र

 की  एकोनामी  इसी  सन्‍्तरे  की  खेती  पर  निर्भर  करती  वहां  के  किसातों  को  खुशहाली  संतरे  के

 11



 मौखिक  उत्तर  28  1988

 भरोसे  ही  अभी  नागपुर  जिला  परिषद  ने  नागपुर  जिले  का  सर्वे  कराया  वहां  को  स्थिति

 इतनी  गम्भीर  वहां  के  किसानों  की  हालत  इतनी  खराब  हो  रही  है  जिसको  बयान  नहीं  किया  जा

 सकता  ।  17,555  एकड़  जमीन  पर  वहां  संतरा  होता  है  और  उसकी  खेती  केवल  कुओं  की  सिंचाई

 पर  ही  निर्भर  52  लाख  संतरे  के  झाड़  कुओं  द्वारा  तिचाई  पर  आधारित  कोई  दूसरा  साधन

 नहीं  और  अभी  से  वहां  पर  परिस्थति  यह  हो  गई  है--यह  फरवरी  के  आश्िर  की  ही  रिपोर्ट

 कि  50-60  परसेन्ट  कुययें  सूख  गए  हैं  और  20-22  मीटर  की  डेप्य  तक  तो  पानी  ही  नहीं  खोदने

 से  भी  पानी  नहीं  मिल  रहा  ऐसी  परिस्थिति  में  वहां  पर  संतरे  के  झाड़  समाप्त  हो  जाने  का  भय

 उत्पन्न  हो  गया  संतरे  की  खेती  से  वहां  पर  किसानों  को  करीब  डेढ़  सो  करोड़  रुपए  की  आमदनी

 होतो  है  जिससे  कि  उनके  परिवारों  का  निर्वाह  होता  है।तो  उस  रीजन  को  ऐसी  चिन्ताजनक
 परिस्थिति  को  देखते  हुए  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  पर  केवल  रिसचं  सेन्टर

 लगा  देने  से  या आफिससं  भेज  देने  से  किसानों  की  प्राब्लम  साल्व  होने  वाली  नहीं  है  |  वहां  पर  सरकार

 का  कोई  काम  नहीं  चल  रहा  है  ।  कितनी  ही  बार  आवाज़  उठाई  गई  है  लेकिन  सरकार  कुछ  भी  नहीं
 कर  रही  है  उन  बगीचों  को  बचाने  के  जिसके  कारण  20  हजार  संतरे  के  झाड़  खत्म  होने  वाले  हैं
 हमारे  नागपुर  जिले  में  ।  ऐसी  परिस्थिति  में  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  आपकी  जो  आई०
 सी०  ए०  आर०  की  टीम  गई  उसकी  क्या  रिपोर्ट  है  भर  आप  किसानों  के  संतरे  के  झाड़  बचाने  के

 लिए  आप  कया  मदद  करेंगे  ?

 ओर  श्याम  लाल  यादव  :  सन्‌  1987  में  जो  भयंकर  सूखा  पड़ा  उसका  असर  इस  फल  के  ऊपर
 भी  पड़ा  है  लेकिन  इसके  लिए  प्रदेश  की  जो  वहां  पर  कुये  उनको  गहरा  करने  को  स्कीमें
 चला  रही  ओर  यह  काम  प्रदेश  की  सरकार  को  ही  करना  है  जिससे  कि  वहां  पर  पानी  मिल  सके

 ओर  सन्तरे  के  पौधों  को  पाती  दिया  जा  सके  ।  इस  संबंध  में  पानी  की  कोई  और  व्यवस्था  हमारे  पास  नहीं
 है  ओर  संभव  नहीं  दीखती  है  ।  यह  प्रदेश  सरकार  का  ही  काम  वह  इसके  लिए  समुचित  व्यवस्था
 अपने  बजट  में  और  अपनी  योजनाओं  में  रखे  ।  यदि  इस  संबंध  में  उनकी  तरफ  का  से  कोई  किसी  तरह
 का  अनुरोध  हमारे  पास  तो  उसको  देखा  जा  सकता  अभी  फिल्रहाल  हमारे  पास  ऐसा  कोई
 नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  एक  काम  कर  सकते  दरिगेशन  सिस्टम  को  अपग्रेड  करने  के
 पानी  बचाने  के  लिए  और  उसी  पानी  को  ज्यादा  काम  में  लाने  के  लिए  दरिगेशन  या  तो  ड्रिप  इरिगेशन

 हो  या  स्प्रिंकलर  उसके  लिए  सब्सिडाइज़  कर  सकते  यह  देश  के  हित  में  भापके  हित  में  है
 भोर  सभी  किसानों  के  हित  में  है  ।

 श्री  श्याम  लाल  यादव  :  ऐसा  प्रदेश  सरकार  की  तरफ  से  प्रस्ताव  आना

 वि

 प्रो०  एन०  जो०  राज्य  सरकारों  को  प्रस्ताव  भेज  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  राज्य  सरकार  इस  पर  पहले  से  ही  50  प्रतिशत  छूट  दे  रही  दूसरा
 50  प्रतिशत  उन्हें  वहन  करना

 भरी  धनवारो  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  यह  जवाब  निराशाजनक  केन्द्रीय  सरकार
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 हाथ  ऊपर  कर  सकती  मैं  बता  रहा  हूं  कि  कितान  बर्बादी  की  स्थिति  में  आ  रहा  है  ।  वहां  को

 ऐसी  स्थिति  सदन  में  केन्द्रोय  सरकार  बोल  रही  है  कि  कुछ  नहीं  कर  सकते  वहां  पर  टीम  ने

 सर्वे  किया  दो  सुझाव  जेसा  कि  आपने  कहा  मैं  आपका  बहुत-बहुत  आभारोी
 स्प्रिंकलर  के  माध्यम  से  यदि  केन्द्रीय  सरकार  सब्सिडी  दे  तो  उतको  कम  ब्याज  पर  कर्जा  दें  तो  यह
 समस्‍या  हल  हो  सकती  है  ।  दूसरे  अंडरग्राउण्ड  वाटर  वहां  पर  स्टडी  हुई  वहू  विदर्भ

 नागपुर  रीज्जन  में  अण्ड  रप्रा  उण्ड  वाटर  एवेलेबिल  उसका  लाभ  किसानों  को  उसके  लिए  आप

 कुछ  मदद  नहीं  तो  किसान  बर्बाइ  हो  जायेंगे  ।  वहां  पर  झाड़  खत्म  हो  नागपुर  का
 का  संतरा  नहीं  मिलेगा  ।  दूसरी  जगह  का  नकली  संतरा  नागपुर  का  संतरा  कह  कर  बेचने  वाले

 वहां  की  इकोनोमी  खत्म  हो  जाएगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  तो  अपना  हो  करके  बचेंगे  ।

 थ्री  श्याम  लाल  यादव  :  अध्यक्ष  नेशनल  रिसच  संन्‍्टर  को  1985  में  कायम  किया
 ओर  उसको  75  लाख  रुपए  इसी  काम  के  लिए  दिए  वह  इस  बात  की  जांच  करके  बताए  ओर

 सुझाव  दे  ।  ओर  बातों  के  अलावा  पानी  का  मैनेजमेंट  कैप्ते  किया  इसी  तरह  का  अनुसंधान  अकोला
 एप्रीकल्चर  युनिवर्सिटी  में  भो  हो  रहा  आई०  सी०  आर०  की  तरफ  से  जो  सुझाव  आए  थे  और  जो
 बर्कंशाप  हुई  नेशनल  स्तर  उस  वर्कशॉत  ने  सिफारिश  की  ओर  हमने  नावार्ड  को  भेजा
 मिडियन  टर्म  लोन  50  रुपए  प्रति  वक्ष  दिया  इसी  तरह  से  और  जो  छोटे  किसान  माजिनल
 फार्मस  उनको  दूसरे  कर्ज  उपलब्ध  हों  जो  कि  नागपुर  में  संतरे  की  खेती  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोश्य  :  सिर्फ  पानी  कीं  कमी  नहीं  वहां  डाई-बंक  भी  हो  रहा  मेँ ने  आप  लोगों
 की  1985  में  लिख  कर  भेजा  आप

 थ्रो  बालकवि  बेरागो  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  और  पूछने  से
 पहले  एक  बात  की  जानकारी  देना  चाहता  जिस  तरह  से  नागपुर  का  संतरा  पूरे  देश  में  प्रसिद्ध
 उसी  तरह  से  मन्दसौर  जिले  का  संतरा  भी  ***

 थी  अजय  मुशरान  :  अफोम्त  सुनी  संतरा  नहीं  सुना  था  ।

 भरो  बालकवि  बेरागो  :  मैं  संतरे  की  बात  कर  रहा  अफीम  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं
 ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  अफोम  और  लहसन  दोनों  बेचते  हैं  और  संतरा  भी  पंदा  करते  हैं  ।

 भो  अजय  मुशरान  :  संतरा  मन्‍्दसोर  की  अफीम  सुनी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  नई  बात  पता  लगी  है  ।

 भरी  बालकवि  बेरागी  :  अध्यक्ष  मन्दसौर  जिले  के  बारे  में  बहु जिनका  वास्‍्ता  अफीम  से  पड़ा  उनफ़रे  लिए  मैं  क्‍या  हे
 7  +म  तोग  जानते  है  ।

 अध्यक्ष महोदय : वह आपके कृषि मंत्री रहे श्री आालकबि बेरागी : फॉरेस्ट मिनिस्टर भो
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 अध्यक्ष  मंत्री  जी  की  जानकारी  में  ओर  मंत्रालय  की  जातकारी  में  कृपा  करके  आप
 एक  लकीोर  थोंच  लें  |  कोटा  से  लेकर  श्यामगढ़  तक  की  पूरो  बेल्ट  राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  जिप्तमें
 मन्दसोर  ज़िला  आता  उसमें  भी  उतना  ही  संतरा  पैदा  होता  जिस  वक्‍त  बनवारी  लाल  जो

 नागपुर  के  संतरे  को  बात  कर  रहे  तो  वहां  कमो  होती  है  तो  हमारे  यहां  का  संतरा  नागपुर  के
 संतरे  के  नाम  से  नागपुर  में  बिकता  यह  इतिहास  मेरे  यहां  के  व्यापारी  इस  काम  को  करते  हैं
 ओर  बनवारी  लाल  जी  ने  बताया'**

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  गोद  में  बंठ  कर  उनकी  दाढ़ी  नौंचते

 शो  बालकवि  बेरागो  :  हम  उनके  एडोप्टेड-सन  नहीं  हैं  ।

 वस्तुस्थिति  यह  है  कि  मैं  किसी  दूसरे  के  सन्तरे  को  रिजैक्ट  नहीं  करता  लेकिन  मन्दसौर  का
 सनन्‍्तरा  नागपुर  की  तुलना  में  ज्यादा  मीठा  ओर  ज्यादा  विटामिन  वाला  हो  सकता  है
 बनवारी  लाल  जी  के  पास  ज्यादा  हो  ओर  बेरागी  के  पास  कम  हो  ।  यह  मैं  मानता  लेकिन  मेरा
 प्रश्न  यह  है  कि'**

 श्री  अजय  मुशरान  :  ये  दोनों  ब्यक्षित  पेटी  लायें  और  हम  खायें

 अष्पक्ष  महोदय  :  संतरे  का  एडवरटाइजपमेंट  होना  चाहिए  लेकित  खाली  एडवरटाइजमेंट  से
 बात  नद्दीं  बनती  है  ।  यह  खाली  बात  नहीं  चलेगी  |  यह  सदन  बहुत  जामरूक  आप  सबको  खिलाइए
 फिर  पता

 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  दो  पेटी  मैं  लाता  हूं  और  दो  पेटी  ये  लाएं  ।

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  इनका  सुझाव  स्वायत-योग्य  हम  इसके  लिए  सदन  की  कमेटी
 बना  दे  ।

 श्रो  बालकवि  बेरागी  :  प्रश्त  करने  से  पहले  मैं  सिफे  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  कर्नल  साहब
 का  पेट  यदि  तैयार  तो  मैं  पूरी  पेटी  की  पेटी  डाल  दूंगा  |  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  मैं  मन्त्रो  जी  से  यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  नागपुर  में  जितनी  खराब  हालत  सन्‍्तरे  के  वगीचों  को  उससे  ज्यादा  खराब

 हालत  मंदसौर  जिले  और  राजस्थान  के  संतरों  के  बगीचों  की  है  और  लोग  अपने  बगीचे  काट  रहे  हैं  ।
 आपने  जो  वक्तव्य  दिया  और  जो  टिप्पणी  और  आपके  अपने  उत्तर  के  स्पष्ट  है  कि  सन्‌  1987  के
 बाद  में  आपके  अनुसंधान  संस्थान  ने  किसानों  की  कोई  परवाह  नहीं  की  और  फिक्र  नहीं  की  ।  मैं  आपके
 माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  अयने  चार्ट  में  मंदसौर  और  राजस्थान  के
 उप्त  हिस्से  को  शामिल  जहां  संतरा  पैदा  होता  है  ओर  वहां  बही  सुविधाएं  देंगे  जो  दूसरी  जगह
 देते  पहले  आप  स्वीकृति  दें  और  उसके  बाद  घोषणा  करें  ।  हे

 श्री  इ्याम  लाल  यादव  :  पहले  मैं  मानतीय  सदस्य  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  अपने  यहां  मंदसौर
 का  संतरा  उसी  नाम  से  बाजार  में  प्रसारित  करें  ताकि  लोगों  को  पता  चले  कि  संतरा  यहां  भी  होता
 है  |  दूसरा  यह  है  कि  संतरे  के  उद्योग  को  बढ़ाने  के  लिए  नेशनल  होर्टीकल्चर  बोड  ने  ओ  प्रोग्राम
 1986-87  में  शुरू  किया  उसके  लिए  59  लाख  18  हजार  रुपये  का  प्रावधान  तोन  साल  के  लिए
 किया  गया  जिसको  जहां  भी  संतरा  पेदा  होगा  और  उसके  बागीचे  उनमें  व्यय  किया  जा  सकता
 है  ओर  उससे  वे  लाभ  उठा  सकते

 श्री  नवल  किशोर  शर्मा  :  मंदसोर  के  लिए  इन्होंने  पूछा  उसका  जवाब  दीजिए  ।
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 भी  बालकवि  बेरागी  :  मैंने  संतरे  की  खेती  की  बात  की  व्यापार  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्वेश्चन  नं०  482,  श्री  शान्ताराम  नायक

 भरी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  मेरा  प्वाइन्ट  आफ  आडंर  क्या  इनके  एरिया  में  और  कोई
 प्राब्लम  नहीं  है  जो  यह  प्रश्न  पूछा  पुलिस  थाने  में  रिपोर्ट  करके  यह  प्राब्लम  सोल्व  हो  सकती  है  ।
 सदन  का  समय  ऐसे  नहीं  लेना  चाहिए  ।

 गोआ  में  विदेशों  पर्यटकों  द्वारा  उत्पन्न  को  गई  समस्याएं

 ]

 $482,  शओरो  शास्ताराम  नायक  :  बया  पर्यटन  सन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गोआ  में  समुद्र  तटों  पर  विदेशी  पयंटकों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  नग्नता
 की  समस्याओं  की  जानकारी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को  कोई  सुझाव  दिए  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  राज्य  सरकार  ने  भी  इस  संबंध  में  उनके  मंत्रालय  को  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है
 भौर  यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 परपंटन  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  गिरिधर  :  ग्रोआ  में  समुद्रतटों  पर

 अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटकों  के  नग्न  स्नान  करने  की  कुछ  इक्‍्का-दुअका  घटनाएं  राज्य  सरकार  की  जानकारी
 में  आई

 क्योंकि  ऐसी  कोई  घटनाएं  संघ  सरकार  को  सूचित  नहीं  की  गई  थीं  ।

 नहीं  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  मैंने  केन्द्र  सरकार  से  प्रश्न  पूछा  था  ओर  प्रश्न  यह  था  :  क्या  सरकार
 को  गोआ  में  समुद्र  तटों  पर  विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  उत्पन्न  की  गई  नगर्नता  की  समस्याओं  की  जानकारी

 है  ओर  उत्तर  यह  गोमा  में  समृद्रतटों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटकों  के  नग्त  स्नान  करने  की  कुछ
 दुकका  घटनाएं  राज्य  सरकार  की  जानकारी  में  आई  मैंने  माननीय  मन्‍्त्री  से  प्रएन  पूछा  राज्य
 सरकार  से

 अध्यक्ष  महोबय  :  इसका  कारण  यह  है  कि  यह  प्रश्न  राज्य  सरकार  से  सम्बधित

 श्री  ज्ञाग्ताराम  मायक  :  वह  चाहते  हैं  कि  आप  उन्हें  गोआ  जाकर  वहां  आठ  दिन  ठहरने  और
 स्वयं  देखने  के  लिए  कहें

 '''
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  आपके  साथ  जाना  चाहते  हैं  ।

 श्रो शान्ताशम नाथक : विदेशी पर्यटकों को इस देश में आकर्षित करने के लिए भारत
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 सरकार  के  पास  प्रचार  तंत्र  वे  पर्यटकों  को  यहां  उपलब्ध  सुविधाएं  दिखाने  के  लिए  आमन्त्रित
 करते  कया  मैं  जात  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  भारत  आने  वाले  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटकों  को  यह  स्पष्ट

 बताने  का  विचार  कर  रही  है  कि  गोवा  में  किसी  प्रकार  की  नग्तता  भौर  अश्लीलता  का  प्रदर्शन  नहीं
 करने  दिया  जायेगा  और  इसे  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जायेगा  ?

 भो  गिरिधर  गोमांगो  :  अध्यक्ष  प्रारम्भ  में  हो  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहूंगा
 चाहूंगा

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  आप  जाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  धिरिधर  गोमांगो  :  देश  में  पयंटन  को  बड़  पंमाने  पर  बढ़ावा  देने  के  लिए  पर्यटन  मंत्रालय
 घोर  प्रयास  कर  रहा  लेकिन  नग्नता  के  माध्यम  से  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  का  प्रश्त  है  कि  क्‍या  हम
 विदेशों  में  प्रचार  द्वारा  नग्नता  के  विएद्ध  अभियान  चलाने  पर  विचार  मैं  कहना  चाहूंगा  कि
 पयंटन  मंत्रलय  की  नीति  बहुत  स्पष्ट  है  और  यह  नग्नता  को  बढ़ावा  नहीं  देना  चाहती

 श्र  शञा-ताराम  जब  कभी  कोई  पयंटक  या  विदेशी  पयंटक  हमारी  आन्तरिक  सुरक्षा
 या  देश  को  सुरक्षा  के  विरुद्ध  कुछ  करता  है  तो  उसे  गिरफ्तार  किया  जाता  उसका  पासपोर्ट  जब्त  कर
 लिया  जाता  है  और  उसे  वापस  अपने  देश  भेज  दिया  जाता  नग्नता  भी  एक  प्रकार  से  हमारी
 संस्कृति  का  अतिक्रमण  या  उसमें  हस्तक्षेप  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  कया  आप  सुझाव
 देंगे  कि जब  कभी  नग्नतावादियों  की  पुलिस  द्वारा  पकड़ा  जाये  तब  उन्हें  इसी  तरह  उनके  देशों  को
 वापस  भेज  दिया  जाये  ।

 श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  मुख्य  रूप  से  यह  प्रश्न  राज्य  सरकार  से  सम्बन्धित  जो  रिपोर्ट  हमें
 प्रस्तुत  की  गई  उसके  आधार  पर  मैंने  उत्तर  दिया  है  ।  जब  हम  कहते  हैं  कि  कभ्ती-कभी

 ऐसी  घटनायें  हुई  बतायौ  गयी  हैं  तो  वे  राज्य  सरकारों  द्वारा  बतायी  गयी  और  राज्य  सरकारों  ने
 इस  बारे  में  कुछ  कदम  उठाये  अर्थात्‌  साइनबोड़  लगाये  गये  हैं  कि  नग्गता  एक  अपराध  है  और
 भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  294  के  तहत  यह  दण्डनोय  हैं  मोर  पुलिस  गश्त  तेज  कर  दी  गई
 यह  कहा  गया  है  कि  मामले  दर्ज  किये  गये  थे और  पहुंचे  में  7  मामले  ओर  के  में  आठ  दोषसिद्ध

 हुए  जो  दूसरा  प्रश्न  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  वह  मेरे  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 श्री  अताउरहमान  :  वास्तव  में  यह  बहुत  ही  रुचिकर  प्रश्न  केवल  जिस  निवारक  उपाय  का
 मैं  सुझाव  दे  सकता  हूं  वह  यह  है  कि  जब  पर्यटक  भारत  पहुंचे  ओर  एयरपोर्ट  के  काउंटर  पर  अपनी
 रिपोर्ट  दे  तो  उन्हें  एक  पर्चा  हाथ  में  दिया  जाना  चाहिए  क्रि  उन्हें  देश  में  कुछ  भी  कहने  की  अनुमति
 सिवाय  लेने

 एक  माननीय  सदस्य  :  कुछ  भो  करने  की  क्यों  ?
 |

 श्री  अताउरंहमान  :  एक  पर्चा  दिया  जाना  अगर  सरकार  मुझे  खर्चा  देती  है  तो  मैं
 सादे  कपड़ों  में  वहां  जाने  को  और  फोटो  प्रस्तुत  करने  को  तैयार  मेरे  विचार  से  नग्न  व्यक्तियों  के

 चित्र लेने से नग्तता रुक जानी चाहिए । श्रो गिरिधर गोमांगो : परयंटक जानते हैं कि देश में कानून है ओर उनको इसका पालन करना है ! माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव अच्छे लेकिन यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं इसके यह एक राज्य का विषय है और इसे राज्य सरकार को निपटाना
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 सध्य  प्रवंश  में  आदिवासियों  ओर  कमजोर  वर्गों  क  लिए
 खाद्यान्नों  की  सप्लाई

 “483.  श्रो  कम्मोदों  लाल  जाटव  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा |

 मध्य  प्रदेश  में  व्याप्त  सूखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहां  खाद्यान्‍नों  का  कितना

 रक्षित  भण्डार  है  और  उपसे  प्रत्येक  मास  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  जारी  किया  जाता

 कया  इस  भंहार  से  कमजोर  वर्गों  और  आदिवातियों  को  खाद्यान्न  की  सप्लाई  की

 जाती  है  और  यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  और  प्रति  किलोग्राम  किस  दर  पर  दिया  जाता

 भोौर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  :  से  एक

 विवरण  समा  के  पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 1-3-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  उपलब्ध

 खाद्यास्नों  के स्टाक  और  1987-88  के  दौरान  साव॑जनिक  वितरण  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 ग्रामीण  भमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  ओर  सूखा/विपदा  राहत  कार्यो  के  अधीन  मध्य

 प्रदेश  राज्य  सरकार  को  खाद्यासनों  के किए  गए  आबंटनों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है

 हजार  मोटर  टन

 1.  1-3-1988  को  स्थिति  के  अनुमार  चावल  :  514.5*

 मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम

 के  पास  उपलब्ध  खाद्याननों  के

 स्टाक  गेहूं
 :..  356.2*

 2,  1987-88  के  दौरान  सावंजनिक

 राष्ट्रीय
 रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन
 रोजगार  गारंदी  कार्यक्रम  और

 बिपदा  राहत  कार्यों  के  अधीन  मध्य

 प्रदेश  सरकार  को  किए  गए  आबंटन

 हजार  भोटरी  टन

 चावल  गेहूं

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  330.0  590.0
 _  ७  ७फहतछ  छल टीौ््पपपपभशहफ।/:िखिाख:ख/:जजजहजह/फ:/।णह:फ:
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 ___.  रेस
 रोजगार  40.3@  (8)  82.:  (8

 कार्यक्रम

 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  40.360  150.0*®

 कार्यक्रम

 सूखा/विपदा  राहत  कार्यक्रम  राज्यों

 (6  की  स्थिति  के  अनुसार
 +क  अब  तक

 समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  इलाकों  ओर  आदिवासी  बहुल  राज्यों  में  विशेष

 रूप  से  राजसहायता  प्राप्त  दरों  पर  गेहूं  और  चावल  के  वितरण  की  योजना  के  अधीन  खाद्यान्‍्तों  के

 निर्गंम  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  आबंटनों  में  से  किए  जाते  हैं  ।

 इस  योजना  के  बढ़िया  और  उत्तम  किस्मों  के  चावल  उपभोक्ताओं  को

 क्रमशः  1.85  2.08  रु०  और  2.23  eo  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  सप्लाई  किए
 जाते  25-3-1988  से  उपभोक्ताओं  को  1.64  र०  प्रति  किलोग्राम  की  दर  पर  गेहूं  की  आपूर्ति
 की  जा  रही  इस  तारीख  से  पूर्व  1.55  र०  प्रति  किलोग्राम  दी  दर  पर  गेहूं  की  आपूर्ति  की
 जा  रही  थी  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  स्कीम  के  अधीन

 मध्य  प्रदेश  को  गेहूं  ओर  चावल  के  निर्गमों  की  मात्रा  1986-87  के  लिए  क्रमशः  126420  मीटरी  टन

 ओर  86552  मीटरी  टन  तथा  1987  के  दौरान  86739  मीटरी  टन  और

 69906  मीटरी  टन  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  कम्मोदो  लाल  जाटब  :  अध्यक्ष  मैं  मानतीय  मंत्री  जी  को  इस  प्रश्न  के  इस  उत्तर
 के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।  मैं  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूं  कि  इस  बार
 मध्य  प्रदेश  में  सबसे  अधिक  सूखा  पड़ा  हरिजन  ओर  पिछड़े  वर्ग  के  इलाकों  में
 गेहूं  1.55  रु०  और  चावल  1.85  रु»  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  वितरित  किया  जाता  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  गेहूं  1.55  रु०  ओर  चावल  1.85  रु०  में  दिया  जाता

 क्या  यह  केवल  हरिजन  और  आदिवाधसियों  को  ही  दिया  जाता  है  या  अन्य  सभी  जातियों  को  भी
 दिया  जाता  है  ?

 हे
 श्री  डी०  एल०  बेठा  :  आई०  टी०  डी०  पी०  एरियाज  में  यह  दिया  जाता  वहां  जितने  भी

 लोग  रहते  चाहे  ट्राइवल  हो  या  नान-ट्राइवल  सभी  को  दिया  जाता  है  ।

 भी  कम्मोदी  लाल  जाटब  :  मैंने  देखा  ज्यादातर  मुरेना  निर्वाचन  क्षेत्र  में  मैंने  देखा  है  कि
 वहां  पर  हरिजन  और  आदिवासियों  को  गेहूं  1.55  रु०  प्रति  किलोग्राम  से  दिया  जाता  है  और  दूसरे
 लोगों  को  2.50  रु०  प्रति  किलोग्राम  से  दिया  जाता  है  ।  इसका  क्‍या  कारण

 भो  डो०  एल०  बेठा  :  इसका  कारण  मह  है  कि  यहां  से  हम  लोग  जो  अन्य  राज्त  सरकार  को

 18
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 देते  हैं-+उसका  वितरण  राज्य  सरकार  जन  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  करती  अगर  कोई  ऐसी
 बात  है  तो  माननीय  सदस्य  लिखकर  देंगे  ओर  हम  राज्य  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त  करेंगे  कि  क्‍या
 स्थिति  है  ।

 ]

 श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जन-जाति  के  लोगों  जो  केवल

 समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  इलाकों  में  रहते  गेहूं  भौर  चावल  रियायती  दरों  पर  मुहैय्या
 किये  जाते  हैं  ।  इसमें  केवल  वे  गांव  ही  आते  हैं  जो  आई०  टी०_डी०  पी०  के  अन्तर्गत  आते  इन

 आई०  टी०  डी०  पी०  गांवों  में  कुल  45  प्रतिशत  आदिवासी  रहते  बाकी  55  प्रतिशत  आदिवासी

 क्राई०  टी०  डी०  पी०  गांवों  के  बाहर  रहते  क्या  सरकार  सभी  आदिवासी  लोगों  को  रियायतो  दरों

 पर  जाद्यान्न  उपलब्ध  करायेगी  चाहे  वह  आई०  टी०  डी०  पी०  गांवों  में  रहते  हों  या  आई०  टी०
 डी०  पी०  गांवों  से  बाहर  रहते  हों  ?

 झो  डो०  एल०  बंठा  :  वर्तमान  जिसका  हम  पालन  कर  रहे  क ेअनुसार  हम  आदिवासी
 ओर  ग॑र-अादिवासी  लोगों  को  खाद्यान्न  भेजते  जो  आई०  टी०  डो०  पी०  क्षेत्र  में  आते  जहां  तक
 आई०  टी०  डी०  पी०  से  बाहर  रहने  वाले  आदिवासी  लोगों  को  खाद्यान्न  उपलब्ध  कराने  का  प्रश्न
 इसे  सम्बन्धिद  विभागों  द्वारा  तय  किया  जाता  हमारा  मंत्रालय  सरकार  की  नीति  के  अनुसार
 खाद्यानन  भेजता

 ओर  बसुदेव  आचार्य  :  लेकिन  इसमें  केवल  45  प्रतिशत  क्षेत्र  ही  आता  है  ।

 श्रो  अजय  मुशरान  :  मध्य  प्रदेश  की  लगभग  एक  तिहाई  जनसंख्या  आदिवासी  है  ।  अब
 भारत  सरकार  से  मध्य  प्रदेश  को  दी  जाने  वाली  खाद्यान्न  की  मात्रा  गत  वर्ष  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में
 कम  रही  मासिक  आधार  पर  भी  खाद्यान्न  की  मात्रा  कम  दी  जा  रही  वितरण  प्रणाली  के
 कारण  ओर  राज्य  सरकार  पर  उन  लोगों  का  अधिक  दबाव  होने  के  कारण  जो  कि  जिला  मुख्यालयों  के
 निकट  रह  रहे  ग ंर-आदिवासी  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  को  उपलब्ध  कराया  जाने  वाला  खाद्यान्न
 पर्याप्त  नहीं  है  ।  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध  चुंकि  यह  एक  ऐसा  राज्य  जहां  अधिक  संड्या
 में  लोग  आदिवासी  ओर  दूरदराज  के  क्षेत्रों  रह  रहे  जो  अपनी  मांगों  के  लिए  सामाजिक  और
 राजनीतिक  दबाव  नहीं  डाल  सकते  क्‍या  मंत्री  जो  राज्य  को  कम  मात्रा  में  दिए  जाने  वाले  खाद्यान्त
 के  अतिरिक्त  उन  क्षेत्रों  को  अतिरिक्त  और  विशेष  कोटा  देने  के लिए  सहमत  होंगे  ।

 श्री  डो०  एल०  बेठा  :  अगर  माननीय  सदस्य  1987  भोर  दिसम्बर'''की  अवधि  के

 लिए  उठाये  जाने  वाले  खाद्याननों  के  आंकड़े  देखेंगे  **

 शो  अजय  मुशरान  :  मैं  खाद्यान्न  उठाने  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं  आबंटन  के  बारे  में  बात
 कर  रहा  हूं  ।  खाद्यान्न  को  मांग  के  अतिरिक्त  अन्य  कारणों  से  नहीं  उठाया  जाता  खाद्यान्न  उठाने
 सम्बन्धी  मामला  अलग  है  और  हो  सकता  है  कि  माल  डिब्बों  या  संचार  प्रणाली  की  कमी  आदि  के
 कारण  खाद्यान्न  न  उठाया  जा  सका  मैं  खाद्यान्न  उठाने  के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा  हुं'**

 भी  डो०  एल०  बेठा  :  हम  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  590  हजार  मीट्रिक  टन  गेहूं
 भौर  330  हजार  मीट्रिक  टन  चावल  राज्य  सरकार  को  भेज  रहे  इसी  तरह  एन०  आर०  ई०  पी०
 के  अधीन**
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 श्री  अजय  मुशरान  :  मैं  आम  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूं  आष  अनार  के  बारे  में  बता  रहे

 थ्रो  डी०  एल०  बंठा  :  आप  सप्लाई  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  तो अलग  से  कोई  सप्लाई  नहीं  होती
 जो  टोटल  रिक्वायरमेंट  स्टेट  गवर्नमेंट  की  होती  वह  हमें  सप्लाई  कर  देते  उसी  में  से  स्टेट

 गवनेमेंट  आई ०  टी०  डी०  पी०  एरियाज  के  लिए  देती

 थी  अजय  मुशरान  :  इसके  लिए  स्पेशल  कोटा  दोजिए  ।

 प्रदनों  के लिखित  उत्तर

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  को  दिल्‍लो  शाखा  में  घोलाधड़ो

 ]
 *451.  श्रो  विजय  कुमार  मिश्र  :

 थी  मानवन्द्र  सह  :

 क्या  वित  सन्‍्त्रो  स्टेट  बेंक  आफ  इंदौर  की  दिल्‍ली  शाखा  में  कदाचार  के  बारे  में  25
 1987  के  तारांकित  प्रश्त  संख्या  28  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतागे  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  बेंक  में  धोखाधड़ी  के  पकड़े  गए
 मामले  को  जांच  कर  लो  गई  और

 यदि  तो  जांच  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  एडआर्डो  :  ओर
 दिनांक  25  1987  के  तारांकित  प्रश्न  सं०  28  के  उत्तर  में  यह  बताया  गया  था  कि  स्टेट

 बेक  आफ  इंदोर  ने  1983-85  की  अवधि  में  ऋणों  के  संबंध  में  कदाचार  के  दो  मामलों  की  सूचना
 दी

 2.  एक  मामले  में  जिसमें  28.5  लाख  रुपए  की  रकम  अन्‍्तग्रंस्त  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर
 ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  की  गई  जांच  से  यह  पता  चलता  था  कि  शाखा  संबद्ध  पार्टी  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गये  स्थानीय  चेंक  खरीद  लेती  थी  ओर  स्थानीय  समाशोधन  गृह  से  चेंक्रों  क ेसमाशोधन  से

 पहले  पार्टी  को  रकम  निकालने  देती  बंक  के  हितों  को  सुरक्षा  के  प्रयोजन  से  ओवरड्ाफ्ट  के  लिए
 गारन्टी  ले  लो  गई  थी  ओर  गारन्टीदाता  की  संपत्ति  का  साम्यिक  दुष्टिबंधन  प्राप्त  किया  गया  बाद
 में  सारी  रकम  ब्याज  सहित  वसूल  कर  ली  गई  स्टेट  बेंक  आक  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  चूंकि
 प्रक्रिया  संबंधों  इन  अनियमितताओं  के  लिए  संबद्ध  शाखा  लेखाकार  तथा  सहायक  लेखाकार
 जिम्मेदार  पाए  गए  इसलिए  उनके  खिलाफ  विभागीय  कार्यवाही  की  गई  थी  ।  इस  मामले  पर  विचार
 करने  के  बाद  ओर  एक  अन्य  मामले  में  अन्तग्रंस्त  होते  के  कारण  शाखा  प्रबन्धक  बंक  की  सेवा  से  हटा
 दिया  गया  |  लेखाकार  और  सहायक  लेखाकार  के  खिलाफ  भी  कायंवाही  को  गई
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 3.  एक  ओर  मामले  जिसमें  2.17  लाख  रुपये  की  रकम  अन्तप्नंस्त  स्टेट  बेक  आफ
 इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  1.58  लाख  रुपये  की  रकम  वसूल  कर  ली  यह  मामला  जांच
 के  लिये  पुलिस  को  दे  दिया  गया  है  ।

 दीघंक्ालीन  चाय  नीति  संबंधी  समिति

 *452.  श्रो  मानन्द  पाठक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  चाय  के  लिये  दीघंकालीन  नीति  संबंधी  समिति  का  गठन  किया  गया
 ओर

 इस  समिति  में  पश्चिम  केरल  तथा  त्रिपुरा  से  कोन-कोन  से
 प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  ?

 ब्षित्त  मंत्री  तथा  वाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  और  जी  हां  ।  सरकार
 ने  देश  के  लिये  चाय  हेतु  एक  दीर्घावधि  नीति  तथा  योजना  निर्धारण  के  लिये  एक  समिति  का  गठन

 किया  राष्ट्रीय  स्तर  की  समिति  होने  के  चाय  उद्योग  के  सभी  क्षेत्रों  जैसे  कि

 अनुसंधान  तथा  विकास  एवं  वित्त  आदि  को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  इस  प्रकार  प्रत्येक  चाय  उप

 कर्ता  राज्य  को  अलग  से  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  विभिन्न  चाय  उपजकर्ता  ६

 की  विशिष्ट  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  समिति  ने  अपने  में  ही  कई  उप-समूह  बनाये
 पश्चिम  केरल  तथा  त्रिपुरा  के  लिये  उप-समूह  मे  निःनलिखित  रंदस्य  शामिल  हैं  :--

 1.  श्री  डी०  अटल

 2.  श्री  एच०  पी०  बरुआ

 3.  श्री  बी०  वजोरिया

 4.  श्री  एन०  सी*  कनकानी

 5.  श्री  डी०  राय

 6.  श्री  टी०  रंगय्या

 शिगिंग  फ्रेंडिट  एंड  इंवेस्टमेंट  कंपनो  आफ  इंडिया  हारा  मात्स्यिको  कंपनियों  को  दिए
 गए  ऋण  को  अवायगी  को  अवधि  पुनः  निर्धारित  कर

 +453,  श्री  दोलतिहजो  जदेजा  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  मत्स्य  उद्योग  में  वर्तमान  संकट  को  देखते  शिविंग  क्रेडिट  एंड  इंवेस्टमेंट  कंपनी
 आफ  इंडिया  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाली  सभी  कंपनियों  की  वित्तीय  स्थिति  पर

 पूवंक  विचार  करने  का  निर्णय  किया

 क्‍या  शिपिंग  क्रेडिट  एंड  इंवेस्टमेंट  कम्पनी  आफ  इंडिया  को  भी  वर्तमान  ऋणों  की
 अदायगी  की  अवधि  दो  वर्ष  से  अधिक  करने  के  लिये  कोई  मार्गनिर्देश  दिये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  जबंकि  बड़ी  नौवहन  कंपनियों  को  उदार  शर्तों  पर  ऋण
 दिया  जाता  है  ?
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 वित्त  सन्त्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मम्त्रो  एडआईर्डो  :  से

 गहरे  समुद्र  में  मछलियां  पकड़ने  के  ट्रालर  खरीदने  के  वास्ते  भूतपूर्व  नौवहन  विकास  निधि  समिति  द्वारा
 अब  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  और  जिनकी  परिप्तम्पत्तियां  और  देयताएं  दिनांक  3-4-1987  से  भारत

 सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  ली  गई  दी  गयी  ऋण  सहायता  तथा  भारतीय  नौवहन  ऋण  तथा

 निवेश  कम्पनी  द्वारा  दी  गई  सहायता  में  आमतौर  पोत  की  सुपुर्दगी  की  तारीख  से  एक  वर्ष  तक  के
 लिये  मूल  घन  के  सम्बन्ध  में  अधिस्थगन  को  व्यवस्था  होती  है  ।

 ऐसे  भभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  ऋणों  भौर  उनके  ब्याज  की  किस्तों
 को  अदायगी  को  स्थगित  करने/अधिस्थगित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  ये  अभ्यावेदन  भारतीय

 नोवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  को  विचारार्थ  भेज  दिये  गये  सभी  वर्तमान  बकाया  रकमों  के
 निर्धारण  के  सरकार  द्वारा  भारतीय  नोवहन  ऋण  तथा  निवेश  कम्पनी  की  कोई  सामान्य  अनुदेश
 जारी  नहीं  किये  गए

 भूमिगत  जल  सर्वेक्षण  के लिए  अनुदान

 *454.  थ्रो  बाला  साहिब  बिल्ले  पाटिल  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 वया  केन्द्रीय  सरकार  ने  भूमिगत  जल  के  सर्वेक्षण  के  लिये  राज्यों  और  विकास  एजेंसियों
 को  कोई  अनुदान  दिया

 यदि  तो  महाराष्ट्र  राज्य  को  वर्ष  1987-88  में  कितनी  धनराशि  की  सहायता  दी
 और

 क्‍या  खेती  तथा  ग्रामीण  और  शहरी  जनता  के  पीने  के  प्रयोजनार्थ  भूमिगत  जल  की
 आवश्यकता  को  देखते  हुए  दो  गई  सहायता  पर्याप्त  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रो  विनेश  :  हां  ।

 ओर  वर्ष  1987-88  के  दोरान  महाराष्ट्र  राज्य  को  अब  तक  राज्य  लघु  सिंचाई
 संगठनों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  केर्द्र  प्रायोजित  स्कीम  के  अन्तर्गत  30  लाख  रुपए  तथा  त्वरित  प्रामीण
 जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  तहत  32.65  करोड़  रुपये  प्रदान  किए  गए  हैं  ।

 बांधों  के  बारे  में  इंडियन  नेशनल  ट्रस्ट  फार  आर्ट  एण्ड  कल्वर  हेरीटेज  को  कार्यशाला

 ]
 हे

 *455.  भो  अलबंत  सिह  रामृबालिया  :  क्या  जल  संसाधन  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  सरकार  का  ध्यान  27  1987  के  टाइम्सਂ  में  एन०
 टी०  ए०  सो०  एच०  वर्कशाप  आन  डेम्नसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इंडियन  नेशनल  ट्रस्ट  फार  आर्ट  एण्ड  कल्चर  हैरीटेज  एन०  टी०
 ए०  सी०  की  कार्यशाला  भारत  में  बड़े  बांधों  को  बनाने  की  वांछनीयता  के  बारे  में  क्या
 निष्कृषं  और
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 प्रकार  की  इसके  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मन्‍्त्री  दियेश  :  जी  हां  ।

 बड़े  बांघों  की  आधथिक  पर्यावरणिक  सुरक्षा  तथा  सामाजिक  स्वीकारयंता  जंसे

 पहलुओं  की  सघन  जांच  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 चल  जलीय  संरघनाओं  के  आकार  का  निर्धारण  भूव॑शञानिक
 किसानों  की  पर्यावणिक  महत्वयों  तथा  परियोजना  की  आधधिक  व्यवहायंता  जेसे

 बहुत  से  तथ्यों  के आधार  पर  किया  जाता  किसी  परियोजना  को  क्रियान्वयन  हेतु  स्वीकृति  देने  से

 पहले  इन  सभी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 होरों  और  आभूषणों  का  निर्यात

 ]

 *456.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  बाणिज्य  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  हीरों  ओर  आभूषणों  के  निर्यात  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित
 किए  गए

 अप्रेल  से  1987  के  दौरान  कितने  मूल्य  के  हीरों  ओर  आाभूषणों  का  निर्यात
 किया

 इन  मदों  के  मुख्य  निर्यातकों  के  नाम  क्या

 इन  मदों  का  किन  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  और

 इन  म॒दों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार  की  नीति  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं
 भोर  वर्ष  1988-89  के  लिए  क्‍या  लक्ष्प  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्‍त्रो  तथा  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  नारायण  बस  1987-88  के  दोरान
 पालिश  किए  हुए  होरों  के  निर्यात  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  1900  करोड़  रुपये  है  गौर  स्वणभ्षणों  के
 लिये  100  करोड़  रु०

 रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारासंकलित  आंकड़ों  के
 1987  के  दौरान  हीरों  का  निर्यात  1668  करोड़  रु०  का  तथा  स्वर्णाभूषण  का  65  करोड़  रु०  का

 होने  का  अनुमान

 हीरों  तथा  स्वणभिषणों  के  कतिपय  मुख्य  नियतिकों  के  नाम  संलग्न  में  दिये
 गए  हैं  ।

 उन  कतिपय  प्रमुख  देशों  के  नाम  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  जिन्हें  1986-87  6-87  के
 दौरान  द्वीरों  तथा  स्वर्णाभूषणों  के  निर्यात  किए  गए  थे  ।

 (=)  रत्न  तथा  आभूषण  निर्यात  नीतियों  में  उद्यमियों  के  लिए  व्यावहारिक  ढांचे  की  व्यवस्था
 करने  के  लिये  निरन्तर  परिवतंन  किया  जाता  रहा  है  जिससे  कि  निर्यात  प्रोसेतिंग  जोनों  तथा  बिशेष
 निर्यात  अभिमुख  काम्पलेक्सों  में  आभूषण  निर्मित  करने  सम्बन्धी  सुविधाओं  सद्दित  विश्व  बाजार  में  भौर
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 अधिक  हिस्सा  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  1988-89  के  दोरान  इस  क्षेत्र  में  निर्यात  सम्बन्धी  लक्ष्यों  को
 अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 पालिस  किए  होरों  के  कतिपय  प्रमुख  नियतिकों  के  नाम

 मंससे  एवरेस्ट  बम्बई

 मंससे  बी०  विजयकुमार  एण्ड  बम्बई

 मेसप॑  सूरण  डायमस्ड  इंडिया  बम्ब्ई

 मे

 ७
 ऐ

 .  मेससे  बी०  अरुणकुमार  एंड  बम्बई

 Wa  .  मैक्स  गीतांजली  एक्सप्रोटस  बम्बई

 स्वण  भूषण  के  कतिपय  मुख्य  निपयतिकों  के  नाम

 .  मैप्तसं  पोपले  केवलराम  घनश्यामदास  बम्बई

 .  मँससे  ज्वैलस  नारायणदास  एंड  बम्बई

 1

 2

 3.  मंसर्स  सुबोधचन्द्र  एंड  बम्बई

 4.  मैसस  पी०  एम०  बम्बई

 5.  मंससे  यूसुक  फजलुसेन  बम्बई

 वे  प्रमुख  बाजार  जिन्हें  1986-87  में  हीरों  तथा  स्वर्णाभूषण  के  निर्यात  किए  गए

 हीरे  स्वर्णाभूषण

 1.  संयुक्त  राज्य  अमरीका  1.  युनाइटिड  अरब  अमीरात

 2.  जापान  2.  कुबंत

 3.  हांगकांग  3.  ब्रिटेन

 4,  बेल्जियम  4.  दुषई

 5.  स्विट्जरलैंड  5.  सं०  रा०  अमरीका

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा
 ओर  की  खरोद  ”

 *457,  श्री  पूर्ण  चन्द्र  मलिक  :
 श्री  रेण  पत्र  दास  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सनकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  तथा  केनस्टाकਂ  में  पंजी  निवेश  के
 लिए  अनुमति  प्रदान  की

 24
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 a  जम»  भा  मे»

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  खरीदे  गए  और  पर  कर  वसूल
 किया  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :
 जी  हां  ।

 सरकार  ने  अप्रत्यावतंव  आधार  पर  और  कंनस्टाकਂ  में  अनिवासी  भारतीय
 निवेश  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 और  अनिवासी  भारतीयों  को  गौर  बंनस्टाकਂ  में  निवेश  से  जो
 आय  प्राप्त  होगी  उस  पर  सामान्य  दरों  स ेआयकर  तथापि  स्रोत  पर  कर  की  कटोती  नहीं
 होगी  ।

 जण  मेले

 *458.  श्रो  मानिक  रेड्डी  :
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :

 क्या  बित  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  कण  मेलों  द्वारा  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  की  तरीके  पर

 पुनविचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  इस  बारे  में  कोई  सुझाव  दिया  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍त्रो  एडआर्डो  :  से
 कमजोर  वर्गों  को  अधिक  ऋण  प्रदान  करने  के  समग्र  कार्यक्रम  के  एक  अंग  के  रूप  भें  सरकारो  क्षेत्र  के
 बैंकों  द्वारा  ऋण  मेले  आयोजित  किए  जाते  भारतीय  रिजव॑  बेक  ने  वर्ष  1986  में  ऋण  मेलों  पर

 एक  नपूना  सर्वेक्षण  किया  उप्त  समय  प्राप्त  सूचना  के  आधार  पर  ओर  उसके  बाद  से  बंकों  द्वारा

 इस  कार्यक्रम  की  समीक्षा  की  जाती  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  मंजूर  करते  समय  हस
 प्रयोजन  के  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  जारी  किए  गए  अनुदेशों  भौर  मार्गंनिर्देशों  का  पालन
 करते  हैं  ।

 गृह  निर्माण  सहकारी  समितियों  को  जोवन  बीमा  निगम  हारा  ऋण

 #459,  श्रो  जी०  आई०  पटेल  :  क्या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  धनराशि  की  कमी  के  कारण  कुछ  शिखर
 गह-निर्माण  सहकारी  वित्त  समितियां  प्राथमिक  गढ़  निर्माण  सहकारी  समितियों  को  उमके  सदस्ययों
 विशेषकर  निम्न  आय  वर्ग  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 भावश्यक  ऋण  देने  में  कठिनाई  अनुभव  कर  रही
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 यदि  तो  सरकार  ने  ओर  धनराशि  की  उनकी  मांग  को  पूरा  करने  के  क्‍या

 कारंवाई  की

 क्या  सरकार  ने  जीवन  बीमा  निगम  को  भविष्य  में  शिखर  गह  निर्माण  सहकारी  वित्त
 सम्तितियों  को  और  अधिक  ऋण  देने  की  सलाह  दी  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मन्त्री  एडआड्डो  से  (4)
 राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  संघ  ने  सहकारी  क्षेत्र  में  गृह  निर्माण  कार्यों  में  वुद्धि  करने  क ेलिए  उनके  सामने
 पेश  आने  वाली  वित्तीय  बाधाओं  को  शहरी  विकास  भारत  सरकार  के  ध्यान  में  ला  दिया  था|
 आवास  के  लिए  निधियों  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  बैंकों  को  सलाह  दी  गई  है
 कि  वे  आवास  के  लिए  अपने  उधारों  की  राशि  को  150  करोड़  रुपए  के  विद्यमान  स्तर  से  बढ़ा  कर

 1988  के  अन्त  तक  225  करोड़  रुपए  कर  एक  राष्ट्रीय  आवास  बेंक  की  भी  शीघ्र  ही  स्थापना
 की  जाएगी  ओर  इस  बैक  के  माध्यम  से  ग्रामीण  आवास  के  लिए  100  करोड़  रुपए  का  आबंटन  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  भारतीय  जीवन  बीमा  व्यक्तिगत  प्राथमिक  आवास  सहकारी  समितियों  के
 साथ  सीधे  ही  कारोबार  नहीं  करती  जीवन  बीमा  निगम  राज्प  स्तर  की  शीषं  सहकारो
 आवास  वित्त  समितियों  को  उनकी  आवश्यकताओं  तथा  सामाजिक  प्रवृत्ति  वाले  अर्थात्‌

 जलपूर्ति  और  मल  सड़क  परिवहन  आदि  को  आबंटन  किए  जाने  के  लिए  जीवन  बीमा
 निगम  के  पास  उपलब्ध  निधियों  की  सीमा  के  आधार  पर  उचित  रूप  से  उधार  देती  जीवन  बीमा
 निगम  के  लिए  गुजरात  और  तमिलनाडु  में  शीर्ष  समितियों  को  छोड़  कर  जिनकी  आवश्यकताएं
 बहुत  अधिक  कुल  मिलाकर  अन्य  शीर्ष  समितियों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करता  संभव  हो  सका

 महाराष्ट्र  गुजरात  और  तमिलनाडु  में  इन  तीन  शीषं  प्रृमितियों  क ेलिए  भी  जीवन  बीमा  निगम  ने
 प्रत्येक  समिति  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  15  करोड़  रुपए  की  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए

 तस्करी  का  सामान  पकड़ने  वाले  सोमा-शल्क  अधिकारियों  को  पुरस्कार

 #460.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  तस्करी  का  सामान  पकड़ने  वाले  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  को
 पुरस्कार  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  दी

 कया  यह  धनराशि  क्िस्ती  विशेष  अधिकारी  को  दी  जाठी  है  अथवा  वह  दल  के  सभी  सदस्यों
 में  बांट  दी  जाती  और

 व
 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  अधिकतम  धनराशि  पाने  वाले

 अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  विगत
 तीन  केलंडर  वर्षों  के  दोरान  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  को  दिए  गए  नकद  पुरस्कार  की  राशि
 निम्नानुसार  है  :--
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 e
 वर्ष  मूल्य

 रुपये

 1985  2.82

 1986  7.14

 1987  5.21

 किसी  विशेष  मामले  में  दिए  गए  नकद  पुरस्कार  की  राशि  दल  के  सभी  सदस्यों  के  बीच
 वितरित  कर  दी  जातो  यह  राशि  प्रत्येक  सदस्य  द्वारा  माल  के  अभिग्रहण  किए  जाने  में  उनके  द्वारा
 अदा  की  गईं  भूमिका  के  आधार  पर  दी  जाती

 विगत  तोन  वर्षों  के  दोरान  जिन  कमंचारियों/अधिकारियों  न ेतकद  पुरस्कार  को  सबसे
 ज्यादा  राशि  प्राप्त  उनका  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--  --

 कार्य  का  नाभ  तथा  पवनाम  राशि

 1.  श्री  जे०  ई०  ए०  सल्डाना  13,8 3,150  रुपये

 सहायक
 राजस्व  आसूचना  निदेशालय
 की  बम्वई  इकाई  ।

 2.  श्री  सी०  के०  मायेकर  8,78,450  रुपये

 एम०  पी०

 सीमा-शुल्क  समाहर्ता
 बम्बई  ।  [

 3.  श्री०  एस०  7,49,040  रुपये
 निवारक

 सीमा-शुल्क
 मद्रास  ।

 काबेरी  जल-विवाद

 *461,  भरी  एन०  इसिस  :

 श्री  नर्रातह  सूरयवशी  :

 क्या  जल  संसाधन  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  कावेरी  जल-विवाद  को  हल  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए

 इस  विवाद  को  हल  करने  में  बहुत  अधिक  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 27
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 क्‍या  इस  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  के  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्री  दिनेश  :  से  केन्द्र  सरकार  सोहादंपूर्ण  समझौता
 करवाने  के  लिए  प्रयास  करती  रही  है  जिसके  वास्ते  मन्त्री  तथा  अधिकारी  स्तरों  पर  कई  बंठकें
 आयोजित  की  गई  तमिलनाडु  सरकार  ने  1986  में  ओपचारिक  रूप  से  जो  विवाद  उठाया

 वह  विचाराधीन  है|

 कर्नाटक  को  ऊनो  कपड़ा  मिलों  को  धागे  को  सप्लाई

 $462.  डा०  थो०  बेंकटेंश  :  क्‍या  वस्त्र  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  को  ऊनी  कपड़ा  मिलों  को  आज  तक  पिछली  तीन  तिमाहियों  में  धागे  की
 कोई  मात्रा  सप्लाई  को  गई  और

 यदि  तो  क्या  जितना  धागा  सप्लाई  किया  गया  वह  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए
 पर्याप्त  है  ?

 बस्त्र  सन्‍्त्रो  राम  मिवास  ऊनी  मिलों  को  यान  वितरित  करने  सम्बन्धी  कोई
 सरकारी  योजना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 इंजोनियरी  उद्योग  द्वारा  निर्यात

 +463,  आओ  सानिक  सान्याल  :
 झरो  सरेश  कुरुप  :

 बया  वाणिज्य  मसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंजीनियरिंग  उद्योग  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  किये  गये  निर्यात  का  वर्षवार  ब्यौरा
 क्या

 अगले  तीन  वर्षों  के लिए  इंजीनियरी  सामान  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  रखा  गया
 ओर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इंजीनियरी  क्षेत्र  को  दी  गई  राज  सहायता  का  वर्षवार  ब्योरा
 क्‍या

 बिश  संत्रो  तथा  वाणिज्य  मन्त्री  नारायण  दत्त  :  इंजीनियरी  निर्यात
 संवर्धन  परिषद्‌  के  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  इंजीनियरी  निर्यात
 निम्नलिखित  है  :--  ह

 अवधि  मूल्य  करोड़  रु०  में
 ह

 1985-86  1095.41

 1986-87  1150.00

 1987-88  940.00

 88)  अ  पी  :  अनन्तिम

 अनु  इ  :  अनुमानित
 ूबननसससससअअओओओऊसअ  अल  अक्‍इअइअइढ  ड,:ीरययसय  फफफकफ5:क>खस फफफफफसफडऑ_;क्‍ःंस््सनससक्नन्ोन--ननन--तननतनतनननननननतननत निनीनीणीण।त?णयतण:-लत?तथीयीयनीनयीय।ययनीय।तजज  चस्‍चि  सतत  नम  न-मम

 28



 8  1910  लिखित  उत्तर

 1987-88  के  लिए  इंजोनियरी  निर्यात  संवधंत  परिषद्‌  द्वारा  इंजीनियरी  निर्यात  का

 निर्धारित  लक्ष्य  1450  करोड़  रु०  का  1988-89  ओर  1989-90  के  लक्ष्य  अभी  निश्चित  नहीं
 किए  गए  हैं  ।

 इंजीनियरी  निर्यातकों  के  सामने  आ  रही  कुछ  विशिष्ट  कठिनाइयों  के  लिए  उन्हें  कुछ
 सुविधाएं  दी  जा  रही  इनमें  अन्य  बातों  के  साथ  करों  में  छूट  न  मिलने  तथा  देशी  करों  के  प्रपाती
 प्रभाव  की  क्षतिपूर्ति  के  लिए  नकद  मुआवजा  शुल्क  वापसी  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य
 अदायगी  योजना  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  पर  एल्यूमीनियम  और  पिग  आयरन  की

 सप्लाई  शामिल

 नकदी  फसलों  के  लिए  निर्यात  प्रोत्साहन

 *464.  श्री  तम्पन  थासस  :  क्या  वाणिज्य  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 काली  मिर्च  और  अदरक  जैसी  नकदी  फसलों  के  निर्यात  के  लिए  दया  प्रोत्साहन
 दिए  गये  हैं  भोर  इन  उत्पादों  पर  उपकर  वसूल  करने  का  क्या  प्रभाव  पड़ा

 उपकर  वसूल  करने  का  प्रयोजन  कया  और

 इससे  कितनी  आय  हुई  है  ?

 वित्त  सन्‍्त्रो  तथा  बाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  ओर  निर्यात  प्रोत्साहनों
 में  शामिल  हैं  :  पेकिंग  सामान  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए  आयात  नकद  मुआवजा  पैकेजिंग
 ऋण  आदि  |  मसाला  उपकर  अधिनियम  1986  के  अन्तगंत  उपकर  लगाया  जा  सकता  उपकर  के

 मौजूदा  स्तर  1.5%  से  3.5%  के  बीच  वसूल  किये  जा  रहे  जोकि  मसाला  मद  पर  निर्भर  करते  हैं
 तथा  उपकर से  प्राप्त  आय  मसाला  बोड्ड  के  कार्यकलापों  के  वित्त  पोषण  के  लिए  प्रयुक्त  की  जाती  है
 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मसालों  के  निर्यात  का  समर्थन  करना  शामिल  है  ।

 मसाला  उपकर  अधिनियम  के  अन्तगंत  उपकर  की  अनुमानित  वसूली  का  एक  विवरण
 संलग्त  है  ।
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 कृषि  उपज  पर  बेंक  ऋण

 +465.  थ्रो  मुकुल  वासनिक  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बैंकों  को  यह  सलाह  देने  का  विचार  है  कि  वे  किसानों  को  बाजार  में

 मूल्यों  में  शुधार  होने  तक  उनकी  फसल  गिरवी  रखकर  ऋण  प्रदान  करें  ताकि  उन्हें  अपनी  फसल  का

 बेहतर  मूल्य  मिल  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और
 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  बेंक  भामतौर  पर  किसानों  की  कृषि  उपज  गिरवी  रख  कर
 तथा  अनुमोदित  मालगोदामों  में  रखी  ऐसी  उपज  की  रसीदों  के  बदले  ऋण  देते  हैं  ।  इसे  देखते  इस
 संबंध  में  बेकों  को फिलहाल  कोई  ओर  निदेश  देने  की  कोई  जरूरत  नहीं  समझी  जाती  ।

 बकाया  आय  कर  को  वसूली

 #467.  श्री  सनत  कुप्तार  मंडल  :  क्‍या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  ऐसे  हिन्दू
 भाजित  कम्पनियों  तथा  अन्य  निकायों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनसे  एक  करोड़  रुपये  तथा  इससे
 अधिक  की  आयकर  की  बकाया  राशि  वसूल  की  जानी  और

 इसकी  वसूली  के  लिए  क्‍या  कारगर  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  और  जिन
 अविभाजित  हिन्दू  कंपनियों  और  अन्य  संस्थाओं  के  खिलाफ  31-12-1987  की

 स्थिति  के  अनुसार  आयकर  मांग  की  राशि  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  बकाया  उनके  बारे  में  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया  है  ।---

 स्थिति  संख्या

 व्यक्ति  63...

 अविभाजित  हिन्दू  परिवार  3

 कंपनियां  181

 अन्य  संस्थाएं  36

 या  जोड़  283

 इन  मामलों  में  1183  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  अन्तग्रंस्त  थी  ।

 इस  मांग  की  वसूली  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  में  अर्थ दंड  बेंक  खातों  आदि  की  कुबो
 करना  ओर  वसूली  प्रमाणपत्र  जारी  करना  जिससे  कर  वसूली  अधिकारियों  को  परिसंपत्तियों  की
 बिक्री  के  द्वारा  वसूली  करने  का  अधिकार  प्राप्त  होता  जादि  शामिल  बहुत  से  मामलों  में  जिनमें
 कर  की  राशि  बकामा  पड़ी  होती  उनमें  बसूली  प्रक्रियाओं  का  सहारा  लेता  संभव  नहीं  होता  है  क्योंकि
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 कर-निर्धारितियों  के  अभ्यावेदद  या  तो  समझोता  आयोग  के  पास  ब्याज  की  समाप्ति  अथवा
 दारियों  के  नियटान  के  लिये  अनिर्णीत  पड़े  होते  हैं  या  उन  पर  कर-देनदारी  के  बारे  में  अपीलीय
 कारियों  के  पात  अपील  करके  विवाद  चल  रहा  होता  अपीलीय  प्राधिकारियों  से  आग्रह  किया  गया

 है  कि  वे  इन  अपीलों  को  शीघ्रता  से  निपटाएं  ।  उचित  मामलों  कर-निर्धारितियों  को  करों  की  अदायगी
 किस्तों  में  करने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  इसके  इन  मामलों  की  हर  महीने  मुख्य
 आयुक्‍तों  तथा  बोडं  द्वारा  समीक्षा  की  जाती  है  ताकि  प्रत्येक  मामले  में  का  रंवाई  की  उपयुक्त  दिशा
 रित  की  जा  सके  ।

 भारतोय  साफ्टवेयर  का  झ्ञायात  करने  वाले  देश

 *468.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 साफ्टवेयर  का  आयात  करने  वाले  देशों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  साफ्टवेयर  के  लिए  नये  विदेशी  बाजारों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  किन  देशों  ने  भारतीय  साफ्टवेयर  का  आयात  करने  में  रुचि  दिश्वाई

 सरकार  साफ्टवेयर  उद्योग  को  उचित  शुल्क  दर  पर  आवश्यक  एयं  आधुनिक  पूंजीगत
 करण  आसानी  से  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कया  कदम  उठा  रही  और

 साफ्टवेयर  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  अन्य  कोन-सी  नीति  अपनाने  का
 विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  तथा  नाणिज्य  मंत्री  नारायण  दत्त  :  से  विश्व  में  साफ्टवेयर
 के  प्रमुख  आयातक  सं०  रा०  इटली  देश  तथा  आस्ट्रेलिया  ।  इन  देशों  के  अलावा
 सोवियत  जापान  तथा  दक्षिण  पूर्व  एशिया  स्थित  देशों  ने  भी  भारतीय  साफ्टवेयर  आयात  करने  में
 रुचि  दर्शाई  इन  बाजारों  का  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।

 2.  सरकार  ने  1986  में  एक  नई  नीति  तैयार  को  है  जिसका  उद्देश्य  घरेलू  तथा
 निर्यात  बाजार  के  समेकित  विकास  के  जरिए  अन्तर्राष्ट्रीय  सापटवेयर  बाजार  का  ओर  अधिक  भाग  प्राप्त

 क्रियाविधि  का  सरलीकरण  तथा  कम्प्यूट्रीकरण  का  संवर्धन  करना  इस  नीति  को  हस  प्रकार
 बनाया  जाता  है  ताकि  विभिन्‍न  रूपों  में  साफ्टवेयर  निर्यात  को  सहायता  दी  जा  सके  ।  इनमें  शामिल

 चुम्बकीय  माध्यम  पर  अथवा  लिखित  में  भौतिक  उपग्रह  आंकड़े  सम्पर्कों  के माध्यम  से  निर्यात
 तथा  उन  स्थानों  पर  परामर्शी  सेवाओं  की  व्यवस्था  जद्दां  पर  विदेशी  ग्राहक  भारतीय  कम्प्यूटर  विशेषता
 का  उपयोग  करते  इस  नीति  में  विशेष  रूप  से  हार्डवेयर  तथा  सम्बद्ध  साफ्टवेयर  के  आयात  की
 मति  है  ताकि  नियात  बाजारों  के  सम्वन्ध  में  सापटवेयर  के  विकास  में  सहायता  पहुंचाई  जा  सके  ।  इसमें
 कापीराइट  1984  के  तहत  साफ्टवेयर  के  लिए  कानूनी  संरक्षण  को  भी
 व्यवस्था  है  ।

 3.  ऐसे  अनेक  उपाय  किए  गये  हैं  जिससे  साफ्टवेयर  निर्यातकों  के  लिए  उन  हाडंवेयर  तथा
 साफ्टवेयर  औजारों  जिनकी  उन्हें  शुल्क  की  समुचित  दरों  पर  आवश्यकता  होती  आयात  करना
 आसान  हो  सके  ।  ये  उपाय  हैं  :---

 आयातित  हाइवेयर  पर  सोमाशुल्क  60  प्रतिशत  तथामूल्य  एग्जिम  बैंक  के  जांच

 ‘fa
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 ee  3  कक»  SD किए गए प्रस्तावों के मामले में, जहां पर बैक परियोजना का  +७»«ममकाक  थे»  तकनीकी  मे»

 किए  गए  प्रस्तावों  के  मामले  जहां  पर  बैक  परियोजना  का  वित्तीय  तथा  तकनीकी
 अन्वेषण  कर  रहा  है  और  उप्तको  प्रगति  को  मानीटर  कर  रहा  है  वहां  पर  शुल्क  के  इस
 स्तर  पर  50  प्रतिशत  की  छूट  दी  जाती

 हाडंवेयर  के  आयात  एवं  कम्प्यूटर  तथा  कम्प्यूटर  प्रणाली  पर  आधारित  कम्प्यूटर
 वेयर  के  विकास  के  लिये  क्रियाविधि  को  सरल  बना  दिया  गया  खरीदारी  अथवा
 लीज  के  तत्काल  बाद  नई  एवं  इस्तेमाल  शुदा  हार्डवेपर  के  आयात  की  अनुमति
 निर्यात  दायित्व  के  समुचित  स्तरों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  किया  गया  है  जो  इस  नीति
 के  अन्तगंत  साफ्टवेयर  के  आयातों  का  वित्त  पोषण  करने  सम्बन्धी  विदेशी  मुद्रा  के  स्रोत
 पर  निर्भर  होता  है  ।

 इन  प्रबन्धों  के  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  योजना  के  अधीन  स्थापित

 एककों  अथवा  निर्यात  प्रोसेसिग  क्षेत्रों  में  स्थित  एककों  को  हाड्ंवेयर  के  आयात  की  शुल्क  मुक्त  अनुमति
 होती  है  |  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  में  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  स ेएक  अलग  इलेंब्ट्रानिक्स  तथा  कम्प्यूटर
 साफ्टवेयर  निर्यात  संवर्धन  परिषद  स्थापित  की  है  ।

 बिनोले  के  तेल  भौर  खली  का  निर्यात

 नकद मुआवजा  श्री  बी०  शोभनाद्रोइवर  राव  :
 श्री  बी०  बी०  रमेया  :

 क्या  वाणिज्य  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिनौले  के  तेल  और  खली  के  निर्यात  में  कमी  आ  गई  और

 यदि  तो  इनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  उप्राय  किए  गए  हैं  अथवा  किये  जा

 रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रो  तथा  वाणिज्य  मंत्रो  मारायण  दत्त  :  हां  ।

 बितोला  निस्सारण  के  निर्यात  पर  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  के  प्रतिशत  की  दर

 पर नकद मुआवजा सहायता दी जाती राजस्थान में हथकरघा विकास परियोजना *+470. श्रो वद्धि चन्द्र जन : क्‍या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया केन्द्रीय सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम निधि के अंतगंत राजस्थ/न का चयन किया यदि तो क्‍या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में रोजगार के अवसर और ऊती हथकरघा वत्त्रों का उत्पादन बढ़ाने हेतु उपर्युक्त योजना के अंतगंत एक हथकरधा विकास परियोजना मंजूर को यदि तो उपर्युक्त योजना का ब्यौरा क्या
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 उपयुक्त  योजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  प्रदान  की  गई  है  ओर  इससे  कितने  गरीब

 बुनकरों  को  लाभ  ओर

 यह  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  करने  का  विचार

 वस्त्र  मंत्री  राम  निवास  जी  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहों  उठते  ।

 इस्पात  को  उत्पादन  लागतਂ

 +472.  थ  वो०  शोभमाद्रीहवर  राव  :  क्या  इस्पात  ओर  श्षाल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  हमारे  देश  में  निर्मित  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  ओर  बिक्री  मुल्य  अमरीका
 और  अन्य  देशों  के  निर्मित  इस्पात  की  तुलना  में  कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और|

 इस  संबंध  में  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  चूंकि  अन्य  देशों  में  इस्पात  के  उत्पादन
 की  लागत  के  संबंध  में  प्रामाणिक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  इसलिए  भारत  के  साथ  इन  देशों  की
 उत्पादन-लागत  की  तुलना  करना  संभव  नहीं  तथापि  भारत  ओर  अन्य  देशों  में  इस्पात  के  देशीय
 मूल्य  मोटे  तौर  पर  एक  जेसे  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारत  में  उत्पादन  की  लागत  नियंत्रित  करने  के  लिए  मुख्य  उत्पादकों  द्वारा  किए  गए
 उपाय/किए  जा  रहे  उपायों  में  ये  उपाय  सम्मिलित

 क्षमता  का  उपयोग  उत्पादकता  उर्जा  की  बचत  सहित  तकनीकी  आधिक  निष्पादन
 में  सुधार  उन्‍तत  रखरखाव  और  उपस्कर  का  आधुनिकीकरण  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  चाय  का  तंयार  किया  जाना

 473.  डा०  जो०  विजय  रामाराव  :  कया  क्षति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  संस्थान  ने  जिसकी  स्थापना  डेयरी  विकास  में  अनुसंधान विकास  ओर  प्रशिक्षण  के  लिए  की  गई  थी  काफो  के  पश्चात्‌  अब  चाय  तैयार  की
 है  जंसा  कि  25  1988  के  ऑफ  इंडियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  कॉफो  की  खोज  करने  के  लिए  पहले  किसी  वैज्ञानिक  को  पुरस्कार  किया
 गया  ओर

 क्या  राष्ट्रोय  डेयरी  विकास  संस्थान  के  वंश्ञानिकों  द्वारा  दुग्ध  उत्पादन  में  भी  ऐसी  ही खोज  किए  जाने  की  अपेक्षा  है  ओर  यदि  तो  द्वाल  में  की  गई  खोजों  का  ब्योरा  क्या

 ऊंचे
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 कृषि  मंत्रालय  में  उर्धरक  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  अनुसंधान  संस्थान  ने  दूध  की  पैदावार  बढ़ाने  के लिए  बहुत  उपयोगी

 खोजें  की  गाय  की  अधिक  दूध  देने  वाली  दो  संकर  नस्‍्लों  का  विकास  किया  गया  अच्छी

 नस्ल  चुन  कर  भैंस  का  सुधार  किया  गया  भैंस  की  नस्ल  को  सुधारने  के  लिए  वोय  को  जमाने  की

 तकनीक  खोजी  गई  फसलों  की  छीजन  से  बढ़िया  और  पोषक  दाना  बनाने  के  तरीके  खोजे  गये

 दाना  बनाने  के  साधनों  का  विस्तार  किया  गया

 रियायती  दरों  पर  खाद्यास्नों  के  रूप  में  मजबूरो  को  अदायगो

 $474.  थभरो  दिग्विजय  सिंह  :  कया  कृषि  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अकाल  राहत  कार्य  में  लगे  क्रमिकों
 को

 अब  उनकी  आधी  मजदूरी  नियंत्रित/रियायती
 दरों  पर  खाद्यान्नों  अथवा  अनाज  के  रुप  में  नहीं  दी  जाती  ५

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  सुविधा  को  पुनः  देने  के  संबंध  में  बड़ी  संड्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्री  भजन  :  ओर  1987  से  कार्यान्वित  की  जा  रही
 भारत  सरकार  की  वर्तमान  नोति  के  राज्य  सरकारों  को  खाद्यान्नों  का  उतके  अनुरोध

 सूखा  राहत  के  रूप  में  रोजगार  सृजन  कार्यों  के  लिए  स्वीकृत  अधिकतम  व्यय  सीमा  के  50  प्रतिशत
 के  बराबर  की  कीमत  तक  किया  जाता  है  ।  राज्य  वस्तु  के  रूप  में  मजदूरी  की  अदायगी
 को  वास्तविक  मात्रा  का  निर्धारण  करने  के  लिए  सक्षम  बशतें  दे  राजस्थान  ओर  गुजरात  के  गम्भीर
 रूप  से  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  3 किलोग्राम  प्रति  मानव  श्रम-दिवस  ओर  देश  के  सूखे  से  प्रभावित  अन्य
 क्षेत्रों  में  2  किलो  ग्राम  प्रति  मानव  श्रम-दिवस  की  अधिकतम  मात्रा  के  हिसाब  से  दिया  जाए  ।  गम्भीर  रूप
 से  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  खाद्यान्नों  क ेवितरण  पर  40  पैसे  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  राजसहायता
 दो  जातो  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  राहत  कार्य

 *476,  झो  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  ओर  उत्तर  प्रदेश  में  सूखा  तथा  बाढ़  से  प्रभावित  कितने  जिलों  में

 राहुत  कार्यक्रम  चलाए  जा  रहे  और

 इन  जिलों  में  विभिन्‍न  मदों  अर्थात  खाद्यान्न  इत्यादि  पर

 सहायता  देने  पर  खर्च  की  गई  धन-राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रों  भजन  :  और  1987  से  1988  की  अवधि  के
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 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  राज्प  सरकारों  द्वारा  दो  गई  सूचना  के  सूखे/बाढ़
 से  प्रभावित  जिलों  की  संख्या  इस  प्रकार

 राज्य  का  नाम  सूखे  से  प्रभावत  जिले  बाढ़  से  प्रभावित  जिले

 राजस्थान  27  न

 विहार  या  30

 उत्तर  प्रदेश  55  9
 िकनकक-ा-9न-नमगनन-+ननमनननीननननीनीणन:णनीनीननीनीननननननननननभत- न  त  ती3$>-ऐइफ:  इ"न्‍न्‍स्‍न्‍  क्‍क्‍  च  च््  ीत्त)न>९३”९ध|धञ,ज  फडफफ  : खयफफफस फ  स्‍उस्‍अन्‍ौ्च्तआ

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  भाने  पर  प्रभावित  आबादी  को  राहत  प्रदान  करने  की  जिम्मेदारी

 मुख्यतया  संबंधित  राज्य  सरकार  की  केन्द्र  सरकार  प्रभावित  क्षेत्रों  में  राहत  कार्यों  के  कारगर

 कार्यात्वयन  में  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  में  मदद  करती  राहत  कायंक्रमों  के

 कार्यान्वयन  और  उन  पर  होने  वाले  व्यय  के  जिले-वार  ब्यौरे  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  पास  ही
 उपलब्ध  रहते  हैं  ।

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र

 श्रो  रामचना  रेड्डो  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  संशोधित  परियोजना  के  अनुसार  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  निर्धारित  समय  से

 काफी  पहले  उत्पादन  शुरू

 यदि  तो  यह  संयंत्र  कब  से  उत्पादन  शुरू

 क्‍या  लागत-प्राककलन  में  भी  कोई  कटोती  हुई  और

 बदि  तो  कितनी  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  जी  नहीं  ।

 परिषोजना  के  प्रथम  चरण  में  संगोधित  युक्तिसंगत  धारणा  के  अन्तगंत  उत्पादन

 से  शुरू  करने  का  कार्यक्रम  है  ।

 और  शुरू  मूल  धारणा  के  अनुसार  परियोजना  की  लागत  लगभग  7460  करोड़  रुपये

 1988  की  प्रथम  तिमाही  के  मूल्यों  के
 आधार  आंकी  गई  थी  ।  संशोधित  युक्तिसंगत  घारणा

 के  अन्तगंत  लागत  लगभग  6850  करोड़  रुपये  की  चोथो  तिमाही  के  मूल्यों  के  आधार

 आंकी  गई  इस  प्रकार  लागत  अनुमान  में  लगभग  1987  करोड़  रुपये  कम  हो

 रोजगार  गारन्दी  योजना  के  अग्तगंत  सस्तो  दरों  पर  गेहूं  देना

 +479,  श्री  अनूप  चन्द  शाह  :
 थो  बालासाहिव  वबिखे  पाटिल  :

 क्या  कृषि  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  रोजगार  गारंटी  योजना  के  अन्तर्गत  मजदूरों
 में  वितरित  करने  के  लिए  सस्ती  दरों  पर  गेहूं  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  स्त्री  भजन  :  ओर  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपनी  रोजगार  गारन्टी

 योजना  के  अंतर्गत  विवरण  के  लिए  रियायती  दरों  पर  खाद्यास्नों  की  सप्लाई  करने  का  अनुरोध  किया

 था  |  जूंकि  रोजगार  गारन्टी  योजना  राज्य  की  योजना  इसलिए  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  किया

 जा  सका  ।

 भारतोय  इस्पात  संपंत्रों  क ेआधुनिकोकरण  के  संबंध  में  मेटालजिकल  एण्ड  इंजीनियरिंग

 कन्तलटेंट्स  लिमिटेड  के  सशाव

 +480.  श्री  भट्टम  श्रीराम  मूर्ति  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मेटालजिकल  एंड  इंजीनिर्यारिंग  कन्सलटैंट्स  लिमिटेड  ने  लघु  इस्पात  संयंत्रों
 में  गुणवत्ता  सुधार  भोर  ऊर्जा  बचत  सहित  आधुनिकोकरण  संबंधी  उपायों  का  सुझाव
 दिया

 हु

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  सुझावों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रो  एम०  एल०  :  हां  ।

 मेकन  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बताया  था  कि  लघु  इस्पात  संयंत्र  अपनी  उत्पादकता  बढ़ाते

 हि  मं  में
 कर्म  ही

 क्वालिटी  में  सुधार  लाने  ओर  ऊर्जा  की  खपत  में  कमी  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  अपना
 सकते  हैं  :

 1.  उच्च  शक्ति  के  आवसीजन  की  सहायता  से  गलाने  वाले  आवसी-पपूल  बर्नेर  लागू

 ,  जल  शीतिल  पैनतों  ओर  छतों  की

 .  सीधे  अपचित  लोहे  का

 ला

 ।
 ३

 .  पावर  फंक्टर  करेक्शन  उपकरणों  की

 5.  अनुषंगी  प्रचालनों  का

 6.  सतत  ढलाई  ओर

 7.  स्वचलन  ।

 लोहे  भोर  इस्पात  के  उद्योगों
 क ेलिए  नए  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  बनाते  समय  उपयुक्त  रूप  से

 विचार  किया  गया  ये  मार्गदर्शी  सिद्धांत  वततेमान  लघु  इस्पात  संयंत्रों  की  सुविधाएं  आधुनिक  बनाने
 में  सहायक  होंगो  जिससे  वे  ऊर्जा  की  खपत  में  कमी  कर  सकें  भौर  उत्पादकता  बढ़ा  सकें  ।
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 RL  कथन  33५5  एभ  आम  भभ  ५33७3  तिलहनों  का  उरादग

 तिलहनों  का  उरादग

 +484.  भरी  संयद  शाहब॒होन  :  क्या  कृषि  सम्त्रो  तिलहनों  के  उत्पादन  के  बारे  में  29

 1988  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  886  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तिलहन  उत्पादन  संबंधी  प्रमुख  परियोजना  का  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या

 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  उत्पादन  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 इस  परियोजना  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  आबंटित  घनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  किसानों  को  क्‍या  सुविधाएं  और  रियायतें  उपलब्ध  करायी
 गई  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रो  भजन  :  तिलहनत  उत्पादन  अभिवृद्धि  परियोजना  शतप्रतिशत
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  से  तिलहन  उत्पादन  करने  वाले  14  राज्यों  के  अभिवद्धि  क्षेत्रों  में  चार  प्रमुख
 तिलहन  फसलों  अर्थात्‌  सोयाबीन  तथा  सूरजमुी  का  बिकास  करने  के

 लिए  1987-88  के  दोरान  मंजर  को  गई  बीज  उत्पादन/संवधन,  पौध  संरक्षण  की
 मनिकिट  के  मूंगफली  तथा  तोरिया-सरसों  आदि  के  लिए  कैल्शियम  सल्फेट  का

 योग  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 योजनावार  उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  अश्विल  भारतीय  स्तर
 पर  उत्पादन  का  संशोधिन  लक्ष्य  1987-88  के  लिए  145  लाख  मीटरी  टन  है  ।

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बीज  उत्पादन/संवर्धन,  बीज  के  मिनिर्किटों  के  पौध  संरक्षण  रसायनों
 तथा  कैल्शियम  सल्फेट  के  उपयोग  तथा  किसानों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।

 बिवरण

 तिलहन  उत्पादन  अभिवृद्धि  परियोजना  1987-88  के  दोरान  विधियों
 का  राज्यवार  आअंटन

 +७3  33333»  न  न  नमन»  नमन  ीनीननननननननन-ननम-+++-मनमकन>9»+
 राज्य  निधियों  का  आबंटन

 27 हा लनततीनत तन नननीणीणतीन॑-ी ननननी-लकलीऊलकभन्‍नननननी न 5 आंध्र प्रदेश 243.035 2. असम 32.57 3. बिहार 4. गुजरात 5. हरियाणा 47.00 38
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 6.  कनटिक  213.81

 7.  मध्य  प्रदेश  182.65

 8.  महाराष्ट्र  201.335

 9.  उड़ीसा  १2.90

 10.  पंजाब  98.27
 11.  राजस्थान  150.99

 12.  तमिलनाडु  172.385

 13.  उत्तर  प्रदेश  215.63

 14.  पश्चिम  बंगाल  32.759

 योग  1895.865

 केरल  में  सोने  के  लिए  सर्वक्षण

 *485.  श्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  के  नीलाम्बर  क्षेत्र  में  सोने  क ेलिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 पदि  तो  सत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  वहां  उपलब्ध  सोना  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  निकालना  लाभकारी  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  खनन  कार्य  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  स्त्री  एम०  एल०  :  और  जी  भारतीय
 सर्वेक्ष  और  केरल  राज्य  खनिज  गवेषण  व  विकास  प्रोजेक्ट  केरल  के  मालापुरम  जिले  की  नीलाम्बर
 घाटी  में  स्वर्ण  के  लिए  सर्वेक्षण  और  गवेषण  कर  रहे  हैं  |  प्रायमरी  स्वर्ण  क ेलिए  थर्तिकका  डवु
 ओर  मन्‍्मूचीनी  गावों  में  सर्वे  किया  गया  है  तथा  कुल  290,000  टन  अयस्क  भंडारों  की  पुष्टि  की
 गई  जिनमें  कुल  करीब  1177  किलो  स्वर्ण  पुन्नापुज  और  चेलियार  पुजा  में  भी  बजरी  स्वर्ण
 के  लिए  सर्वे  किया  गया  है  तथा  करीब  840  किलो  स्वर्ण  वाले  भंहारों  का  अनुमान  लगाया  गया

 और  प्रारम्भिक  गवेषण  आंकड़ों  का  मूल्यांकन  हो  रहा  ताकि  विस्तृत  गवेषण
 योजना  बनाई  जा  सके  |  वाणिज्यिक  विदोहन  विस्तृत  गवेषण  के  परिणामों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 पश्चिम  दिहलो  से  झुग्गियां  हटाना

 *486.  श्रीमती  प्रभावतों  गुप्त  :  क्‍या  शहरी  विकास  मनन्‍्त्रो  पश्चिम  दिल्‍ली  में  झुग्गियों
 को  हटाने  के  बारे  में  7  1987  के  अतारांकित  प्रश्स  संस्या  4429  के  उसर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 झुग्गियों  को  हटाने  क ेलिए  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 धाहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबीर  ओर  इन  झुग्गी
 निवासियों  के  पुनर्वास  के लिए  इस  समय  कोई  वेकल्पिक  स्थल  उपलब्ध  नहीं  जेपे  ही  वेकल्यिक  स्थल
 उपलब्ध  हो  जाएंगे  इन  झग्गियों  को  हटा  लिया  जाएगा  ।

 खनन  पट्ट  के  लिए  प्राप्त  आवेदन-पत्र

 +487.  श्रो  महेतद्र  तिद्ट  :  क्या  इस्पात  और  खान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  खान  ब्यूरो  को  खनन  योजनाओं  को  स्वीकृति  देने  हेतु  1987  से  31
 1988  तक  खनन  पट्ट  के  लिए  कितने  भावेदन  पत्र  प्राप्त  और

 भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  आवेदन-पत्र  अन्तिम  रूप  से

 निपटाए  गए  ?

 इस्पात  और  खान  मन्‍्त्रो  एम०  एल«  :  भारतीय  खान  ब्यूरो  में  खनिषद्ठा
 आवेदन  पत्र  नहीं  लिए  जाते  खान  और  खनिज  और  संशोधन

 1986  के  10-2-87  से  लागू  होने  के  राज्य  सरकारें  तब  तक  खनिषट्टा  मंजूर  नहीं  जब

 तक  कि  संबंधित  क्षेत्र  में  खनिज  निक्षेप्रों  क ेविकास  की  खनन  योजना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  विधिवत

 अनुमोदिन  नहीं  कर  दी  जाती  ।  केन्द्र  सरकार  ने  इस  अनुमोदन  की  शक्ितयां  भारतीय  खान  ब्यूरो  को

 सौंपी  हैं  ।  अनुमोदित  खतन  योजना  आवेदक  को  अपने  खनिपद्ठा  आवेदन  के  साथ  नत्थी  करके  संबंधित
 राज्य  सरकार  को  प्रस्तुत  करनी  होती  1987  से  31  1988  भारतीय
 खान  ब्यूरो  को  138  खनन  योजनाएं  अनुमोदन  के  लिए  जिनमें  से  115  योजनाएं  87
 से  88  के  बीच  प्राप्त  हुईं  ।

 उपर्यकत  अवधि  में  ब्यूरो  ने  14  खनन  योजनाओं  को  स्वीड्ूति  प्रद'न  की  और  4  को

 कृत  किया  |  1988  तक  ब्यूरो  ने  32  योजनाओं  का  अनुमोदन  किया  और  9  योजनाओं  को
 अस्वीकृत  किया  ।

 उड़ीसा  में  पर्यटक  स्थलों  का  विकास

 +/88,  श्रो  श्रीवललभ  पाणिप्रहो  :  क्‍या  परयंटन  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  उड़ीसा  में  किन  विभिन्‍न  पर्यटन  स्थलों  का  विकास  करने  का
 प्रस्ताव  और  नि

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गिरिधर  और  केन्द्रीय  पर्यटन
 मंत्रालय  निधियों  का  आबंटन  राज्पय-वार  अथवा  स्थान-वार  नहों  करता  बल्कि  स्कीम-वार  करता

 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  के  आधार  पर  परयंटन  आधारिक-संरचना  के
 निर्माण  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  मंत्रालय  को  उड़ीसा  सरकार  से  वर्ष
 1988-89  के  दौरान  वितीय  सहायता  देतु  निम्नलिखित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  :---

 40
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 नंदनकानन  में  पर्यटक  कुटीरों  तथा  शिकारा  को  व्यवस्था

 पुरी-कोणार्क  मेरिन  ड्राइव  पर  रामचांदी  में  समुद्र-तट  विह्वार-स्थल
 का  निर्माण

 ,  कोणार्क  में  समुद्र-तट  सुख-सुविधाओं  को  व्यवस्था

 ,  भोरतकणिका  की  यात्रा  करने  वाले  पयंटकों  के  लिए  चंद्तवालो  में

 एक  ट्रांजिट  लॉज  का  निर्माण

 .  लुलुंग  में  मचान  रेस्तरां  तथा  पर्यटक  कुटीरों  की  व्यवस्था

 ,  रत्तगिरि  में  पर्यटक  सुख-सुविधाओं  की  व्यवस्था

 .  उदयगिरि  में  पर्यटक  सुविधाओं  को  व्यवस्था

 ,  जैपोर  में  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण

 .  बोलनगीर  में  यात्रो  निवास  का  निर्माण

 ,  भुवनेश्वर  में  एक  ओपन  एयर  आडिटोरियम  का  निर्माण

 .  रत्नगिरि  एवं  उदयगिरि  के  बौद्ध  परिसर  की  यात्रा

 करने  वाले  पर्यटकों  के  लिए  प्रमुख  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 .  गिरिसोला  में  मार्गस्थ  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 .  बोलगिरिपोशी  में  मार्गस्थ  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 .  सोहेला  में  मार्गस्थ  सुविधाओं  की  व्यवस्था

 ,  विद्यमान  आधार-संरचना  में  अपर्याप्ताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 लग्जरी  कोचों  की  व्यवस्था

 तक  के  लिए  आस्थगित  रखा  गया  88-89  के  शुरू  किया  जाएगा
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 रुपयों

 अनुमानित  लागत
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 34.41

 47.85

 30.35

 74.91

 12.58

 14.32

 14.32

 80.91

 78.79

 26-73

 40.43

 12.36

 12.36

 12.36

 45.25

 जोड़  537.93
 ———<—<<<<—$  7“

 उपर्युक्त  प्रस्तावों  के
 राज्य  सरकार  द्वारा  वष॑  1987-88  के  दोरान  विचार  करने  के

 लिए  भिजवाए  गये  निम्नलिखित  प्रस्तावों  को  जिन्हें  नई  स्कीमों  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  1988-89

 __
 ऋरम०  सं०  परियोजना  का  नाम

 —_—————

 1

 2

 चांदीखोल  एबं  भद्टक  में  मार्गस्थ  युख-सुविधाएं

 रुपयों

 अनुमानित  लागत

 3

 27.76
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 1  2  3

 2.  रामचांदी  के  निकट  जल-क्री ड़ा  केन्द्र  44.00

 3.  में  स्वागत  केन्द्र  22.36

 4.  गिरिसोला  में  स्वागत  केन्द्र  22.36

 5.  बंगीरपोशी  में  स्वागत  केन्द्र  22.36

 6.  टिकड़पाड़ा  में  बन-गृह  36.76
 7.  कोणार्क  में  कम्पिग  स्थल  47.50

 8.  महेन्द्रगिरि  में  ट्रेंकिंग  बेस  32.80

 9.  5  वन्य-जीव  अभ्यारण्यों  के  लिए  मिनी  बरसे  10.00

 10.  राम्भा  में  चिल्का  झील  पर  मोटर  याट  4.82

 11.  सतपदा  में  चिल्का  झील  पर  मोटर  याट  4.82

 12.  महोदोधि  निवास  में  समुद्रतट  विहार-स्थल  49.00

 13.  चांढीपुर  में  समुद्र तट  विहार-स्यल  35.43

 14.  परादीप  में  समुद्रतठ  विहार-स्थल  49.60

 15.  गोपालपुर  में  समुद्रतट  विहार-स्थल  49.60
 दि  न  ननननन-+3+3ा  ही  खख  अ  ७  अल&त:,ड  कससोसप्स्‍ि  न  न  ओ.तनत-त-त->न-न++

 जोड़  459.57
 ताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता हेतु विचार क्रिया जाएगा। |

 उपर्युक्त  सभी  प्रस्तावों  पर  प्रस्तावों  के  निधियों  की  उपलब्धता  ओर  परस्पर
 ताओं  पर  निर्भर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  हेतु  विचार  क्रिया

 वन

 सोहम्मदपुर  गांव  में  भूषण्डों  को  आबंटन

 *+489,  श्रीमतो  ऊषा  वर्मा  :
 भ्री  मेवा  सिह  गिल  :

 क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  मोहम्मदपुर  गांव  में  भूखण्डों  के  आवंटन  के  बारे  में  24
 के  अतारांकित  प्रश्न  संडया  4296  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कुछ  भूवण्ड  मालिकों  को  ऐसे  वैकल्पिक  भूलण्डों  का  औवंटन  किए  जाने  के  क्या  कारण
 हैं  जिनके  बारे  में  कुछ  पता  नहीं

 क्या  अधिग्रहित  किए  गये  भू-खण्डों  के  बदले  में  दिए  गये  '  का  बाजार  मुल्य बराबर  है  और  यदि  तो  क्या  भू-खण्डों  के  अतिरिक्त  कोई  मुआवजा  दिए  जाने  का  प्रस्ताव --  -  ५५.  -....

 ...  इस  सम्बन्ध  में  भूदण्डों  के  मालिकों  द्वारा  दी  गयी  याचिकाओं  पर

 सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है ? ह 4३



 8  1910  लिखित  उत्तर

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  दलबोर  :  से  पेशकश  में  विशिष्ट
 संख्या  नहीं  बतायी  गई  थी  क्योंकि  पेशकश  करने  वाले  कार्यालय  को  उसकी  जानकारी  नहीं  केवल
 बेकल्पिक  प्लाटों  की  संदया  और  कालोनी  दर्शायी  गई  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने
 सफदरजंग  विकास  क्षेत्र  योजना  में  इन  प्लाटों  का  पता  लगाया  था  ओर  इन्हें  प्रभावित  पारियों  को
 उनके  दावों  का  सम्पूर्ण  भुगतान  करने  की  पेशकश  की  थी  ।  मुआवजे  अथवा  प्लाट/भूमि  का  लागत  का

 मूल्यांकन  करना  अपेक्षित  नहीं  है  क्योंकि  नीति  के  अनुसार  अजित  रिहायशी  प्लाटों  के  लिए  केवल
 समान  आकार  के  रिहायशी  प्लाटों  की  पेशकश  की  जानी  है  ।

 चोनो  का  उत्पादन  भौर  आयात

 #490.  श्री  यशवंतराब  गडाल  पाटिल  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987-88  के  दौरान  सूखे  की  स्थिति  के  कारण  चीनी  के  उत्पादन  के  प्रभावित

 होने  की  संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  इस  वर्ष  चीनी  का  और  अधिक  आयात  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खांद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  जी  नहीं  ।
 1987-88  चीनी  मोप्तम  के  दोरान  7  1988  तक  57.06  लाख  मोटरी  टन  चीती  का  उत्पादन

 हुआ  था  जबकि  पिछले  वर्ष  तदनुरूपी  तारीख  तक  55.55  लाख  मीटरी  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुआ
 था  जिससे  1.51  लाख  मीटरी  टन  की  वृद्धि  हुई  चालू  पिराई  मोसम  अभी  भी  प्रगति  पर
 चीनो  के  आयात  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  सरकार  आत्मनिर्भर  है  और  बह  चीनी  के  आयात  को

 सोपानवार  आधार  पर  पूर्णतया  समाप्त  करने  की  दिशा  में  कार्यरत  है  ।

 बिड  टू  जेक  अप  फी  फार  अरावलोਂ  शोष॑क  से  समाचार

 अनिन्त  बसु  :
 क्री  अमल  दत्ता  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  22  1987  के  टाइम्सਂ  में
 बिड  टू  जेक  अप  फी  फार  अरावलीਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया
 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  इटली  की  परामर्शंदात्री  स्ताम  प्रोगेत्ति  सवाई  माधोपुर  स्थित  गैस
 पर  आधारित  उवंरक  संयंत्र  क ेलिए  अपने  परामर्श  शुल्क  में  8.5  करोड़  रुपये  की  बढ़ोतरी  के  लिए
 भारत  सरकार  से  अनुरोध  कर  रही  और

 यदि  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  है  ?

 21-3-1988  से  स्थानान्तरित  ।
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 कृषि  मंत्रो  भजन  :  ओर  सरकार  ने  रिपोर्ट  देखो  तथापि  उसमें

 अनुमोदित  शुल्क  ओर  देय  आथिक  सहायता  के  बारे  में  महत्वपूर्ण  ब्योरों  की  स्थिति  सही  ढंग  से  नहीं
 दर्शायो  गई  है  ।  अरावली  फरटिलाइजर  लिमिटेड  एफ०  द्वारा  प्रस्तावित  कुल  41.73

 करोड़  रुपये  के  परामर्शी  शुल्क  की  तुलना  में  सरकार  ने  31.40  करोड़  रुपये  की  राशि  अनुमोदित  की

 थी  ।  ए०  एफ०  एल०»  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  पर  पुनः  विचार  किया  गया  था  ।

 प्रमुख  यूरोपीय  मुद्राओं  की  तुलना  में  अमेरिकी  डालर  के  विनिमय  में  उतार-चढ़ाव  तथा  समय-समय  पर

 मुद्र  स्फोति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  पहले  अनुमोदित  की  गई  राशि  में

 केवल  2.20  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  की

 हथकरघा  उद्योग  को  बढ़ावा

 4721.  भोमतो  जयन्तोी  पटनायक  :
 शो  चिस्तामणि  जता  :

 क्या  बस्त्र  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  हथकरघा  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के लिए  कोई  कदम
 उठाए

 यदि  तो  तत्सग्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 हथकरधघे  के  विकास  के  लिए  हथकरघा  श्रमिकों  को  दिए  गए  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा
 क्‍या

 बस्त्र  संत्री  रास  निबास  से  सरकार  ने  हथकरघा  क्षेत्र  को  उन्नत
 बनाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :--

 (1)  हृथकरघा  बुनकरों  फी  सहकारी  समितियों  में  सदस्यता  प्राप्त  करने  के  संबंध  में  पंजीक्षत
 कराने  के  लिए  शेयर  पूंजी  सहायता  ।

 (2)  हथकरघा  बुनकर  प्राथमिक  शीर्ष  सहकारी  समितियों  तथा  राज्य  हथकरघा  निगमों  को
 शेयर  पूंजी  सहायता  ।

 (3)  करघों  के  आधुनिकोकरण  करने  के  लिए  सहायता  ।

 (4)  हथकरघा  बुनकर  प्राथमिक  समितियों  को  प्रबन्धकीय  उपदान  ।

 (5)  करघा  पूर्व  तथा  करघा  पश्चात्‌  संसाधन  सम्बन्धी  सुविधाएं  स्थापित  करने  के
 लिए  राज्य  हथकरघधा  विकास  निगमों  तथा  हथकरघा  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय
 सहायता  ।

 (6)  हृषकरघा  उत्पादों  की  बिक्री  पर  20  प्रतिशत  की  दर  से  विशेष  छूट  ।

 (7)  जनता  कपड़ा  योजना  ।
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 (8)  बचत  निधि  योजना  ।

 (9)  वर्क-शेड-सह-बआावास  योजना  |

 (10)  हथकरघा  के  लिए  वस्तुओं  का  1985  के  जरिए
 करघा  क्षेत्र  में  विशिष्ट  उत्पादन  के  लिए  22  मदों  का  आरक्षण  ।

 2.  इसके  अतिरिक्त  हथकरघा  क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  उपलब्ध  की  गई  कुछ  रियायतें

 लिखित  हैं  :--

 (1)  प्लेन  रील  हैंग  यान  पर  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  छूट  ।

 (2)  हृथकरघा  सहकारी  समितियों  तथा  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  द्वारा  खरीदारी
 करने  पर  डबल  क्रास  रील  हैंक  यानं  पर  50  प्रतिशत  की  छूट  ।

 (3)  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  तथा  शीर्ष  हथकरघा  सहकारी  समितियों  द्वारा  स्थापित
 संसाधन  सदनों  में  संसाधित  किए  जाने  पर  हथकरघा  पर  बने  सूती  ऊन  और  पोलिएस्टर
 फाइबर  के  लिए  संसाधन  शुल्क  की  पूरी  छूट  ।

 (4)  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  स्वतंत्र  संस्राधकों  द्वारा  संसाधित  हथकरघों  पर  बनाए  गए
 सूती  फंब्रिक्स  के  संसाधन  पर  रियायती  संसाधन  शुल्क  ।

 (5)  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  स्वतंत्र  संसाधकों  द्वारा  संशोधित  हथकरधघों  पर  बुने  ऊनी

 फ्र  ब्रिक्स  के  संसाधन  पर  उत्पाद  शुल्क  से  पूरी  छूट  ।

 (6)  राज्य  हथकरघा  विकास  निगम  तथा  हथकरघा  सहकारी  समितियों  द्वारा  खरीदे  गए
 कुल  प्रकार  के  पोलिएस्टर  ब्लेंडिड  याने  पर  उत्पाद  शुल्क  से  पूरी  छूट  ।

 (7)  हथकरघा  विकास  आयुक्‍त  द्वारा  अनुमोदित  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  हथकरघों  पर  ब्लैंडिड
 फ्रब्रिक  के  उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  ब्लेंडिड  यान॑  में  इस्तेमाल  किए  गये  पोलिएस्टर
 फाइबर  पर  उत्पाद  शुल्क  से  पूरी  छूट  ।

 (8)  हथकरघा  विकास  आयुक्‍त  द्वारा  अनुमोदित  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पोलिस्टर  फाइबर  के
 उत्पादन  में  प्रयुक्त  पोलिएस्टर  फाइबर  यान॑  पर  10.56  ०  प्रति  किग्रा  की  दर  से
 उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  दर  ।

 (9)  पंजीकृत  हथकरघा  सहकारी  समिति  अथबा  सरकार  की  ओर  से  अनुमोदित  किसी  भी
 संगठन  द्वारा  खरीदे  गये  विस्फोस  फिल।मेंट  पर  50  प्रतिशत  की  छूट  ।

 (10)  पंजीकृत  शी  हथकरघा  समिति  अथवा  राज्य  हथकरघा  विकास  निगम  द्वारा  भारत  में
 आयातित  कच्ची  ऊन  पर  सीमा  शुल्क  से  पूरी  छूट  ।

 प्लास्टिक  और  का  निर्यात

 4722.  भी  परसराम  भारदहाज  :  बया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987  में  प्लास्टिक  ओर  लिनोलियम  उत्पादों  के  निर्यात  में  तेजी  से  गिराबट
 आई
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 यदि  तो  कितनी  कमी  आई  है  ओर  उसके  क्या  कारण  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  वर्ष  1986  में
 उत्त  अवधि  के  दौरान  किये  गये  निर्यातों  की  तुलना  में  1987  के  दोरान  प्लास्टिक
 तथा  लिनोलियम  उत्पादों  के  निर्यात  में  18  प्रतिशत  की  गिरावट  आई

 गिरावट  के  मुख्य  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रमुख  कच्चे  माल  की  तीर  कमी
 और  उनकी  ऊंची  घरेलू  सोवियत  संघ  से  कम  निर्यात  आर्डर  और  अन्य  देशों  से  कड़ी
 प्रतियोगिता  ।

 लिनोलियम  और  प्लास्टिक  से  बुने  हुए  कपड़ों  और  अन्य  तैयार  वस्तुओं
 आादि  में  ]  1988  से  5  प्रतिशत  की  दर  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  दी  गई  वर्ष  1988-
 89  के  लिए  बजट  में  प्लास्टिक  के  प्रमुख  कच्चे  माल  पर  कुछ  महत्वपूर्ण  शुल्क  रियायतें  की  गई

 अन्य  उपायों  में  शामिल  हैं  :  निर्यात  अधिकतम  करने  के  लिए  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  प्रायोजित  करना
 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मेलों  में  भाग  लेना  ।

 प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करने  +े  लिए  घनराधि  को  व्यवस्था

 4723.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बाढ़  ओर  तूफान  ज॑सी  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए  घनराशि  की
 व्यवस्था  करने  का  तरीका  वया

 इस  सम्बन्ध  में  सातवें  और  आठवें  वित्त  आयोगों  ने  क्या  सिफारिशें  की  और

 क्‍या  बार-बार  आने  वाली  प्राकृतिक  आपदाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  माजिन
 घनराशि  को  सीमा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  के०  :  और  राहत
 व्यय  को  वित्त  व्यवस्था  संबंधी  विद्यमान  नीति  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  है  जो

 1  1985  से  प्रभावी  हुई  हैं  ।  आयोग  ने  प्रत्येक  राज्य  के  उनके  राजस्व  अनुमानों  के  एक
 हिस्से  के  रूप  सीमात्त  घत  नामक  एक  धनराशि  आबंटित  की  है  ।  इस  सीमान्त  धन
 का  50  प्रतिशत  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  है  जबकि  शेष
 50  प्रतिशत  राज्यों  द्वारा  जुटाया  जाता  किसी  प्राकृतिक  विपत्ति  के  घुटित  होने  राज्य  को
 सीमान्त  धन  के  अपने  हिस्से  का  उपयोग  कर  लेने  के  पश्चात्‌  केन्द्र  के  हिस्से  में  से धन  ले  सकने  का  हक
 होगा  ।  राहत  व्यय  की  वित्त  व्यवस्था  की  प्रक्रिया  निम्न  प्रकार  है  :--

 (i)  सूखा  :  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  सीमान्त  धन  से  अधिक  तथा  अपने  वाषिक  योजनागत
 परिव्यय  के  5  प्रतिशत  तक  किया  गया  स्वीकृत  उस  वर्ष  में  योजनागत  परिव्यय  के  अतिरिक्‍त
 माना  जाता  है  ओर  बह  अग्रिम  योजनागत  सहायता  के  मंतर्गत  शामिल  किया  जाता  है  जो  सूखे  की
 समाप्ति  के  पश्चात्‌  अगले  पांच  वर्षो  के  अन्दर  राज्य  की  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सह्दायता  के  प्रति
 समायोजित  किया  जाता  विपत्ति  की  अतिगम्भीरता  का  उल्लेख  करते  व्यय  5  प्रतिशत
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 से  अधिक  हो  जाता  है  वहां  ऐमे  अतिरिक्त  व्यय  को  पूरा  करने  के  लिए  केरद्रीय  सहायता  दी  जाती  है
 जो  आधी  अनुदान  के  रूप  में  होती  ह ैतथा  आधी  ऋण  के  रूप  में  और  यह  सहायता  आगामी  वर्षों  के

 लिए  योजनागत  सहायता  के  प्रति  समायोजन  योग्य  नहीं  होती  है  ।

 (ii)  भूकम्प  मग्निकांड  इत्यादि  :  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  सरकार

 द्वारा  अपने  सीमान्त  घन  से  अधिक  किए  गए  स्वीकृत  व्यय  के  75  प्रतिशत  की  सीमा  तक  योजना  भिन्‍न

 अनुदान  के  रुप  में  प्रदान  की  जाती  है  जो  राज्यों  की  योजना  अथवा  राज्य-योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  के  प्रति  समायोजन  किए  जाने  योग्य  नहीं  होती  शेष  25  प्रतिशत  राज्य  सरकार  वहन
 करती  है|

 आठवें  वित्त  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  राहत  व्यय  की  वित्त  व्यवरथा  को  स्कीम  वही  रही

 है  जैसी  कि  सातवें  वित्त  आयोग  द्वारा  सिफारिश  की  गई  सातवें  वित्त  आयोग  की

 पिफारिशों  की  तुलना  में  आठवें  वित्त  आयोग  की  स्तिफारिशों  में  कुछ  अन्तर  सातवें  वित्त  आयोग

 की  सिफारिशों  में  अग्निकांड  प्राकृतिक  विप्त्तियों  में  शामिल  नहीं  किया  गया  लेकिन  आठवें  वित्त

 आयोग  ने  भग्निकांड  को  प्राकृतिक  विपत्तियों  में  शामिल  किया  इसके  सीमान्त  घन  की

 वित्त  व्यवस्था  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  आठवें  वित्त  आयोग  ने  सातवें  वित्त  आयोग  से  कुछ  भिन्‍नता  रखी

 है  ।  सातवें  वित्त  आयोग ने  प्रत्येक  राज्य  के  राजस्व  पूर्वानुमान  में  आयोग  द्वारा  निर्धारित  सीमान्त  घन

 के  बराबर  का  प्रावधान  किया  था  जबकि  आठवें  वित्त  आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि  प्रत्येक  राज्य  के

 लिए  निर्धारित  सीमान्त  घन  का  50  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  केन्द्र  को  प्रदान  करना  चाहिए  ।

 नहीं  ।

 हाथ  के  बुने  ऊनो  गलीचों  का  निर्यात

 4724.  भ्री  पशवन्त  राव  गड़ाथ  पाटिल  :  वया  वस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्थ  1986-87  और  1987-88  में  अब  तक  हाथ  के  बुते  ऊती  गलीचों  के  निर्यात  से

 प्राप्त  विदेशी  मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या  और

 इनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  किये  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सत्रो  रास  निवास  :  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  दरियों  आदि  सहित

 हाथ  से  गुंथे  हुए  ऊनी  कालीनों  के  निर्यात  का  मूल्य  निम्न  प्रकार  है  :---

 वर्ष  मूल्य  रु०

 )

 1986-87  146.29

 1986  94.92

 1987-88  114.56

 1987)
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 हाथ  से  गुंये  हुए  कालीनों  के  निर्यात  को  बढ़ने  के  लिए  किए  गए/किए  जाने  के  लिए

 प्रस्तावित  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.

 65%

 हस्तनिर्मित  कालीनों  आदि  के  निर्यात  निम्नलिखित  सुविधाओं  के
 पात्र  हैं  :

 (1)  हस्तनिर्मित  ऊनी  कालीनों  पर  प्रति  वर्ग  मीटर  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  पर  आधारित

 8  प्रतिशत  से  18  प्रतिशत  की  दर  से  नकद  मुआवजा  सहायता  ।

 (2)  हस्तनिर्मित  कालीनों  के  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  के  3  प्रतिशत  दर  से  शुल्क
 वापसी  ।

 (3)  एफ०  ओ०  बी०  मूल्य  के  15  प्रतिशत  की  दर  से  आयात  प्रतिपूर्ति  ।

 (4)  आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  के लिए  सभी  मोथ  प्रूफिंग  फार्मूलेशनों  के  आयात  ।

 «  कालीन  निर्वात  के  संत्रधंत  के  लिए  विशेष  ध्यान  देने  हेतु  कालीत  निर्यात  संवर्धत  परिषद्‌
 की  स्थापना  ।

 »  कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  द्वारा  प्रायोजित  चार  बिक्री-सह-अध्ययन  दलों  ने  हाथ  से

 गंधे  कालीनों  के लिए  बाजार  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  हेतु  यू०  एस०
 यूरोपीय  देशों  तथा  खाड़ी  के  देशों  का  दौरा

 .  तकनीकी  विशेषज्ञों/निर्यातकों  के  एक  प्रतिनिधिमण्डल  ने  सोवियत  संघ  तथा  चीन  जनवादी
 गणराज्य  में  हाथ  से  गुंथे  कालीनों  के  उत्पादन  में  अपनायी  जाने  वाली  तकनीकों  का
 अध्ययन  करने  के  लिए  उन  देशों  का  दोरा  किया  ।

 -  180  दिनों  से कम  की  अवधि  के  लिए  लदान-पूर्व  तथा  लदान-पश्चात्‌  ऋण  की  दर  को
 1-8-1985  5  से  कम  करके  9.5  प्रतिशत  कर  दिया

 «  कालोन  उद्योग  की  तकनीकी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भदोही  में  कालीन
 प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  एक  संस्थान  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 «  कालीन  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  का  इरादा  स्वीडन ५  4/९०,
 इंडोनेशिया  तथा  बूने  के  लिए  बिक्री-सह-अध्ययन  दल  प्रायोजित

 करने  का

 कृषि  क्षेत्र  को  सहायता
 4725.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  कया  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  सूखे/बाढ़  और  अन्य  प्राकृतिक  से  फसलों  को  हुई  क्षति  के  कारण
 कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादन  में  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  क्षेत्र  को  ऋण  वित्तीय  सहायता
 संबंधी  अन्य  ब्याज  को  दर  कम  ऋण  वसूली  स्थगित  करने  और  ऋण  माफ  करने  के
 प्रयोजन  के  लिए  रुग्ण  उद्योग  के  रूप  में  मानने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  सिया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  और  इसे  किस  तिथि  से
 किया  जायेगा  ओर  क्या  बैंकों  ओर  राज्य  सरकार  को  समुचित  अनुदेश  भी  जारी  किये  गये
 ओर
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया
 जायेगा  ?  ह

 वित्त  मन्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एडुआईों  :  से
 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बाढ़  आदि  ज॑सा  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को

 ऋण  सहायता  प्रदान  करने  के  वास्ते  वाणिज्यिक  बेकों  के  नाम  विध्तुत  मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैं  ।

 इन  मार्ग  नर्देशों  में  वेकल्पिक  फसलें  अथवा  चारे  की  फसल  बीजों  के  लघु
 भ्रिचाई  छोटे  और  सीमांतिक  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  500  रुपए  तक  के
 सामान्य  उपभोग  ऋण  देने  और  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने  के  लिए  सहायता  देने

 की  परिकल्पता  की  गई  इन  मार्ग  निर्देशों  मे ंअल्पावधिक  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में  बदलने

 भौर  निवेश  ऋण  का  पुननिर्धारण  करने  की  भी  परिकल्पना  की  गई  इसके  3  वर्ष  या
 उससे  अधिक  समय  से  लगातार  सूले  से  प्रमावित  क्षेत्रों  में  बेंकों  स ेचालू  वर्ष  1987  जू  1988)  )
 में  मूलधन  और  ब्याज  को  देय  रकमों  की  वसूली  को  2  वर्ष  या  अगले  सामान्य  वर्ष  यदि  यह  पहले

 हुआ  स्थगित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  |  बैंकों  से  तीन  या  उससे  अधिक  बार  लगातार  सूखे  से

 पीड़ित  किप्तानों  के  मामले  में  और  उन  किसानों  के  मामले  में  जिसके  ऋणों  को  परिरवातित/पुन्निर्धारित
 कर  दिया  5000  रुपए  तक  के  अल्पवधिक्र  ऋरणों  पर  10  प्रतिशत  वाषिक  की  रियायती  दर  पर

 ब्याज  वसूल  करने  के  लिए  पहले  ही  कह  दिया  गया  था  ।  पहली  1988  से  क्रुषि  प्रयोजनों  के

 वास्ते  7500  रुपए  तक  के  सभी  अल्पावधिक  ऋणों  पर  प्रतिशत  वाबषिक  की  दर  से  ब्याज

 वसूल  किया  जा  रहा  है  !

 महाराष्ट्र  की  सूत-कताई  मिलों  को  मंजूरी

 4726.  प्रो०  मधु  दण्डब्ते  :  क्‍या  वस्त्र  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  भेजी  गई  12  सूत-कताई  मिलों  की  मंजूरी  तीन  वर्षों  से

 लम्बित  पड़ी  हुई

 यदि  तो  क्‍या  इससे  मराठवाड़ा  और  पश्चिमी  महाराष्ट्र  के  बीच

 अत्यधिक  क्षेत्रीय  समानता  हो  गई  है  और  38  करोड़  रुपये  का  पूंजी  निवेश  व्यर्थ  हो  गया

 मौर

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कपास  के  बजाय  सूत  के  निर्यात  को  शीघ्र  मंजरी

 देने  का  विचार

 वस्त्र  सन्‍्त्री  रास  निवास  :  महाराष्ट्र  के  11  सहकारी  जिलों  में  से  उन

 10  मिलों  को  जिन्हें  सी०  ओ०  बी०  लाइसेंस  दिये  जा  चुके  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों
 में  परिवर्तित  किए  जाने  के  लिए  अगस्त/सितम्बर,  1987  में  आवेदन  दिया  था  |

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  शेयर  पूंजी  अंशदान  आदि  के  रूप  में  इन
 11  सहकारी  मिलों  में  लगभग  28.00  करोड़  रु०  का  निवेश  दिया  जा  चुका  है  ।

 निर्यात  अभिमुख  एककों  में  परिवर्तित  किए  जाने  के  लिए  उनके  आवेदन  पत्र  रह  किए
 जा  चुके
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 सिले  सिलाए  दस्त्रों  के  संबंध  में  भारत

 सोवियत  द्वारा  संयक्त  उद्यम

 4727.  श्री  एच»  थो०  पाटिल  :  कया  जस्त्रो  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सोवियत  संघ  ने  विशेष  रूप  से  सिले-सिलाये  बस्त्रों  तथा

 चमड़े  के  क्षेत्र  में  भारत  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  में  रुचि  दिखाई  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किए  गए  समझौते  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मन्‍्त्रो  राम  निवास  :  ओर  सोवियत  संघ  के  हल्के  उद्योग  मन्त्री  के

 हाल  हो  के  भारत  के  दौरे  के  दौरान  भारत  में  परिधान के  क्षेत्र  में  तथा  सोवियत  संघ  में  घमड़ा  क्षेत्र
 में  संयुक्त  उद्योम  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रारंभिक  विचार-विमर्श  हुआ  |  लेकिन  सरकारी  स्तर  पर
 किसी  भी  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  ।

 बिहार  में  बेक  कार्यालय  खोलना

 4728.  श्रीमती  माधुरी  सिह  :  क्‍या  बित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  प्रादेशिक  असमानता  को  दूर  करने  की  नीति

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जहां  कुछ  राज्यों  में  बेंकों  के  प्रादेशिक  कार्यालयों  में  परियोजना

 सूत्रीकरण  एकक  काये  कर  रहे  वहां  बिहार  में  कोई  ऐसा  एकक  नहीं  है

 यदि  उक्त  भाग  तथा  का  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  क्‍या  अखिल  भारतीय
 वित्तोय  जेसे  वाणिज्यिक  बंक  द्वारा  बिहार  में  कार्यालय  खोलने  की  स्वीकृति  सम्बन्धी
 अधिकार  में  तथा  ऋण  उपलब्ध  कराने  में  असमानता  को  दूर  किया  भोर

 यदि  तो  कब  तक  दूर  किया  जायेगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एडआईेों  :  से
 सरकार  का  प्रदेशिक  असमानताओं  में  कमी  करने  का  हमेशा  से  प्रयास  रहा  इस  उद्देश्य  को  पूरा
 करते  के  उन  इलाकों  में  बंक  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  प्रयास  किया  गया  जहां  सुविधाएं
 पहले  कम  वतंमान  शाखा  लाइसेतिग  नीति  की  अवधि  पंचवर्षीय  योजना  के  साथ  समाप्त
 होती  इस  नोति  में  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  ग्रामीण  और  अर्घ-शहरी  क्षेत्रों  में  17,000
 को  आबादी  के  पीछे  एक  बैंक  कार्यालय  और  हर  गांव  से  10  किलो*मीटर  की  दूरी  के  अन्दर-अन्दर
 एक  ग्रामीण  शाखा  की  परिकल्पना  को  गयीं  इसके  यह  परिकल्पना  भी  की  गयी  है  कि
 बेकों  को  अपनो-अपनो  ग्रामीण  और  अधं-शदहरी  शाखाओं  के  संबंध  में  ऋण  जमा  अनुपान  का
 60  प्रतिशत  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  बताया  है  कि  कई  बेकीं  के  क्षेत्रीय
 कार्यालयों  में  परियोजना  सूत्रीकरण  एककों  के  कार्य  करने  के  बारे  में  कोई
 जानकारी  नहीं  है  और  अपने  कार्यालयों  में  विशेष  कक्ष  गठित  करने  के  बारे  में  निर्णय  लेने  का  काम
 बैंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  का  है  ।
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 बड़े  व्यापारिक  गहों  द्वारा  करों  को  अवायगी

 ]
 4729.  श्री  भट्टम  भोराम  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बड़े  व्यापारिक  गृहों  ने  पिछले  तोन  वर्षों  के दोरान  कुल  और  कितना  निवल  लाभ  अजित

 ओर

 यदि  उन्होंने  आयकर  और  अन्य  करों  की  अदायगी  की  है  तो  कितनी  राशि  की  अदायगी

 की

 विश  मन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  ए०  के०  :  ओर

 तथाकथित  बड़े  औद्योगिक  घरानों  के  नामों  का  पता  नहीं  लगाया  गया  प्रत्येक  ओद्योगिक  घराने  को

 ऐसी  बहुत-सी  कंपनियां/कारबार  हो  सकते  हैं  जो  कि  पूरे  देश  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  कर  निर्धारित  हो

 सकते  हैं  ओर  साथ  हो  आंकड़ों  को  पुन:प्राप्त  करने  की  मौजूदा  पद्धति  ऐसी  है  कि  बड़े  ओद्योगिक  घरानों

 के  स्वामित्व  वाली  प्रत्येक  कंपनी  तथा  फर्म  क ेसकल  लाभ  तथा  निवल  लाभ  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त

 नहीं  की  जा  सकती  ।  लागत  और  इसमें  लगने  वाले  समय  को  देखते  हुए  इस  कार्य  को  करने  में  जो

 परिश्रम  करना  पड़ेगा  इससे  प्राप्त  होने  वाले  परिणाम  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 स्वदेशी  ऋण

 4730.  थी  सेयद  शाहबुद्दोन  :  क्या  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1987  तथा  31  1987  को  स्वदेशी  ऋण  कितना

 विभिन्‍न  ब॑  किंग  पब्लिक  बांड  तथा  भारतीय  रिजवे  बैंक  के  ऋण  का
 ब्योरा  क्‍या

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  ऋण  कारये  के  रूप  में  कितनी  अनुमानित  राशि  दी  जानी
 भोर

 चालू  वित्तीय  वर्ष  की  शेष  अवधि  के  दौरान  कितना  अतिरिक्त  ऋण  होने  का

 अनुमान  है  ?
 वित्त  मन्त्रालय  सें  व्यय  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  यो०  के०  :  और

 1987  के  खाते  अभो  पूरे  नहीं  1987  और  1988  के  अन्त  में  कुल
 आन्तरिक  ऋण  ओर  1986-87  तथा  1937-88  में  आन्तरिक  ऋण  चुकाने  से  संबंधित  प्रभार  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--

 1986-87  4987-88

 __.  वास्तविक

 आन्तरिक  ऋण  145947  170834
 के  अन्त

 ऋण  चुकाने  से  संबंधित  प्रभार  8471  10416
 के
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 उपर्युवत  आन्तरिक  ऋण के  स्रोतों  के  पक्षवार  ब्योरे  अभी  उपलब्ध  नहीं
 जंसी  कि  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  रिपोर्ट  दी  गई  1986  के  अन्त  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 प्रतिभूतियों  का  स्वामित्व  इस  प्रकार  है  :--

 केन्द्रीय  सरकार  की  कुल  प्रतिभूतियां  35303
 जिनका  स्वामित्व  इस  प्रकार

 भारतोय  रिजवं  बंक  10423

 वाणिज्यिक  बेंक  15144

 जीवन  बीमा  निगम  4021
 भविष्य  निधियां  3180

 राज्य  सरकारें  241

 सावंजनिक  समेत  अन्य  2294
 ४1१ बेकों  में  टेलर  मक्षीनेਂ  लगाना

 4731.  डा०  बो०  एल०  शंलेश  :  क्‍या  विक्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  बेंकों  में  भुगतान  की  परम्परागत  प्रणाली  से  उत्पन्न  समस्याओं  को  हल  करने  के
 लिये  आटोमेटिक  टेलर  मशीनों  का  इस्तेमाल  आरम्भ  करने  की  सलाह  देने  से  सम्बन्धित  कोई  प्रस्ताव
 उनके  मंत्रालय  के  पास  विचाराधीन

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ओर  इस  प्रणाली  के  लागू  करने  पर  कितना  व्यय
 होने  का  अनुमान  ओर

 यदि  तो  विशेष  रूप  से  महानगरों  में  बेंकों  की  वतंमान  भुगतान  प्रणाली  में
 सुधार  का  प्रयास  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 |

 वित्त  मत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एडआडों  :  )  से  भारतीय
 रिजवं  बेक  ने  सूचित  कियः  है  कि  इस  समय  देश  में  स्वचालित  टेलर  मशीनें  नहीं  बनाई  जा  रही  हैं  और  एक
 स्वचालित  टेलर  मशीन  को  लागत  लगभग  20  लाख  रुपये  होती  स्वचालित  टेलर  मशीन  लगाने  का
 निर्णय  लेने  से  राष्ट्रीयक्ृत  इन  मशीनों  से  ग्राहकों  को  मिलने  वाले  लाभों  ओर  बेंक  को  होने
 वाले  लाभ  तथा  लागत

 को
 देखते  इस  मामले  पर  बड़े  ध्यानपूर्वक  विचार  करते  बैंकों  को  इस

 क्षेत्र  में  होने  वाली  प्रोद्योगिकीय  प्रगति  क ेसाथ-आलाथ  रखने  की  आवश्यकता  को  देखते  भारतीय
 रिजवं  स्वचालित  टेलर  मशीनें  लगाने  के  वास्ते  अलग-अलग  बंढकों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर
 त्मक  आधार  पर  विचार  कर  रहा  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बताया  है  कि  उसने  अब  तक  3
 कृत  बेंकों  और  4  विदेशी  बंकों  को  देश  के  चुने  हुये  कार्यालयों  स्वचालित  टेलर  मशीनें  लगाने  की
 बनुमति  दी

 केसोीय  जल  आयोग  में  कमंथारियों  का  स्थानांतरण

 ]
 4732.  ओओ  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  कया  जल  संसाधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 केन्द्रीय  जल  भायोग  के  अराजपत्रित  कनिष्ठ  कमंचारियों  के  स्थार्नातरण  संबंधी  नीति

 क्‍या

 उन  कर्मचारियों  को  पद-वार  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  पिछले  10  वर्षों  से  मुख्यालय  से

 स्थानांतरित  नहीं  किया  और

 उन  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  पिछले  5  वर्षों  के  दौरान  दो  बार  स्थानांतरित
 किया  जा  चुका  है  भोर  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  केन्द्रीय  जल  आयोग  के

 समूह  ओर  कमंचारियों  अधिशेष  कमंचरारियों  को समायोजित  करने  अथवा  कमंचारियों
 को  कमी  पूरी  करने  अथवा  कमंचारियों  द्वारा  स्थानांतरण  हेतु  स्वयं  अनुरोध  करने  अथवा  पदोन्‍नत
 व्यक्तियों  को  स्थानीय  रूप  से  समायोजित  न  किये  जा  सकने  और  सेवा  की  अन्य  आवश्यकताओं  अथवा

 प्रशासनिक  अपेक्षाओं  जैस्ती  आकस्मिकताओं  का  मुकावला  करने  के  सिवाय  सामान्यतण  एक  स्टेशन  से

 दूसरे  पर  स्थानांतरित  नहीं  किया  जाना  ऐसे  मामलों  सामान्यतया  उन  कर्मचारियों  को

 स्थानांतरित  किया  जाता  है  जो  अपनी  वर्तमान  तनाती  के  स्थान  पर  दीघंतम  समय  से  होते  हैं  ।
 7

 पदनाम  कमंचारियों  की  संख्या

 1.  मुख्य  नवशानवीस  53

 2.  नक्शानवीस  ग्रेड  I  182

 3.  नकक्‍्शानवीस  ग्रेड  वा  207

 4.  नकक्‍्शानवीस  ग्रेड  LIL  12

 5.  फरोप्रिन्टर  2

 6.  कनिष्ठ  संगणक  15

 7.  वरिष्ठ  संगणक  49

 8.  व्यवसाथिक  सहायक  8

 9.  वरिष्ठ  व्यवतायिक  सहायक  5

 योग  533

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  जल  आयोग  मुख्यालय  में  कोई  भी  कमंचारी  दो  बार

 स्थानांतरित  नहीं  किया  गया

 ब्रिटिश  कंपनियों  द्वारा  पूंजी  निवेश

 ]

 4733.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्यम  स्तर  की  अनेक  ब्रिटिश  कम्पनियां  लाभ  को  स्वदेश  भेजने  पर  लगी  रोक  के
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 बावजूद  भारत  में  पूंजी-निवेश  करने  तथा  तकनोकी  अन्तरण  को  सम्भावनाओं  का  पता  लगा

 रही

 यदि  तो  कया  इस  सम्बन्ध  में  ब्रिटेन  के  किसी  दल  ने  भारत  का  दोरा  किया
 ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  निणंय  ओर  समझौते  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा
 क्‍या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंखन  दास  :  एक  विदेशी  निवेशक  को
 भारत  में  किये  अपने  निवेशों  से  प्राप्त  आय  भारतीय  करों  की  अदायगी  के  बाद  अपने  देश  भेजने
 को  पूरी  स्वतन्त्रता  है  और  लाभों  को  स्वदेश  भेजने  पर  कोई  रोक  नहीं  है  ।

 ओर  इस  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  ब्रिटेन  से  कोई  दल  विशेष  रूप  से  इसी
 सम्बन्ध  में  भारत  आया  यह  पता  चला  है  कि  ब्रिटिश  ओर  साउथ  एशियन  ट्रेड  एसोसिएशन  द्वारा
 आयोजित  एक  व्यापार  मिशन  1988  में  भारत  आया  सरकारी  स्तर  पर  उनके
 साथ  कोई  समझोता  करने  का  विचार  तक  नहीं  था  ।

 भायातित  औषधियों  के  सिए  बितरण  नौति

 4734.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :
 श्री  पी०  ए०  एन्टनी  :

 कया  वाणिण्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  न  बनाई  जाने  वाली  मौषधियों  के  आयात  की  नीति  की  मुख्य  बातें
 क्या

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  आयात  की  जाने  वाली  औषधियों  के  स्थानीय  वितरण  के
 लिये  मुख्य  आयात  ओर  निर्यात  नियंत्रक  द्वारा  क्या  मानदंड  निर्धारित  किये  गये

 क्‍या  फाइव  फर्स्ट  प्रिस्टल्सਂ  के  वितरण  के  मामले  में  इन  मानदण्डों  का  पालन
 किया  गया  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  चालू  नीति  के  अन्तगंत
 देश  में  नहीं  बनाई  जाने  वाली  ओोषध्ियों  के  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  तहत  आयात  की

 अनुमति  दी  जाती  कुछ  निर्दिष्ट  औषधियों  का  आयात  सरकारी  क्षेत्र  की  एजेंसियों  के  जरिए
 कृत  है  ।

 सरणीकृत  औषधियों  का  वितरण  सम्बन्धित  प्रशासनिक  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  मानदंडों
 के  आधार  पर  किया  जाता

 ओर  पेनिसिलिन  सरणीकृत  मद  नहीं  वास्तविक  उपभोक्‍ता  को  सप्लाई
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 की  दृष्टि  से  मं  ससे  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  को  के  आयात  का  तदर्थे

 लाइसेंस  दिया  गया  ।

 करल  में  कम्नानोर  में  स्थित  तिरपति  विल्स  को  वित्तीय  सहायता

 4735.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  केरल  में  कन्नानोर  स्थित  तिरुपति  मिल्स  को  किसी  वित्तीय

 एजेंसियों  के  माध्यम  से  कोई  सहायता  दी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  कितनी  अग्रिम  राशि  दी  गई  है  और  अदायगी

 की  क्‍या  शर्तें  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्री  राम  निवास  और  उपलब्ध  जानकारी  के  कुछ  विशेष
 कारणों  मिलों  के  लिए  पहले  बनाई  गई  पुनर्वातन  योजना  को  भारतीय  भौद्योगिक  पुननिर्माण  बैंक

 द्वारा  पुनरीक्षण  आवश्यक  समझी  गई  ।  इस  एकक  से  इस  उद्देश्य  के  लिए  कुछ  सूचना  देने  के  लिये  कहा
 गया  था  परन्तु  उसने  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।  कुछ  समय  पहले  कम्पनी  ने  कम्पनी  केरल  से

 अनुरोध  किया  था  कि  भारतीय  ओोद्योगिक  पु]न्निर्माण  बेंक  के  पक्ष  में  बन्धक  विलेख  के  सम्बन्ध  में  सुजित
 रजिस्ट्रेशन  प्रभार  को  रह  कर  इससे  पता  लग  गया  था  कि  प्रबन्धन  इससे  ऋण  लेने  के  इच्छुक
 नहीं  थे  ।

 डेनमार्क  से  सहायता

 4736.  डा०  कृपा  सिन्ध  भोई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  डेनमार्क  से  कुल  कितनी  धनराशि  की  सहायता  प्राप्त  की

 क्‍या  डेनमार्क  ने  वित्तीय  वर्ष  1988-89  में  अनुदान  सहायता  देने  की  पेशकश  की

 यदि  तो  किस  प्रयोजन  के  लिये  और  डेनमार्क  से  वर्ष  1988-89  में  अनुदान  सहायता
 की  कितनी  धनराशि  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?

 घवित्तमंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  भारत  ने  वर्ष
 1987-88  के  दौरान  डेतमार्क  सरकार  से  2329.1  लाख  डनिश  क्रोतर  47  करोड़

 की  सहायता  प्राप्त  की  यह  सहायता  938.0  लाख  इंनिश  क्रोनर  19  करोड़  के
 ऋण  ओर  आवद्ध  अनुदान  तथा  1391.1  लाख  डेनिश  क्रोनर  28  करोड़  के  अनुदान
 के  रूए  में  विनिमय  दर  ]  डेनिश  ।

 और  डेनमार्क  सरकार  भारत  को  कलेन्डर  वर्ष  के  आधार  पर  सहायता  उपलब्ध
 कराती  है  ।  डेनमार्क  सरकार  ने  वर्ष  1988  के  लिए  2736  लाख  डनिश  क्रोमर  57  करोड़

 की  वित्तीय  सहायता  देने  की  वचनबद्धता  की  जिसमें  1354  लाख  डेनिश  क्रोनर
 28  करोड़  के  आबद्ध  अनुदान  सहित  ऋण  और  1382  लाख  डेनिश  क्रोतर  29  करोड़

 के  अनुदान  शामिल  डनिश  सहायता  का  उपयोग  मीन  स्वास्थ्य  और  परिवार
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 ग्रामीण  पेय  महिला  और  बाल  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  औजार  कक्षा

 के  पर्यावरण  और  प्रदूषण  नियन्त्रण  के  क्षेत्रों  में  पारस्परिक  सहमति  के  आधार  पर  पूर्ष॑
 निर्धारित  परियोजनाओं  के  लिए  तथा  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  डेनिश  वस्तुओं  और  सेवाओं  की
 प्राप्ति  के लिए  किया  जायेगा  ।

 बजट  में  दो  गई  राहतों  को  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचाता

 4737.  श्री  शांता  राम  नायक  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  हाल  ही  के  बजट  में  उपभोक्‍ता  वस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  राहतों  को

 उन  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  कमी  करके  उपभोक्ताओं  तक  उन  राहतों  के  लाभों  को  पहुंचाना  सरकार  किस

 प्रकार  सुनिश्चित  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  ओर  जिन

 वस्तुओं  के  मामलों  में  मूल्य  नियंत्रण  होता  है  उन्हें  अन्य  वस्तुओं  के  मामलों  में  ऐसा  कोई
 बंधानिक  तंत्र  नहीं  है  जो  यह  देखे  कि  उत्पादत-शुल्क  में  दी  गई  रियायतों  का  लाभ  उद्योग  द्वारा

 भोक्‍ताओं  तक  पहुंवाया  जा  रहा  है  या  नहीं  |  प्रशासकीय  मंत्रालय  सम्बन्धित  उद्योग  को  उन

 बस्तुओं  का  मूल्य  कम  करवाने  के  जिन  वस्तुओं  के  मामले  में  उत्पादन-शुल्क  में  रियायतें  दी  जाती
 प्रेरित  करने  हेतु  नियमित  रूप  से  उत्तके  साथ  बातचीत  करते  रहते  ताकि  उपभोक्ताओं  को  वांछित

 राहत  दो  जा

 बहुरीन  को  एल्यूमिना  का  निर्यात

 4738.  थ्री  श्रोकांत  दत्त  नरसहराज  वाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  बहरीन  को  एल्पूमिना  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया

 क्या  बहरीन  का  वर्ष  1983-89  के  दोरान  भारत  से  एल्यूमिना  का  अधिक
 आयात  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दोरान  बहरीन  का  एल्यूमिना  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात
 करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  इसका  मूल्य  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्रों  प्रिय  रंजन  वास  :  मं०  हाइड़ो
 एस०  ए०  लौसानते  को  35,307  मे०  टन  एल्पूमिनिया  बेचा  गया  है,जिसके  बारे  में  ऐसा  सूचित  किया
 गया  है  कि  उसे  क्रेता  द्वारा  बहरीन  ले  जाया  गया

 और  वर्ष  1988-89  में  एल्यूमिनिया  का  निर्यात  बढ़  सकता  है  लेकिन  वर्ष  198  8-89
 के  लिए  बहरीन  में  किसी  भी  क्रेता  के  साथ  ऐसी  कोई  संविदा  नहीं  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  का  मुद्रण  मशीनों  की  खरीद  पर  उत्पाद-शुल्क
 को  छूट  देने  का  अनुरोध

 4739.  भ्री  हरिहर  सोरन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  उड़ीप्ता  सरकार  ने  उनके  मंत्रालय  में  उड़ीसा  सरकार  पाठ्य  पुस्तक
 भुवनेश्वर  के  लिए  वेव  आफ-सैट  मुद्रण  मशीन  की  खरीद  पर  उत्पाद-शुल्क  की  छूट
 देने  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  जी  हां  ।

 सरकार  ने  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया  है  ।

 दोना  नदो  सिचाई  परियोजना  को  स्वोक्ृति

 4740.  श्रो  नन्‍्द  लाल  चोधरी  :  क्या  जल  संप्ताधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  सागर  जिले  में  बीना  नदी  सिंचाई  परियोजना  को  अन्तिम  स्वीकृति  देने

 में  विलंब  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  में  वृद्धि  हुई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्‍या

 इस  परियोजना  के  कारण  कितने  गांवों  के  जलमग्न  होने  की  प्तम्मावना

 इस  परियोजना  से  कुल  कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  होने  की  सम्भादना  ओर

 इस  परियोजना  को  अन्तिम  स्वीकृति  कब  तक  मिल  जाने  की  संभावना

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  और  महाराष्ट्र

 सरकार  से  आशोधित  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  हेतु  अनुरोध  किया  गया

 49  गांव  ।

 66,50)  हेक्टेयर  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पंजाब  में  होशियारपुर  में  बेकों  को शाखाएं  खोलना

 4741.  भरी  कमल  चोधरी  :  क्‍या  विस  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  पंजाब  में  राष्ट्रीककृत  बंकों  की  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  देने

 की  कोई  नीति  तैयार  की

 वया  नीति  का  उद्देश्य  बैंकों  की  शा्षाओं  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  मे ंबेंक  सुविधाओं  का

 विस्तार  करना  और
 ।

 ह

 क्या  सरकार  का  विचार  पंजाब  में  होशियारपुर  जिले  के  ग्रामीणक्षेत्रों  में,बेंकों  की  शाखाएं

 खोलना  है  ?
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 वित्त  सन्त्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडआर्डो  से

 बष  1985-90  को  वतंमान  शाखा  लाहइसेंसिंग  नीति  पंजाब  सहित  देश  के  सभी  भागों  पर  लागू  होती
 इस  नीति  का  उद्देश्य  प्रत्येक  खंड  के  ग्रामीण  और  अध  शहरी  क्षेत्रों  को  17000  की  आबादी  के  पीछे

 एक  बेंक  कार्यालय  का  लक्ष्य  प्राप्त  करना  और  यदि  इस  संबंध  में  कोई  स्थानीय  दूरियां  हों  तो  उन्हें  दूर
 करना  है  ताकि  प्रत्येक  गांव  से  ।0  किलोमीटर  की  दूरो  के  अन्दर-अन्दर  कम  से  कम  एक  बक  कार्यालय

 हो  सके  ।  शहरों  और  महानगरों  के  मामले  भारतीय  रिजर्व  बंक  अलग-अलम  आवेदनकर्ता  बेंकों  को

 सुस्थापित  आवश्यकता  ओर  क्षेत्र  में  कारोबार  की  प्रस्तावित  शाखा  की  अर्थक्षमता  आदि  के

 आधार  पर  केन्द्र  आबंटित  करता  पंजाब  राज्य  सरकार  से  पता  लगाए  गए  ग्रामीण  ओर
 अप  शहरी  केन्द्रों  को  सूचो  के  आधार  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  की

 अवधि  के  होशियारपुर  जिले  में  शाखायें  खोलने  के  लिए  शिवालिक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  को  7
 पात्र  ग्रामीण  केन्द्र  आवंटित  किए  हैं  ।

 प्रगति  मेदान  में  फार  कम्प्यूटर  एडिड  नालेजਂ  के  लिए  स्थान

 ]

 4743.  श्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वाणिम्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रगति  मेदान  में  इंस्टीट्यूट  फार  कम्प्यूटर  एडिड  नालेज  के  लिए  स्थान  उपलब्ध
 कराया  गया

 यदि  तो  स्थान  का  कुल  क्षेत्रफल  क्‍या  है  और  उक्त  इंस्टीट्यूट  के  प्रबन्ध  मंडल  को

 यह  स्थान  कितने  मूल्य  पर  उपलब्ध  कराया  गया  है  ओर  इससे  अब  तक  हुई  आय  का  ब्यौरा  क्या
 और

 क्‍या  इस  संस्थान  केन्द्र  को  उर्दू  क ेविकास  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के दोरान  सरकारी  राहत
 कोष  से  भारी  धनराशि  प्रदान  की  गई  है  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इस  केन्द्र  ने
 उर्दू  के विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 इस  हाल  का  क्षेत्रफल  420  वर्ग  मीटर  है  ओर  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा
 ली  जा  रही  लाइसेंस  फीस  2,53,400  to  प्रति  वर्ष  एक  गर-सरकारी  पंजीकृत  निकाय  होने  की
 वजह  से  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के  पास  इस  संस्थान  द्वारा  आय-अजंन  के  संबंध  में  कोई  जानकारी

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  सरकार  द्वारा  इस  की  कोई  सहायता  नहीं  दी
 गई

 उत्पाद  शुल्क  आदि  को  चोरो  करने  वालो  कम्पनियों  के  शेयरों  को  भारतौयों
 द्वारा  खरीदना

 ]
 4744.  श्री  रामभगत  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  उत  कम्पनियों  के  सभी  शेयरों  को  भारतीयों  द्वारा  खरीदने  का  विचार

 है  जिनसे  उत्पाद  शुल्क  तथा  अन्य  सरकारी  देनदारियों  के  रूप  में  25  करोड़  रुपए  से  भी  अधिक  राशि
 को  वसली  की  जानी  बकाया  है  ओर  उन्होंने  सरकार  द्वारा  मांग-पत्र  जारी  किए  जाने  के  बावजूद  बकाया
 राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  :  नहीं  ।

 सरकारो  प्राप्य  राशियों  को  वसूलने  के  लिए  अन्में  कानूनी  तथा  प्रशासनिक
 लब्ध  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  खुदरा  बिक्रो  शोरूमों  में  कार्परत  कर्तचारियों  के  बेतन

 4745,  श्री  दो०  चस०  कृष्ण  अम्यर  :

 श्रो  के०  थो०  थामस  :

 कया  वस्त्र  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  ओर  महाराष्ट्र  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  खुदरा  बिक्री

 शोरूमों  में  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  किस-किस  वेतनमान  में  रखा  गया

 क्‍या  इन  कर्मचारियों  के  वेतन  में  उनकी  नियुक्ति  से
 अब  तक  कोई  बढ़ोतरी  की  गई  है

 और  क्या  ये  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  अन्य  भत्ते  पाने  के  हकदार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  स्त्री  रास  निवास  :  एन०  टी०  सी०  के  खुदरा  शो-रूमों  के  कमंचारी

 निम्नलिखित  दो  श्रेणियों  के  अन्तगंत  भाते  हैं  :--

 (1)  एन०  टी०  सी०  मिलों  द्वारा  चलाई  जा  रही  गेट  जिनमें  कमंचा  क्षेत्र-सह-उद्योग

 भाधार  पर  मिलों  के  प्रेड  पर  होते  हैं  और  वे  अन्य  मिल  कर्मचारियों  को  देय  महंगाई
 बोनस  तथा  दूसरे  लाभों  के  पात्र  होते

 (2)  अन्य  कर्मचारी  जो  संचित  ग्रेडों  पर  होते  हैं  ।

 ओर  हां  ।  आंध्र  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  राज्यों  में  शो-रहूम  कम

 चारियों  को  समय-समय  पर  विभिन्‍न  दरों  पर  वृद्धियां  प्रदान  की  गई  शो-रूम  कमंचारी  केन्द्र/य

 सरकार  के  कर्मचारियों  को  देय  भत्तों  आदि  के  पात्र  नहीं  हैं  क्योंकि  उनका  पारिश्रमिक  :  क्षेत्र-सह-उद्योग

 भाधारਂ  पर  निर्धारित  किया  जाता

 दोवानो  मुकदमे

 4746.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  गया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  स्यायालयों  में
 सीमाशुल्क्र  विभाग  के  अधिकारियों  को  व्यक्तिगत  रूप  से  पक्ष यु
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 बनाकर  दीवानी  मुकदमे  चलाए  गए  हैं  भौर  पकड़े  गए  सामान  को  जब्त  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  रथगत
 आदेश  प्राप्त  कर  लिए  गए  और

 यदि  तो  राज्यवार  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  कितने  मुकदमे  दायर  किए  गए  हैं  ओर  वे
 किस  अवस्था  में  ओर  कितने  समय  से  लम्बित  पड़े  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  र।ज्य  मस्त्री  ए०  के०  :  यह  सूचित  किया
 गया  है  कि  किसी  भी  उच्च  न्यायालय  में  सोमाशुल्क  अधिकारियों  को  मुकदमे  में  व्यक्षिगत  रूप  से  उनको
 पक्ष  बनाकर  कोई  भी  दीवानी  मुकदमा  नहीं  चलाया  गया  है  भौर  न  ही  पकड़े  गए  माल  की  प्रस्ताविय
 जब्ती  के  विरुद्ध  कोई  स्थगन  आदेश  प्राप्त  किया  गया  है  ।

 उपरोक्त  को  महे  नजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण  जसा  अन॒पात
 4747.  भ्रो  एस०  बो०  सिदनाल  :

 शी  जी०  एस०  बसबराज  :

 कया  जिस  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेंकों  के  लिए  ऋण-जमा  अनुपात  के  लिए  क्या  मानदन्ड  निर्धारित

 इन  मानदण्डों  का  कहाँ  तक  पालन  किया  जा  रहा  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंऋण-जमा  अनुपात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मत्त्रालय  में  आशिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एड्आर्डो  :  बैंकों
 को  अपनी  ग्रामीण  शाखाओं  के  सम्बन्ध  में  60  प्रतिशत  का  ऋण  जमा  भनुपात  करने  के  लिए  कहा
 गया  है  ।

 ओर  1987  के  अन्त  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  की  ग्रामीण
 शाखाओं  का  ऋण  जमा  अनुपात  63.8  प्रतिशत  था  जो  निर्धारित  लक्ष्य  से  काफी  ऊंचा

 हुथकरघा  बुनकरों  के  लिए  मुफ्त  जोवन  बोमा

 4748.  श्री  सो०  सम्ब  :  क्या  वित्त  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  मुफ्त  जीवन  बीमा  योजना  प्रारंभ  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या  है  ?  ’

 वित्त  मसत्रालय  सें  भाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एड्मार्डो  :
 नहीं  ।  हथकरघा  बुनकरों  को  निशुल्क  जीवन  बीमा  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जापात  ह्वारा  लोह  अयस्क  के  लिए  प्रस्तावित  मूल्य
 4749.  भरी  कमल  नाथ  :  क्या  बाणिण्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 .
 क्या  जापान  ने  1988  से  भारत  से  आयात  होने  वाले  बढ़िया  लौह  अयस्क  के

 लिए  कम  मूल्य  देने  का  निर्णय  किया

 जापान  द्वारा  अन्य  देशों  की  तुलना  में  कितने  मूल्य  का  प्रस्ताव  किया  गया

 यदि  तो  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  कितनी  कमी  भाई  है  और  तत्पश्चात्‌  विदेशी  मुद्रा
 आय  में  कितनो  कमी  आई  और

 नए  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कया  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 वर्ष  1988-89  के  लिए  एम०  एम०  टी०  सी०»  के  फाइन्स  की  कीमतों  में  1987-88

 को  कोमतों  ने  4  प्रतिशत  कमी  कर  दी  गई  है  जबकि  ब्राजील  ओर  चिली  के  फाइन  अयस्क

 की  कीमतों  में  4  5.4  प्रतिशत  भौर  5  प्रतिशत  की  कमी  की  गई  है  ।

 जापान  ने  1987-88  में  11.25  मिलियन  टन  की  लोह  अयस्क  ठेके  को  तुलना  में

 1988-89  में  केवल  10.5  मिलियन  टन  का  ठेका  किया  है  ओर  इस  प्रकार  0.75  मिलियन  टन  की

 कमी  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  अजंन  में  8.71  करोड़  रुपए  की  कमी  होने  की

 संभावना  है  ।

 एम०  एम०  टी०  सी०  चीन  और  पाकिस्तान को  लोह  अयस्क  सप्लाई  की  मात्रा  बढ़ाने
 ओर  पुराने  बाजारों  जैसे  तु्कों  और  यूगोस्लाविया  से  फिर  सोदे  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 ओौद्योगिक  ओर  तकनोको  सलाहकार  संगठन

 4750.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  वया  वित्त  सभ्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  भारतीय  ओद्योगिक  विकास
 भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  भारतीय  भोद्योगिक  ऋण  भर  पूंजीनिवेश  निगम  जंसे  कितने

 भौद्योगिक  और  तकनीकी  सलाहकार  संगठनों  को  प्रोत्साहित  किया  गया

 इन  संगठनों  के  कार्य  क्‍या

 क्या  ये  संगठन  सफलतापूर्वक  कार्य  कर  रहे  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  संगठनों  से  कितने  उद्योग  लाभान्वित  हुए  हैं  ?

 वित्त  सन्‍्त्रालय  सें  आ्िक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  एड्आर्डो  :  से
 अखिल  भारतोय  सावधि  ऋणदात्री  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात्‌  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  भारतीय
 ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  ओर  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान
 हरियाणा  इंडस्ट्रियल  कंसलटैन्ट्स  लि०  और  नाथं-ईस्टने  इंडस्ट्रियल  क्रंसलटेन्ट्स  लि०  नामक  दो
 गिक

 तथा  तकनीकी
 परामशंदात्री  संगठन  स्थापित  किए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  संगठनों  के

 मुख्य  का  हैं  अधवा  अन्यथा  ओद्योगिक  संभावनाओं  का  पता  परियोजना  की
 रेखा  तंयार  विशिष्ट  उद्योगों  के  वास्ते  संभा£्यता  रिपोर्ट  और  निवेश  पूर्व  अध्ययन
 उद्यमियों

 की
 ओर  से  परियोजनाओं  का  तकनीकी-आधिक  मुल्यांकन  उद्योगों  के  संवर्धन  भौर
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 प्रबंध  के  वास्ते  उद्यमियों  को  तकनीकी  ओर  श्रशासनिक  सहायता  प्रदान  करना  आदि  ।  हरियाणा
 इंडस्ट्रियल  कंसलटन्ट्स  लि०  ने  1985  में  अपना  काम  शुरू  कर  दिया  था  और  1987
 के  अन्त  तक  उप्तने  सौंपे  गए  68  कार्य  पूरे  कर  लिए  थे  ।  नाथं-ईस्टने  इंडस्ट्रियल  कंसलटैन्ट्स  लि०  ने
 अपना  काम  1987  में  शुरू  किया  ओर  उसने  अब  तक  5  कार्य  पूरे  किए  हैं  ।

 निर्माण  संबंधी  परियोजनाओं  के  लिए  इराक  के  साथ  समझोता

 4751.  श्रोमती  बसवराजेंश्वरो  :

 श्री  एच०  एन०  नन्‍्ज  गोडा  क्या
 श्री  बो०  तुलसीराम  :

 क्या  वाणिज्य  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इराक  ने  इस  वर्ष  विभिन्‍न  निर्माण  परियोजनाओं  को  बकाया  राशि  में  कुछ  राशि  के

 भुगतान  के  लिए  भारत  के  साथ  कोई  समझौता  किया

 यदि  तो  इस  समझौते  को  मुख्य  बातें  क्‍या

 परियोजना  संबंधी  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 क्‍या  भारतीय  गेर-सरकारी  पब्लिक  कम्पनियों  द्वारा  इराक  में  कोई  महत्वाकांक्षी  विकास
 परियोजना  आरंभ  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  से  भारतीय  कंपनियों
 द्वारा  पूरी  की  गई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  देव  राशि  के  निपटान  के  लिए  1988  में  भारत
 सरकार  ने  इराकी  सरकार  के  साथ  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  कि  इस  समझौते  समझौते  के
 अंतर्गत  देव  पाई  गई  राशियों  के  निपटान  के  लिए  इराक  द्वारा  कच्चा  तेल  सप्लाई  करने  का
 घान  है  ।

 ओर  रेल  इंडिया  टेक्निकल  एण्ड  इकानामिक  सर्विसिस  लिमिटेड  आई०  टी०

 ई०  ने  1987  में  इराक  में  बगदाद-अलकईम  अकाशात  रेल  परियोजना  के  परिचालन
 ओर  रखरखाव  के  लिए  45.64  मिलियन  इराकी  दीनार  मूल्य  का  बड़ा  ठेका  हासिल  किया

 मूल्यवधित  चाय  का  निर्यात  बढ़ाना  ,

 4752.  श्री  एस०  एम०  ग्रड्डो  :
 श्री  जी०  एस०  बसबराज्‌  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डिब्बाबन्द  टी०  बंग  तथा  इन्सटैंट  चाय  सहित  मूल्यवधित  चाय  के  निर्यात
 को  बहुत  समय  पहले  से  अपेक्षित  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  डिब्बाबन्द  चाय  पर  उत्पाद-शुल्क  को  तत्काल
 समाप्त  करने  तथा  इसके  निर्यात  पर  भाड़ा  सहायता  मंजुर  करने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया
 गया
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  टी०  एसोसिएशन  ऑफ  इंडिया  के  प्रेसिडेंट  के  सुझावों  पर
 विचार  किया

 यदि  तो  कितने  सुझावों  को  स्वीकार  किया  गया  है  तथा  कितनों  को  अस्वीकार  किया
 गया  और

 अस्वीकार  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  से  सरकार  चाय

 उद्योग  से  संबंधित  विभिन्‍न  सुझावों  के  बारे  में  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  करती  रही  इन
 पर  ग्रुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 बल्क  चाय  पर  उत्पाद  के  चाय  का  उत्पादन  करने  वाले  क्षेत्रों  में  1.50  रुपये
 प्रति  किग्रा०  की  दर  से  तथा  में  0.50  रुपये  प्रति  किग्रा०  की  दर  से  लगाया  जाता
 निर्यातों  के  मुह  पर  जोनल  उत्पाद  शुल्क  पर  0.50  पै०  तक  की  छूट  दी  जाती  है  ।,

 इसके  अतिरिक्त  निर्यातों  के  मुद्दे  पर  पैकेट  चाय  तथा  इंसटेट  चाय  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पूरी

 छूट  दी  जाती  है  ।

 वर्ष  1988-89  के  केन्द्रीय  बजट  में  सरकार  ने  फंक्टरियों  या  गोदामों  से  चाय  के  सभी  सीधे
 निर्यातों  के  संबंध  में  चाय  पर  उत्पाद  शुल्क  की  पूरी  छूट  देने  की  भी  घोषणा  की  है  ।

 भाड़ा  उपदान  के  संबंध  में  भाड़ा  लागत  की  हानि  की  पूर्ति  नकद  मुआवजा  सहायता  योजना

 द्वारा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 देश  में  अफोम  का  अधिक  भात्रा  में  एकत्रित  होना

 4753.  थ्रो  जो०  भूषति  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  अफोम  का  स्टाक  बहुत  अधिक  मात्रा  में  एकत्रित  हो
 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर  \

 इसके  कारण  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 और  भारत  ही  एक  मात्र  आपूरक  देश  है  जो  विश्व  में  अफीम  की  वेध

 ताओं  की  पूर्ति  करता  जबकि  आदि  जेसे  अन्य  थोड़े-से  देश  पोस्त  की  भूसी/पोस्त
 की  भसी  के  सांद्रण  की  सप्लाई  अक्रोम-मिश्चित-औषधियों  के  निर्माण  के  लिए  करते  हैं  |  विश्व-बाज।र
 में  भारत  की  पूर्ववर्ती  प्रभुता  काफी  कम  हो  गई  है  क्योंकि  भारत  को  अफोम  की  वेकल्पिक  कच्ची

 सामग्री  की  वजह  से  काफी  जबदेस्‍्त  प्रतिस्पर्दा  का  सामना  करना  पड़  रहा  जिसके

 गाजीपुर  और  नीमच  स्थित  सरकारी  अफोम  कारखानों  के  पास  अफीम
 का  भारी  स्टाक  जमा  हो  गया  इसका  निर्यात  जो  वर्ष  1977-78  में  978  मौ०  टन  का  था  वह
 घीरे-घोरे  घट  कर  1986-87  में  642  मी०  टन  रहु  गया  जबकि  दूसरी  सरकारी  कारखानों
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 नो  सन  न  न»

 में  इसका  जमा  स्टाक  बढ़  गया  है  ओर  इस  प्रकार  1-1-1988  की  स्थिति  के  अनुसार  इसका  जमा
 स्‍्टाक  2,205  मी०  टन  हो  यया  जबकि  1978  में  यह  160  मी०  टन  का  था  ।

 सरकारी  अफीम  कारखानों  को  उनमें  अफीम  के  जमा  स्टाक  में  लगी  तथा  रुकी  हुई  पूंजी  पर
 ब्याज  के  रूप  में  आनुमानिक  हानि  हो  रही  है  ।

 सरकार  ने  अफीम  के  जमा  स्‍्टाक  को  समाप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 (1)  मार्किन  के  निर्यात  मूल्य  को  1977-78  में  प्रति  यूनिट  6  अमरीकी  डालर  से
 कर  1986-87  में  प्रति  यनिट  3.15  अमरीकी  डालर  करना  ताकि  इसे  अधिक  प्रतिस्पर्डात्मक  बनाया
 जा  सके  ।

 (2)  भारत  जैसे  पारम्परिक  आपूरक  देश  के  लिए  समर्थन  प्राप्त  करने  हेतु  संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 की  मध्यस्थता  का  उपयोग

 (3)  भादि  की  अधिकाधिक  मात्रा  में  खरीद  के  लिए  अफीम  के  अलग-अलग  विदेशी
 खरीदारों  के  साथ  बातचीत  करना  ।

 धामिक  नेताओं  के  निवास-स्थानों  पर  छापे

 4754.  श्री  हरुभाई  मेहता  :  क्‍या  विस  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिन  धामिक  नेताओं  के  निवास-स्थानों  पर  छापे  मारे  गये  उनका  तथा  पता  लगाये  गये
 लेखाबाह्य  बहुमूल्य  धातुओं  अथवा  जवाहरातों  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  छापों  के  अनुसरण  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  आयकर  विभाग
 द्वारा  हाल  ही  में  जिन  विभिन्‍न  स्थानों  की  तलाशियां  ली  गई  थीं  उनमें  निम्नलिखित  व्यक्तियों  और
 उनके  सहयोगियों  के  परिसरों  की  तलाशियां  भो  शामिल  थीं  प्रत्येक  ग्रुप  के  संबंध  में  पकड़ी  गई
 सम्पत्तियों  का  मूल्य  उनके  नामों  के  सामने  दिया  गया  है

 (i)  श्री  महृषि  महेश  योगी  56.76  लाख  रुपए

 (3)  श्री  चन्द्रास्वामी  151.44  लाख  रुपए

 (iii)  श्री  कलानिधि  35.88  लाख  रुपए
 देहगाम

 इन  तलाशियों  के  संबंध  में  अनुवर्तों  कार्यवाही  के  रूप  में  सैरकार  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों
 तथा  साथ  ही  फेरा  के  अंतगंत  सभी  प्रकार  की  उपयुक्त  कारंवाई  कर  रहो

 कपड़े  का  उत्पादन  और  निर्यात

 ]

 4755.  श्री  आशकरण  संल्थार  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1986-87  ओर  1987-88  के  दोरान  कपड़े  का  कुल  कितना  उत्पादन

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  उत्पादन  की  कुल  मात्रा  में  से  कितनी  मात्रा  में  कपड़े  का
 निर्यात  किया  और

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कपड़े  के  निर्यात  में  वृद्धि  होने  के  कारण  इसके  मूल्यों  में  वद्धि  हुई  है
 ओर  कपड़े  की  तस्करी  में  वृद्धि  होने  के कारण  कपड़ा  मिलों  को  अपना  कपड़ा  बेचने  में  अत्यधिक
 योगिता  का  सामना  करता  पड़ा  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  राम  निवास  1986-87  तथा  1987-88  के
 दौरान  कपड़े  का  कुल  उत्पादन  इस  प्रकार  हुआ  :

 1986-87  1987-88 8
 )

 12,988  9,744

 वर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  सूती  कपड़ा  व

 मानव  का  निर्यात  किया  गया  उत्पादन  निर्यात  इस  प्रकार  रहा  :

 वर्ष  मात्रा

 1986-87  556.20  मिलियन  वर्ग  मीटर

 1987-88  643.25  मिलियन  वर्गमीटर

 यह  सही  नहीं  है  कि  निर्यात  के  कारण  कपड़े  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  तस्करी
 तथा  इसका  मिल  क्षेत्र  पर  प्रभाव  का  संक्षिप्त  अनुमान  लगा  पाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 स्टाफ  कारों  में  पेट्रोल  को  खपत

 ]

 4756.  थ्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  में  और  वर्ष  1988  के  प्रथम  तीन  महीनों  में  स्टाफ  कारों  में  पेट्रोल  की

 कितनी  खत  हुई  और  पिछले  तीन  वर्षों  की  इसी  अवधि  को  तुलना  में  यह  खपत  कितनी  कम  अथवा

 अधिक  और

 सरकारी  स्टाफ  कारों  का  दुरुपयोग  रोकने  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा
 क्या

 दिस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सम्जो  बो०  के०  :  यह  सूचना
 केर्लीप  तोर  पर  उपलब्ध  नहीं  है  और  त  हो  यथोजित  समय  में  इसे  एकत्र  करता  व्यावहारिक
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 स्टाक  कारों  के  दुषपयोग  का  कोई  मामला  वित्त  मंत्रालय  के  ध्यान  में  नहीं  नहीं  आया

 इसलिए  स्टाफ  कार  नियमावली  में  निहित  वर्तेमात्र  सुरक्षा  उपाय  पर्याप्त  माने  गए  हैं  ।

 बम्बई  सें  हशीश  पकड़ा  जाता

 4757.  श्रो  सुभाष  यादव  :

 श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :
 श्री  प्रकाश  चन्द्र  :

 क्या  जिस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28  1988  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  बम्बई  में  25  करोड़  रुपए

 मूल्य  की  2.5  टन  हशीश  पकड़ी  गई

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  कोई  गिरफ्तारी  को  गई  है  और  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  कार्यवाही
 की

 वित्त  मंत्रालय  में  राजत्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 और  यह  प्रश्न  26  और  और  27  1988  की  रात्रियों  को

 सीमाशुल्क  निवारक  बम्बई  के  अधिकारियों  द्वारा  किए  गए  दो  अभिग्रहणों  से  संबंधित
 है  ।  एक  मामले  बम्बई  में  भण्डार  के  दो  स्थानों  से  कुल  88  पैकेजों  में  से  15  पैकेजों  में
 पैक  की  गई  741  किलोग्राम  1.7  किलोग्राम  हेरोइन  और  सांप  की  खाल  के  48  पीस  बरामद

 किए  गए  शेष  पंकेजों  में  राखदानी  प्लास्टिक  के  सकल  बेंग  जैसे  हस्तशिल्प
 का  सामान  और  आदि  जैसा  खेल  का  सामान  पाया  गया  था  ।

 अन्य  मामले  बम्त्ई  में  एक  गोदाम  से  अय  माल  के  साथ-प्ताथ  2]  पोलिथोन
 पैकेजों  में  पेक  की  1,718  किलोग्राम  जिसका  उद्गम  स्थान  अफगानिस्तान  बताया  गया

 पकड़ी  गई  उन  स्थानों  में  पाये  गये  तीन  व्यक्षितयों  को  कानून  के  अंतर्गत  उपयुक्त  कारंबाई
 करने  हेतु  निरुद्ध  कर  लिया  गया

 निर्यात  प्रधान  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  प्रमुख  पत्त न

 4758.  भ्रो  बज  मोहन  महंतो  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  प्रमुश्व  पत्तनों  के  निकट  निर्यात  प्रधान  क्षेत्रों  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई
 गई

 ’

 क्या  उड़ीसा  के  गोपालपुर  तथा  पारादीप  पत्तनों  के  आस-पास  निर्यात  प्रधान  क्षेत्रों  पी

 सुविधा

 इन  क्षेत्रों  की  स्थापना  के  विशिष्ट  लाभ  क्‍या  और

 _  क्या  इत  निर्यात  प्रधान  क्षेत्रों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  यदि  हां  तो
 ततल॑बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 बाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  सत्रो  अय  रंजन  दास  :  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र
 कोचिन  और  कलकत्ता  पत्तनों  के आसपास  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 से  अंतर्राष्ट्रीय  रूप  से  प्रतियोगिता  के  आधार  पर  निर्यात  उत्पादन  करने  के  लिए  पूंजीगत  माल  और

 उत्पादन  अन्तनिविष्टियों  के  निःशुल्क  आयात  की  सुविधाएं  तथा  डपयुकत  वित्तीय  प्रोत्साहन  ओर
 असंरचना  संबंधी  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।

 भारतीय  अंतर्राष्ट्रीय  आधिक  संबंध  अनुसंघान  परिषद  सी०  आर०  आइ०  ने
 कांडला  और  सांताक्रज  स्थित  निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों  के  कार्यकरण  का  अध्ययन  किया  है  ओर  निष्कर्ष
 दिया  है  कि  इन  क्षेत्रों  के  कार्यकरण  से  अर्थव्यवस्था  को  निवल  सार्थक  लाभ  हुआ  है  ।

 सिड़ीकेट  बेक  के  बहादुर  शाह  जफर  नई  दिल्ली  स्थित  केन्द्रीय
 लेखा  कार्यालय  में  काम  करने  की  दशा

 4759.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :
 ~

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  1988  क  में  से  ज्यादा
 फिक्र  मशीन  कीਂ  शीपंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि
 सिडीकेट  बैंक  के  बहादुर  शाह  जफर  नई  दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय  लेखा  कार्यालय  में  कार्य  करने  वाले
 कमंचारियों  को  अधिकारियों  द्वारा  इलंबद्रानिक  मशीन  को  काम  करने  की  हालत  में  रखने  के  लिए
 इतना  कम  किए  गए  तापमान  में  काम  करना  पड़ता  जो  खतरनाक

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गई  तो  वह  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  हां

 और  सिडोकेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  दिनांक  23  1988  को  जब
 इन्कोडसे  को  सुचारू  रूय  से  चलाने  के  वासस्‍्ते  आवश्यक  22"  से  25"  सेल्सियस  तापमान  बनाए  रखने
 के  लिए  शाखा  में  सेन्ट्रल  एअभर  कंडीशनिग  चालू  किया  गया  तब  कुछ  कमंचारियों  ने  इस  पर  आपत्ति
 की  चूंकि  22"  से  25"  सेल्सियस  का  तापमान  रूप  से  कमਂ  नहीं  है  और  चूंकि
 कर्मचारियों  को  एअर  कंडोशनिंग  चलाने  की  आवश्यकता  स्पष्ट  कर  दी  गई  थी  इसलिए  आगे  कारंवाई
 करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  ॥

 राज्यों  में  बिक्तो  कर

 4760.  थ्री  शरद  दिघे  :  क्‍या  धित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कया  राज्यों  में  ओर  राज्यों  के  बाहर  उत्पादित  वध्तुओं  पर  विभिन्‍न  दरों  पर  बिक्री  कर
 लगाने  की  परम्परा  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  विभिन्‍न  राज्यों  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  थौर
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 के'द्रोय  सरकार  द्वारा  शोप्न  कायंवाही  करने  हेतु  राज्यों  पर  इस  मामले  में  विस  प्रकार
 जोर  डालने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  से  यह  बात
 ध्यान  में  आई  है  कि  कुछेक  राज्य  सरकारें  राज्य  के  अन्दर  निर्मित  कतिपय  वस्तुओं  पर  राज्य  से

 बाहर  निर्मित  वस्तुओं  के  लिए  लागू  दरों  से  कम  दरों  पर  बिक्री  कर  लगा  रहे  संबंधित  राज्य
 सरकारों  राज्यों  के  अन्दर  बेची  ज.ने  वाली  ऐसी  सभी  वस्तुओं  पर  उनके  स्रोत  को  देखे  बिना  बिक्री
 कर  लगाने  में  समानता  का  व्यवहार  बरतने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  ऐसा  बताया

 गया  है  कि  राज्य  के  अन्दर  उद्योग  के  विकास  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  स्थातीय  एककों  को  एक
 सीमित  अवधि  के  लिए  सामान्यतया  उक्त  रियायत  प्रदान  की  जाती  है  ।  चूंकि  संविधान  के  अन्तगंत
 बिक्रो  कर  राज्य  के  कराधान  का  विषय  अतः  उक्त  मुद्दों  का  समाधान  केवल  राज्य  सरकारों  से

 ही  किया  जा  सकता

 गुजरात  में  ब्राउन  धशूगर  का  पकड़ा  जाना

 4761.  श्री  धर्मपाल  सिह  सालिक  :

 क्रो  एम०  रघुमा  रेडडो  :
 श्री  प्रकाश  घना  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1988  के  दूसरे  सप्ताह  के  दौरान  गुजरात  में  राजकोट  के  नजदीक

 अम्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  ।  करोड़  रुपए  मूल्य  की  ब्राउन  शूगर  पकड़ी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  कं०  :  से  यह  प्रश्न

 गुजरात  राज्य  के  कच्छ  जिले  में  1988  के  दूसरे  सप्ताह  में  एक  किलोग्राम  ब्राउन

 शूगर  के  किए  गए  अभिग्रहण  से  संबंधित  है  ।  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  यह  अभिग्रहण  9.2.198  8
 को  एक  विट्ुलजी  डी०  सोनी  से  किया  गया  था  ।  इस  नशीले  ओषध  द्रव्य  को  रामावाव  गांव  -

 के  एक  अन्य  व्यक्ति  जिलुभा  खिमाजी  जदेजा  द्वारा  दिया  गया  बताया  गया  था|  अभिगहीत  नशीले
 ओषध  द्रव्य  का  उदगम  स्थान  पाकिस्तान  बताया  गया  स्वापक  ओषध  द्रव्य  तथा  मनः  प्रभावी
 पदार्थ  1985  के  अंतर्गत  उपर्युक्त  कार्रवाई  करने  हेतु  उ्त  दोनों  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार
 कर  लिया  गया  है  ।

 असम  में  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता

 4762.  श्रो  भरेश्वर  तांही  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तोन  तिमाहियों  के  दौरान  असम  को  सिंचाई  परियोजनाओं  हेतु  छोटे  कृषकों  ओर
 किसानों  को  सहायता  करने  के  लिए  कोई  सहायता  दी  गई

 68
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 यदि  तो  किस  प्रकार  को  सहायता  दी  गई  और  सहायाता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितना  क्षेत्र  लाभान्वित  होगा  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  से  सिंचाई
 जनाओं  की  वित्त  पोषण  तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  केन्द्रीय

 सहायता  ब्लाक  ऋणों  ओर  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  तथा  विकास  की  किसी  स्कोम  अथवा  सेक्टर

 से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  लघु  तथा  सीमान्त  कृषकों  को

 राज-सहायता  के  लिए  असस  सरकार  को  1.58  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 क्षेत्रोप  ग्रामीण  बेकों  से  संबंधित  कार्यंचालन  दल

 4763.  श्री  क०  राममूर्ति  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  के  विद्यमान  ढांचे  की  जांच  करने  तथा  इनकी  समग्र  कार्य-कुशलता
 में  सुधार  करने  के  उपयुक्त  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  कार्यचालन  दल  ने
 क्या  सिफारिशें  की  और

 काय्यंचालन  दल  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  की  अर्थंक्षमता  में

 सुधार  करने  के  बंकवार  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  और
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  की  समग्र  क्षमताओं  में  सुधार  करने  के  लिए  कार्यकारी  दल  द्वारा  की

 गयी  मुख्य  सिफारिशों  ओर  उन  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  का  रंवाई  संलर्त  विवरण  में  दर्शायी  गयी

 विवरण

 मुख्य  सिफारिशें  की  गई  कारंवाई

 अधिकृत  शेयर  पूंजी  को  1  करोड़  रुपए
 से  बढ़ाकर  5  करोड़  रुपए  करना  और  जारी  शेयर

 पूंजी  को  25  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  1  करोड़

 रुपए  करना  ।

 2.  प्रायोजक  बेकों  द्वारा  प्रायोजित  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बेकों  के  लिए  की  गई  पुनवित्त  व्यवस्था

 पर  दिए  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  8.5  प्रतिशत  से

 घटाकर  7  प्रतिशत  करना  भर  राष्ट्रीय  कृषि  ओर

 ग्रामीण  विकास  बैंक  के  पुनवित्त  फामूले  में  और

 प्रायोजक  बेकों  की  भागीदारी  में  कटौटी  करना  ।
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 भारत  सरकार  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर
 ली  लेकिन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  जारी
 शेयर  पूंजी  में  वृद्धि  विभिन्‍न  चरणों  में  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  ।  भब  तक  सरकार  ने  100  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  की  जारी  शेयर  पूंजी  बढ़ाने  का
 अनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 इस  संबंध  में  उचित  अनुदेश  जारी  कर  दिए
 गए  हैं  ।
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 3.  प्रायोजित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा
 प्रायोजक  बंकों  में  सांविधिक  नकदी  अनुपात  की
 अपेक्षाओं  के  लिए  सरकारी  प्रतिभूतियों  पर  बेहतर
 आमदनी  के  प्रयोजन  से  जमा  राशियों  का  निवेश  ।

 4.  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक

 को  प्रस्तावित  प्रतिबंध  को  हटा  चाहिए  जिस
 के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बकों  को  अपना  ऋण
 जमा  अनुपात  घटाकर  100  प्रतिशत  करना  होगा|
 क्योंकि  इसका  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  साधनों  की

 स्थिति  पर  अप्तर  पड़ेगा  जिसके  परिणामस्वरूप
 उनके  कारोबार  का  स्तर  कम  हो  जाएगा  ओर
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ऋणों  की  उपलब्धि

 सीमित  हो  जाएगी  ।

 5.  बड़े  आकार  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  का
 विभाजन  और  छोटे  तथा  अलाभकर  क्षेत्रोव  ग्रामीण

 बंकों  का  विलय  ।

 6.  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  अध्ययन  प्रायोजक

 बैंक  द्वारा  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बँंक

 के  परामर्श  से  नियुक्त  किया  जाना
 प्रायोजक  बैंकों  के  केवल  वरिष्ठ  अधिकारी  ही
 अध्यक्ष  नियुक्त  किए  जाने  चाहिए  ।

 ,,  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  के  निदेशक  बोर्डों  के
 बतंमान  स्वषूप  में  इस  प्रकार  का  परिवर्तन  किया
 जाना  चाहिए  कि  इन  बोड्डों  में  भारतीय  रिजवं  बंक

 तथा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  का

 एक-एक  निदेशक  हो  और  भारत  सरकार  द्वारा  2
 गेर  सरकारी  निदेशक  नियुक्त  किए
 जक  बैंकों  और  राज्य  सरकारों  को  2-2  सरकारी

 निदेशक  नियुक्त  करने  की  अनुमति  दो  जानी

 28  1988
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 प्रायोजक  बैंकों  के नाम  आवश्यक  अनुदेश  जारी
 कर  दिए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने
 आवश्यक  परिवर्तन  कर  दिए

 सरकार ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के विभाजन  से
 सम्बद्ध  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया
 लेकिन  अलाभकर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को
 मिलाने  से  संबद्ध  तिफारिश  स्वीकार  कर  ली

 है  भर  प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  अधिनियम  में
 भावश्यक  संशोधन  कर  दिए  गए  हैं  ।

 यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  लो  गई  है  और
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बंक  संशोधन  अधिनियम  में
 आवश्यक  व्यवस्था  कर  दी  गई

 यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  लौ  गई  है  भौर
 प्रादेशिक  ग्रामीण  बेंक  संशोधन  अधिनियम  में

 14
 आवश्यक  व्यवस्था  कर  दी
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 भायात  में  बढि

 4764,  श्री  ज्ञांति  धारोबाल  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  लिमिटेड  की  केन्द्रोय  सम्पर्क  समिति  ने
 सरकार  से  वर्ष  1988-89  केदौरान  घातुओं  ओर  खनिजों  के  आयात  को  30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर

 75%  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  निगम  ने  आयात  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  में  किन  कारणों  का  उल्लेख  किया
 और

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  वास  भारतीय  खनिज  एवं

 धातु  व्यापार  निगम  एम०  टी०  को  इस्पात  संबंधी  केन्द्रीय  संपक  समिति  ने  22-1-1988  8

 को  मद्रास  में  हुई  अपनी  बंठक  में  सरकार  से  अनु  रोध  किया  है  कि  काबंत  इस्पात  की  कुछ  श्रेणियों  के

 संदर्भ  में  1988-99  के  लिए  अग्रिम  आयात  मंजूरी  30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  75  प्रतिशत  कर  दी  जाए  ।

 सरकार  से  यह  अनुरोध  वर्ष  1:88-89  के  लिए  आयात  योजना  के  अन्तर्गत  अग्रिम
 कारंवाई  करने  की  दृष्टि  से  किया  गया  ताकि  आयातों  के  जरिए  इस्पात  मदों  की  अविच्छिन्न

 सप्लाई  सुनिश्चित  की  जा  सके  ।  ५

 सरकार  वर्ष  1988-89  के  लिए  अग्रिम  भायात  मंजूरी  की  सोमा  वर्ष  1987-88
 के  दौरान  अलग-अलग  एफक्रों  को  प्राप्त  वास्तविक  आयात  मंजूरी  के  60  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  के  लिए

 सहमत  हो  गई  है  ।

 गजरात  में  पानो  की  भारो  कमो

 ]

 4765.  ओमती  पटेल  रसावेन  रामओभाई  मायणि  :  बया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  गुजरात  के  अनेक  भागों  में  पानी  की  भारी  कमी  हो
 गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  वर्ष  1988-90  के  लिए  पानी  की  व्यवस्था  करने  के
 विशेष  रूप  से  राज्य  के  अन्य  जिलों  से  साथ-साथ  राजकोट  जिले  वित्तीय  सहायता  के  संबंध  में  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  कृष्णा  :  जी

 मी  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  बंकों  से  निर्यात-भुगतानों  की  प्राप्ति  में  विलम्ब

 4766.  श्री  बाई०  एप्त०  महाजन  :  क्‍या  घित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतोय  बैंकों  के  एजेंटों  के  रूप  में  अपने

 ही  देश  में  काम  कर  रहे  विदेशी  बंक  उस  स्तर  की  दक्षतापूर्ण  सेवाएं  प्रदान  नहीं  कर  रहे  हैं  जितनी  उनसे
 अपेक्षा  की  जाती  है  और  इसका  परिणाम  यह  है  कि  निर्यातकों  को  विदेशी  क्रेताओं  से  अपने  निर्यात  किए
 गए  माल  का  भुगतान  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रहो

 सरकार  ने  निर्यातकों  को  विदेशी  बेंकों  से  शीघ्र  भुगतान  की  प्राप्ति  सुनिश्चित  कराने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  और

 क्या  सरकार  का  विदेशी  बेंक  को  नये  मार्गनिर्देश  जारी  करने  का  विचार  है  ताकि

 भारतीय  बेंकों  के  एजेंटों  के  रूप  में  कार्य  करने  वाले  विदेशी  बेंक  निर्यातकों  के  भुगतानों  को  लम्बे  समय

 तक  न  रखें  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडआर्डो  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्टेट  बंक  ऑफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  में  अधिकारी  से  अधिकारी  प्रेड-]त
 के  लिए  पदोन्‍नति

 4767.  भ्रो  लाला  राम  केन  :

 थ्रो  मोहम्मद  अयूच  खां  :

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  उच्च  न्यायालय  ने  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  को  सभी

 लिक  के  अधिकारियों  को  एम०  एम०  जी०  अधिकारी  का  पद  देने  का  निर्देश  दिया

 जिसका  बादमें  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  भी  समर्थन  किया  गया  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  हि

 क्‍या  उपर्युक्त  निर्णय  को  धपरान  में  रखते  अनुसूचित  जातियों  भर  अनुसूचित

 जनजातियों  के  जे०  एप१०  जी०  को  एम०  एम०  जी०  एस०-ा  अधिकारी  की  पदोन्नति  में

 जारक्षण  की  व्यवस्था  नि

 क्या  बैंक  का  उपर्युक्त  ग्रेड  में  पिछले  बकाया  रिक्त  पदों  की  सहो  सूची  बनाकर  इसे  शीघ्र

 हो  निपटाने  का  विचार  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आशिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआह्  :  से  स्टेट
 बेंक  आफबीकानेर  एंड  जपपुर  ने  बताया  है  कि  राजस्थान  उच्च  जयपुर  के  निर्णय  के
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 जिसमें  बाद  में  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालयद्वारा  संशोधन  कर  दिया  गया  बंक  को  30  1979
 को  विद्यमान  भूतपूर्व  ग्रेड  के  सभी  अधिकारियों  को  नए  मध्य  प्रबंध  ग्रेड  में  फिटमेंट  देना

 पड़ा  ।  यह  निर्धारण  स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  अधिकारी  सेवा  विनतियमन  1979  के  विनियम

 6  के  अधीन  पदों  के  वर्गीकरण  के  आधार  पर  उस  ग्रेड  के  पदों  के  संबंध  में  किया  गया  जो  |
 1979  को  बनाए  गए  ये  या  उस  दिन  खाली  हुए  भारत  के  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  विशेष  रूप  से

 यह  निर्णय  किया  था  कि  फिटमेंट  की  उपयुक्त  प्रक्रिया  पदोन्नति  नहीं  चंकि  इसमें  पदोन्‍नतियों  का
 कोई  सवाल  नहीं  इसलिए  बंक  ने  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए
 कोई  आरक्षण  नहीं  रखा  था  |  इसी  कारण  आरक्षित  वर्गों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  कोई  बकाया  सुची
 तैयार  नहीं  की  गई

 उत्तर  प्रदेश  में  हयकरघा  प्रोद्योगिकों  प्रशिक्षण  संस्थान

 4768.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  चालू  पंचवर्षीय  योजना  में  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  में

 करघा  प्रौद्योगिकी  प्रशिक्षण  संस्थान  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निणंय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना  ओर

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  में  हृथकरघा  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  हेतु  बया  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्‍्त्री  राम  निवास  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  परव॑तीय  क्षेत्रों  में  एक

 हथकरघा  प्रौद्योगिकी  प्रशिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  का  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन

 था  ।  लेकिन  आर्थिक  कठिदाइयों  के  कारण  चालू  योजना  अवधि  में  संस्थान  को  स्थापित  करना

 संभव  नहीं  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  मे ंहषकरघा  उद्योग
 को  प्रोत्साहन  देने

 क ेलिए  चमोली  जिले

 में  एक  बुनकर  सेवा  केन्द्र  स्थापित  किया  गया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  और  कुमाऊਂ  मंडलों  में  ऊनी

 हथकरघों  के  विकास  के  लिए  एक  परवव॑तीय  क्षेत्र  विकास  परियोजना  भी  अनुमोदित  कर  दी  गई  जिस

 पर  798.73  लाख  रुपए  होंगे  ।  उपरोक्त  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  122.53

 लाख  रु०  की  राशि  पहले  ही  रिलीज  की  जा  चुकी  है  ।

 विद्युत  उत्पादन  पर  केन्द्रोन  उत्पादन  शुल्क

 4769.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  बित्त  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सायवें  वित्त  आयोग  ने  यह  तिफारिश  की  थी  कि  वर्ष  1979-80  से

 1983-84  3-84  तक  प्रत्येक  वर्ष  विद्युत  उत्पादन  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  रूप  में  प्राप्त  हुई  कुल  राशि

 में  से  प्रत्येक  राज्य  को  उस  राज्य  द्वारा  एकत्र  की  गई  धनराशि  के  बराबर  हिस्सा  दिया  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  से  ऐसा  कितना  उत्पादन  शुल्क  एकत्र  हुआ  तथा  प्रर्येक  राज्य

 को  कितनी  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ?

 विस  माजालघ  में  पपम  विभाग  में  राश्य  लंत्री  लो०  के  ।  भी  हां  ।
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 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 विद्युत  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  को  निवल  राशि  को  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्यों
 में  संघ  उत्पादन-शुल्क  वितरण  1980  में  निर्धारित  किए  गए  प्रतिशत  अनुपात  के

 अनुसार  वितरित  किया  जाना  था  न  कि  राज्यवार  की  गई  उगाहियों  के  इसके  राज्यवार

 उगाहियों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  उपर्युक्त  अधिनियम  के  अन्तगंत  बनाए  गए  संघ  उत्पाद  शुल्क
 वितरण  1980  के  वर्ष  1979-80  से  1983-84  तक  के  दोरान  शुल्क  की

 निवल  राशि  राज्यों  में  अनन्तिम  रूप  से  वितरित  को  गई  है  जिसे  भारत  के  नियन्त्रक  तथा  महालेखा
 परीक्षक  के  प्रमाणित  आंकड़ों  के  आधार  पर  अन्तिम  रूप  से  समायोजित  किया  जाना  तदनुसार
 उपर्युक्त  अवधि  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  को  किए  गए  भुगतान  की  राशियां  नीचे  दिए  अनुसार  हैं  :--

 राज्य  रुपयों

 1.  आंध्र  प्रदेश  68.72

 2.  असम  9.54

 3.  बिहार  53.15

 4.  गुजरात  59.87

 5.  हरियाणा  24.03

 6.  हिमाचल  प्रदेश  5.81

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  6.86

 8.  कर्नाटक  54-73

 9.  केरल  29-53

 10.  मध्य  प्रदेश  46.97

 11.  महाराष्ट्र  109.65

 12.  मणिपुर  0.49
 13.  मेघालय  1.92

 नागालेंड  09.65

 उड़ीसा  +  30.02

 पंजाब  42.02

 राजस्थान  28.45

 तमिलनाडु  54.56

 त्रिपुरा  0.40
 20.  उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल
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 भारतोय  स्टेट  बेंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलना

 4770.  भ्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  भारतीय  स्टेट  बैक  के  कितने  क्षेत्रीय  कार्यालय  चल

 रहे

 कया  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  में  भारतीय  स्टेट  बक  का  कोई  नया  क्षेत्रीय  कार्यालय

 खोला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  वर्ष  1988-89  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  और  अधिक  क्षेत्रीय  कार्यालय

 खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  में  भारतीय  स्टेट  बेक  के  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र-वार

 कितने  नए  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  जायेंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआड्ो  :  भारतीय

 स्टेट  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  समय  देश  में  बेंक  के  50  क्षेत्रीय  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  इन

 कार्यालयों  का  राज्य/संघ  राज्प  क्षेत्रवार  विभाजन  नीचे  दिया  गया  है  :

 महाराष्ट्र  4  उत्तर  प्रदेश  8

 गोवा  1  पश्चिम  बंगाल  4

 गुजरात  3  असम  1

 राजस्थान  1  मेघालय  1

 जम्मू  और  कश्मीर  उड़ीसा  2

 हिमाचल  प्रदेश  1  नई  दिल्‍ली  1

 मध्य  प्रदेश  4  चण्डीगढ़  2  तथा  पंजाब

 आंध्र  प्रदेश  4  के  लिए

 तमिलनाडु  3

 2

 कर्नाटक  2

 बिहार  $

 और  1987  के  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  गांधी  नगर  और  गोरखपुर
 में  दो  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोले  ।

 और  (&)  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  पास  बेरहामपुर  में  एक  क्षेत्रीय

 कार्यालय  खोलने  का  लाइसेंत  इस  कार्यालय  को  वर्ष  1988-89  के  दोरान  खोलने  का  कार्य

 क्रम
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 स्टेट  बेक  आफ  बोकानेर  एण्ड  जयपुर  में  प्रबन्ध  प्रेड  के
 अधिकारियों  को  मध्यम  प्रबंध  प्रेड  में  पदोन्नति

 श्रो  विजय  कुमार  यादव  :  कया  वित्त  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्यम  .  क्‍या  स्टेट  बैंक  आफ  बीनानेर  एण्ड  जयपुर  में  कनिष्ट  प्रबंध  ग्रेड  के  अधिकारियों

 की  मध्यम  प्रबंध  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  लिए  साक्षात्कार  ओर  लिखित  परीक्षा  ली  गई  यदि

 तो  कितने  रिक्त  पंद  भरे  जाने  थे  ओर  साक्षात्कार  तथा  लिबित  परीक्षा  के  लिए  बुलाये  गये

 उम्मीदवारों  का  अनुपात  कितना

 दोनों  अवसरों  तथा  लिब्ित  के  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित
 जाति  के  कितने  उम्भीदवार  बुलाए  गए

 क्या  बैंकिंग  प्रभाग  के  3]  1977  के  पत्र  में  किए  गए  उल्लेख  के  अनुसार

 अनुपूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  को;साक्षात्कार  तथा  लिखित  परीक्षा  के  संबंध  में

 कोई  छूट  दी  गई  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ओर  सरकार  द्वारा  इस  संब्रंध  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है/करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  ओर

 स्टेट  बंक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर  ने  बताया  है  कि  कनिष्ठ  प्रबंध  ग्रेड  स्केल-एक  से  मध्य

 प्रबंध  ग्रेड  स्केल-दो  में  पदोन्नति  के  लिए  कुल  407  रिक्त  स्थानों  को  भरने  के  वास्ते  वरिष्ठता  क्रम

 के  133  और  योग्यता  क्र  के  418  अधिकारियों  जो  पात्रता  मापदण्डों  को  पूरा  करते

 साक्षात्कार  के  लिए  बुलाएं  गये  इन  अधिकारियों  में  पात्रता  मापदण्ड  पूरा  करने  वाले  बरिष्ठता

 क्रम  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित
 जनजातियों  का  एक  अधिकारी  और  योग्यता  क्रम  में  3  अधिकारी

 शामिल  थे  ।

 और  बेंक  द्वारा  निर्धारित  पात्रता  मापदण्डों  में  दी  गई  छूट  के  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  4  उम्मीदवारों  ने  लिखित  परीक्षा/ताक्षात्कार  में  अहंता  प्राप्त  की

 थी  ।  लेकिन  चूंकि  ये  पदोन्‍ततियां  अधिकारी  संवर्ग  के  अन्तगंत  आती  हैं  ओर  चयन  के  आधार  पर  की

 जाती  हैं  इसलिए  अनुसूचित  जातियों/अनुमूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  संबंधी  पुस्तिका  (  7  वां

 के  पैराग्राफ  9.2  में  निहित  प्रावधानों  के  अनुसार  इनमें  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुमूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  होती  ।  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  उपर्युक्त  4  उम्मीदवारों  में  से  3  उम्मीदवारਂ  मध्य  प्रबंध  ग्रेड  सके  ल-दो  में

 पदोन्‍नति/फिटमेंट  के  लिए  चुन  लिए  गए  हैं  ।

 विदेशों  व्यापार  में  अन्तर

 4772.  ख्रो०  पचौ०  एम  ०  सईद  :

 श्रो  एस०  जो०  घोलप  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,
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 विदेशी  व्यापार  में  आयात  भोर  निर्यात  में  अन्तर  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति
 क्या

 कया  वर्ष  1987-88  के  लिए  निर्धारित  निर्यात-लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  और  यदि
 तो  इसमें  कितनी  कमी  हुई

 किन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  हमारा  तिष्पादन  संतोषजनक  नहीं  रहा

 भारत  की  कोन-सो  वस्तुओं  से  अधिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  की  गई

 किन  प्रमुख  वस्तुओं  का  आयात  किया  जा  रहा  है  तथा  इन  वस्तुओं  के  मामले  में

 निर्भर  होने  के  लिए  क्या  कदम  उठाग्रे  गये  ओर

 (a)  भारत  किन  प्रमुख  लेखा-शीर्षों  के  अन्तगंत  अधिकतम  विदेशी  मुद्रा  खर्च  करता  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  नवीनतम  अनन्तिम

 व्यापार  आंकड़ों  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  दस  महोनों  अर्थात्‌  1987-88
 के  दोरान  भारत  व्यापार  घाटा  5425.49  करोड़  रु०  मूल्य  का  रहा  जोकि  पिछले  वर्ष  की  उसी

 अवधि  के  दोरान  हुए  5834.14  करोड़  रुपये  के  व्यापार  घाटे  की  तुलना  में  408.65  करोड़  रुपये

 कम  है  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  इस  महीने  भर्थात्‌  1987-88  के  दौरान  भारत

 के  निर्यात  12603.27  करोड़  रुपये  मूल्य  के  रहे  जबकि  पूरे  वर्ष  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य  13,800

 करोड़  रुपये  का  रखा  गया  है  ।

 उन  मदों  में  जिनके  सम्बन्ध  में  निर्यात  निष्पादन  असंतोषजनक  रहा  शामिल

 अनिर्मित  लोह  अयस्क  तथा  पटसन  निर्मित  माल  ।

 उन  प्रमुख  वस्तुओं  जो  भारत  को  मुख्य  विदेशी  मुद्रा  उपजंक  शामिल

 रत्न  तथा  सिलेसिलाए  इंजीनियरी  चमड़ा  तथा  चमड़ा  निर्मित  सूतो

 याने  तथा  तैयार  पैट्रोलियम  रासायनिक  तथा  सम्बद्ध  समुद्री

 काजू  गिरी

 और  आयात  की  उन  प्रमुख  मदों  जिनमें  विदेशी  मुद्रा  की  काफी  व्यय  अंतप्रेस्त

 शामिल  पैट्रोलियम  तथा  पैट्रोलियम  लोहा  तथा
 खाद्य

 अलौह

 मूल्यवान  तथा  अधंमूल्यवान  काबंनिक  तथा  अकाबंनिक  रासायनिक

 विशेष  रूप  से  बल्क  आयातों  के  क्षेत्र  में  कार्यक्षम  आयात  प्रतिस्थापन  करने  के  लिए  सभी  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ।

 सुपारों  का  व्यापार

 4773.  श्री  जी०  देवराय  नायक  :  क्या  बाणिज्य  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पाकिस्तान  तथा  अन्य  देशों  के  साथ  सुपारी  का  व्यापार  बढ़ाने  पर  विचार

 कर  रही  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  सुपारी  के
 निर्यात  की  ओ०  जी०  एल०  पर  अनुमति  यह  मद  व्यापरियों  द्वारा  पाकिस्तान  में  आयात  के  लिए
 अनुमति  दी  गई  मदों  की  सूची  में  शामिल  है  |  चूंकि  इसकी  निर्यात  संभाव्यता  सीमित  होती  है  इसलिए
 किसी  विशिष्ट  संवर्धन  उपाय  की  व्यवस्था  नहीं  की  जाती

 दिल्‍ली  में  प्रापर्टी  डोलर

 4774.  श्री  रामस्वरकूप  क्या  वित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  आयकर  देने  वाले  कितने  प्रापर्टी  डीलर

 संपत्ति  कर  देने  वाले  कितने  प्रापर्टी  डीलर

 इन  प्रापर्टी  डीलरों  की  संख्या  कितनो  है  शिनका  सरकार  के  पास  कोई  रिकार्ड  नहीं
 ओर

 क्‍या  सरकार  को  इस  वर्ष  में  बड़े  पेमाने  पर  कर-चोरी  के  बार  में  समाचार  मिलें  हैं
 और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  आयकर
 विभाग  प्रापर्टी  डोलरों  के  बारे  में  अलग  से  कोई  आंकड़े  नहीं  रखता  है  ।  यह  भी  हो  सकता  है  कि  बहुत
 से  मामलों  प्रापर्टी  डोलर  मकान  निर्माण  वित्तपोषण  दलाली  करने  आदि  ज॑से  कोई
 अन्य  कारोबार  या  अन्य  व्यवसाय  कर  रहे  हों  ।

 कर  अपवंचन  का  पता  लगाने  के  लिए  आयकर  विभाग  द्वारा  उपयुक्त  मामलों  में  सर्वेक्षण

 तशाली  तथा  जब्ती  कार्य  योजनाबद्ध  ढंग  से  किए  जाते  हैं  और  उनकी  कर-निर्धारण  करते

 समय  पूरी  तरह  से  छानबीन  की  जाती  जब  कभी  कर-अपवंचन  का  कोई  विशिष्ट  मामला

 भायकर  विभाग  के  ध्यान  में  आता  तो  उस  पर  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  अधीन  समुचित  कारेबाई
 कर  दी  जाती  है  ।

 गरोबो  उन्मूलन  योजना  के  अन्तगंत  ऋण  .

 4775.  श्रो  राम  पूजन  पटेल  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  योजनाओं  के  अंतर्गत  सरकारी  ऋणों  को  सरकारी

 चारियों  की  देखरेख  में  वितरित  किया  जाता

 यदि  तो  उन्हीं  लाभाथियों  को  दुबारा  ऋण  देने  के  क्या  कारण

 क्या  देश  में  कुछ  खण्डों  में  कुछ  लाभाषियों  को  सीधे  ऋण  दिये  गये  और

 यदि  तो  इपके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआईो  :  सपसन्वित
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 ग्रामीण  विकास  शहरी  गरीबों  क ेलिए  स्वरोजगार  का  कार्यक्रम  आदि  ज॑सी  गरीबी  उन्मूलन
 योजनाओं  के  अन्तगंत  कणों  भर  सब्सिडी  की  रक्त  का  भुगतान  संबद्ध  बैंकों  द्वारा  किया
 जाता  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  पहले  से  सहायता  प्राप्त  उन  व्यक्तियों
 जो  अपने  बूते  से  बाहर  के  कारणों  को  वजह  से  गरीबी  को  रेखा  से  ऊपर  नहीं  उठ  दोबारा

 सहायता  दिए  जाने  को  भी  व्यवस्था  उन्हें  इस  संबंध  में  निर्नारित  पात्रता  मापदण्ड  की  शर्ते
 को  पूरा  करना  होता  है  ।  दूसरी  बार  सहायता  देने  का  प्रयोजन  यह  है  कि  वे  व्यक्ति  गरीबी  को  रेखा
 से  ऊपर  उठ  सकें  ।

 और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  देश  के  सभी  खण्डों  में  पता

 लगाए  गये  लाभाधियों  को  बंकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाते  हैं  ओर  देश  के  चुने  हुए  22  खण्डों  में  ऋण  और
 सब्सिडी  की  रकम  निर्दिष्ट  प्रयोजनों  क ेलिए  लाभावियों  को  सीधे  ही  नकद  अदा  कर  दी  जाती

 इस  प्रक्रिया  से  लाभार्थी  अपनी  पत्तन्द  की  परिसम्पत्तियां  और  सामान  चुन  सकते  इससे  इन
 देनों  में  बिचौलिए  नहीं  रह  जाते  ।

 राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  में  आधुनिक  लेजर  पोस्टिग  प्शोन  का  प्रयोग

 4776.  श्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  कया  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  उनकी  महानगरीय  शाखाओं  में  बेंक-वार  तथा  कैन्द्रवार  कुल
 कितनी  आधुनिक  लेजर  पोस्टिंग  मशीनें  प्राप्त  की

 31  1987  इन  बँकों  की  बंक-वार  तथा  केन्द्रवार  कितनी  शाखाएं  इन
 मशीनों  पर  पूर्ण  कार्य  कर  रही

 क्या  बंकों  ने  इन  मशीनों  को  पट्टा  आधार  पर  प्राप्त  किया

 यदि  तो  इन  बैंकों  द्वारा  मशीनों  को  स्थापित  करने  के  समय  से  3  1५87

 क  कितना  किराया  पट्टे  के  रूप  में  अदा  किया  गया  और

 यदि  तो  इन  बैंकों  द्वारा  मशीनों  को  तुरन्त  खरीदने  के  स्थान  पर  पट्ट  पर  लेने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्डो  :  से  (४)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  में  कमान  क्षेत्र  प्रबंध

 4777.  भरी  गुरुदास  कामत  :  क्‍या  जल  संत्ताघन  मंत्री  यह  बत!ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  को  बाढ़  तबाही  के  बाद  देश  के  वर्षा  पर  निर्भर  क्षेत्रों  में  बेहतर  कमान  क्षेत्र  प्रबंध

 के  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  भौर

 7?



 लिखित  उत्तर  28  1988

 क्या  पानी  जमा  हो  जाने  को  सम्रस्पा  दूर  कर  दी  गई  है  और  खेती  में  नालियां  बनाने  का
 कार्य  पूरा  हो  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  कृष्णा  :  और  केन्द्र
 प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  विकाप्त  कार्यक्रਂ  का  लक्ष्य  चुनिंदा  वृहद  और  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं
 के  कमानों  में  समेकित  विकास  करना  है  ओर  इस  समय  इसके  अन्तगंत  132  परियोजनाओं  में
 सिचित  कृषि  शामिल  जल  जमाव  को  जो  दूर  नहीं  हुई  को  कम  करने  के  प्रयास
 जारी  भब  तक  इस  कायंक्रप्र  के  अन्तगंत  शामिल  50  प्रतिशत  से  अधिक  क्षेत्र  में  खेत  नालियों  का
 निर्माण  किया  जा  चुका  है  ।

 बेक  ऋणों  को  बसूलो

 477:.  श्रो  बिलीप  सिह  भूरिया  :
 क्री  Go  एन०  प्रधान  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  में  से  3  1987  को

 स्थिति  के  अनुमार  कितनी  धनराशि  वसूल  की  जानी

 वया  अत्यधिक  बकाया  धनराशि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध
 में  केग्द्रोय  लोक  घन  वसूली  अधिनियम  लागू  करने  का  है  ताकि  भू-राजस्व  की  वसूली  की  तरह
 बैंक  अधिकारियों  को  इत  बकाया  ऋगर  की  वसूली  के  लिए  प्राधिकृत  किया  जा  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  राज्यों  जहां  ऐसे  अधिनियम  प्रवत

 यह  निदेश  देने  का  है  कि  कतक्टर/तहसोलदार  के  बजाय  बैंक  अधिकारियों  को  धनराशि  वसूल  करने

 हेतु  प्राधिकृत  किया  जाए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मत्री  एड्आर्डों  :

 भारतीय  रिजवं  बंर  ने  सूचित  किया  है  कि  1985  और  1986  के  अन्त  में
 बकाया  ऋणों  तथा  अतिदेय  राशियों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  था  :--

 हि

 करोड़

 निम्नलिखित  फे  अन्त  में  बकाया  राशि  +  अतिदेय  राशि

 1985  48779.45  7002.71

 1986  59219.92  8823.85 (@)

 और  बैंकों  द्वारा  कृषि  के  लिए  दिये  गये  उधारों  के  विषय  में  राज्यों
 के  कातूतों  से  संत्द्ध  विशेषश  दलਂ  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  जहां  तक  वाणिज्यिक
 बेंकों  की  क्षवि  तर्इस्प्मी  बकाथा  रकतों  की  अयूली  का  समाल  राश्य  शरकारों  को  एक  मप्रिकारी  को  ऐसे
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 आदेश  जारी  करने  के  लिए  प्राधिकत  करने  की  शक्ित  होनी  चाहिए  जो  एक  घपिविल  अदालत  की  डिक्री
 के  समान  हो  ताकि  सिविल  अदालतों  में  मुकदमेवाजी  का  सहारा  लिये  बिता  वाणिज्यिक  बैंकों  की

 रकमों  को  तुरन्त  वसूल  करने  में  सहायता  मिल  सके  ।  उपर्युक्त  सिफारिशों  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  विशेषज्ञ  दल  ने  उसके  द्वारा  तंथार  किये  गये  आदर्श  विधेयक  के  अनुसार  विभिन्‍न
 राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकारों  को  कानून  बताने  की  सिफारिश  की  उपर्युक्त

 विधेयकਂ  के  आधार  पर  अभी  तक  16  राज्यों  ने अधिनियम  अधिनियमित  किये

 इस  संबंध  में  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिये  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  संगठनात्मक  ढांचे  को

 मजबूत  योजनागत  मूल्यांकन  प्रणाली  को  अंगीकार  ऋण  के  बाद  पययंवेक्षण  और

 राज्य  सरकारों  की  सहायता  से  वसूली  अभियान  शुरू  करने  जैसे  कारगर  उपाय  करने  के  वास्ते

 बैंकों  के  नाम  मार्गनिर्देश  जारी  किये  बंकों  से  सतत  ओर  प्रभावशाली  निगरानी  रखने  के

 लिये  तिवटवर्ती  शाखाओं  के  समूह  के  लिये  अलग  से  वसूली  कक्षਂ  स्थापित  करने  के  लिए  भी  कहा
 गया  है  |  वेकों  के  निदेशक  मंडलों  द्वारा  बंकों  को  बकाया  रकमों  की  वसूली  की  समय-समय  पर  समीक्षा

 को  जाती  है  ।

 यूरोपीय  आथिक  समुवाय  के  वेज्ञों  को  सूती  धागे  का  निर्यात

 4779.  भी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वा  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  हो  में  यूरोपीय  आथिक  समुदाय के  देशों  को  प्रत्येक  वर्ष
 30,000  टन  सूती  धागे  का  निर्यात  करने  के  लिए  एक  समझोता  किया  और

 यदि  तो  कया  इससे  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  देश  के  अन्दर  उपलब्ध  सूती  घागे  की
 भारी  कमी  और  ऊदचे  मूल्यों  में  ओर  अधिक  वृद्धि  हो  जाएगी  ?

 बस्त्र  मंत्री  राम  निवास  सरकार  ने  1988  के  ई०  ई०  सी०  को

 30,000  टन  सूती  धागे  का  निर्यात  करने  के  लिए  एक  करार  किया

 जी  नहीं  ।  ई०  ई०  सी०  को  सूती  धागे  का  निर्यात  कोन  के  रूप  में  किया  जाता  चूंकि
 हथकरघा  बुतकरों  को  धागे  की  आवश्यकता  हैंक  रूप  में  होती  इसलिए  60  के  काउन्टों  तक  के
 निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  है  ।

 अगरतला  में  जोबन  बोमा  निगम  के  भवन  का  निर्माण

 4780.  श्री  अगय  विश्वास  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  का  अगरतला  में  अपना  भवन  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  सम्त्रन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  कोई  परियोजता  प्रतिवेदन  तैयार  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्शो
 हां  ।

 हि
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 जीवन  बीमा  निगम  इस  प्रयोजनाथे  भूमि  के  उपयुक्त  स्थान  की  तलाश  कर  रहा  है  ।

 नहीं
 ।

 यह्‌  प्रश्न  ही  नहीं

 बहुराईन  के  साथ  संयुक्त  उद्यम

 4781.  श्री  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बहराइन  में  कुछ  क्षेत्रों  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  बहराइन
 के  साथ  हाल  में  कोई  समझोता  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  भारत  के  लिए  व्यापार  बढ़ाने  में  कितना  लाभप्रद  होगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  और  बहरीन  के
 विकास  ओर  उद्योग  मंत्री  के  1988  में  भारत  आगमन  के  उद्योग  मंत्री  और  बहरीन
 के  मंत्री  के बीच  अनुमत  कार्यवत्त  पर  हस्ताक्षर  किये  जिसमें  अब  बातों  के  साथ-साथ  दोनों  देशों  के
 बीच  उर्वरकों  ओर  टायरों  जंसे  क्षेत्रों  में  संयुकत  उद्यमों  के  जरिये  सहयोग  के  क्षेत्रों  का  विस्तार  करने
 को  रुचि  प्रकट  की  गई  |

 ऐसी  आशा  है  कि  उपर्युक्त  क्षेत्रों  में  सहयोग  से  दोनों  देशों  के  लिए  परस्पर  लाभदायक

 होगा  ।

 विद्युत  करघों  के  लिए  कृतिक  बल

 4782.  भरौ  मुरलीधर  माने  :

 लोधरो  राम  प्रकाश  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  विद्युत  करघा  क्षेत्र  की  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  नियुक्त
 किये  गये  कृतिक  बल  ने  करघों  के  आधुनिकीकरण  हेतु  और  उन्हें  कार्यचालन  पूंजी  प्रदान  करने  के
 लिए  1170  करोड़  रुपये  की  धनराशि  का  अनुदान  देने  का  सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  कृतिक  बल  के  सुझाव  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
 हे

 यस्‍्त्र  मंत्री  राम  निवास  :  भारत  सरकार  ने  विकेन्द्रोकृत  विद्युतकरघा  क्षेत्र  दिये
 गये  मोजूदा  ऋण  के  प्रवाह  का  मूल्यांकन  करने  तथा  ऋण  का  प्रवाह  बढ़ाने  के  लिये  उठाये  गये  कदमों
 को  सिफारिश  करने  के  लिए  वस्त्र  आयुक्त  की  अध्यक्षता  में  एक  कृतिक  बल  का  गठन  किया
 कतिक  बल  ने  500  करोड़  रुपये  कार्यचालन  पूंजी  के  150  करोड़  रुपये  बुनाई  प्रचालन  के
 निकीकरण  के  लिए  ऋण  का  सुझाव  दिया

 है  मह  मामला  बस्त्र  झायुकत  को  इस  आशय  से  बापस  लौटाया  गया  है  कि  इस  बारे  में
 लिफारिशें  की
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 विश्व  शेयर  बाजार  ओर  रुपए  के  मूल्य  में  सहसा  गिरावट

 4783.  श्री  एच०  एम०  पटेल  :

 श्री  एच०  बी०

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 कया  वाल  स्ट्रीट  शेयर  बाजार  में  19  1987  को  आई  भारी  सहसा  गिरावट
 का  भारतीय  शेयर  बाजारों  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  छः  महीनों  के  दोरान  भारतीय  रुपये  का  अवमृल्यन  हुआ
 ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  डालर  तथा  पाउंट  स्टलिग  की  तुलना  में  रुपए
 का  वतंम्रान  मुल्य  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्डो  :  वाल

 स्ट्रीट  में  शेयरों  के  मूल्यों  मे ंमाई  भारी  गिरावट  से  भारतीय  शेयर  बाजार  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई
 विपरोत  प्रतिक्रिया  अनुभव  नहीं  की  गई  है  ।

 और  रुपए  का  विनिमय  मूल्य  उन  देशों  को  करेंसियों  की  उचित  रूप  से  भारित
 डाली  में  होने  वाली  प्रतिदिन  की  घटबढ़  के  सन्दर्भ  में  निर्धारित  किया  जाता  जो  भारत  के  साथ
 व्यापार  में  प्रमुख  रूप  से  भागीदार  इस  अन्य  करेंसियों  की  तुलना  में  रुपए  के  मूल्य  में

 बढ़ोतरी  अथवा  कमी  इन  करेसियों  में  होने  वाली  घट-बढ़  पर  निर्भर  करती  है  ।

 18  1987  और  17  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी
 डालर  तथा  पाउंड  स्टलिग  की  तुलना  में  रुपये  का  मूल्य  निम्नलिखित  था  :

 तारोख  1  संयुक्त  राज्य  अमरीको  1  पाउंड  स्टलिंग --  रुपए
 रुपए

 18-9-1987  12.99  21.41

 17-3-1988  8  12.94  23.96

 अस्बोकृत  निर्यात  बस्तुएं

 4784.  भ्री  मोहनभाई  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वस्तुओं  के  आयातकों  द्वारा  वष॑  1985-86,  1986-87  और  1987-88  की

 अवधि  के  दोरान  अस्वीकृत  किये  निर्यात  की  विभिन्‍न  मदों  का  उनकी  मात्रा  और  मूल्य  सहित
 ब्यौरा  क्‍या

 उन  मदों  को  अस्वीकृत  करने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि

 केवल  स्वीकृत  नमूनों  की  गुणवत्ता  से
 मिलती  हुई  वस्तुओं  का  हो  निर्यात  किया  जाए  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  और  माल  की

 83
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 सामास्यतया  स्वीकृति  या  अस्वीकृति  निर्यातकों  तथा  आयातकों  के  बीच  का  मामला  है  ओर  इस
 मंत्रालय  को  ऐसे  मामलों  का  पता  तभी  चलता  है  जब  पार्टियां  भपनी  शिकायतें  लेकर  आती  इस

 सम्पूर्ण  जैसी  कि  मांगी  गई  इस  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उन  मदों  के  जो  अनिवाय॑  क्वालिटी  नियन्त्रण  तथा  निर्यात  नियंत्रण  एवं
 1963  के  अधीन  लदानपूर्व  निरीक्षण  सीमा  में  भातोी  हैं  तथा  जो  अनुमोदित

 नमूनों  के  आधार  पर  निर्यातित  की  जाती  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  निरीक्षण  एजेंसियों  को

 लदानपूर्व  निरीक्षण  करने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  निर्यातकों  द्वारा  पेशकश  की  गई  खेपें

 अनुमोदित  नमूनों  तथा  इसकी  तकनीकी  विशेषताओं  के  अनुरूप  का  अधिकार  प्राप्त  सुरक्षा  तथा
 स्वास्थ्य  संकट  वाली  कतिपय  मदों  के  निर्यात  की  अनुमति  तब  तक  नहीं  दी  जाती  है  जब  तक ये  मर्दे

 न्यूनतम  सुरक्षा  स्तरों  के  अनुरूप  नहीं  होतीं  ।

 नमक  के  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन

 4785.  श्री  तारिक  अनवर  :  कया  वाणिज्य  मत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  नमक  के  निर्यातकों  को  कोई  सहायता॥/प्रोत्साहन  देने  के  किसी  प्रस्ताव  पर
 विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  कुल  कितने  नमक  का  नियांत
 किया  भया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  नकद  मुआवजा
 शुल्क  वापती  आंदि  ज॑से  निर्यात  प्रोत्साहनों  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  तथापि  उनकी

 विहित  लागत  आंकड़ों  द्वारा  पुष्ट  नहीं  को  जाती

 1984-85,  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  नमक  की  मात्रा
 निम्न  प्रकार  रही  :---

 लाख  में०  टन

 1984-85  2.48

 1985-86  4.50

 1986-87  3.80

 रियायती  दरों  पर  सूत  को  सप्लाई  *

 ]

 4787.  ओ  कमला  प्रसाद  राबत  :  क्‍या  बस्त्र  मत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  बुनकरों  को  हो  रही
 कठिनाइयों  की  जानकारी

 84
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 ee  काम  कया  कम  सरकार  अत  नाम»  का

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बुनकरों  को  रियायती  दरों  पर  अथवा  वर्ष  1986  को
 प्रचलित  दरों  पर  सृत  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 यदि  तो  कब  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्र  राम  निवास  :  से  (1)  गत  वर्ष  के  दोरान  धागे  की  कोमतों

 में  वृद्धि  होते  की  वजह  से  हथकरघा  बुनकर  प्रभावित  हुए  चूंकि  कपास  की  लागत  सूती  धागों  की

 लागत  के  50  प्रतिशत  से  अधिक  इसलिए  सूती  धागे  की  कोमतों  में  वृद्धि  मुख्यतः  रुई  की  कीमतों  में

 बुद्धि  के  कारण  रही  है  ।

 (2)  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  के  हितों  की  सुरक्षा  के  उद्देश्य  सरकार  ने  धागे  की  कीमतों  में  हाल  में

 हुई  वृद्धि  को  रोकने  के लिए  कतिपय  सुधारात्मक  उपाय  किए  हैं  ।  वह  वृद्धि  कपास  की  कीमतों

 में  हुई  वृद्धि  की  वजह  से  स्टेपिल  रुई  का  निर्यात  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।  अग्रिम  लाइसेंस

 आधार  पर  सूती  घागों/सूती  फेब्रिकों  तथा  तैयार  बस्त्रों  के लिए  रुई  के  आयात  की  अनुमति  देने

 का  भी  निर्णय  किया  गया  60  तक  काउन्टों  के  हैंक  पार  के  निर्यात  को  बंद  कर  दिया

 गया

 (3)  हथकरधा  उद्योग  को  राहत  प्रदान  करते  के  उद्देश्य  से  निम्नलिखित  योजनाएं  चलाई  जा

 रही  हैं  :  हैक  यार्न  दायित्व  नई  बुनकर  सहकारी  कताई  मिलों  को  स्थापित  करने  तथा  विद्यमान

 एककों  का  प्रसार  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  सहकारी  समिति  विकास  निगम  को  ऋण  सहायता  तथा

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  का  धागा  आपूर्ति  प्रचालन  कार्य  ।  राज्य  सरकारों  को  सहकारी  कताई

 मिलों/राज्य  क्षेत्र  की  मिलों/एन०  टी०  सी०  मिलों  से  हथकरघा  क्षेत्र  को  समुचित  कीमतों

 पर  धागे  की  आपूर्ति  के  लिए  धागा  कीमत  निर्धारण  समिति  की  स्थापना  करने  की  सलाह  भी  दी

 गई

 (4)  उपरोक्त  उपायों  धागे  को  कीमतों  में  पहले  से गिरावट  का  रुख  शुरू  हो  चुका

 सोने  की  चूर्ण  तथा  तरल  रूप  में  तस्करों

 4788.  भ्रो  के०  रामचम्द्र  रेड्डी  :
 .

 शी  नरसिह  सूर्यंवंशी  :

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :

 श्रो  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सोने  की  चूर्ण  तथा  तरल  रूप  में  तस्करी  की  जा  रही

 क्‍या  यह  सच  है  कि  गुप्तचर  ओर  जांच  एजेंसियों  को  तल्‍्करी  के  ऐसे  मामलों  का  पता

 लगाने  में  कठिनाई  हो  रही

 क्या  गत  6  महीनों  के  दोरान  ऐसे  किसी  मामले  का  पता  लगाया  उसकी  जांच  की

 गई  है  तथा  उप्त  पर  कार्यवाही  की  गई
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 नसफकससससकखसकससक9ऊे93छछखख»क:ककफएफ१फ।ऊकसफकफफउ5कफफफफन्ज७  ल  न  ::  सी  ससफफकफ  पउइअक्‍अइ़>र७ाक::  सच

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तस्करी  गतिविधियों  के  इन  नये  दाव-पेचों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कारगर  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 नहीं  ।

 और  पिछले  छः  मद्दीनों  तरल  रूप  में  सोने  को  तस्करी  के  एक  मामले  का  पता

 लगाया  गया  था  ।  26  1988  को  प्लास्टिक  की  चार  बोतलों  में  तरल  रूप  में  डाला  गया
 सोना  बम्बई  में  सहार  हवाई  अड्डे  पर  एक  भारतीय  नागरिक  से  पकड़ा  गया  था  जो  दुबई  से  आया

 तरल  पदार्थ  का  कुल  मिलाकर  वजन  6550  ग्राम  तरल  पदार्थ  में  मिले  हुए  सोने  की  मात्रा  और

 उसके  मूल्य  का  पता  उसमें  से  सोना  प्राप्त  किए  जाने  के  बाद  ही  दो  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए
 गए

 इस  नई  कारय-प्रणाली  को  परिवालित  कर  दिया  गया  है  और  पूरे  देश  में  तस्क  री-रोधी

 एजेंसियों  को  सतक॑  कर  दिया  गया  है  ।

 उत्पादन-शुल्क  अधिकारियों  के  लिए  पुरस्कार  प्रणाली  का  आरम्भ

 4789.  थरो  वक्‍कम  पुरुषोसमन  :  क्या  वित्त  धम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नई  नीति  के  अनुसार  लघु  उद्योगों  में  उत्पाद-शुल्क  अपवंचन  के  संबंध
 में  छापा  मारने  वाले  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  विभाग  के  निवारण  अधिकारियों  को  शुल्क  अपवंचन  को
 तथाकथित  धनराशि  पर  5  प्रतिशत  पुरस्कार  दिया  जाता  है  जिसका  उद्योगों  द्वारा  न्यायालय  में
 विरोध  किया  जाता

 यदि  तो  न्यायालय  में  चुनोती  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  यदि  तथाकथित  राशि  वस्तुतः
 नहीं  उगाही  जाती  है  तो  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  भौर

 |  ।

 उत्पाद-शुल्क  अधिकारियों  के  लिए  पुरस्कार  प्रणाली  आरम्भ  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से  शुल्क  को
 चोरी  किया  जाना  अब  एक  अकेला  कार्यकलाप  ही  नहीं  रह  गया  बल्कि  इसके  साथ  ही  साथ  जासूसी
 और  तोड़-फोड़  के  कार्यकलाप  भी  किए  जाते  जिससे  देश  के  सामाजिक-आश्थिक  ढ़ांचे  का  खत्रा  पैदा

 हो  जाता  इसलिए  अपवंचन  निवारण  अभियान  को  तेज  करने  के  लिए  ऐसे  सरकारी  अधिकारियों
 के  लिए  पुरस्कार  की  संशोधित  नोति  तंयार  करके  उसे  1-1-1985  से  लाग्रू  किया  गया  जो
 अधिकारी  अथने  कतंव्य  पालत  से  भी  बढ़कर  न  केवल  माल  का  पता  लगाने/उसके  अभिग्रहण  के  समय
 अपने  शारीरिक  अंगों  के  साथ-साथ  अपने  जीवन  को  ही  जोदिम  में  डालते  हैं  अपितु  इसके  बाद  भी
 जिनका  सारा  जीवन  जोखिम  से  भरा  रहता  संशोधन  पुरस्कार  नीति  के  भनुसार  केन्द्रीय

 शुल्क  के  अपवंचन  के  पकड़े  गए  मामले  सरकारी  कर्मचारी  भायद  किए  गए/लगाए  गए  और  वसूल
 किए  गए  जुर्माने  तथा  अर्थंदंड  की  राशि  के  20  प्रतिशत  की  राशि  तक  पुरस्कार  पाने  के  हकदार
 हैं  बशतें  कि  वह  राशि  अन्तग्रेस्‍्त  माल  के  बाजार  मूल्य  के  20  प्रतिशत  से  अधिक  न  हो  ।

 इन  मामलों  में  शुल्क  के  20  प्रतिशत  के  25  प्रतिशत  भाग  का  अर्थात्‌  शुल्क  के  5  प्रतिशत  भाग
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 का  भुगतान  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किए  जाते  के  पश्चात्‌  किया  जा  सकता  है  बशतें  कि  पुरस्कार
 की  मंजूरी  देने  वाले  सक्षम  प्राधिकारी  इस  बात  से  संतुष्ट  हों  कि  न्याय-निर्णयन  के  दौरान  शुल्क  अपवंचन
 के  सिद्ध  होने  की  पर्याप्त  संभावना  है  और  अपील/पुनरीक्षण  की  कार्यवाहियों  के  समय  भी  उसे  प्रमाणित

 किए  जाने  के  पर्याप्त  अवसर  हैं  ।  पकड़े  गए  शुल्क  अपवंचन  वाले  जिन  मामलों  में  पुरस्कार  दिया  जाता
 उन  मामलों  में  शुल्क  की  वसूली  नहीं  होने  की  कतई  संभावना  नहीं  होती

 उत्तर  प्रदेश  में  बंकीं  में  प्राप्त  ऋण  के  लिए  आवेदन

 4790,  श्री  सलीम  आई०  शेरवानो  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  बेंकों  को  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  अल्पसंख्यक

 समुदायों  के  बेरोजगार  और  शिक्षित  युवाओं  ओर  महिला  उद्यमियों  से  1986  और  1987  के  दोरान

 व्यवप्ताय  शुरू  करने  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त

 अस्वीकृत  और  लम्बित  आवेदनों  की  संख्या  कितनी

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 लंबित  आवेदनों  पर  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आथिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  एडुआर्डो  से
 झारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  स्वरोजगार  की  योजना  के
 संबंध  में  प्रश्त  में  जिस  प्रकार  की  सूचना  मांगी  गई  वर्तमान  सूचना  प्रणाली  से  इस  प्रकार  सूचना  प्राप्त

 नहीं  होती  ।  यह  योजना  वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  कार्यान्बित  की  जा  रही  है  तथा  अल्पसंख्यक  समुदायों
 तथा  महिला  उद्यमियों  के  लिए  योजना  के  अन्तगंत  अलग  से  उप  लक्ष्य  नहीं  रखे  गए  1986-87
 के  वित्तीय  वर्ष  से  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  आवेदकों  के  लिए  30  प्रतिशत  का

 लक्ष्य  रखा  गया  है  |  उपलब्ध  आंकड़ों  ने पता  चलता  है  कि  1986-87  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  में  9390
 के  लक्ष्य  के  मुकाबले  अनुसूचित  जातिपों/अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  1609  लाभाथियों  को

 सहायता  दी

 नशोली  औषधियों  का  अवध  व्यापार

 4791.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  मणिपुर  के  रास्ते  जिध्का  ट्राइऐंगलਂ  के  देशों

 थाइलेंड  और  बर्मा  अपनी  गतिविधियां  चलाने  वाले  तस्करों  के  लिए  महत्वपूर्ण  संपर्क  स्थान  के

 रूप  में  उपयोग  किया  जा  रहा  नशोली  औषधियों  के  अवंध  व्यापार  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  स्थिति  का  विश्लेषण  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  मणिपुर  की  सीमा  पर  नशीली  औषधियों  की

 चोरी  छिपे  लाए  जाने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  से  प्राप्त  रिपोर्टो

 से  पता  चलता  है  कि  भारत-बर्मा  सीमा  के  आर-पार  से  नशीले  ओषध  द्र॒ब्पों  के  अवध  धन्घे  के  लिए

 मणिपुर  लगातार  सुगम्प  क्षेत्र  भता  हुआ  शाकोडिक  तियंतज्रण  हपूरों  को  मना  सुचित

 6?
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 गृहीत  नशीले  औषध-द्रव्यों  के  मामलों  की  संख्या  और  जोकि  नीचे  दी  गई  से  यह  पता  चलता
 है  कि  मणिपुर  में  नशीले  ओषध  द्रव्यों  की  बड़े  पैमाने  पर  तस्करी  नहीं  होती  :--

 क्र०  नशीले  ओष
 6

 1987

 सं०  द्रव्य  का नाम  मामलों  मात्रा  मामलों  मात्रा

 संख्ण  ग्राम  संख्या  ग्राम

 1.  हेरोइन  124  2.342  14  1.818

 2.  गांजा  "8  81.000

 3.  मेयोक्‍्यूलोन
 रण  *** 1  15.359

 मामले  की  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  प्राधिकारियों  के साथ  की  जाने  वाली  समन्वय  बैठकों  में

 सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 स्वापक  ओऔषध-द्रव्य  ओर  मन:प्रभावी  पदार्थ  1985  के  लागू  होगे  जिसमें  नशीले

 ओऔषध-द्रव्य  अपराधों  के  लिए  कड़ी  सजा  की  व्यवस्था  नशीले  ओऔषध-द्रव्यों  का  अवेध  धन्धा  करने

 वालों/तस्करों  के  राज्पों  तथा  द्वारा  अभियान  तेज  कर  दिया  गया  है  |  भारत  सरकार  ने

 सोमाशुल्क  1962  को  घारा  1]  ज  के  अधीन  बर्मा  के  साथ  लगने  वाले  मिजोरम

 और  नागालेंड  की  सीमाओं  के  क्षेत्रों  को  तस्करी  के  लिए  उनकी  सुगम्पता  को  ध्यान  में  रखते
 निदिष्ट  क्षेत्रों  के  रूप  में  भी  अधिसूचित  किया  इसके  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  मुख्य  सचिवों
 और  उन  राज्यों  के  पुलिस  अधिकारियों  को  इस  बात  के  लिए  जोर  दिया  गया  है  कि  वे  नशीले  ओषध

 के  अवैध  धनधे  के  संबंध  में  विभिन्‍न  नियन्त्रण  उपायों  का  कड़ाई  से  पालन  करे  ।

 समस्त  देश  में  सीमाशुल्क  और  केन्द्रोय  उत्पादन  शुल्क्र  समाहर्तालयों  में  और  राज्य  पुलिस
 संगठनों  में  नारकोटिक्स  सेलों  का  सुजन  किया  गया  सरकार  ने  नशीले  ओषधद्रव्यों  के  अवैध  घन्धे
 के  विरुद्ध  बहु-आयामी  जोरदार  निवारक  उपाय  शुरू  किया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निवारक
 और  आमूचना  तंत्र  को  विशेष  कर  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  सुदुढ़  अधिकारियों  और  मुखबिरों  के  लिए
 उदार  पुरस्कार  योजना  को  पड़ोसी  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  सहयोग  साक  के
 घान  में  क्षेत्रीय  सहयोग  भी  शामिल  को  सुदृढ़  करना  भी  शामिल  उचित  अनुवर्ती  कार्रवाई  के

 लिए  स्थिति  पर  लगातार  निगरानी  भी  रखी  जाती  है  |

 स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया  द्वारा  रुग्ण  एकक्रों  को  पुनः  चताने
 के

 लिए  सहायता

 4792.  श्रो  बो०  कृष्ण  राब  :
 श्री  एस०  एम०  ग्रड्डी  :
 श्री  जो०  एस०  बसवराज्‌  :

 क्या  वित्त  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बेंक  आफ  मद्रास  ते  रुणण  एककों  के  लिए  आवश्यकता  पर  आधारित
 पेकेजों  सहित  उपयोग  को  सक्षम  बनाते  के  लिए  सहायता  देने  में  दष  1987  में  सफलता  प्राप्त
 की
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 यदि  तो  रुणण  एककों  की  आधिक  स्थिति  में  सुध!र  के  लिए  स्टेट  बेंक  आफ  इंडिया

 द्वारा  शुरू  किए  गए  और  आयोजित  मुख्य  कार्यक्रमों  का  ब्योरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  इसके  सफल  कार्यान्वयन  को  ध्यान  में  रखते  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों
 को  देश  में  रुण  एककों  की  सहायता  के  लिए  निर्देश  देने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भअन्त्रो  एडुआर्डो  और
 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  बताया  है  कि  सक्षम  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  पुनरुढद्वार  के  लिए  जो

 कार्यक्रम  तेयार  किए  जाते  हैं  वे  10  वर्ष  की  अवधि  तक  के  होते  हैं  ओर  ऐसी  स्थिति  में  इस  समय  यह
 नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  भारतीय  स्टेट  बेंक  मद्रात  ने  1987  में  औद्योगिक  पुनरुद्वार  के  मामले
 में  सफलता  प्राप्त  की  भारतीय  स्टेंट  बंक  ने  बताया  है  कि  भारतीय  स्टेट  मद्रास  ने
 अधथंक्षम  रुग्ण  एककों  के  पुनरुद्वार  के  लिए  जो  कारंवाई  योजना  बनाई  उनमें  अन्य  बातों  के
 साथ  गत  वर्षों  के  ब्याज  का  वापसी  अदायगी  का  आधुनिकीकरण  के  वास्ते
 रियायती  ब्याज  दर  पर  अतिरिक्त  ऋणों  की  व्यवस्था  आदि  शामिल  यह  सब  भारतीय  रिजवं  बैंक
 के  मार्गनिदेशों  के  अनुसार  किया  जाता  है  ।

 संभावित  अर्थक्षम  रुणण  औद्योगिक  एककों  के  सम्जन्ध  में  पुनरुद्वार  कार्यक्रम  तैयार  करने

 के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के सभी  बैंक  भारतीय  रिजव  बैंक  द्वारा  इस  विषय  पर  जारी  किए  गए  मार्गनिर्देशों
 का  अनुसरण  करते  हैं  ।

 सध्य  प्रदेश  को  पंचम  नगर  विक-अप  बांध  सिचाई  योजना

 ]
 4793.  श्रो  डाल  चन्द्र  जन  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  के  दमोह  जिले  में  पंचम  नगर  पिक-अप  सिंचाई  योजना  की  वर्तमान  स्थिति
 क्‍या

 |

 यह  योजना  कब  आरंभ  की  गई  थी  और  इस  योजना  को  पूरा  किए  जाने  में  विलम्ब  के
 क्या  कारण  और

 )  सरकार  का  इस  योजना  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 जल  संताधन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  मध्य  प्रदेश  सरकार
 से  प्राप्त  पंचम  नगर  काम्प्लेक्स  परियोजना  पर  केन्द्रीय  मूल्यांकन  एजेन्सियों  की  टिप्पणियां

 अनुपालन  हेतु  राज्य  सरकार  को  भेजी  गई  टिप्पणियों  की  अनुपालना  को  शामिल  करते  हुए
 घित  स्क्नीम  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 व्यवसाय  कर

 4794.  श्रीमतो  ऊषा  चौधरी  :  कया  विश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  व्यवत्तार  कर  की  अधिकतम  सीमा  बढ़ाने
 का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बी०  के  :  हां  ।

 मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा

 स्टेट  बेंक  आफ  इंदोर  में  अधिकारियों  को  झनिवाय  सेवानिवत्ति

 4795.  श्रो  सी०  अंगा  रेडडो  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेट  बेंक  आफ  इंदोर  के  भोपाल  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  द्वारा  ।  1987  से
 15  1988  तक  की  अवधि  के  दौरान  कितने  कमंचारियों  को  उनके  द्वारा  आवेदन  न  किए  जाने
 पर  भो  अनिवाय॑  सेवानिवत्ति  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंफी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐच्छिक  सेवानिवत्ति  के  नियम  क्‍या  हैं  और  क्‍या  कमंचारियों  ने  इन  नियमों  के  अंतर्गत

 ऐच्छिक  सेवानिवत्ति  हेतु  आवेदन  किया  था  ?

 वित्त  समत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  से

 स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  ने  सूचित  किया  है  कि  संदर्भगत  अवधि  के  दौरान  बंक  के  भोपाल  क्षेत्र  से  किसी
 कर्मचारी  को  अनिवार्य  रूप  से  सेवानिवृत्त  नहीं  किया  गया  बेंक  के  एवार्ड  कर्मचारियों  के  लिए
 स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति  का  कोई  विशेष  प्रावधान  नहीं  स्वास्थ्य  के आधार  पर  स्वेच्छिक

 निवृत्ति  का  अनुरोध  करने  वाले  कर्मचारियों  के  मामले  पर  बैंक  द्वारा  गुणदोषों  के  आधार  पर  विचार

 किया  जाता  बैक  के  अधिकारी  सेवा  विनियमों  के  अधीन  किसी  अधिकारी  को  सेवानिवृत्ति  की

 अनुमति  दी  जा  सकती  है  बशतें  वह  लिखित  रूप  में  3  महीने  का  नोटिस  दे  या  उनके  बदले  3  महीने
 का  वेतन  अदा  करे  ।

 स्टेंट  बेंक  आफ  इन्दौर  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  चौथे  द्विपक्षीय  समझौते  में  की-गई  व्यवस्था
 के  अनुसार  जब  कभी  कोई  एवार्ड  कमंचारी  अनधिक्ृत  रूप  से  काफी  लम्बे  अर्से  तक  अनुपस्थित  रहता
 है  तो  उसे  स्वेच्छिक  रूप  से  सेवानिवृत्त  मान  लिया  जाता  भोपाल  क्षेत्र  के  एक  कमंचारी

 जो  काफी  लम्बे  अर्से  से  अनधिकृत  रूप  से  अनुपस्थित  उपयुक्त  के  अनुसार  सेवानिवृत्त
 मान  लिया  गया

 ब  1987  में  मुद्रास्फोति  की  दर

 ]
 4796.  श्री  रणजोतसिह  गायकवाड़  :  क्या  जिस  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  में  मुद्रास्फीति  को  दर  क्या  ओर
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 वर्ष  के  दोरान  मुद्रा  प्रसार  में  इससे  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  एडआर्डो  :  1987
 के  अखिल  भारतोय  थोक  मूल्य  सूचकांक  पर  1970-715--100)  के  संदर्भ  में

 स्फीति  को  दर  बिदु  प्रतिविदु  आधार  पर  9.2  प्रतिशत  थी  ।

 प्राप्त  अनन्तिम  सूचना  के  अनुसार  1987  में  (19  1986  और  18

 1987  के  मुद्रा  पृति  3)  में  14.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  दर्ज  की  गई  जबकि  एक  वर्ष  पहले
 की  तदनुरूप  अवधि  में  15.5  प्रतिशत  को  वृद्धि  दर्ज  की  गई  थी  ।

 धाहुरी  सम्पत्ति  के  सोदों  के  काले  घन  को  उत्पत्ति

 4798.  श्री  के०  कुन्जम्ब  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  शहरी  सम्पत्ति  के  सौदों  के  बड़े  पैमाने  पर  काले  धन  की  उत्पत्ति  होने
 की  जानकारो

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  और

 उन  सौदों  से  काले  धन  की  उत्पत्ति  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  हां  ।
 सरकार  को  शहरी  संपत्ति  के  सोदों  में  काले  धन  की  उत्पत्ति  के  बारे  में  जानकारी  है  |

 और  नेशनल  इंस्टिद्यूट  ऑफ  पब्लिक  फाइनेंस  एण्ड  पालिसी  ने  ऑफ
 ब्लैक  इकॉतामि  इन  इंडियाਂ  शीषंक  की  अपनी  रिपोर्ट  शहरी  वास्तविक  सम्पदा  काले  धन  की
 उत्पत्ति  के  क्षेत्रों  में  से  एक  क्षेत्र  माना

 आयकर  विभाग  द्वारा  अचल  सपत्ति  के  सोदों  में  काले  धन  की  उत्पत्ति  और  उसके  निवेश
 पर  रोक  लगाने  के  लिए  अपनाए  गए  उपायों  मूल्यांकन  कक्ष  द्वारा  अचल  संपत्तियों  का  मूल्यांकन
 किया  वाणिज्यिक  और  ओद्योगिक  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  करना  भौर  आवासीय  और  व्यावधायिक
 परिप्तरों  की  तलाशियां  लेना  शामिल  केन्द्रीय  सरकार  को  बंगलोर  और

 अहमदाबाद  के  महानगरों  में  अचल  संपत्ति  के  पूर्व-क्रय  का  भी  अधिकार  प्राप्त

 राष्ट्रीयकृत  बकों  में  सफाई  करमंचारो

 4799.  भ्री  साइमन  तिग्गा  :  क्‍या  विस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  सफाई  कम  चारियों
 को  अब  भी  श्रमिक  नहीं  माना  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  ओर  इंडियन  बैक  एसोसिएशन  ने  इन  दलित  लोगों  को  श्रमिक  धोषित
 करने  का  प्रस्ताव  रखा  और
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 यदि  तो  सरकार/इंडियन  बेक  एसोसिएशन  का  सफाई  करमंच।रियों  को  ओद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  के  अन्तगंत  उनके  श्रमिक  अधिकारों  की  रक्षा  के  जिनसे  उन्हें  वंचित  रखा

 गया  श्रमिकों  को  क्षेणी  में  घोषित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  अधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारत  और  रोमानिया  के  बोच  कर-समझोता

 4800.  भो  राधाकाम्त  डिगाल  :  क्‍या  बिल  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ओर  रोमानिया  के  बोच  कर-समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  पर  कब  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 कर-समझोता  किस  तारीख  से  लागू  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  से
 आय  पर  करों  के  संबंध  में  दोहरे  कराधान  के  परिहार  तथा  राजस्व  अपवंचन  को  रोकने  के  लिए  भारत
 गणराज्य  की  सरकार  तथा  रूमानिया  समाजवादी  गणराज्य  की  सरकार  के  बीच  10  1987  को

 एक  अभिसमय  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  यह  अभिसमय  दिनांक  14  1987  को  प्रभावी

 हुआ  तथा  भारत  में  इसका  प्रभाव  1988  के  प्रथम  दिन  को  अथवा  उसके  पश्चात्‌  आरंभ  होने
 वाले  किसी  भी  पू्ववर्ती  वर्ष  में  उद्भूत  आय  पर  पड़गा  ।  इस  अभिसमय  को  दिनांक  8  1988
 को  सा०  का०  नि०  सं०  80  के  अन्तगंत  भारत  के  के  भाग  11,  खंड  3,
 उपखंड  (1)  में  अधिसूचित  किया  गया  है  ।

 इस  अभिसमय  के  एक  देश  के  किसी  उद्यम  के  व्यापारिक  लाभों  पर  दूसरे  देश  में  तभी
 कर  लगाया  जा  यदि  उक्त  उद्यम  उस  दूसरे  देश  में  कोई
 तेल  अथवा  गंस  कूप  अथवा  प्राकृतिक  संसाधनों  के  निष्षषंण  का  कोई  स्थान  अथवा  कोई
 स्थल  अथवा  निर्माण  प्रतिष्ठापन  अथवा  संयोजन  परियोजना  अथवा  उनसे  संबंधित  पयंवेक्षी
 कार्यकलाप  जेसा  कोई  स्थायी  संस्थापन  रखता  हो  |  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  किसी
 स्थायी  संस्थापन  के  लामों  के  निर्धारण  में  उन  खर्चों  पर  कटौतियों  की  अनुमति  दी  जाएगी
 जो  उक्त  स्थायी  संत्यापन  के  व्यापारिक  प्रयोजनों  के  लिए  किए  गए  हों  और  इन  खर्चों  में  कार्यकारी
 तथा  सामान्य  प्रशासनिक  खर्चे  भी  शामिल  चाहे  वे  कहीं  भी  गए  परन्तु  इस  प्रकार  को
 कटोती  की  अनुमति  उक्त  राज्य  के  कराधान  कानूनों  के  उपबंधों  के  अनुसार  दी

 इस  बात  पर  सहमति  हुई  है  कि  वायुयान  संबंधी  लाभों  का  स्रोत  देश  में  पूर्णतः  छूट  प्राप्त  होगी
 तथा  उन  पर  केवल  उक्त  उद्यम  के  निवासी  देश  द्वारा  ही  कर  लगाया  जा  सकेगा  ।  जहाजरानी  संबधी
 लाभों  पर  स्लरोतदेश  में  कर  की  दरें  यात्रियों  आदि  को  लाने-ले-जाने  के कारण  देव  सकल  राशि  के

 2.50%  से  मधिक  नहीं  होगी  ।  रायल्टियों  तथा  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  फीस  से
 पपत  आय  पर  कर  लगाने  का  मूल  अधिकार  निवासी  देश  को  दिया  गया  स्रोत  देश  इन  आयों

 पर  कतिपय  विनिदिष्ट  प्रतिशत  अनुपात  की  सीमा  के  हिसाब  से  अपने  कर
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 माही  बजाज  सागर  इंगरपुर  परियोजना  ओर  सोनकमला
 अम्बा  परियोजना  के  लिए  धतराशि  का  आबंटत

 4801.  भ्री  प्रभु  लाल  रावत  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 माही-बजाज  सागर  बांसवाड़ा-डुंगरपुर  परियोजना  और  सोनकमला-अम्बा
 परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गयी

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1986-87  में  उपर्यक्त  परियोजनाओ्रों  क ेलिए  कितनी  घनराशि
 माबंटित  की

 क्‍या  वर्ष  1988  के  दौरान  इस  संबंध  में  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 इन  परियोजनाओं  का  निर्माण  कितने  समय  में  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  और  1987

 माही  बजाज  सागर  परियोजना  बांसवाड़ा  पर  164.56  करोड़  रुपए  तथा  सोनकमला  अम्बा
 परियोजना  पर  20.23  करोड़  रुपए  का  व्यय  किया  बांसवाड़ा-डंगरपुर  परियोजना  पर  कोई
 परियोजना  रिपोर्ट  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 सिंचाई  परियोजनाओं  को  वित्त  पोषण  तथा  क्रियान्वयन  राज्य  सरकारों  द्वारा
 वाधिक  योजना  दस्तावेजों  में  परिकल्पित  राज्यों  की  वित्तीय  संसाधन  स्थिति  तथा  स्कीमों  की  पा
 रिक  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करते  किया  जाता  केन्द्र  सरकार  वित्तीय  सहायता
 ब्लाक  ऋणों  अथवा  अनुदानों  के  रूप  में  देती  है  ओर  यह  किसी  सेक्टर  अथवा  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं
 होती  ।

 वित्तीय  संसाधनों  को  उपलब्धता  के  माही  बजाज  सागर  परियोजना  तथा
 सोनकमला-अम्बा  परियोजना  के  सातवीं  ओर  नौंवी  योजनाओं  के  दोरान  पूरा  होने  की  संभावना

 है  ।

 गंगा  बेसिन  में  बाढ़

 4802,  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  पूर्वी  राज्यों  मे ंवष॑  1987  के  दौरान  गंगा  बेसिन  को  क्षति  पहुंचाने  वाली
 गम्भीर  बाढ़  के  कारणों  की  जांच  कराने  का  निर्णय  किया  जेसा  कि  15  1988  के

 स्‍्तान  टाइम्स  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  सरकार  ने  यह  मालूम  करने  के  लिए  वैज्ञानिक  अध्ययन  प्रारम्भ  किया  है  कि  क्‍या

 बाढ़ें  अभूतपूर्व  जल-मौसम  विज्ञान  संबंधी  कुछ  दुलंभ  कारणों  से  आई  थीं  अथवा  कुछ  अन्य  कारणों  से

 भाई  थीं  जिसके  कारण  इतने  बड़े  क्षेत्र  में  इतनी  भारी  क्षति  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 जल  संसाधन  मत्रालय  में  राज्य  मन्रो  कृष्णा  :  जी  हां  ।

 और  जल  संसाधन  मंत्रालय  ने  बाढ़  की  समस्याओं  की  पुनरीक्षा  करने  तथा

 पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  के  राज्यों  में  बाढ़-प्रवण  क्षेत्रों  को  दोर्घावधिक  सुरक्षा  प्रदान

 करने  के  उपाय  सुझाने  के  लिए  30-11-87  को  एक  सम्रिति  गठित  की  है  ।  आशा  है  कि  समिति
 लगभग  छः  महीनों  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  देगी  ।

 दिल्‍लो  में  बंक  आफ  इंडिया  को  शाला  में  चोरी

 4803,  डा०  चरद्र  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  में  बैंक  ऑफ  इंडिया  की  शाखा  से  कुछ  नकद  घनराशि  गायब  होने  की

 सूचना  मिली

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  उस  शाखा  के  कुछ  कमंचारी  भी  शामिल  पाए  गए
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अब  तक  क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  अधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  एडुआर्डो  :  और

 बेंक  आफ  इंडिया  ने  सूचित  किया  है  कि  दितांक  16  1986  को  उप्तकी  करोल  बाग
 शाखा  के  मुख्य  खजांची  ने  पाया  कि  उप्तकी  केबिन  के  अन्दर  के  कंश  बक्से  से  80,000

 रुपए  की  राशि  गायब  बंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  पुलिस  के  पास  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  दर्ज
 कराई  गई  थो  और  संदिरध  कमंचारियों  के  झूठ  पकड़ने  दाली  मशीन  की  प्रक्रिया  में

 दोषमुक्त  पाए  जाने  पर  पुलिस  ने  मामले  का  पता  न  मामले  के  रूप  में  ठप्प  कर  दिया

 बैक  ने  संबद्ध  मुख्य  खजांची  को  दितांक  16  1986  से  बेक  सेवा  से  निलंबित
 कर  दिया  है  उसके  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाई  चल  रही

 अनिवासोी  भारतोयों  हारा  स्ववेश  धनराशि  भेजना

 ]

 4804.  थ्री  के०  मोहनदास  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :
 हु

 क्या  वर्ष  1987  के  दौरान  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  स्वदेश  धनराशि  भेजने  में  कोई
 कमी  आई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विदेशों  को  जन-शक्ति  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  का  विचार
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 विश्र  मंत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 इस  संबंध  में  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  उनमें  विदेशों  में  प्रचार  करना  तथा  परियोजना
 निर्यातकों  द्वारा  विदेशों  के  श्रमिकों  का  आयात  करने  वाले  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  करार  निष्पन्न
 करना  और  उत्प्रवास  संबंधी  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाना  शामिल

 निर्यात  शुल्क  से  प्राप्त  राजस्व

 4805.  श्रीमती  एन०  पी०  पझ्लांती  लक्ष्मी  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 किन-किन  वह्तुओं  पर  निर्यात  शुल्क  लगाया  जाता

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  निर्यात  शुल्क  से  वस्तु-वार  कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त
 और

 क्या  निर्यात  पर  संद्धांतिक  रूप  से  उक्त  शुल्क  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  के०  इस  समय
 निर्यात  शुल्क  निम्तलिखित  जिम्तों  पर  लगाया  जाता  है  :--

 (i)  काफी  काफी  को

 (ii)  अभ्रक  और

 (iii)  शोधित  औौर  अशोधित  चर्म  और  चमड़े  भेड़  और  गोजातीय  पशुओं
 ओर  उनके  बच्चों  का  परिष्कृत  मेमने  की  चमड़ी  का  अपरिष्कृत  फर  घर्म
 को  छोड़

 (iv)  काली  मिर्च  पेपर  और  पिनहेड  पेपर  को

 विगत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उगाही  गई  निर्यात  शुल्क  की  राशि  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 वस्तु  करोड़  रुपयों  में  निर्यात  शुल्क

 1984-85  1985-86  5-86  1986-87

 1.  काफी  37.00  40.87  56.32

 2.  अश्रक  5.41  5.40  4.64

 3.  चर्म  और  चमड़े  5.87  7.52  6.76

 4.  काली  मिर्च  ना  11.34  15.:8

 5.  सभी  अन्य  वस्तुएं  21.37  5.16  0.22

 कं

 ।
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 नहीं  ।

 पश्चिम  बंगाल  को  मल  निकास  योजना  के  लिए  वित्तोय  सहायता

 4806.  श्रो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  पश्चिम  बंगाल  की  तीन  मल  निकास  परियोजनाओं  (i)
 पुर-नन्‍्दीग्राम  वुडद्‌  योजना  (ii)  मोयना  बेसिन  और  (iii)  तामलुक  वहद्‌  योजता  के  लिए
 कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  कृष्णा  :  नहीं  ।

 प्रश्व  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  उनकी  वित्तीय  संसाधनों  की  स्थिति  तथा  राज्य  आयोजनाओं  में
 निदिष्ट  पारस्परिक  प्रायमिकताओं  के  अनुसार  जल  निकास  स्क्रीमों  सहित  बाढ़  प्रबंध  स्कीमों  की
 आयोजना  ओर  निष्पादन  किया  जाना  केन्द्र  ब्लाक  ऋण  अथवा  अनुदान  के  रूप
 में  राज्य  सरकारों  को  वित्तीप  सहायता  प्रदान  करती  है  जो  किसी  खास  सेक्टर  अथवा  स्कीम  से  जुड़ी
 हुई  नहीं  होती  ।

 गोबा  में  आवास  निर्माण  के  लिए  बंक  ऋण

 4807.  श्री  शांताराम  नायक  :  क्‍या  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  गोवा  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  आवास  निर्माण  के  लिए  व्यक्तियों  और  संस्थानों  को

 कोई  ऋण  दिए  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बेंक  द्वारा  व्यक्तियों  और  संस्थानों  को  दी

 गई  ऋण  राशि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बेक  कर्ंचारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाचार  के  मामले
 हु

 4808.  श्री  के०  डी०  सुल्तानपुरो  :  क्‍या  विश  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  संख्या  कितनी  है  जिनके  कर्मचारियों  के
 विरुद्ध  गत  एक  व  के  दौरान  भ्रप्टाचार  के  मामले  दर्ज  किए  गए  भौर

 ऐसे  बेंक  कमंचारियों  की  संदथा  कितनी  है  जिनके  विरुद्ध  पिछले  कई  वर्षों  से  मामले
 न्यायालयों  में  विचाराधीन  पड़े  हैं  और  इन  न्यायालयों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्‍या
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 वित्त  मंत्रालय  में  मायिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड्डो  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  देश  के

 विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षेत्र  में  उन  बकों  की  संख्या  दी  गई  है  जिनके  कमंचारियों
 के  विरुद्ध  वर्ष  1987  के  दौरान  भ्रष्टाचार  के  मामले  दर्ज  किए  गये  थे  और  उन  बैक  कमंचारियों  की

 संख्या  दी  गई  है  जिनके  खिलाफ  31-12-87  को  3  वर्ष  से  अधिक  समय  से  मामले  अदालतों  में

 लंबित  थे  ।

 विवरण

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उन  बैंकों  को  31-12-87  की  स्थिति

 सं०  क्षेत्र  का  नाम  संख्या  जिनके  कमंचारियों  के  अनुसार  बैंक
 विरुद्ध  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्रा  चारियों  की  संख्या
 वर्ष  1987  के  दौरान  जिनके  विरुद्ध  3  वर्ष  से
 चार  के  मामले  दर्ज  किए  गए  अधिक  समय  से  मुकदमे

 हैं  लम्बित  हैं

 1.  आंध्र  प्रदेश  13  9

 2.  असम  3  |

 3.  बिहार  4  13

 4.  गुजरात  7  9

 5.  हरियाणा  2  10

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  2  6

 4.  कर्नाटक  5  68

 8.  केरल  4  न

 9.  मध्य  प्रदेश  6  15

 10.  महाराष्ट्र  9  33

 11.  मणिपुर  ||

 12.  मेघालय  3  3

 13.  उड़ीसा  6  13

 14.  पंजाब  5  18

 15.  राजस्थान  8  26

 16,  तमिलनाडु  11  30

 17.  उत्तर  प्रदेश  12  19

 18.  पश्चिम  बंगाल  7  64.

 19.  चंडीगढ़  3  —_—

 4  15 20.  दिल्‍ली
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 भूमिगत  जल  ज्रोतों  से  जल  निकालने  के  लिए  रियों  का

 4809.  श्री  महेख  सिह  :  बया  जल  संसाधन  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  द्वारा  सूखे  के  लिए  प्राप्त  की  गई  विदेशी  सहायता  और  अनुदान
 में  से  कितनी  धनराशि  भूमिगत  जल  ख्रोतों  से  जल  निकालने  के  लिए  प्रयोग  में  लाई  जा  रही
 रिंग  मशीनों  पर  व्यय  की  जा  रही  है  और  इनमें  से  कितनों  रिंग  मध्य  प्रदेश  को  दी  जा

 रही
 ः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ऐसी  कुछ  मशीनों  का  रूस  से  आयात  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  ये  कब  तक  प्राप्त  हो  जाएंगी  ओर  इनमें  से  कितनी  मशीनें  मध्य  प्रदेश  को
 दी  जाएंगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  :  से  भारत  सरकार
 ने  सोवियत  संघ  से  उपहार  के  रूप  में  6  ड्िलिग  रिगों  का  प्रस्ताव  स्वीकार  किया  है  ।

 यह  रिगें  1988  के  दौरान  प्राप्त  हो  जाने  की  आशा  इनमें  से  एक  मशीन  को  मध्य  प्रदेश
 में  लगाए  जाने  की  अनंतिम  योजना  है  ।

 भारतोय  अभ्रक  व्यापार  निगम  द्वारा  लभ्रक  व्यापारियों  का  पंजोकरण

 4810.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :
 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  अश्रक  व्यापार  निगम  की  स्थापना  अन्य  बातों  के  अलावा  छोटे  अभ्रक
 व्यापारियों  की  सहायता  करने  और  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  की  गई

 यदि  तो  क्या  इसने  अभो  तक  डोममंच  के  52  अभश्रक  व्यापारियों  को

 सहयोगी  व्यापारियों  के  रूप  में  पंजीकृत  नहीं  किया  है  जोकि  1987  से  अभ्रक  की  बिक्री
 करने  के  लिए  आन्दोलन  कर  रहे  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  और  डोममंच  के  अश्रक  व्यापारियों  को  पंजीकृत
 करने  के  लिए  भारतीय  अश्रक  व्यापार  निगम  को  क्या  निर्देश  दिए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 और  बहुत  बड़ी  संख्या  में  (1940)  अभ्रक  व्यापारी  पहले  से  हो  मिटको  उसके
 संत्ाधित  मप्रक  सप्लाईकर्ता  के  रूप  पंजीकृत  जिसमें  से 248  डोमचन्च  में  इसलिए
 अपनी  सीमित  क्रय-क्षमता  तथा  अंशदायी  फार्मूला  के  अन्तर्गत  अश्रक  के  कुल  निर्यात  में  अपने  अंशदान
 को  ध्यान  में  रखते  मिटको  द्वारा  सरकार  के  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अस्तर्गत  स्वरोजगार
 योजना  के  तहत  बेंक़ों  द्वारा  वित्त-गोषित  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  मामले  में  ही  नये  पंजीकरण  पर
 विचार  किया  जाता  है  ।

 वस्त्र  निर्यात  विकास  परियोजनाएं

 4811,  श्रो  सत्पेन्द्र  नारायण  सिह  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  वस्त्र  उद्योग  को  निर्यात  के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  माना  गया

 क्या  नई  कोटा  प्रणाली  के  अन्तगंत  सरकार  को  बस्त्र  निर्यातकों  से  कोटा  देने  के  लिये
 विशाल  धनराशि  प्राप्त

 यदि  तो  क्या  इस  घनराशि  को  निर्यात  विकास  परियोजनाओं  पर  खर्च  किया
 ओर

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  का  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 से  दीघंकालिक  परिधान  निर्यात  हकदारी  वितरण  1988-90  को  खुली
 निविदा  योजना  के  अंतगंत  निर्यातकों  को  सुपर  फास्ट  श्रेणियों  के  15  प्रतिशत  का  आवेदित
 मात्राओं  पर  प्रस्तावित  प्रीमियम  के  आधार  पर  किया  जाता  इस  प्रकार  से  वसूल  की  गई  राशि
 निर्यात  संवर्धन  परियोजनाओं  पर  व्यय  की  जाएगो  ।  साथ  ही  आवश्यक  बजट  व्यवस्था  भी  कर  दी
 गई  है  ।

 और  के  कपड़ों  का  निर्यात

 4812.  श्री  एच०  एन०  नग्ज  गौड़ा  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  और  के  कपड़ों  का  वर्ष  1987-88  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  से  अधिके  का  निर्यात  हुआ

 यदि  तो  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 निर्धारित  लक्ष्य  से  कितने  अधिक  का  निर्यात  हुआ

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  ओर

 (2)  वर्ष  1988  में  इसकी  स्थिति  में  सुधार  हेतु  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रो  रास  निवास  :  से  पिथेटिक  तथा  रेयन  निर्यात  संवर्धन  परिषद
 के  1987-88  के  दौरान  सिथेटिक  बस्त्रों  के  निर्यात  102.56  करोड़  रु०  के

 हुये  जबकि  1987-88  के  लिये  85  करोड़  रु०  का  लक्ष्य  रखा  गया

 और  सिथेटिक  बस्त्रों  सहित  वस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  सरकार
 कदम  उठाती  रही  है  जिससे  उनके  निर्यात  बढ़ाने  में  सहायता  मिली  निर्यात  को  बढ़ाने  के

 उठाये  गये  मुख्य  कदम  संलग्न  विवरण  में  दशाये  गये  हैं  ।

 विवरण

 पध्वियेटिक  वस्त्रों  सहित  वस्त्र  सामान  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये
 गये  हैं  :---

 (1)  सरकार  25  प्रतिशत  के  आयात  शुल्क  के  रियापती  दर  पर  7  अत्याधुनिक  वस्त्र  मशीनों
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 के  आयात  की  भनुमति  देती  है  बशतें  कि  ब्रायातक  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 निर्यातक  के  कुल  औसत  तिर्यातों  की  तुलना  में  मशीनों  के  मूल्य  से  5  गुना  निर्यात  किया

 हो  ।  विद्यमान  योजना  के  संशोधित  निर्यात  दायित्व  योजना  में  5  वर्षा  के  लिए
 उत्पादन  के  75  श्रतिशत  निर्यात  के  लिए  निर्यात  दायित्व  के  साथ  आयात  की  अनुमति

 आयातक  दो  दायित्वों  में  से  किसी  एक  को  चुत  सकता

 (2)  बस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  को  सुकर  बनाने  के  लिए  750  करोड़  रु०  की  एक
 वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  का  सृजन  किया  गया

 (3)  लदान-पूर्व  ऋण  के  दिनों  की  संख्या  90  से  बढ़ाकर  180  दिन  कर  दो  गई
 ब्याज  की  दर  भी  2.5  प्रतिशत  कम  कर  दी  गई

 (4)  कच्चे  माल/फंब्रिकों  की  कई  मदों  के आयात  की  शुल्क  मुक्त  आर०  ई०  पी०

 योजना  तथा  आयात-निर्यात  पास  बुक  योजना  के  अन्तगंत  दी  जाती  है  ।

 (5)  अग्रिन  लाइसेंसिंग  तथा  पास  बुक  योजना
 का  क्षेत्र  बढ़ा  दिया  गया  है  तथा  क्रियाविधियों

 को  सरल  बनाया  गया  है  |

 (6)  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  तथा  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  के  अन्य
 रियायतों  के  साथ-साथ  पूंजीगत  माल  तथा  कच्चे  माल  के  उदार  आयात  की  सुविधाएं
 दी  जाती  हैं  ।

 (7)  सरकार  संवर्धतात्मक  कार्यकलापों  जेसे  कि  बाजार  क्रेता-विक्रेता

 राष्ट्रीय  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भागीदारी  के  प्रयोजन  तथा  वित्त  पोषण  के  सम्बन्ध  में

 उदार  सहायता  भी  देती  रही  है  ।

 (8)  एजेन्सी  कमीशन  में  वृद्धि  कर  दो  गई  है  तथा  विदेशो  मुद्रा  क ेलिए  खुली  अनुमति  हेतु
 नियमों  को  पर्याप्त  उदार  बना  दिया  गया

 ओफोस  के  साथ  प्रतिव्यापार

 4813.  थो  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  में  राज्य  व्यापार  निगम  ने  बोफोस  के  श्रतिनिध्वियों  के  साथ  प्रतिव्यापार  के
 सम्बन्ध  में  विचार-विमर्श  किया  ओर

 यदि  तो  बोफोर्स  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  व्यापार  किन  क्षेत्रों  पर  विचार-विमशे

 हुआ  ओर  इस  संबंध  में  यदि  कोई  समझोता  किया  गया  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिण्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  बोफोरस  कंपनी
 का  एक  दो  सदस्यीय  प्रतिनिधिमंडल  राज्य  व्यापार  निमम  के  साथ  किये  गये  समझोता  ज्ञापन  के
 न्वयन  में  हुई  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  1988  के  अंतिम  सप्ताह  में  भारत  आया  ।
 विचार-विमर्श  में  राज्य  व्यापार  निगम  ओर  बोफोर्स  के  बीच  हुए  समझौता  ज्ञापन  के  कार्यास्वयन  की
 रिचालित  रूपात्मकता  को  भी  शामिल  किया  गया  ।  चर्चाओं  के  परिणामस्वरूप  मेससे  बोफोर्स  के  साथ

 समझोता  ज्ञापन  के  एक  परिध्षिष्ट  पर  हस्ताक्षर  किये  यये  ।
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 समझौता  ज्ञापन  के  अनुसार  17.89  करोड़  रु०  की  भारतीथ  वस्तुओं  के  निर्यात  के  लिए

 संविदाएं  की  गई  हैंऔर  15  1988  तक  6.19  करोड़  रु०  मूल्य  के  निर्यात  किये

 गये  हैं  ।

 कर  अभिकलन  को  सरल  बनामे  के  लिए
 धारा  को  जोड़ना

 4814.  भरी  क०  एस०  राव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  तेल  करी  खोज  और  संबंधित  कार्यों  में  संलग्न  विभिन्‍न  कम्पनियों  की

 सहायता  करने  के  लिए  कर  अभिकलन  को  सरल  बनाने  हेतु  पिछले  वर्ष  के  बजट  में  धारा  को

 जोड़ा  और

 यदि  तो  घारा  को  लागू  करने  से  क्या  लाभ  प्राप्त  हुप्रे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाप  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  हां  ।

 वित्त  1988  द्वारा  संशोधित  की  जाने  वाली  ययथा-प्रस्तावित  घारा  4:

 का  संबंध  उन  अनिवासी  करदाताओं  के  मामले  ने  कर-निर्धारणों  से  है  जो  खनिज  तेलों  के  पूर्वेक्षण
 अथवा  उनके  निष्करषंण  या  उत्पादन  के  का  में  प्रयुक्त  अथवा  प्रयुक्त  किये  जाते  वाले  संयंत्र  और
 मशीनों  के  सम्बन्ध  में  सेवाएं  प्रदान  करने  अथवा  उनकी  किराये  पर  सप्लाई  करने  की  सुविधाएं  प्रदान
 करते  हैं  ।  इस  घारा  का  लाभ  यह  है  कि  इसमें  ऐसे  मामलों  में  आय  की  संगणना  की  एक  सरल  प्रक्रिया
 को  व्यवस्था  की  गई

 पश्चिम  बंगाल  में  अंक

 4815.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  कौन-कौन  से  बेक  कार्य  कर  रहे

 पश्चिम  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  ऐसे  प्रत्येक  बँक  की  कितनी  शाखाएं

 ऐसे  प्रत्येक  बंक  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों
 को  कितना  ऋण  दिया  गया  और

 वर्ष  1985,  1986  और  1987  में  इन  ऋणों  को  किन-क्िन  योजनाओं  के  अंतर्गत  दिया
 गया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिपमें  1987  के  अन्त  में  पश्चिम  बंगाल  में  कार्यरत  बेकों  के  नाम
 ओर  उनकी  ग्रामीण  शाखाओं  का  ब॑क-वार  ब्यौरा  दिया  गया

 और  भारंतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  यतंमान  सूचना  प्रणाली  से  प्रत्येक
 राज्य  में  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिए  गए  अग्रिमों  के  बारे  में  बंक-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 1985  और  1986  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  से  सम्बद्ध  अद्यतन
 उपलब्ध  सूचना  के  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अन्तगगंत  समाज  के
 कमजोर  वर्गों  के  नाम  बकाया  राशियों  का  ब्योरा  इस  प्रकार  है  :--
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 1985  158.69  करोड़  रुपए

 1986  251.41  करोड़  रुपए

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  मुख्य  योजनाएं  हैं-समन्वित  ग्रामीण  विकास
 विभेदी  ब्याज  दर  छोटे  और  सीमांतिक  किसानों  के  लिए  खेती  की  उपज  बढ़ाते  की

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  द्वारा  शुरू  किए  जाने  वाले  आधथिक  कार्य
 कौर  शहरी  गरीबों  को  स्वरोजगार  देने  की  योजना  ।

 विव  रण

 दिनांक  30  1987  को  पश्चिम  बंगाल  के  प्रामोण  क्षेत्रों  में  का्यरत
 थाणिज्यिक  बकों  को  शालाओं  का  बंक-वार  विवरण

 बैंक  का  नाम  ग्रामीण  शाखाओं  की  संख्या

 2
 ->->-ममनममननगन#गऋग#+>नन--म

 ॥  ।  ।
 .  स्टेट  बंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर

 2.  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  —

 3.  भारतीय  स्टेट  बैक  238

 4.  स्टेट  बंक  आफ  इन्दोर  --

 5.  स्टेट  बंक  आफ  मैसूर  ---

 6.  स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला  —

 7.  स्टेट  बंक  आफ  सोराष्ट्र  न

 8.  स्टेट  बंक  आफ  त्रावणकोर  —

 9.  इलाहाबाद  बेक  121

 10.  आन्ध्रा  बेक  1

 11.  बैंक  आफ  बड़ोदा  हि  14

 12.  बैंक  आफ  इंडिया  68

 13.  बेंक  आफ  मह्दाराष्ट्र  --

 14.  केनरा  बंक  +  17

 15.  सेंट्रल  बैक  आफ  इंडिया  74

 16.  कारपोरेशन  ब॑  के
 —

 17.  देना  बंक

 18.  इंडियन  बंक  5

 19.  इंडियन  गोवरसीज  बेक  9

 20.  न्यू  बेंक  आफ  इंडिया
 21.  ओरियन्टल  बेंक  आफ  कामस  न+
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 2

 22.  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  1

 23.  पंजाब  नेशनल  बेंक  63

 24.  सिडीकेट  बेक  4

 25.  यूकों  बंक  115

 26.  यूनियन  बेंक  आफ,इंडिया  27

 27.  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिया  271

 28.  विजया  बैंक  2

 29.  अल्जोमीन  बैक  नीदरलंण्ड  एन०  वो०  --

 30.  अमरीकन  एक्सप्रेस  बंक  लि०

 31.  बैंक  आफ  अमेरिका  एन०  टी०  एंड  एस०  ए०  --

 32.  बेंक  नेश्वीनेल  द  पॉरी  _

 33.  सिटी  बंक  एन०  ए०  —

 34.  गप्रिडलेज  बैंक  पी०  एल०  —

 35.  हांगकांग  एंड  शंघाई  बेकिंग  कारपोरेशन  _

 36,  सोनाली  बेंक

 37.  स्टेंडड  चार्टर्ड  बक  र

 38.  दि  बैंक  आफ  टोकियो  लि०  --

 39.  बर्धमान  ग्रामीण  बैंक  78

 40.  गोड़  ग्रामीण  बंक  118

 41.  हावड़ा  ग्रामीण  बैंक  37

 42.  मल्लभूम  ग्रामीण  बेंक  137

 43.  मयूराक्षी  ग्रामीण  बैंक  ।

 44.  मुर्थिदाबाद  ग्रामीण  बेंक

 45.  नाडिया  ग्रामीण  बैंक  37

 46.  सागर  ग्रामीण  बैंक  86

 47.  उत्तर  बंगा  क्षेत्रीय  ग्रामोण  बैंक  78

 48.  बैंक  आफ  मदुरा  लि०  --

 49.  बैंक  आफ  राजस्थान  लि०

 50.  बनारस  स्टेट  बैंक  लि०

 51.  भारत  ओवरसीज  बैक  --

 52.  कैघोलिक्सीरियन  बक  लि०  --

 53.  फेडरल  वैंक  _

 103



 लिबित  उत्तर  28  1988

 1  2

 54.  जम्मू  एंड  कश्मीर  बैंक  लि० ६4.  जम्मू  एंड  कश्मीर  --

 55.  करूर  वैश्य  बंक  लि०  ,  --

 56.  पूर्वांचल  बैंक  लि०  न

 57.  साउथ  इंडियन  बैंक  लि०  ___

 58.  तमिलनाडु  मर्केस्टाइल  बेक  लि०  --

 59.  यूनाइटेड  इंडस्ट्रियल  बैंक  लि०  न

 60.  वेश्य  बंक  लि०  --

 कुल  1756

 केरल  में  हयकरघा  बुनकरों  की  शिकायतें

 4816.  श्री  बो०  एस०  विजयराघवत  :
 भरी  के०  कुग्जम्बु  :

 क्या  बच्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  हथकरघा  समिति  और  अन्य  संगठनों  ने  केरल  के  हथकरघा  बुनकरों  की

 शिकायतों  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  इसमें  क्या-क्या  मुख्य  शिकायतें  की  गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्रो  राम  निवास  :  केरल  हैंडलूम  ऐसो  कंन्‍्तानोर  से  एक
 बेदन  प्राप्त  हुआ  है  ।

 मुख्य  शिकायत  सूती  याने  की  कीमतों  में  बढ़ोतरी  और  परिणामस्वरूप  केरल  में  हथकरघा
 क्षेत्र  में  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  में  महसूस  होने  वाली  मुश्किलों  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 (1)  विकेन्‍्द्रीकृत  हथकरघा  क्षेत्र  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार  याने  की  कीमतों  में

 हाल  ही  में  हुई  जो  मुख्यतया  कच्ची  कपास  की  कीमतों  में  वृद्धि  के कारण  हुई  को  रोकने  के

 लिए  सुधारात्मक  उपाय  किये  स्टेपल  कपास  निर्यात  को ,  स्थगित  कर  दिया  गया  यह  भी

 निर्णय  लिया  गया  कि  सूती  याने/सूनी  फैब्रिक  और  मेड-अप्स  के  निर्यात  के  बदले  कपास  के  आयात  हेतु
 अग्रिम  लाइसेंस  के  आधार  पर  अनुमति  दी  60  काउंट  तक  के  हैंक  यान॑  के  निर्यात  को  रोक
 दिया  गया  है  ।

 (2)  हथक  रघा  उद्योग  को  राहत  देने  के  लिये  घालू  की  गई  योजनाएं  हैं  :  हैंक  यान  दायित्व
 बुतकरों  की  नई  सहकारी  कताई  मिलों  की  स्थापना  तथा  मौजूदा  एककों  के  विस्तार  के  लिए

 राष्ट्रीप  सहकारी  विकास  तिगम  को  ऋण  सहायता  भर  राष्ट्रीय  हुभकरधथा  विकास  लिगम  का  पार्स
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 पूति  कार्यक्रम  ।  (2)  राज्य  सरकारों  को  यह  सलाह  भी  दो  गई  है  कि  सहकारो  कताई  भमिलों/राज्य
 क्षेत्र  की  मिलों  से  हवकरधा  क्षेत्र  की  उचित  कीमतों  पर  यान॑  देते  के  लिए  याने  कीमत  निर्धारण
 समितियों  का  गठन  किया  जाये  ।

 ऊपर  किये  गये  उपायों  से  सूती  याते  को  कीमतों  में  गिरावट  की  प्रवत्ति  आरम्भ  हो
 चुकी

 ओद्योगिक  विकास  बक  ओर  भारतोय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  द्वारा  मंजर  किए  गए  ऋण

 थ्रो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  धित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  और  भारतीय  भोद्योगिक  वित्त  निगम  ने  वं
 में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए

 क्या  इन  संस्थानों  ने  वर्ष  के  दौरान  कैरल  में  कुछ  ऋण  मंजूर  किये  और

 यदि  तो  तत्सम्व्न्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एश्मार्डो  :  भारतीय
 औद्योगिक  विकास  बेंक  तथा  भारतीय  ओऔद्योगिक  वित्त  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  1836.95

 तथा  841.05  के  दोरान  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  की  क्रशः  निगमद्वारा
 कराड़  रुपये  तथा  की गई  करोड़  रुपये  को  कुल  सहायता  मंजूर  को

 भौर  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  तथा  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा
 केरल  के  लिये  मंजूर  की  गई  तथा  संवितरित  की  गई  ऋणग  सहायता  नीचे  दी  गई  है  :--

 रुपये  )

 सस्थान  का  नाम  वर्ष  कुल  सहायता  उसमें  से  पिछड़े  क्षेत्रों  को  दी  गई  सहायता सहायता

 स्वीकृत  संवितरित  स्वीक़्त  संबितरित

 भारतीय  औद्योगिक  1986-87  140.29  100.65  71.37  46.49
 विकास  बेक

 भारतीय  भौद्योगिक  1987  11.34  7.62  10.71  6.13
 वित्त  निगम

 सिले-सिलाये  कपड़ों  के  निर्यात  के  लिए  खुलो  निविदा  प्रणाली

 48  श्री  परसराम  भारहाज  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  मे  निर्यातकों  द्वारा  सुपरफास्ट  श्रेणियों  के  कपड़ों  के  निर्यात
 के  लिए  उद्धत  प्रीमियम  को  देखते  हुए  खुली  निविदा  प्रणाली  के  द्वारा  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने
 का  तिर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  अपनायी  गयी  नीति  और  प्रक्रिया  का  इ्यौरा  क्या  है  ?
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 बल्न्र  मंत्री  राम  निवास  :  भर  परिधानों  के  लिए  दीघंकालीन  निर्यात

 हकदारी  वितरण  नीति  1988-90  के  सुपरफास्ट  श्रेणियों  के लिए  खली  निविदा  प्रणाली  नामक

 एक  नयी  प्रणाली  शुरू  की  गयी  है  इन  श्रेणियों  के  लिए  उपलब्ध  स्तरों  का  15  प्रतिशत  इस  प्रणाली  के

 अन्तर्गत  आबंटित  किया  जाता  इस  प्रणाली  के  अन्तगंत  आवेदकों  से  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  अपने

 आवेदन-पत्र  मुहरबंद  लिफाफों  में  भेजें  तथा  आवेदन  पत्रों  में  आवेदित  मात्रा  के  लिए  प्रस्तावित  प्रीमियम

 बताएं  और  प्रीमियम  राशि  के  50  प्रतिशत  अंश  के  लिए  डिमांड  ड्राफ्ट  भी  संलग्न  करें  ।  बाकी  50  प्रतिशत

 राशि  का  भुगतान  कोटा  के  आबंटन  के  समय  किया  जाता  खुली  निविदा  प्रणाली  के  अन्तगेंत  कोटा

 आबंटियों  से  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  एक  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  पर  सामान  का  निर्यात  करें  यह
 कीमत  अपसेट  कीमत  ओर  निर्यातकों  द्वारा  अदा  प्रीमियम  राशि  का  जोड़  ऐसी  उम्मीद  है  कि

 इससे  अधिक  एकक  मूल्य  वसूली  अधिप्राप्ति  होगी  ।

 राजस्थान  में  सूखा  प्रभावित  लोगों  को  ऋण

 4819.  चोधरी  राम  प्रकाश  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  देश  में  सूखा  प्रभावित  लोगों  को  ऋण  देने  के  लिए  आदेश  दिए
 गए  और

 यदि  तो  इससे  राजस्थान  में  विशेषकर  भीलवाड़ा  जिले  में  कितने  व्यवित  लाभान्वित

 हुए  ?

 विस  मन्त्रालय  में  आयथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडआर्डो  भारतीय

 रिजवं  बंक  ने  सूखे  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  बंकल्पिक  फसलें  अथवा  चारे  की  फसल  बीजों  के

 लघु  भिचाई  छोटे  तथा  सीमान्तिक  किसानों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  को  5.00  रुपए
 तक  के  सामान्य  प्रयोजन  उपयोग  ऋण  देने  और  उचित  दर  की  दुकानें  शुरू  करने  के  लिए  सहायता  देने
 के  संबच्र  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  नाम  विस्तृत  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  इनਂ  मार्गनिर्देशों  में
 अल्यावधिक  ऋणों  को  मध्यावधिक  ऋणों  में  बदलने  और  निवेश  ऋण  का  पुननिर्धारण  करने  को  भी
 परिकल्पना  की  गई  इसके  3  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  से  लगातार  सूखे  से  प्रभावित
 क्षेत्रों  में  बेकों  से  चालू  वर्ष  1988)  में  मूलधत  और  ब्याज  को  देय  रकमों  की

 वसूली  को  2  वर्ष  या  अगले  सामान्य  वर्ष  यदि  यह  पहले  हुआ  स्थगित  करने  के  लिए  कहा
 गया  है  ।  बैंकों  से  तीन  या  उससे  अधिक  बार  लगातार  सूखे  से  पीड़ित  के  मामले  में  और  उन
 किसानों  के  मामले  में  जिनके  ऋणों  को  परिवर्तित/पुन्निर्धारित  कर  दिया  गया  5,000  रुपए  तक  के
 अल्पावधिक  ऋणों  पर  10  प्रतिशत  वाबिक  की  रियायती  दर  पर  ब्याज  वसूल  करने  के  लिए  भी  कहा
 गया  पहनी  1988  से  कृषि  प्रथोजनों  के  वास्‍्ते  7,500  रुपए  तक  के  सभी  अल्पावधिक
 ऋणों  पर  10  प्रतिशत  वाधिक  की  दर  से  ब्याज  वसूल  किया  जा  रहा

 आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  जिला-वार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।
 सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  राजस्थान  में  सूले  से  प्रभावित  व्यकितयों  को  करीब  50  हजार

 ऋण  खातों  में  1987  के  अन्त-तक  19.९8  करोड़  रुपए  तक  को  सहायता  दी  गई

 व्यापारिक  गहों  को  शामिल  करने  के  लिए  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्म॒द्ो
 यूनिटों  के  लिए  योजना  में  परिवतंन

 4820.  भो  यशावस्तराब  गड़ाल  पाटिल  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुद्यी  यूनिटों  क ेलिए  योजना  में  परिवंतन
 करना  है  ताकि  व्यापारिक  गृहों  को  भी  इस  नीति  के  अन्तगंत  शामिल  किया  जा  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उसके  क्या  उद्देश्य  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  बास  :  और  जो  नहीं  ।
 तथापि  एककों  द्वारा  निभित  माल  को  तीसरे  पक्षकारों  जिनमें  व्यापार  सदन  भी  शामिल  प्राप्त
 निर्यात  संविदाओं  के  आधार  पर  आयात-निर्यात  नीति  के  अनुसार  निर्यात  किया  जा  सकता

 बेंकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  कामशियल  पेपरਂ  जारो  किया  जाना

 4821.  करो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  कुछ  बेकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  ने  पुनः  निवेश  के  आधार  पर  कामशियल

 पेपरਂ  जारी  करना  शुरू  किया

 यदि  हां  तो  इन  बँकों  ओर  वित्तीय  संस्थाओं  का  ब्यौरा  कया

 कमशियल  पेपरਂ  सुविधा  की  उत्पत्ति  कँसे  और

 इससे  नए  ओर  कम  मूल्य  वाले  बाजारों  का  लाभ  उठाने  में  कहां  तक  सद्दायता  मिलेगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्रो  एडुआर्डो  हां  ।

 अभी  तक  भारतीय  स्टेट  बैंक  मोर  इंडस्ट्रीयल  क्रेडिट  एण्ड  इंवेस्टमेंट  कारपोरेशन  ऑफ

 इंडिया  लिमिटेड  ने  कामशियल  पेपरਂ  जारी  करना  शुरू  किया  .

 कामिशयल  पेपरਂ  सुविधा  एक  अल्पावधि-पत्र  के  रूप  में  है  जिसे  इस  प्रयोजन  के

 लिए  चुनी  गई  अन्तर्राष्ट्रीव  प्रतिभूति  फर्मों  प्रतियोगी  निविदा  आधार  बेचा  जाता

 चूंकि  अल्पावधि  पत्र  अधिक  विस्तुत  भागीदारी  को  आक्ृृष्ट  करते  इसलिए  उधार-कर्त्ता
 परम्परागत  माध्यमों  की  तुलना  में  काफी  कम  दरों  पर  निधियां  प्राप्त  कर  सकता  है  ।

 इराक  की  भारतोय  जाय  खरोदने  को  इच्छा

 4822.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  वया  वाण्ण्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इराक  ने  भारतीय  चाय  खरीदने  के  लिए  दीघविधि  ऋण  मांगा

 यदि  तो  इस  सौदे  की  व्यापक  रूपरेखा  बया  और

 सरकार  का  इसे  फिस  प्रकार  प्राप्त  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  कुछ  भारतीय  कम्पनियों

 को  अस्पगित  ऋण  शर्तों  पर  भारतीय  चाय  सप्लाई  करने  के  लिए  इराक  से  अनुरोध  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  अस्थगित  ऋण  शर्तों  में  भारत  से  चाय  की  दीघेकालीन  उधारी  पर  खरीद  की

 सुविधा  है  जो  365  दिन  तक  जा  सकती  है  ।  यह  सौदा  संबद्ध  कम्पनियों  के  वाणिज्यिक  निर्णयों  तथा
 अस्थगित  ऋण  के  संबंध  में  विद्यमान  विनियमों  तथा  विदेशी  मुद्रा  प्रत्यावतंन  पर  निर्भर  करेगा  ।
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 4823.  भरी  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वित  अन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  एक  से  अधिक  स्टाक  एक्सचेंजों  को  सदस्यता  को  अनुमति  देने  का  निर्णय
 लिया

 यदि  तो  इप्तके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  द्वारा  नये  निरग्गमों  अथवा  सट्ट  बाजों  जो  जारी  किए  गए  नये-नये  शेयरों

 में  घोखाधड़ी  करते  निगरानी  रखी  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यदि  तो  निवेशकर्त्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  !

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्आार्डो  :  ओर

 सरकार  ने  प्रतिभूति  संविदा  1957  में  इस  आशय  का  संशोधन  करने

 फैसला  किया  है  जिसके  आधार  पर  स्टाक  एन्सचेंगों  की  बहुल  सदस्यता  प्राप्त  कर  सकने  की

 मति  दी  जा  सकेगी  |  इसी  निश्चय  के  अनुसार  एक  अधिसूचना  का  प्रारूप  भी  भारत  को  राजपत्र  में

 प्रकाशित  कर  दिया  गया  उपर्युक्त  कारंवाई  मुख्य  रूप  से  निवेश  करने  वाली  जनता  को  बेहतर

 सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  को  गई

 से  (&)  पूंजी  के  नए  निर्गमों  पर  पूंजी  निर्गम  नियंत्रण  अधिनियम  तथा  कम्पनी  अधिनियम
 आादि  के  उयबस्ध  लागू  होते  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  प्रतिभतियों  में  कारोबार  का  विनियमन
 स्‍्टाक  एक्सचेंनों  की  उपविधियों  तथा  विनियमों  के  द्वारा  किया  जाता  स्टाक  ऐसे  विभिन्‍न
 अधिकारों  का  प्रयोग  जो  उनको  प्राप्त  हेराफेरी  की  रोकथाप्र  करते  सरकार  स्टाक

 एक्सचेंजों  के  कार्यंचालन  पर  बराबर  कड़ी  नजर  रखे  हुए  सरकार  ने  स्टाक  एव्सचेंजों  ओर

 प्रतिभूति  उद्योग  के  विनियमन  तथा  विकास  के  लिए  एक  बोडे  की  स्थापना  करने  का  निश्चय  भी
 किया  है  ।  बोर्ड  का  मुख्य  अन्य  बातों  के  निवेशकर्ताओं  के  हितों  को  सुरक्षित
 रखना  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  प्रामोण  बेंक  को  शालाएं  जोलना  -

 4824.  प्रोਂ  नारायण  चन्द  पराहर  :  क्‍या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  बंक  को  हिमाचल  भ्रदेश  में  उसके  कार  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आने
 वाले  जिलों  में  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  नई  शाखाएं  श्लोलने  के  लिए  कोई  लाइसेंस  जारी  किए
 गए

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  कया  नाम  हैं  जिनके  लिए  लाइतेंसत  जारी  किए  गए  हैं  ओर
 बेंक  द्वारा  उनमें  अब  तक  किन-किन  स्थानों  पर  शाकद्वाए  खोली  गई  और

 शेष  शाख।एं  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एडुआर्डो  :  से
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 _  भारतीय fead ae ने  फफस्‍फस्‍फस्‍फस्‍फऋफफफफ्

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के

 हिमाचल  ग्रामीण  बैंक  को  हिमाचल  प्रदेश  के  कांगड़ा  और  मंडी  जिलों  में  अपनी

 शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  12  केन्द्रों  क ेलिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए  भारतीय  रिजवं  बंक  के  पास

 उपलब्ध  सूचना  के  इन  12  केन्द्रों  में  बेंक  ने  10  केन्द्रों  मे ंशाख्वाएं  खोली  व्यौरा  नीचे
 दिया  गया  है  :---

 जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम

 अल्यू

 कांगड़ा

 «  सरीमलोग

 «  जामनी

 घलवां

 लेडा

 10,  करकोह

 मंडी

 भारतीय  रिजवं  बैक  ने  बेक  से  कहा  है  कि  1990  तक  वतंमान  शाखा  विस्तार
 क्रम  की  बाकी  अवधि  के  दोरान  आवंटित  केन्द्रों  में  अलग-अलग  चरणों  में  शाखाएं  खोली  जाएं  ।
 शाखाओं  की  वास्तव  में  खोला  जाना  उपयुबत  परिंसर  और  अन्य  आवश्यक  आधारभूत  सुविधाओं  की
 उपलब्धता  पर  भी  निर्भर  करेगा  ।  इन  परिस्थितियों  बाकी  दो  केन्द्रों  में  शाखाएं  खोलने  की
 संभावित  तारीख  बताना  फिलहाल  संभव  नहीं  है  ।

 ओद्योगिक  गृहों  तथा  औद्योगिक  निगमों  हारा  वित्तीय  संस्थाओं  को  बढ़ावा  देना

 4825.  भ्री  एन०  डनिस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ओद्योगिक  गृहीं  तथा  ओद्योगिक  निगमों  को  अपनी  निजी  वित्तीय  ऋण  संस्थाओं  को

 बढ़ावा  देने  की  अनुमति

 क्या  इन  वित्तोय  ऋण  संस्थाओं  को  जनता  से  सावधि  जमा  के  रूप  में  धन  एकत्र  करने
 की  अनुमति  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  और  यरकारी  क्षेत्र  क ेबीच  कोई  अन्तर
 रखा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एडआर्डो  और
 कम्पनी  1956  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  भादि
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 की  अपेक्षाओं  के  अनुस्तार  भोौद्योगिक  घराने  तथा  श्रौद्योगिक  निगम  अलग  वित्तीय  कम्पनियां  स्थापित
 कर  सकते  कम्पटी  अधिनियम  के  अन्तगंत  निगमित  ऐसी  गर-बैंकिंग  वित्तीय  कम्पनियां  जनता  से
 जमाराशियां  स्वीकार  कर  सकती  अन्य  बातों  के  ऐसी  कम्पनियों  द्वारा  स्वीकार

 की
 जाने

 वाली  जमाराशियों  की  तथा  मंजूर  की  जाने  वाली  जमाराशियों  को  अवधि  भारतीय  रिजर्व
 बेंक  द्वारा  समय-समय  पर  संशोधित  गेर-बे  किंग  वित्तीय  कम्पनियां  1977  के
 अन्तगंत  विनियमित  को  जाती  हैं  ।

 कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  निगमित  कम्पनियों  के  संबंध  में  ग ेर-सरकारी
 क्षेत्र  की  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  बीच  कोई  भेद  नहीं  है  ।

 बिहार  में  ऋण-जमाराधि  का  अनुपात

 4826.  श्रीमती  साधुरी  क्या  बिक्त  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  बैंकों  में  ऋण-जमाराशि  का  अनुपात  केवल  पेंतीस  प्रतिशत  है  जबकि

 इसका  अखिल  भारतीय  अनुपात  पेंसठ  प्रतिशत  है  तथा  क्षांश्र  तमिलनाडु  तथा  कुछ
 अन्य  राज्यों  में  यह  अनुपात  नब्बे  प्रतिशत  से  भो  अधिक

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बेंक  का  बिहार  में  ऋण  जमाराशि  का  अनुआात  अश्विल  भारतीय

 स्तर  से  कम  न  होने  देने  के  बारे  में  बकों  को  अनुदेश  जारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मत्रो  एडुआर्डो  :

 1987  के  अन्त  में  बिहार  राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बकों  का  ऋण  जमा  अनुपात  37.4

 प्रतिशत  जो  61.4  प्रतिशत  के  अखिल  भारतोय  स्तर  की  तुलना  में  कम  था  ।  1987  के

 अन्त  में  आंध्र  प्रदेश  ओर  कर्नाटक  राज्यों  का  ऋण  जमा  अनुपात  क्रमशः  94.9

 78.7  प्रतिशत  गौर  92  प्रतिशत  था  ।

 और  किसी  क्षेत्र  विशेष  के  ऋण  जमा  अनुपात  का  स्तर  उस  क्षेत्र  की  आधिक

 गतिविधि  और  ऋण  की  मांग  पर  निर्भर  करता  है  जो  फिर  विपणन  आदि  जंसे  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 में  बतमान  स्थातीय  उद्यमवृत्ति  की  स्थिति  और  आधारभूत  सुविधाओं  की  स्थिति  जैसी  कई  बातों  से

 प्रभावित  होता  ऋण  को  यथोचित  वसूली  को  प्रत्याशा  और  स्थानीय  सरकोरी  तन्त्र  से  सहयोग
 भी  ऋण  के  बेहतर  वितरण  में  सहायक  होते  भारतीय  रिजर्व  बक  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  को

 ग्रामीण  और  अर्ध  शहरी  शाखाओं  के  वास्ते  ऋण  जमा  अनुपात  कै  लिए  पहले  ही  60  प्रतिशत  का

 लक्ष्य  निर्धारित  कर  दिया  है  ।  ि

 विदेशों  में  का  कर  रहे  भारतोयों  द्वारा  घनराशि  का  स्वदेश  भेजा  जाना

 ]

 4827.  श्री  संयद  शाहब॒होन  :  क्‍या  बिस  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  विदेशों  में  कायं  कर  रहे  भारतीयों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  में  भेजे  गये
 रुपयों  का  मूल्य  कितना
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 प्रतिवर्ष  खाता  बढ़ी  के  प्रयोजन  से  प्रतिवर्ष  स्वदेशों  भेजी  गई  कुल  राशि  में  इस  प्रकार
 भेजी  गई  राशि  की  प्रतिशतता  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  कुछ  भारतीय  विदेशों  में  कम  दर
 पर  ऋण  ले  रहे  हैं  तथा  इन्हें  भारत  में  अधिक  दर  पर  अनिवासी  भारतीय  खातों  में  जमा  कर  रहे

 और
 ह

 यदि  तो  इस  कदाचार  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  है  ?

 विल्ल  सम्त्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडुआर्डो
 विदेशों  में  काम  करने  वाले  भारतीयों  से  प्राप्त  होने  वालो  प्रेषणाओं  की  रुपयों  में  नवीनतम

 वर्षों  के  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  जो  भुगतान  शेष  सांझ्यिकी  में  निजी  अन्तरण  प्राप्तियों  के

 अन्तगंत  आती  में  2648  करोड़  में  2982  करोड़  रुपए  ओर

 में  करोड़  रुपए

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा  प्रकाशित  कुल  घालू  खाते  की  प्राप्तियों  की  तुलना  में  ऐसी
 प्रेषणाओं  की  प्राप्तियों  का  प्रतिशत  में  में  प्रतिशत
 और  में  प्रतिशत  बठता  है  ।

 और  विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  दरों  और  विदेशों  में  तदनुरूप  दरों  में  कभी-कभी
 आकर्षक  विभेदकों  के  मामले  देखने  में  आते  परन्तु  भारतीय  रिजर्व  बंक  इसे  ध्यान  में  रखता  है  और

 विदेशी  मुद्रा  अनिवासी  दरों  में  समय-समय  पर  संशोधन  करता  रहता

 पटसन  उद्योग  को  क्षमता  का  उपयोग

 4928.  श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  को  तथा  को  पटसन  उद्योग  की  अधिष्ठापित

 क्षमता  कितनी

 वर्ष  के  दौरान  प्रतिदिन  उपयोग  में  लाई  गई  क्षमता  करा  औसत  कितना

 को  कितनी  मिलें  बन्द  पड़ी  थीं  तथा  इनकी  कुल  किठनी  क्षमता  थी

 ओर  इसमें  कितने  श्रमिक  कार्य  कर  रहे

 को  उपयोग  में  न  लाई  गई  अपनी  क्षमता  तथः  श्रमिकों  की  संख्या  के

 सहारे  आंशिक  रूप  से  कितनी  मिलें  कार्य  कर  रहीं  और

 पटसन  उद्योग  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मम्त्रो  राम  निवास  :  पटसत  उद्योग  की  स्थापित  क्षमता  नीचे  दो
 गई  है  :

 87  की  स्थिति  के  लाख  मे०  टन०  प्रति  बर्ष

 को  स्थिति  के  लाख  मे०  टन  प्रति  वर्ष
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 1987  के  दोरान  पटप्तन  उद्योग  की  औसत  देंनिक  क्षमता  उपयोगिता  लगभग
 78  प्रतिशत

 1-1-1988  की  स्थिति  के  अनुतार  5  राष्ट्रीय  पटसन  बिनर्माता  निगम  एककों  सहित
 बन्द  पड़ी  19  पटसन  भिलों  की  वार्षिक  क्षमता  लगभग  4  लाख  91  हजार  9  सौ  मे०  टन  रही  है
 बौर  इसमें  लगभग  82,880  कामगार  कारगर  थे  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  मैसप्त  फोर्ट  क्लोस्टर  इंडस्ट्रीज  की  दो  पटसन  मिल  एककों
 में  से एक  एकक  में  1-1-1988  को  तालाबन्दी  थी  ।  इस  एकक  को  स्थापित  क्षमता  22,900  मे०  टन

 प्रति  वर्ष  तथा  3500  श्रमिक  बल

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 पटसन  उद्योग  के  पुत्रुद्वार  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  :

 (1)  पटसन  मिलों  के  आधुनिक्रीकरण  के  लिए  |  1986  से  लागू  150  करोड़  रु०
 की  पटसत  आधुनिकीकरण  निधि  की  स्थापना  ।

 (2)  पटसन  उद्योग  के  उन्हें  खोलने/पुनर्वासन  के  साथ-साथ  पटसन  कृषि  का
 विकास  करने  के  लिए  100  करोड़  रुपये  की  विशेष  विकास  निधि  की  स्थापना  ।

 (3)  अथंव्यवस्था  के  कुछ  क्षेत्रों  क ेलिए  पटसन  पैकेजिंग  माल  के  अनिवार्य  प्रयोग  के  लिए
 पटसन  पंक्रेजिंग  सामग्री  वस्तुओं  में  अनिवाय॑  1987  नामक
 एक  कानून  बनाना  ।

 (4)  पटसन  भिलों  के  आधुनिकी  कार्यक्रम  को  प्रोत्साहन  देने  की  टष्टि  स ेपटसन  मशीनों  औ
 सहायक  उपकरणों  की  कुछ  विशिष्ट  मदों  के  आयात  पर  सोमा-शुल्क  की  छूट  ।

 (5)  पटसन  माल  के  निर्यात  के  लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  प्रदान  करना  ।

 (6)  पटसन  बिलों  से  लागत  जमा  आधार  पर  सीधे  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  पटसन  माल
 की  खरीद  ।  -

 (7)  कच्चे  पटसन  की  कौमतों  में  स्थिरता  लाने  के  लिए  कच्चे  पटसन  की  एक  बफर  स्टाक
 योजना  प्रचलन  में

 विदेशों  बंक्षों  को  जमा

 4829.  श्री  सेपद  शाहब॒होन  :  क्‍या  बिल  मंत्री  विदेशों  बैंकों  के  बारे  में  26  1988
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  716  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्थानीय  और  अनिवासी  खातों  में  कुल  जमा  राशियों  का  ब्यौरा  अलग-अलग
 क्या

 बषं  1986-87  के  दोरान  बैंकों  के  माध्यम  से  बैंक-बार  कुल  कितंगो  राशि  का
 बर्तन  ,
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 लाभ  ओर  आदि  के  रूप  बेक-वार  कुल  कितनी  राशि  देश  से  बाहर  भेजी
 और

 प्रत्येक  बैक  का  3]  1987  को  ऋण  जमा  अनुपात  कितना  था  ।  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  से

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  भारतीय  रिजव  बंक  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  देश  में  काम
 कर  रहे  विदेशी  बैंकों  की  कुल  जमा  राशियां  और  अनिवासी  जमा  राशियां  मुद्रा  अनिवासो
 खाते  और  अनिवासी  28  1987  को  उनके  ऋण  जमा  अनुपात  और  वर्ष  1985  में

 इन  बेंकों  के  ग्राहकों  की ओर  से  और  उनके  खातों  में  प्राप्त  आवक  प्रेषणाओं  और  वर्ष  1986  के

 दौरान  इन  बेंकों  द्वारा  अपने  प्रधान  कार्यालयों  को  भेजो  गई  राशि  का  ब्योरा  दिया  गया  है  ।
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 यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  द्वारा  निवेश

 4830.  भ्री  संयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  किस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  दोरान  किये  गये  निवेश  सहित  1  1988  को  स्थिति  के  अनु
 सार  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  द्वारा  कुल  कितना  निवेश  किया

 सरकारो  क्षेत्र  के  केन्द्रोय  सरकार  को  प्रतिभूतियों  आदि  में  किये
 गये  निवेश  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 कया  वर्ष  1987  के  दौरान  निवेश  की  पद्धति  में  कोई  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  हुआ  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्प  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्डो  पहली
 जनव  1988  को  भारतीय  यूतरिट  ट्रस्ट  के  द्वारा  किये  गये  कुल  निवेश  की  राशि  5972.52  करोड़
 रुपये  पहली  1987  से  3  1987  तक  (6  भारतीय  यूमिट  ट्रस्ट  ने

 1409  करोड़  रुपए  का  निवेश  किया

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  द्वारा  31-12-87  की  स्थिति  के  अनुसार  किये  गये  निवेश  का  ब्यौरा

 इस  प्रकार  है  :--

 इक्विटी  शेयर  877.59

 तरजीही  शेयर  10.07

 ऋण-पत्र/बांड  1603.84

 सावधिक  ऋण  86.31

 सावधिक  ऋण  वचनबद्धता  के  आधार  पर  अपग्निम  जमा  124.04

 कम्पनियों  के  पास  अप्रतिभूत  जमा  180.83

 पूरक  वित्त  आवेदन-पत्रों  के  साथ  प्रेषित  26.29

 धनराशि  इत्यादि

 मुद्रा  बाजार  प्रलेख  1085.95  5.95

 मांगी  गई  राशि  ०  $06.16

 तावेजनिक  क्षेत्र  के  बांड/जमा  674.00

 बैंक  ऋणों  के  आधार  पर  अग्निम  292.36
 =

 सरकारी  प्रतिधूतियां
 ’

 505.08

 जोड़  :  5972.42

 जो  हां  |  सामान्य  सरकारो  क्षेत्र  के  बांडों  में  और  प्रतिभूतियों  में  किये  जाने  वाले

 पूंजी  निवेश  में  बृद्धि  हुई  है  ।
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 नए  बांड  जारो  करने  के  लिए  मार्ग  निर्देश

 4831,  डा०  बी०  एल०  शलेश  :  क्‍या  बिखर  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  नये  बांड  जारी  करने  के  लिये  कोई  नये  मार्गनिर्देश  निर्धारित  किए
 हैं  अथवा  विद्यमान  मागनिर्देशों  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 नये  बांडों  में  जनता  द्वारा  किए  गए  पूंजी  निवेश  को  सुरक्षित  रखने  के  लिये  क्या  आवश्यक
 उपाय  किये  गये  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डो  :  ओर
 ऋषण-पत्र  धारकों  के  हितों  की  रक्षा  के लिए  सरकार  द्वारा  25  1988  को  जारी  किये

 गये  मार्गनिर्देशों  की  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 इन  मार्गनिर्देशों  से  मौजूदा  ऋण-पत्र  धारकों  के  हितों  को  रक्षा  में  योगदान  मिलने  की
 भाशा

 बिवरण

 ऋण-पत्र  धारकों  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  मार्गदर्शो  सिद्धांत

 ऋण-पत्र  सम्बन्धी  सेवाओं  गौर  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  ने  ऋण-पत्र  घारकों
 के  हित  में  ।4  1987  को  मार्गदर्शी  प्रिद्धांत  जारी  किये  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का

 बेहतर  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  और  अतिरिक्त  पूंजी  जारी  करने  की  इच्छुक  कम्पनियों  में  मौजूदा
 ऋण-पत्र  धारकों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखते  की  दृष्टि  से  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जित  कम्पनियों
 ने  विगत  वर्षों  में  पहले  ही  ऋण-पत्र  जारी  कर  दिये  हैं  और  जो  नई  प्रतिभूतियां  जारी  करने  का

 इरादा  रखती  वे  सभी  पूंजी-निर्गंम  के  लिये  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  अपने  आवेदन  पत्रों  के  साथ
 निम्नलिखित  दत्ष्तावेज  पूंजी-निर्गंम  नियन्त्रक  को  प्रस्तुत  करेगी  :--

 (1)  पहले  से  जारी  किये  गये  ऋण-पत्रों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  1987  में  जारी
 किये  गये  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  पर  कम्पनी  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  की  यथावत

 (2)  लेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  पहले  से  जारी  किये  गये

 ऋण-पत्रों  का  परिपोषण  करने  में  कम्पनी  ने  कोई  चूक  नहीं  की  ओर  कम्पनी
 के  पिछले  सभी  ऋण-निर्ग मों  के  लिये  आवंटितियों  के  पक्ष  में  ऋण-पत्र  सटिफिकेट  जारी
 किये  जा  चुके  ओर

 (3)  वित्तीय  संस्था  और/या  बैंकरों  से  एक  प्रमाण-पत्र  कि  उनको  प्रस्तावित  ऋण-पत्र  निगम
 के  न्यासियों  के  पक्ष  में  द्वितोय  या  समानुपातिक  प्रभार  सजित  किये  जाने  में  कोई  आर्पात्त

 नहीं  है  ।

 धोयर  बाजार  में  प्रतिभतियों  को  दामिल  किया  जाना

 4832.  डा०  थो०  एल०  पाले  :  क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :
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 जि
 क्‍या  सरकार  ने  शेयर  बाजार  में  प्रतिभूतियों  को  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में  न्यूनतम

 स्तरों  को  दुगुना  कर  दिया  और

 यदि  तो  जनता  से  घत  जुटाने  वाली  छोटी  नई  कम्पनियों  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव

 पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधथिक  काये  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  सरकार
 ने  हाल  हो  में  फेसला  किया  है  कि  आगे  से  केवल  उन्हीं  कम्पनियों  जिनकी  न्यूनतम  जारी  सामान्य
 शेयर  पूंजी  100  लाख  रुपये  से  ऊपर  की  हो  और  जिन्होंने  कम  से  कम  60  लाख  रुपया  अंकित  मूल्य
 के  सामान्य  शेयरों  की  सावं  जनिक  पेशकश  की  स्टाक  एक्सचेंजों  में  सूचीबद्ध  किया  जाना

 इससे  पहले  सूचीबद्ध  होने  के  लिये  जरूरी  शर्त  यह  थी  कि  कम्पनी  की  न्यूनतम  जारी  पूंजी  50  लाख

 रुपए  की  हो  और  उसने  कम  के  कम  30  लाख  रुपए  के  शेयरों  की  साव॑जनिक  पेशकश  को  हो  ।

 उपर्यूकत  निर्णय  से  सूचीबद्ध  होने  योग्य  निर्गमों  के  आकार  में  वृद्धि  होगी  और  स्टाक

 एक्सचेंज  में  सूचीबद्ध  होने  के बाद  उनके  नकद  साधनों  को  सक्षमता  बढ़ेगी  ।

 पेनिसिलोन-वी  के  लिए  आयात  लाइसेंस

 4833.  भ्री  मानवेर्द्न्‍र  सह  :  क्या  जाणिज्य  मंत्रों  यहू  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  सरकारी  क्षेत्र  क ेएकक  को  पेनिसिलीन-वी  आयात  करने  के  लिए  आयात  लाइसेंस
 दिया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  अलेक्जेंडर  समिति  के  दिशा-निर्देशों  के  विरद्ध  और

 यदि  तो  ऐसे  लाइसेंस  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 मे०  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल  लि०  को  वास्तविक  प्रयोकताओं  को  सप्लाई  करते
 के  लिए  पेनिसिलीन-वोी  का  आयात  करने  के  संबंध  में  तदर्थ  आधार  पर  आयात  लाइसेंस  प्रदान  किया
 गया  था  ।

 लाभांश  के  रूप  में  हुई  आप  पर  कर

 4834.  भ्री  लक्ष्मण  जलिक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लाभांश  के  रूप  में  होने  वाली  आय  पर»  विद्यमान  दर  को  समाप्त  करने
 की  संभावना  की  जांच  को  है  ताकि  पूंजी  बाजार  में  स्थायी  तौर  पर  स्थिरता  लाई  जा

 कया  डिबेंवरों  पर  प्राप्त  होने  वाली  लाभांश  और  ब्याज  के  सम्बन्ध  में  विद्यमान  कर
 प्रक्रिओं  के  कारण  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग  शेयरों  और  डिबेंचरों  में  पूंजीनिवेश  करने  से
 कतराते

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  निवेश  की  गई  घनराशि  ब्रापस्  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  विवरणी
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 NN दाखिल  +नभ  पड़ती  जिसमें
 दाखिल  करनी  पड़ती  है  जिसमें  काफी  लिखा-पढ़ी  और  अन्य  ओपचारिबताओं  को  पूरा  करने  की

 जरूरत  होती  भौर

 ननगनगएगएगफएगएर2ग्

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 और  नहीं  ।  आयकर  अधिनियम  में  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  पर्याय्त  संरक्षण
 की  व्यवस्था  है  कि  छोटे  निवेशकों  को  किसी  प्रकार  की  असुविधा  यदि  किसी  कंपनी  द्वारा
 किसी  वर्ष  गें  अदा  किये  गये  लाभांश  को  राशि  पच्चीस  सो  रुपये  से  अधिक  न  हो  और  ऐसी  अदायगी

 एकाउंट-पेयी  चेक  द्वारा  की  जाती  हो  तो  विद्यमान  उपबंधों  के  अन्तगंत  स्रोत  पर  कर  की  कोई  कटौती

 नहीं  की  जाती  उन  मामलों  में  जिनमें  लाभांश  की  राशि  इस  राशि  से  अधिक  तो  निवेशक
 आाप-कर  नियमों  के  अन्तर्गत  निर्धारित  प्रपत्र  कंपनी  के  पास  इस  आशय  की  घोषणा  दाखिल  कर
 सकता  है  कि  पिछले  वर्ष  के  आयकर  अधिनियम  के  अनुसार  शेयरों  पर  प्राप्त  लाभांश
 आय  सहित  उसकी  अनुमानित  कुल  आय  आयकर  के  लिये  कराधेय  न्यूनतम  आय  से  कम  होगी  ।  ऐसे
 मामलों  लाभांश  की  अदायगी  के  समय  स्रोत  पर  कर  की  कोई  कटोती  नहीं  की  जाएगी  ।  दूसरी
 गैर-निगमित  निवेशक  कर  निर्धारण  अधिकारी  को  भी  आवेदन  भेज  सकते  हैं  और  यदि  कर-निर्धारण
 अधिकारी  निर्धारित  प्रपत्र  में  यह  प्रमाण-पत्र  दे  देता  है कि  जहां  तक  उप्तको  विश्वास  शेयर-धारी  की

 कुल  आयकर  के  लिए  कराधेय  न्यूनतम  आप  से  कम  तो  ऐसे  शेयरधारियों  को  अदा  किये
 गये  लाभांश  की  राशि  पर  स्रोत  पर  आयकर  की  कटोती  नहों  की  जायेगी  ।  इत्त  प्रतिभूतियों
 पर  ब्याज  के  मामले  निवेशक  निर्धारित  प्रपत्र  में  उस  कंपनी  के  जिसमें  उसने  निवेश  किया

 इस  आशय  की  घोषणा  कर  सकता  है  कि  पिछले  वर्ष  के  लिए  आयकर  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार
 प्रतिभूतियों  पर  ब्याज  सहित  उसकी  कुल  अनुमानित  आयकर  के  लिए  कराधेय

 तम  आय  से  कम  होगी  और  यदि  ऐसी  घोषणा  कम्पनी  के  पास  दाखिल  करवा  दी  जाती  तो  ऐसे
 मामलों  में  निवेशक  को  अदा  किये  जाने  वाले  ब्याज  पर  स्रोत  पर  कर  की  कटोती  नहीं  की

 निवेशक  प्रमाण-पत्र  के  लिये  कर-निर्धारण  अधिकारी  को  भी  आवेदन  भेज  सकृता  है  और  यदि

 निर्धारण  अधिकारी  संजुष्ट  हो  जाता  है  तो  वह  या  तो  ज्लोत  पर  कोई  कटौती  न  करने  अयबा  निम्नतर

 दर  पर  कर  की  कटोती  करने  के  लिए  प्रमाण-पत्र  दे  सकता  है  ।

 यह  प्रश्त  ही  नहीं  उठता

 कण्णनोर  सिपनिंग  एण्ड  बोबिग  सिलस  का  विस्तार

 4835,  श्री  मुल्लापल्ली  रामचखन  :  कया  वस्त्र  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  कण्णनोर  स्थित  कण्णनोर  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्पत  और

 उत्तकी  माहे  और  पाण्डिवेरी  स्थित  सहायक  यूनिटों  का  विस्तार  करने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्तावित  विस्तार  सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  जोर

 यदि  तो  क्या  केग्द्रीय  सरकार  इसका  विस्तार  करने  अथवा  इसको  यनिटों  के

 आधुनिकीकरण  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  कर  रहो  है  ?

 वस्त्र  स॒  त्री  राम  निवास  :  जौ  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इन  दो  मिलों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण  पर  30-9-1987  की  स्थिति  के  अनुसार
 3.14  करोड़  रु०  खर्च  हुआ  था  ।  चंकि  आधुनिकीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया  इसलिए  इन  दोनों  मिलों
 के  आधुनिकोकरण  पर  और  खर्च  हो  सकता

 कण्णनोर  स्पिनिंग  एंड  वोविग  सिलस  को  हुआ  लाभ

 4836.  श्रो  मुल्लापललो  रामचनद्रम  :  क्या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  में  कण्णनोर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविग  मिल्स  और  इसकी  माहे  ओर  पाण्डिचेरों
 स्थित  सहायक  यूनिट  लाभ  पर  चल  रही  और

 यदि  तो  वर्ष  1986-87  और  1987-88  के  दौरान  इन्हें  हुये  लाभ  का  ब्यौरा
 कया

 वस्त्र  मंत्रो  राम  निवास  ओर  1986-87  तथा  1987-88
 87  से  88)  के  दोरान  कन्नानौर  बुनाई  एवं  कताई  करनानौर  तथा  माहे  में  इसको

 सहायक  इकाई  को  हुये  कुल  घाटे/लाभ  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 इकाई  का  नाम  1986-87  7  [987-88

 88)
 a  “  हर  एफ  एृफक्‍एक्‍एछ#ख्खछखझखझऔ  उऑ

 रु०

 )

 1.  कननानौर  बुनाई  एवं  कताई  (--)  37.02  (+)  4.28
 कन्नानौर

 2.  कन्नानौर  बुनाई  एवं  कताई  (--)  4.43  (--)  7.95

 माहे

 फलों  और  फलों  के  उत्पादों  का  निर्यात

 4837.  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  ओर  1986-87  के  दोरान  निर्यात  किये  शये  फलों  के  उत्पादों  का  ब्यौरा
 क्या  है  तथा  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कितना  निर्यात  किया

 उक्त  अवधि  के  दोरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 किन-किन  देशों  को  इन  म॒दों  का  निर्यात  किया  जा  रह

 क्या  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  फलों  और  फलों  के  उत्पादों  के  निर्यात  में  कमी
 भाई

 '

 (87)  मदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  हैं  और  इसके  क्या  कारण  और|
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 इस  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :

 मात्रा  :  में०  टन  में

 मूल्य  :  करोड़  रु०  में

 198586  मूल्य

 फल  23,285  24.30

 फल  उत्पाद  57,343  49,89

 1986-87

 फल  25,000  25.00

 फल  उत्पाद  39,134  39.34

 1987-88  के  लिए  अनमानित
 फल  34,900  37.30

 फल  उत्पाद  38,400  40.50

 लगभग  216  करोड़  रु०  ।

 हमारे  झुख्य  बाजार  फलों  के  लिए  संयुक्त  अरब  सऊदी  अरब  तथा  कुवंत  हैं  और
 फल  उत्पादों  के  लिए  संयुक्त  अरब  सऊदी  अरब  तथा  यमन  अरब  गणराज्य  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 निर्यात  के  लिए  नए  बाजारों  की  संप्रावना  का  पता  लगाया  जा  रहा  इसके

 अतिरिक्त  नकद  मुआवजा  आयात  प्रतिपूर्ति  तथा  शुल्क  वापसो  जैसे  प्रोत्साहन  दिए  जा

 रहे  हैं  ।

 व्यापारिक  संगठनों  हारा  बजट  को  प्रभाजित  करमे  के  लिए  अजट  पृथ  प्रचार

 4838.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  बित्त  मंत्र  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  1988  के  टाइम्सਂ  में  सिधेटिक

 फाइबर  उद्योग  के  पालिएस्टर  स्पेशल  फाइबर  निर्माता  संध  परिसंव  द्वारा  जारी  29

 अनलेस  दि  टैक्पटाइल  पालिपी  इज  इम्प्लीमेंटेड  पाकिस्तानीज  बिल  कंटोन्यू  टु  बी  बेटर  डुस्ढ़  देन

 इंडियंसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  विज्ञापन  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  अन्य  व्यापारिक  अथवा  ओदणयोगिक  संघों  द्वारा  बजट  को

 प्रभावित  करते  के  शिए  बजद  पूर्थ  प्रचार  के  रूप  में  जारो  किए  गए  शमाल  विशापनों  को  जानकारी

 नौर
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 यदि  तो  सरकार  की  इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  क्या

 इन  पर  कोई  रोक  लगाने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  और

 सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  कि  इत  प्रश्न  में  उल्लिखित  विज्ञापन  सहित  थोड़े  से  विज्ञापन  इस  वर्ष
 फरवरी  के  महोने  में  विभिन्न  समाचार  पत्रों  में  छपे  अन्य  बातों  के  विभिन्‍न
 उद्योगों  के  लिए  वित्तीय  राहतें  दिए  जाने  के  लिए  मांग  की  गयी  थी  ।

 वित्तीय  नीति  से  संबंधित  मामलों  का  निर्णय  सभी  संगत  कारकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 गुणागुण  के  आधार  पर  किया  जाता  इस  सिलसिले  में  उद्योग  से  प्राप्त  अभ्पावेदनों  पर  उचित  रूप
 से  विचार  किया  जाता  शुल्क  रियायतें  दिए  जाने  के  लिए  प्रेस  में  विज्ञापन  छपवाना  उन  तरीकों  में
 से  एक  तरोका  है  जिसके  द्वारा  उद्योग  अपनी  समस्याएं  पेश  करते

 काले  धन  का  आकलन

 4839,  भी  भट्टम  भोराम  मूर्ति  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काले  धन  की  मात्रा  जिसका  वर्ष  1983-84  में  3700  करोड़  रुपए  होने  का

 अनुमान  वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  वृद्धि  हो  गई  है  और  यदि  तो  इसमें  कितनी

 वृद्धि  हुई

 कया  भारतीय  अथेव्यवस्था  में  काले  घन  के  प्रसार  की  समस्या  ओर  इसके  कारणों  के  बारे
 में  कोई  अध्प्यन  किया  गया  और

 देश  में  इस  समानान्तर  अथंव्यवस्था  से  उत्पन्न  खतरे  से  बचने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  से  देश  में
 काले  घन  की  कितती  राशि  परिचालन  में  है  इसके  बारे  में  कोई  अधिकृत  अनुमान  नहीं  सरकार  के

 आग्रह  नेशनल  इंस्ट्ट्यूट  ऑफ  पब्लिक  फाइनेंत  एण्ड  पालिसी  ने  काले  धन  के  सृजन  के

 राष्ट्रीय  अथ॑व्यवस्था  पर  पड़ने  वाले  प्रभावों  पर  विचार  करने  ओर  काले  धन  के  सूजन  ओर  वंद्धि  पर

 मंकुर  लगाने  के  लिए  विभिन्‍त  उपाय  करने  के  सुझाव  देने  के  संबंध  में  एक  अध्पयन  का  आयोजत  किया  था  ।
 हस  रिपोर्ट  जो  कि  1985  में  ऑफ  ब्लैक  इकोनमि  इन  इंडियाਂ  शीर्षक  के
 अंतगगंत  प्रकाशित  हुई  1983-84  के  लिए  काले  घन  की  आय  को  राशि  31,584  करोड़  रुपए  से
 36,786  करोड़  रुपए  तक  के  बीच  आंकी  गई  थी  ।  लेखकों  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया
 कि  उनके  द्वारा  जो  अनुमान  दिए  गए  हैं  वे  बहुत  से  पूव॑नुमानों  और  मोटे  तौर  पर  लगाए  गए  अनुमानों
 पर  गाधारित  हैं  और  इन  में  से  प्रत्येक  की  सत्यता  पर  आपत्ति  काजा  सकती  इसके  कोई

 य  अध्ययन  नहीं  किया  गया  प्रशासनिक  तथा  संस्थागत  तोर  पर  सभी  प्रकार  के  संभव
 उपाय  समय-समय  पर  किए  जाते  रहते  हैं  ताकि  काले  धन  के  वृद्धि  और  उपयोग  पर  अंकुश
 लगाया  जा  सके  ।

 लोह  और  मंगनीज  अयस्कों  के  निर्यात  में  भारी  कमो  होता

 4840.  भरी  शाम्ताराम  लःघक  ;  क्‍या  बाणिए्य  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कमा  लोह  भोर  मैंगतीज  अयरुकों  के  निर्मात-ध्यापार  में  भारी  कमी  हुई
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  से  1987-88
 के  दोरान  लोह  ओर  मेंगनीज  अयस्क  के  निर्यात  में  कमी  होने  के  प्रमुख  कारण  हैं  :  माल  के

 मूल्यों  में  इस्पात  बनाने  की  प्रोद्योगिकी  में  कुछ  बाजारों  में  निर्यात  में  कमी  ।  नए
 बाजारों  का  विविधीकरण  करके  कुछ  मोजूदा  बाजारों  में  शेयरघारिता  बढ़ाने  की  योजना  मृल्यों
 में  रियायत  निर्यातों  को  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  अवस्थापना  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  योजनाएं
 बनाकर  तथा  खनन  क्षेत्रों  को  100%  निर्यातोन्मुद्ी  एककों  की  सुविधा  देकर  निर्यातों  को  बनाए  रखने
 के  प्रयास  किए  जा  रे  हैं  ।

 भागोरघ  पत्रिका  समूह  के  सस्पादकोय  कर्सचारो

 4841.  भ्रौ  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दी  सलाहकार  समिति  द्वारा  सिफारिशें  करने  पर  उनके  मंत्रालय  ने  भागीरद

 पत्रिका  समूह  के  सम्पादकीय  कर्चारियों  को  कोई  वचन  दिया

 क्‍या  इस  वचन  को  पूरा  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  से  जल  संसाधन

 मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  को  11.5.1983  तथा  24.1.1984  को  आयोजित  उसकी

 बैठकों  में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि  सम्पादक  ओर  भगीरथ  के  पदों  के  भर्ती

 नियमों  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा  30.6.1984  को  आयोजित  समिति  को  बैठक  में  समिति  को

 भागे  यह  सूचित  किया  गया  कि  भर्ती  नियमों  को  अधिसूचित  कर  दिया  गया  है  तथा  पदों  को  भरने  के

 कार्यवाही  आरंभ  हो  चुकी  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  सम्पादक  के  पद  पर  नियुक्ति  हेतु  एक  उम्मीदवार  की  सिफारिश

 की  जिसको  1986  में  नियुक्षित  प्रस्ताव  जारी  किया  गया  उन्होंने  कार्य  ग्रहण  नहीं

 किया  क्योंकि  एक  उम्मीदवार  ने  चयन  को  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  के  समक्ष  चुनौती  दी  है  ।

 जीवन  बोसा  निगम  के  लम्बित  दावे

 ]
 4842.  श्री  गुरुवास  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  जोबन  बीमा  निगम  के  समक्ष  देश  में  जीवन  बीमा  पालिसियों  के

 भुगतान  के  लिए  कितने  दावे  किए  गए  और  वे  कितनी  धनराशि के

 जीवन  बीमा  निगम  के  पास  अभी  भी  कितने  दावे  लंबित  पड़े  हैं  ओर  वे  कितनी  धनराशि

 के  ओर

 123



 लिखित  उत्तर  28  1988

 इन  दावों  के  कब  तक  निपटाये  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुमआई  :  जीवन

 बीमा  निगम  को  पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  सूचित  किए  गए  दावों  की  संच्या  ओर  उनसे

 संबंधित  धनराशियां  नीचे  दी  गई  हैं  :

 वर्ष  संख्या  राशि

 रुपए

 1985-86  5-86  13.63  722.02

 1986-87  14.48  827.64

 30.6.1987  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  कुल  50.76  करोड़  रुपए  को  घनराशि  के
 के  64,829  दावे  बकाया  थे  ।

 दावों  का  निपटान  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  जीवन  बीमा  निगम  सभी  बकाया
 दावों  को  कम  से  कम  देरो  में  निपटाने  का  प्रयत्न  करता  है  बशतें  कि  दावाकर्ताओं  द्वारा  दावों  के
 निपटान  की  प्रारंभिक  अपेक्षाओं  को  पूरा  कर  दिया  जाए  ओर  कोई  विरोधी  दावेदार  सामने  न  आएं

 या  अन्य  ऐसी  कोई  मुश्किलें  न  आ  जाएं  जो  जोवन  बीमा  निगम  के  नियंत्रण  से  बाहर  हों  ।

 परियोजनाभों  ओर  परामश  संबंधी  सेवाओं  का  निर्यात

 4844.  भ्री  एस०  बो०  सिदनाल  :
 भरी  जो०  एस०  बसवराज  :

 श्रो  तम्पन  थामस  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  परियोजनाओं  विशेषकर  परामश्श  संबंधी  सेवाओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के

 लिए  उपाय  निर्धारित  करने  का  निर्णय  किया

 जिन  उपायों  पर  विचार  किया  जा  रहा है  वे  क्या  ओऔर

 इसे  निर्यात  में  किस  सीमा  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  से  जी  हां  |

 योजनाओं  और  परामर्शी  संबंधी  सेवाओं  का  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सरकार  ने  पहले  ही  कई  उपायों

 घोषणा  की  जिनमें  शामिल  हैं  :

 औद्योगिक  सिविल  निर्माण  कार्य  तथा  रखरखाव  सेवा  संविदाओं

 ओर  परामर्श  संबधी  सेवाओं  के  निर्यात  के  सदर्भ  में  संविदाओं  के  सेवा  भाग  से  अजित  निवल  विदेशी

 मुद्रा  के  10  प्रतिशत  के  बराबर  परियोजना  सह्दायता

 टर्नेकी/निर्माण  कार्य  ओर  रख  रखाव  सेवा  परामर्श  संबंधी  सेवाओं
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 के  लिए  विड  तैयार  करने  और  भ्रस्तुत  करने  की  लागत  के  50  प्रतिशत  अंश  की  प्रतिपूर्ति  के  लिए
 विपणन  विकास  और

 परामशंदात्री  फर्मो  द्वारा  विदेशों  में  कार्यालय  खोलने  और  उन्हें  चलाने  के  पहले
 दो  वर्षों  क ेलिए  अनुमोदित  ब्यय  के  60  प्रतिशत  अगले  दो  वर्षों  के लिए  अनुमोदित  व्यय  के  40  प्रतिशत

 ओर  पांचवें  वर्ष  के  लिए  अनुमोदित  व्यय  के  25  प्रतिशत  को  दर  से  विपणन  विकास  सहायता  ।

 वाजिलिंग  चाय  के  लिए  चाय  बोर्ड  द्वारा  राजसहायता

 4844.  भ्री  एस०  बी०  तिदनाल  :
 थी  जो०  एस०  बसवराज  :

 क्या  बाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  दाजिलिग  ब्याज  राजसहायता  योजना  की  धीमी  प्रगति  के  लिए  चाय
 बोर्ड  को  उत्तरवायी  ठहराया

 यदि  तो  योजना  के  मुख्य  उद्देश्य  क्या

 योजना  के  असफल  रहने  के  क्या  कारण  और

 इसको  पूर्णरूपेण  कार्यान्वित  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मं[त्रीशओ्रप्रिय  रंजन  दास  से  सरकार  ने

 दाजिलिंग  चाय  बागानों  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  दाजिलिंग  ब्याज  उपदान  योजना  की

 स्वीकृति  दी  इस  योजना  में  चाय  बोर्ड  द्वारा  संबंधित  वाणिज्यिक  बंक  को  1985-86  से

 स्वीकृत  बेंक  ऋण  के  5.1%  को  दर  से  ब्याज  उपदान  देने  की  व्यवस्था  इस  योजना  के  कार्यान्वयन

 के  संब्रंध  में  कुछ  आरंभिक  प्रक्रियात्मक  समस्याएं  जिन्हें  दूर  कर  दिया  गया  है  भौर  अब  यह
 योजना  प्रगति  पर  चाय  बोर्ड  नाबार्ड  बी०  आर०  के  साथ  लगातार  संबंध

 बनाए  हुए  हैं  तथा  इस  योजना  के  कार्थानवयन  की  विधिवत  मानीटरी  करने  तथा  उसमें  सुधार
 लाने  के  लिए  11  वाणिज्यिक  बैक  दाजिलिग  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे

 ईरान  को  इंजीनियरों  सामान  का  निर्यात

 4845,  भ्री  एस०  बोी०  सिबनाल  :

 श्री  एस०  एम०  ग्रड्डो  :

 क्या  वाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कई  ईरानी  संगठनों  तथा  निगमों
 ने

 भारत  से  ईरान  को  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण
 तथा  अत्याधुनिक  इंजीनियरोी  सामान  की  सप्लाई  के  लिए  भारतीय  कम्पनियों  के  साथ  समझोते  पर

 हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  ईरान  को  सप्लाई  किए  जाने  वाले  सामान  का  अनुमानित  मूल्य  कितना

 ओर

 ईरान  को  किस-किस  सामान  की  सप्लाई  की  जाएगी  ?
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 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  1987  में
 ईरान  के  भारी  उद्योग  मंत्री  श्री  बहजाद  नथावी  की  यात्रा  के दोरान  भारतीय  और  ईरानी  कम्पनियों
 के  बीच  कई  समझोता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिनमें  उपकरणों  और  प्रौद्योगिकी  की  सप्लाई
 शामिल  है  ।

 यदि  समझौता  ज्ञापन  संविदाओं  में  फलित  हो  जाता  है  तब  उनकी  अनुमानित  लागत
 लगभग  100  करोड़  रुपये  होगी  ।

 समझौता  ज्ञापन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आटोमोबाइल  मशीनी

 ढ़लाई  भर  गढ़ाई  आदि  वस्तुमों  की  सप्लाई  शामिल

 मांध्न  प्रदेश  को  सहायता

 4846,  श्री  बो०  बो०  रमंया  :  क्‍या  वित्त  भम्त्रो  यह  बताने  को  कूपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तोन  वर्षों  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  को  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशिकी  सहायता
 दी  गई

 अन्य  राज्यों  को  दी  गई  सहायता  की  तुलना  में  आंध्र  प्रदेश  को  कितनी  प्रतिशत  सहायता
 दी

 क्या  आंध्र  प्रदेश  को  दी  मई  सहायता  का  प्रतिशत  तुलनात्मक  दुष्टि  से  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 (=)  इसे  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं
 ?

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यव  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  डो०  केਂ  :  ओर  एक
 विवरण  संलग्न

 ’

 और  (3)  प्रश्त  ही  नहीं  उठते  ।
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 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  रिक्त  उच्च  पद

 4847.  श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  :
 श्रो  वाई०  एस०  महान  :

 क्या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  विभिन्‍न  सहायक  कंपनियों  में  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक
 तथा  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  के  कुछ  पद  रिक्त  पड़े  और

 यदि  तो  ये  पद  कब  से  रिक्त  पड़े  हैं  ओर  उसके  क्या  कारण  और

 इन  पदों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रो  राम  निवास  :  और  जो  हां  ।  इस  समय  एन०  टी०  सी०
 की  निम्नलिखित  चार  विभाजित  कम्पनियों  में  सी०  एम०  डो०/मुख्य  कार्यवारी  अधिकारी  की
 रिक्तियां  हैं  ।

 सहायक  कम्पनी  का  नाम  तिथि  जब  से  यह  रिक्त  पड़ा  है
 पतनोड)-ा::अपतफफ,प&5उ5फस फ्फफकअअल  ऑडससआआ  ०ਂ  ०  फस  स्‍  कस  ओअडस्‍लडल्‍अडक  सडककअअअअइ  अ्श्ु्ंश्ल  :-  |  .  सछ१&ःसे  से  खे

 1.  एन०  टी०  सी०  29-11-1985

 कानपुर  ।

 2.  एन०  टी०  सी०  25-11-1986
 बम्बई  ।

 3.  एन०  टी०  सी०  18-11-1987

 अहमदाबाद  ।

 4.  एन०  टी०  सी०  बी०  ए०  बी०  16-12-1987

 एंड  कलकत्ता  ।
 ES  संबंधित  सी० एम० Mo  एस०  द्वारा  ४ऊ  इस्तीफा  देने/कार्यकाल  समाप्त  नए  कधामकाक

 ये  पद  संबंधित  सी०  एम०  डी०  एस०  द्वारा  इस्तीफा  देने/कार्यकाल  समाप्त  होने  पर  रिक्त

 हुए

 यह  बताना  मुश्किल  है  कि  किस  तारीख  तक  इन  पदों  के  भरे  जाने  की  संभावना  है  ।

 विभिन्‍न  मदों  में  प्रयोग  हेतु  रूई  को  आवश्यकता

 4848.  श्री  बलबंत  सिंह  रामृबालिया  :  दया  वस्त्र  सगक्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राम  से  तक  देश  में  विभिन्‍न  मदों  में  प्रयोग  हेतु  अनुमानतः
 कितनी  रूई  की  आवश्यकता

 इस  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  ?

 वस्त्र  मन्त्रो  राम  निवास  :  ओर  चालू  रूई  वर्ष  के  दोरान  मिल  तथा
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 गेर-मिल  खपत  के  लिए  रूई  को  अनुमानित  आवश्यकता  क्रमशः  94  लाख  गांठें  तथा  5.50  लाख  गांठें

 हैं  ।  अनुमानित  उपलब्धता  107  लाख  गांठे  हैं  जिसमें  20  लाख  गांठों  का  प्रारम्भिक  स्टाक  तथा  87.00
 लाख  गांठों  की  फसल  की  मात्रा  शामिल  है  ।

 अपरि९कृत  रेशम  के  धागे  को  सप्लाई

 4849.  श्री  बलवन्त  तिहु  राम्‌वालिया  :  क्या  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतोय  रेशम  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  केन्द्रोय  सरकार  से  अपरिष्कृत  रेशम  के

 धागे  की  पर्याप्त  मात्रा  में  नियमित  सप्लाई  की  मांग  की

 यदि  तो  कया  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  एक  उच्च  शक्त  प्राप्त

 प्रतिनिधिमंडल  चोन  भेजा  और

 यदि  तो  इस  प्रतिनिधिमंडल  की  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मनन्‍्त्रो  रास  निवास  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विश्व  बंक  द्वारा  गृह-निर्माण  विकास  वित्त  निगम  को  ऋण

 ]
 4850.  श्री  जो०  क्राई०  पटेल  :

 भरी  पो०  एम०  सईद  :

 श्री  एच०  एन०  नग्जे  गोड़ा  :

 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गृह-निर्माण  विकास  वित्त  निगम  को  हाल  ही  में  सरकारी  गारन्टी  पर  विश्व  बेंक

 से  255  मिलियन  अमरीकी  डालर  (325  कोड़  का  ऋण  लेने  की  अनुमति  दी  गई

 तो  ऋण  की  शर्तें  क्या  और

 गृह-निर्माण  सरकारी  समितियों  को  विश्व  बंक  या  अन्टर्राष्ट्रीय  वित्तोय  संस्थाओं  से  ऋण

 लेने  की  अनुमति  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आविक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एडुआड्ों  ओर

 ।  आवास  विकास  वित्त  निगम  को  25  करोड़  डालर  का  ऋण  देने  के  लिए  विश्व  बंक  के

 साथ  हाल  ही  में  बातचीत  की  गई  इस  ऋण  की  वापसी  अदायगी  5  वर्षों
 की

 रियायती  अवधि

 सहित  20  वर्षों  की अवधि  में  की  जानी  है  ओर  इस  पर  ब्याज  की  दर  परिवतंनीय  जो  कि  इस

 समय  7.72  प्रतिशत  है  और  इसमें  विश्व  बैक  के  उधारों  की  लागत  के  अनुसार  प्रति  छमाही  संशोधन

 भी  किया  जा  सकता  ऋण  की  असंवितरित  राशियों  पर  0.75  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  से

 बद्धता  प्रभार  लगेगा  ।  इस  ऋण  के  संबंध  में  भारत  सरकार  द्वारा  गारन्टी  दी  गई  है  ।

 भारत  सरकार  की  नीति  सहकारी  आवास  क्षेत्र  के  संभवतः  सापेक्षिक  उदार  शर्तों

 134
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 पर  बहुपक्षीय  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  कोई  बाधा  नहीं  डालती  ।  एक  व्यवहायं  परियोजना  के
 विकसित  होने  जो  विश्व  बंक  के  उधार  देने  के  मानदंडों  को  पूरा  करती  सहकारी  आवास  क्षेत्र

 से  संबंधित  परियोजना  को  विश्व  बंक  के  सामने  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 स्टेट  बंक  आफ  इन्दोर  की  दिल्‍लो  शाखा  द्वारा  दिया  गया  ऋण

 4851.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  स्टेट  बंक  आफ  इन्दौर  की  चांदनी
 दिल्‍ली  शाखा  द्वारा  दिए  गए  ऋण  के  बारे  में  13  1987  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  114  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1  करोड़  रुपए  की  धनराशि  का  ऋण  देने  के  लिए  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  का  ब्यौरा
 क्या

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  कोई  कार्यत्राही  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  एडआर्डो  :  से
 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी  चांदनी  चोक  शाखा  द्वारा  दो  आयातकों  की

 सुविधाएं  प्रदान  किए  जाने  के  मामले  में  कुछ  प्रक्रियात्मक  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  उन  4
 कारियों  से  स्पष्टीकरण  मांगा  गया  था  जो  कथित  रूप  से  इस  मामले  में  अंतग्रंस्त  थे  ।  उनके  स्पष्टीकरणों

 पर  यथोचित  विचार  करने  के  बेंक  ने  सभो  4  अधिकारियों  को  चेतावनी  दे  दी  है  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  की  आगरा  शाला  में  धोखाधड़ो

 4852.  श्रो  राज  कुमार  राय  :  क्या  वित्त  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  की  उत्तर  प्रदेश  में  आगरा  स्थित  शाखा  में  जाली  गारन्टी

 मभौर  धोखाधड़ी  के  अनेक  मामले  पकड़  गए

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पकड़े  गए  ऐसे  मामलों  को  वर्षबार  संख्या  तथा

 ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  मामले  में  कितनी  घनराशि  अन्तग्रेस्स  है और  इन  मामलों  में  कितने  बैंक  कर्मचारी

 दोषी  पाए  और

 इनमें  से  प्रत्येक  कर्मेंचारी  को  दिए  गए  दण्ड  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  सभी  मामलों  की

 बतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भम्त्रो  एड्म्रार्डो  :  से
 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दौर  ने  सचित  किया  है  कि  उसकी  आगरा  शाखा  में  जाली  गारंटी  जारी  किए  जाने
 के  किसी  मामले  का  पता  नहीं  चला  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  गत  तोत  वर्षो  के  दौरान
 धोखाधड़ी  के  जो  जितमें  500  राए  भौर  15.59  लाख  रुपए  की  राशि  अस्तप्रेश्त  प्रकाश  में

 भाए  हैं  ।  धेक  ते  भागे  सूचित  किया  है  कि  पहले  सासले  में  तीस  अप्रिकारियों  को  उसकी  चूक  के  बास्ते

 133
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 चेतावनी  दी  गई  दूसरे  मामले  में  बैंक  ने  संबद्ध  प्रबंधकों  उनके  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्रवाई  शुरू
 करने  के  वास्ते  स्पष्टीकरण  मांगा  है  ।

 निर्यात  का  रुख

 ]
 4853.  श्री  तम्पन  थामस  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  में  निर्यात  रुख  क्या

 किन-किन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  तथा  किन-किन  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी
 और

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  नवीनतम  अनन्तिप्त

 व्याहार  आंकड़ों  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  10  महीनों  अर्थात्‌  1987-
 के  भारत  के  12603.27  करोड़  रु०  के  निर्यात  हुए  जबकि  1986-87
 दौरान  ये  10075.45  करोड़  रु०  के  हुए  इस  प्रकार  25.1  प्रतिशत  की  वद्धि  हुई  ।

 अनन्तिम  आंकड़ों  के  जिन  मदों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  उनमें  शामिल  रत्न  एवं
 सिले  सिलाए  सूती  धागे  तथा  तेयार  पेट्रोलियम  चमड़ा  तथा

 चमड़े  से  बनी  इंजीनियरी  रसायन  तथा  सम्बद्ध  समुद्री  उत्पाद  इस
 अवधि  के  जिन  मर्दों  में  गिरावट  आयी  उनमें  शामिल  काफी  तथा  अविनिर्मित

 तम्बाकू  आदि  ।

 मसालों  के  निर्यात  में  गिरावट  प्रतिकूल  मौसम  दशाओं  तथा  कम  मांग  की  वजह  से  थी

 तथा  अविनिर्भित  तम्बाक्‌  के  निर्यात  में  गिरावट  भी  कम  मांग  के  कारण  काफी  के  निर्यात  में

 गिरावट  एकक  मूल्य  अधिप्राप्ति  में  कमी  होने  की  वजह  से  थी  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  मध्यम  ओर  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं

 का  निर्धारित  अवधि  में  पूरा  न  होता

 4854.  भ्री  भट्टम  भीराम  मूति  :

 शो  सो०  सम्ब  :

 कया  जल  संसाधन  मम्त्रो  यहू  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  कौन-कौन-सी  मध्यम  और  बड़ी  सिंचाई  परियोजनाएं  पिछली  योजनाओं  में

 पूरी  नहीं  हुईं  और  इस  समय  कार्यान्वित  की  जा  रही

 बया  इन  परियोजनाओं  के  लिए  सातवों  योजना  अवधि  में  नियत  धतराणशि  राज्य  सरकार
 के  अनुसार  पर्याप्त  नहीं  और

 यदि  दो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  इन  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  के  लिए
 भौर  अधिक  सहायता  देने  का  वियार  है  ?
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 जल  संप्ताधन  मम्त्रालय  में  राज्य  मसत्रो  कृष्णा  :  (*)  15  बृहद  तथा  45
 मध्पम  विचाई  परियोजनाएं  ।  हि

 और  तिचाई  परियोजनाओं  की  आयोजना  ओर  वित्त-पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारा

 किया  जाता  केन्द्रीय  सहायता  ब्लाक  ऋणों  वथा  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है  थोर  यह  विकास
 के  किसी  क्षेत्र  से  जुडी  नहीं  होती  ।

 वर्ष  1987  में  विदेशों  मुद्रा  को आय

 4855,  श्री  तम्पन  याप्रस  :  क्या  विश  मम्ञ्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  में  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  आय  ओर

 उन  विभिन्‍न  स्रोतों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनसे  यह  आय  प्राप्त  की  गई

 वित्त  भन्‍्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  यम्त्री  एड्मार्डो  :  ओर
 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  संकलित  किए  गए  भुगतान  शेष  के  संबंध  में  आंकड़े  तथा  कुल  विदेशी

 मुद्रा  संबंधी  भाय  के  ब्योरे  केवल  वर्ष  1985-86  तक  उपलब्ध  हैं  और  1986-87  के  आंकड़ों  का
 संकलन  किया  जा  रहा  है  ।

 महाराष्ट्र  को  सहकारी  कपड़ा  पिसों  से  प्राप्त
 अभ्यावेदन

 4856,  श्रो  मुलुल  बासतिक  :  कया  बरत  बन्च्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  महाराष्ट्र  की  भपूर्ण  सहकारी  कपड़ा  मिलों  के  प्रतिनिधिमंडल  शरकार  को
 ]  1988  को  एक  अध्यावेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  इस  ज्ञापन  में  अपूर्ण  सहकारी  कपड़ा  मिलों  की  कौन-सी  समस्याओं  को

 दर्शाया  गया  और

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  सम्त्री  राम  निवास  हां  ।

 अभ्पावेदन  में  संक्षिप्त  रूप  से  बताया  गया  कि  महाराष्ट्र  में  वे  सहकारी  कताई
 जिनके  पास  चल  रहे  व्यापार  संबंधी  लाइसेंस  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  से  सहायता  प्राप्त

 नहीं  कर  सकी  ।  अतः  उन्होंने  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एकक  योजना  के  अन्तगगंत  लाइसेंस  के
 लिए  आवेदन  किया  है  |

 इन  11  मिलों  में  से  10  मिलों  ने  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुंड  एकक  योजना  के
 अन्तर्गत  लाइसेंस  क ेलिए  आवेदन  किया  इनके  आवेदन  अनेक  कारणों  से  अस्वीक्ार  कर
 दिए  गए  ।

 अमरीका  की  ल्यापार  भौतियों  का  भारतोद  निर्धोत पर  प्रभाव

 4857,  भी  गुशुल  बाशमिक  ;  कया  बाजिश्त  भ।त्री  वह  बताने  की  हरा  करेंगे
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 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  23  1988  के  टाइम्सਂ

 में  एस०  ट्रेड  पा  लेमीज  में  हिट  इण्डिपन  एक्सपो्ट्सਂ  शोष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  को

 शोर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  बारे  में  अमरीकी  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत  की  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  सरकार  को  इस  समय  लागू  तथा  हमारे  निर्यातों  को

 प्रभावित  करने  वाली  कार्यवाहियां  (1)  कुछ  लौह  धातु  कास्टिंग  और  ओऔद्योगिक  फास्टनरों

 पर  प्रतिकारी  शुल्क  लगाना  तथा  (2)  भारी  ओर  हल्की  निर्माण  कास्टिंग  तथा  वेल्डिग  कार्बन

 स्टील  पाइप्स  तथा  ट्यूडबज  पर  पाटन  रोधी  शुल्क  इसके  अतिरिक्त  यू०  एस०  ए०  को  कत्त्रों

 के  भारतीय  मल्टी-फाइबर  व्यवस्था  एफ०  के  भन्‍्तगंत  जो  कि  टैरिफ  तथा  ब्यापार

 संबंधी  सामान्य  करार  के  नियम  में  से  एक  अनुभव  कमी  दो  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  करार  के

 अनुसार  कोटों  के  अध्ययीत  किए  जाते  हैं  ।

 यद्यपि  गांट  इम्दादी  या  जमा  हुए  माल  के  आयातों  पर  प्रतिकारी  तथा  पाटन  रोधी  शुल्कों  पर
 प्रभार  लगाने  की  अनुमति  देता  जिससे  घरेलू  उद्योग  पर  कुप्रभाव  पड़ता  फ़िर  भी  इस  संबंध  में

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  कार्यवाहियां  कुछ  पहलुओं  में  पूर्णतः  गांट  नियमों  के  अनुरूप  नहीं  इन्हें
 द्विपक्षीय  रूप  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  सरकार  के  साथ  तथा  गांट  में  बहुपक्षीय  रूप  में  उठाया  जा

 रहा
 ह  |

 उत्पादन  शुल्क  की  बकाया  राशि

 4858.  भी  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  वित्त  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :.

 उनके  मन्त्रालय  के  पास  उपलब्ध  नवीनतम  सूचना  के  अनुसार  ऐसी  कम्पतियों  का  ब्योरा

 बया  जिन  पर  50  लाख  रुपये  या  इससे  अधिक  के  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  की  राशि  बकाया
 ओर

 उक्त  राशि  की  शीघ्र  वसूली  के  लिए  क्या  कारगर  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  ए०  कैँ०  :  मंत्रालय  के  पास
 उपलब्ध  नवोनतम  सूचना  के  अनुसार  ऐप्ती  कम्पनियों  की  अनन्तिम  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न
 जिनके  नाम  50  लाख  रुपये  या  इससे  अधिक  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  राशि  बकाया  है  ।

 प्राप्य  राशियों  का  संचय  और  उनकी  वसलो  कर-प्रशासन  के  दो  अनिवायं  लक्षण  हैं  ।
 प्रशासनिक  और  अस्य  उपाय  जिम्हें  आवश्यक  समझा  जाता  समय-समय  पर  किए

 जाते  भहत्वपूर्ण  मामलों  में  सरकारी  पक्ष  का  समर्थन  करने  के  लिए  विशेष  बकील  नियुक्त  किए
 जाते  मो

 ory
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 विवरण

 लिखिव  उत्तर

 सम्त्रालय  के  पास  उपलब्ध  नवोनतम  सूचना  (1-8-1987  के  अनुसार  ऐसो
 कम्पनियों  की  अनन्तिस  सूचो  जिनके  नाम  50  लाख  रापये  या  इससे  अधिक  के
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 केम्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  को  राक्षि  बकाया  हैं

 «  मेससे  आई०  टी०  सी०  लिमिटेड

 .  मेससे  जी०  टी०  सी०  इन्डस्ट्रीज  लि०

 -  मैसस  न्यू  तम्बाकू  कम्पनी  लि०/मंससे  डन्कन  एग्रो  इन्डस्ट्रीज  लि०

 .  मैसस  गॉडफ्र  फिलिप्स  लि०

 मंसस  वी०  एस०  टी०  इन्डस्ट्रीज  लि०

 मेसस  गुड  इयर  लि०

 मैससे  बाम्ब्रे  टायर  इन्टरनेशनल  लि०

 -  मैससे  रेमण्ड  वुलन  मिल्स  लि०

 .  मैससं  जे०  के०  इन्डस्ट्रीज  लि०

 .  मैसर्स  जयपुर  उद्योग  लिमिटेड

 .  मैससे  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लि०

 .  मैसस  विकरान्त  टाय्स  लि०

 .  मैसर्स  टाटा  आयल  मिल्स  कम्पनी  लि०

 .  मैसस  रिलायन्स  टेक्सटाइल्स  इन्डस्ट्रीज  लि०

 .  मेससे  वोल्टास  लि०

 .  मैसस  गारवारे  पेन्ट्स  लि०

 «  मैससं  जे०  के०  हेलन  कुरटीस  लि०

 .  मेसस  कोरस  लि०

 -  मैससे  सीट  ठटायसं  इण्डिया  लि०

 .  मेसस  जॉन्सन  एण्ड  जॉन्सन  लि०

 .  मैसस  हिन्दुस्तान  पिलकिनसन  ग्लास  वक्‍स  लि०

 22.

 23.

 24.

 25.

 मेसस  फूड  स्पेशलिटोज  लि०

 मंेससे  टाटा  इन्जीनियरिंग  एण्ड  लोकोमोटिव  कम्पनी  लि०

 मंससे  इण्डो  अशाई  ग्लास  कम्पनी  लि०

 मंसस  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड

 26.  मँसस  ए०  सी०  सी०  लि०

 139
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 32.

 50.

 $1.

 52.

 53.

 54.

 28  1988

 -  मेंस  मेटल  फोरजिग  लि०

 .  मैससे  डनलप  इण्डिया  लि०

 .  मैससें  वरधन  खामगांव

 मेससे  पुलगांव  काटन  पुलगांव

 :  मसस  स्ट्रेच  नागपुर

 मंससे  बल्‍लारपुर  इन्डस्ट्रीज  लि०

 ,  मैससं  एललोरा  पेपर  मिल्स

 .  मंससे  माइको  आई०  सी०  ato)  नासिक

 .  मैससे  विपरो  प्रोडबट्स  अम्लनेर

 .  मेसस  लक्ष्मी  विष्णु  शोलापुर

 «  मैसस  एन०  सी०  शोलापुर

 .  मैसस  जम  शोलापुर

 .  मस्त  टी०  एस०  पी०  लि०

 ,  मैसस॑  मद्रास  रिफाइनरीज  मनाली

 .  मैस्स  मद्रास  शीट  ग्लास  वबस

 .  मैससं  मद्रास  मद्रास

 .  मैसर्स  एम०  भार०  एफ०  मद्रास

 «  मैससं  श्री  राम  मद्रास

 .  मैसस  एम०  एम०  रबर  मद्रास

 .  मैससे  मोदी  कारपेट  रायबरेली

 .  मैसस॑  अपट्रोन  डिजिटल  सिस्टम  fro,  लखनऊ  +

 .  मैक्षसं  जीप  इण्डस्ट्रिल  इलाहाबाद

 .  मैसस  रेनु  सागर  मिर्जापुर

 मैसस  स्कूट्स  इण्डिया  लि०  ,

 मंससं  वेद  लखनऊ

 मैससे  अशोक  सचना

 मैससे  टाटा  कंभिकह्स  मीथापुर
 मंससे  बो०  एक्स०  एल०  जामनवरः

 55.  मेंस  डालमिया  डेरी  इण्डस्ट्रीज  भरतपुर

 56.  मैससे  जे०  के०  सिन्‍्थैटिक्स  कोटा
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 57.

 58.

 59.

 60.

 61.

 62.

 63.

 64.

 65.

 66.

 67.

 68.

 69.

 70.

 71.

 72.

 73.

 74.

 75.

 16

 17.

 78.

 79.

 80.

 81.

 82.

 ह्य

 83.

 84.

 85.

 86.

 मेससं  गेबरियल  इण्डिया  लि०

 मेसर्स  श्रीराम  कोटा

 मैससे  महाराजा  श्री  उमेद  पाली

 मैससे  भीलवाड़ा  भीलवाड़ा

 मंससे  माडने  सूटिंग  अलवर

 मैसस  तिरीपुती  फाइबस  एण्ड  इण्डस्ट्रोज  आबु
 मंसस  आदित्य  मिल्स  किशनगढ़

 मैससं  प्रामियर  कलमासरी

 मंसस  द्रावनकोर  इलेक्ट्रो  कैमिकल्ज  कोटायम

 मंसस्तं  प्रिया  रबड़  प्लैइ

 मेतसं  रूबी  चांगानाचे

 मंसस  शालीमार  पेन्ट्स  हावड़ा

 मंससं  आई०  ई०  एल०  हुगली

 मेससे  विन्डी  ग्लास  बॉसवेरिया

 मैससे  सिरायकेल्ला  वक्‍स  कोन्‍्नागोरे

 मंसस  सोप  एण्ड  डमडम

 मैससं  त्रिबेनी  टिशु  लि०  चंद्रहटो

 मैससे  कलाइमेक्स  सिथेटिक्स  मकरपुरा

 मैसर्स  अम्भीका  मिल्स  लि०

 मैससे  अलंम्बीक  ग्लास  इन्डस्ट्रीज  बड़ौदा

 मैसर्स  एल०  डी०  टेक्सटाइल्स  इण्डस्ट्रीज  अंकलेश्वर

 मैसस  मुगल  डाईंग  एण्ड  प्रिन्टिग  व्कस  सूरत

 मंसस  शान्तिनाथ  सिल्क  सूरत

 मैसससे  नवसारी  काटन  एण्ड  सिल्क  नवसारी

 मैसस  एक्स्ट्रशन  प्रोसेस  बड़ौदा

 मैसर्स  गरोच  टेक्सटाइल्स  मिल्स  बहूच

 मैससे  बी०  के०  टेब्सटाइल्स  मिल्स  सिलवासा

 मैससे  रेलीज  मशीन्स  नवसारी

 मैसस  आर०  सी०  एफ०  बम्बई

 मैससे  डयूबस  एण्ड  बम्बई

 गा



 लि  खित  उत्तर  28  1988
 eo फफफऋफफककखक

 87.  मँससं  वर्मा  बम्बई

 88.  मेंससं  सुनील  सिल्क  बम्बई

 89.  मंसस॑  सैन्टोजन  टंक्सटाइल्स  बम्बई

 90.  मेंस  विजय  सिन्थ॑टिक  बम्बई

 91.  मंसस  हिन्दुस्तान  ट्रान्समिशन

 92.  मंससे  में  एण्ड  बाकर्ज  बम्बई

 93.  मेससे  मोनसुख  डाइंग  प्रिन्टिंग  बम्बई

 94.  मेससे  गोदरेज  सोप्स  प्राइवेट  लि०

 95.  मैसर्स  अलेली  एण्ड  विखरोटी

 96.  मैसर्स  हिन्दुस्हान  फेरोडो  बम्बई

 97.  मंसस  वोदरेज  दोपस  मेनुफंक्चरिंग  कंपनी  बम्बई
 98.  लज्या  डाइईंग  एण्ड  बलीचिंग  बम्बई

 99.  मेसस  टिपको  आई०  पी०  सी०  ओ०  ),  बम्बई

 100.  मैसस  ध्पेशल  स्टील  तारापुर

 101.  मंसस  रामगोपाल  तारापुर

 102.  मंसर्स  जे०  बी०  तारापुर

 103.  मैससं  इम्पेक्ट  बम्बई

 104.  मंसस  कोसमोस  रबड़  बम्बई

 105.  मंसस  स्वान  मिल्‍स  लि०

 106.  मेंसस  जुकासो  सिल्क्र  बम्बई

 107.  मंससे  काण्डीवाली  मेटल  बम्बई

 108.  मेससे  जे०  एम०  टेक्सटाइल्स

 109.  मैससे  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  लि०

 110.  मैससं  पुंजस्टार  इलेक्ट्रोनिक्स  मोहाली

 111.  मैससं  भाकड़ा  बेस  मेनजमैंट

 112.  मैससं  चन्द्रा  इण्डस्ट्रीज  जालंधर

 113.  मैससे  हिमाचल  स्टेट  इलेबट्रीसिटो  बोर्ड

 114.  मैसस  सिम्पलेक्स  मिल्प  लि०

 115.  मैध्षसं  खटाऊ  स्पीनिंग  एण्ड  वीविंग  कम्पनी  लि०

 116.  मंसस  स्टेंडड  मिल्स  कंपनी  लि०

 117.  मंससं  ब्रालको  मेटल  इष्डस्ट्रीज

 142
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 118.

 119.

 120.

 121,

 122.

 123.

 124,

 125.

 126.

 127.

 128.

 129.

 130.

 131.

 132.

 133.

 134.

 135.

 136.

 137.

 138.

 139.

 140.

 141.

 142.

 143.

 144.

 145.

 146,

 141,

 मंसर्स  मास्टर  तम्बाकू  कंपनी  बंबई

 मेससे  जालान  डाइईंग  एण्ड  ब्लोबिग

 मंससे  बम्बे  डाईंग

 मैससे  विक्टोरिया  मिल्स

 मैसस  श्री  राम  मिल्स

 मैससे  श्रो  निवास  काटन  मिल्स

 मंससे  मातुल्या  मिल्स

 मंससे  न्यू  ईरा  बंबई

 मंपर्स  मोरारजी  गोकुलदास  स्पितिंग  एण्ड  बीविंग  बंपनी  बंबई

 मंसस  न्यू  ईरा  फैब्रिक्स

 मंप्त॒त्त॑  दिलकुश  डाइंग  एण्ड  प्रिटिंग  बंबई

 मैससं  पार्ले  प्रोडक्ट्स  प्राइवेट  लि०

 मेसस  माफत  लाल  फाइन  स्पिनिंग  एण्ड  मेनुफेक्चरिंग  कंपनी  लि०
 मेसर्स  गुडलास  नेरोलक  पेन्ट्स  बंबई

 मंससे  न्यू  ओरियन्टल  सिल्क  मिल्स

 मैसस  साधना  टेक्सटाहल्स  मिल्स्त

 मैतस  प्रकाश  काटन  मिल्स

 मैसर्स  प्रीमियर  टेब्सटाइल्स

 मेसस  भारत  अर्थ  मृबर्स  के०  जी०  एफ०  कोलार

 मेसर्स  क्रिस्टल  ग्लास  बंगलौर

 मेसस  रोगल  बंगलौर

 मैतर्स  हैज  एण्ड  गोले  बंगलौर

 मंसर्स  एस०  आर०  एफ०  बीरालीमलेई

 मसस  इण्डिया  आयल  कार्पोरोेशन  लि०ਂ

 मैसर्स  बुडक्राफ्ट  प्रोडक्ट्स  जोयपोर

 मंसस  सिरपुर  पेपर  मिल्स  लि०

 मंससे  रायला  सीमा  पेपर  गोन्डीपारला

 मससे  नोवापन  इण्डिया  लि०

 मेससे  इंडोनेशनल  लि०

 मत  मैग  शहतदाबाद

 14a
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 149.  .
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 मैसस  नृतन  अहमदाबाद

 मंतर  रायपुर  मेन्युफंक्चरिंग  कंपनी  अहमदाबाद

 मंससे  एम०  एच०  मिल्त्त  अहमदाबाद

 मैससं  सरसपुर  मिल्प  अहमदाबाद

 मैससे  अशोक  मिल्स  अहमदाबाद

 मैसस  अरुण  मिल्‍्स  अहमदाबाद

 मंससे  अरविन्द  मिल्स  अहमदाबाद

 मेससे  आयोध्या  स्पिनिंग  वीविंग  अहमदाबाद

 मैससं  न्यू  स्वदेशी  अहमदाबाद

 मंतर्स  केलिको  मिल्स  अहमदाबाद

 मेसस  अहमदाबाद  बटन  मैन्‍्युफेक्चरिंग  अहमदाबाद

 मेससे  सांरगपुर  कॉटन  मैनन्‍्युफंक्चरिंग  अहमदाबाद

 मंसर्स  अहमदाबाद  न्यू  काटन  अहमदाबाद

 मसस  मिहिर  टेब्सटाइल्स  अहमदाबाद

 मैंसस॑  बहलभ  ग्लास  आनग्द

 मैतसे  एलिकाब  इंजीनियरिंग  कं०  भामाद

 मैंतस  अहमदाबाद  एडबास  भहमदाबाद

 मैसस  कमरियल  अहमदाबाद

 मैससे  रूस्तम्स  अहमदाबाद

 मैप्तस  असरवा  अहमदाबाद

 मंससे  अपोध्या  गिनिंग  एण्ड  मेत्युफैक्चना रंग  अहमदाबाद

 मैससे  जुबली  अहमदाबाद
 हु

 मंसस  भारत  विजय  मिल्स  लि०

 मैससे  महेन्द्रा  मिल्स  कलोल

 मैससे  इफ्को  लि०

 मंसस  न्यू  शोरोक  लि०

 मंससे  अबुंदा  मिल्स  अहमदाबाद

 मैससं  सोमा  अहमदाबाद

 मेससे  रामाकृष्णा  अहमदाबाद

 मैससे  अनहझृता  मिएत  भह॒गदावार
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 178.

 179.

 180

 181.

 182.

 183.

 184.

 185.

 186.

 187.

 188.

 189.

 190.

 191.

 19 2.

 193.

 194.

 195.

 196.

 197.

 198.

 199.

 200.

 201.

 202.

 203.

 204.

 205.

 206.

 207.

 मंसस  गुजरात  सिथेटिक  लि०

 मंसर  जग-फंशन  टेक्सटाइल  अहमदाबाद

 मैसस  गोपाल  ग्लास  कोडी

 मेसर्स  नवजीवन  अहमदाबाद  '

 मंससे  न्यू  गुजरात  पिथेटिक्स  अहमदाबाद

 मैप्तर्स  स्टील  अथोरिटी  आफ  इंडिया  लि०

 मेससं  कलिंग  आयरन  बाबिल

 मैेससे  आरियन्ट  पेपर  बुज॒राजनगर

 मैससं  श्री  दुर्गा  ग्लाप्त  प्राइवेट  बारंग

 मंसस  जे०  के०  कॉटन  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  कानपुर

 मैसस  अप्यर  इंडिया  कानपुर

 मैसपं  आगरा  इंजीनियरिंग  आगरा

 मेससे  हिन्द  लैम्प  शिकोहाबाद

 मंसस  स्टार  पेपर  मिल्स  सहारनपुर

 मैससं  मोदी  रबर  लि०

 मैससे  स्वदेशी  पोलीटेक्स  गाजियाबाद

 मैतसे  बविलियड्  इंडिया  तिकन्दराबाद

 मंससे  ट्रासेतिया  सिकन्दराधाद

 मैससे  हिडन  रिवर  डासना

 मैसत  मोदी  स्पितिंग  वीविग  मोदी  तगर

 मैसस  मोदीपोन  मोदी  नगर

 मंससे  मोदी  जीरोक्स  लि०

 मंसतं  मोहन  मीकिन्स  लि०

 मैससे  गार्डन  रीच  शिप  बिल्डर्स  एण्ड  कलकत्ता

 मेससं  ओरिएंट  जनरल  इंडस्ट्रीज

 मंससे  अमेरिकन  रैफरिजेरेटर  कंपनी  कलकत्ता

 मेसरे  एयर  कंडीशनिग  कारपोरेशन
 चर

 मेससं  पश्चिम  बंगाल  राज्य  विद्युत  बोर

 मैससे  यूनियन  कार्बाइड
 मैसस  बाटा  लि०

 लिखित  उत्तर
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 208.

 209.

 210.

 211.

 212.

 213.

 214.

 215.

 216.

 217.

 218.

 219.

 220.

 221.

 222.

 223.

 224.

 225.

 226.

 28  1988

 मैससं  ब्रिटानिया  इंडस्ट्रीज  लि०

 मंसर्स  चोधरी  शिप॑-ब्र  किंग  कलकत्ता

 मैससे  स्पिक  टूटीकोरिन
 मंसस  मदुरा  कोट्स  लि०

 मेक्षसं  धरंगधारा  कैमिकल्स  वकर्स  सहापुरम

 मैससे  शारदा  सिधेटिक्स

 मैससं  सीम  थाता

 मंसस  इंडोफिल  थाना|

 मंससे  इंडियन  एक्सप्लोसिव  थाणे

 मंसस॑  न्यू  रेशमा  डाइंग  प्राइवेट  थाणे

 मैसस  थाणे

 मैसस॑  स्टैंडंड  थाणे

 मेससं  सेन्चरी  शहाद

 मैसस  इंडिपन  शहाद

 मैसस  ओ०  एन०  जी०  सी०

 मैससे  राधा  डाइंग  एण्ड  पेस्टिंग  बम्बई
 मैससे  न्यू  शक्ति  डाई  थाना

 मैससे  कलर  कम  थाणे

 मंससे  पोलिओलेफिन  इंडस्ट्रीज  थाणे

 .  मैसस॑  सेन्चुरी  शहाद

 मंतसे  रालिज  इंडिया  लि०

 मैससे  राल्कियोल्फ

 मैसस॑  बंगाल  पेपर  मिल्स  लि०

 «  मससें  भारत  अल्यूमीनियम  कं०  लि०

 मेसर्स  इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  लि०

 .  बिहार  राज्य  विद्युत  बो्

 मेतस  फटिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  इंडिया
 -  मँसर्स  आर०  भई०  लि०  डालमियां  नगर

 मैससे  भारत  वेगन  व  इंजीनियरिंग  कंपनी  लि०
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 237.

 238.

 239.

 240.

 .  मैससे  उषा  माटिन  इंडस्ट्रीज  रांची

 .  मैससे  जे०  सी०  ग्वालियर

 ,  मैसर्स  ओ०  पी०  एम०  अम्लाई

 .  मैसस  न्यूकम  फरीदाबाद

 .  मंससं  मेटल  बाक्स  लि०

 .  मंससे  हरियाणा  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 मेससे  आई०  एन०  सी०  ए०  जमशेदपुर
 मेससं  टिनप्लेट  कंपनी  जमशेदपुर
 मेसस  सा  यूनिवर्सल  हाइड्रो  तिलरथ

 मेससं  एच०  ई०  सी०  रांची

 «  मैसस  हरियाणा  शीट  ग्लास  सोनीपत

 «  मैसस  एच०  एन०  जी०  लि०  ,  बहादुरगढ़

 .  मेंससे  हिन्दुस्तान  सैनिटरी  वेयर  एण्ड  बहादुरगढ़
 «  मेससे  सोमानी  पिलर्किंग्टन्स  बहादुरंगढ़
 .  मैससे  आज्रपाली  स्ट्रक्चरल्स  प्राइवेट  फरीदाबाद

 .  मेससं  पेक्समा  अक्सले  एण्ड  स्थ्रिग  लि०

 -  मंसस  फैड्स  लॉयड  कंपनी  )  लि०

 «  मैसस  मारुति  उद्योग  लि०

 .  मैससे  प्लास्सर  फरीदाबाद

 ,  मैससें  डो०  एल०  वाराणसी

 .  मससे  राजस्थान  राज्य  विद्युत  बोर्ड

 .  मैसस  बन  स्टेंडड  कंपनी  लि०

 .  मैससे  हिन्दुस्तान  नेशनल  ग्लास  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि०

 .  मैसस  भारत  पैट्रोलियम  लि०

 «  मैसर्स  नेशनल  इन्सुलेटिड  केबल  कंपनी  आफ  इंडिया  ।

 «  मैससे  हिन्दुस्तान  आयरन  एण्ड  कलकत्ता

 -  मेससं  जी०  एस०  एफ०  सी०  बड़ोदा

 .  मैससे  बिपिनालो  बम्बई

 -  मैससं  टंकनोप्रिट्स  प्रा०  लि०

 .  मैससे  गरवारे  नायलॉन  पुणे

 लिखित  उत्तर
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 aa  न

 267.  मंसस  कसतू  पुण

 268.  मैससं  आई०  सी०  आई०  एम०  पुणे

 269.  मैसस  माधव  नागरनगर  काटन  रिल्स  सांगली

 270.  मैसस  कोल्हापुर  केन  शुगर  कोल्हापुर

 271.  मैससं  किलोत्कर  आयल  इंजिन  लि०

 272.  मंससे  फोरनिका  पुणे

 उड़ीसा  में  सुत  कताई  मिल

 4859.  श्लोमतो  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कितनी  सूत  कठाई  मिलों  की

 स्थापना  करने  का  विचार  और

 कया  सरकार  का  उड़ीसा  में  कुछ  सूत  कताई  मिलों  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  संत्री  राम  निवास  1986  ओर  1987  के  अन्त  में  देश
 में  उद्योग  एंव  अधिनियम  1951  के  अधीन  लाइसेंसधारी  सूृती/मानवनि्ित  रेशा

 कताई  एकक  और  मध्यम  पैमाने  के  रूप  में  पंजीकृत  कताई  मिलों  की  संख्या  क्रमशः  714  तथा
 44

 ओर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  उड़ीसा  में  सूती  कताई  मिलों  की
 स्थापना  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  समय  विशेष  पर  लागू  औद्योगिक  लाइसेसिंग  नीति
 के  अन्तर्गत  विचार  किया  गया  था  |  इस  समय  लाइसेंस  देने  संबंधी  कोई  भी  प्रस्ताव  अनिर्णीत

 नहीं  है  ।  है

 सिचाई  योजनाओं  के  लिए  बहूद  योजना

 4860.  थो  वृद्धि  चक्त  जन  :  क्‍या  जल  संसाधन  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  अब  तक  मध्यम  ओर  बड़ी  परियोजनाओं  के
 गत  देश  में  राज्यवार  कितनी  हेक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  पंदा  की  गई  ओर

 किसानों  द्वारा  इसमें  से  कितनी  हैक्टेयर  विचाई  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया
 गया  है  ?  न

 जल  संसाधन  मत्नालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  कृष्णा  :  और  सूचना
 संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 हेक्टेयर

 विवरण

 क्रम०  राज्य  का  नाम  पहली  योजना  छठी  योजना  के

 सं०
 के  आरंभ  पर  अन्त  तक  सृजित
 स्िचाई  क्षमता  सिंचाई  क्षमता

 7
 आंध्र  प्रदेश  2736  5583

 2.  असम  230  492

 3.  बिहार  1424  6291

 4.  गुजरात  473  2768

 5.  हरियाणा  716  3310

 6.  हिमाचल  प्रदेश  60  123

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  313  474

 8.  वार्नाटक  853  2401

 9.  केरल  383  925

 10.  मध्य  प्रदेश  1163  3815

 11.  महाराष्ट्र  1065  3690

 12.  मणिपुर  5  79

 13.  मेघालय  7  35

 14.  नागालैंड  5  51

 15.  उड़ोसा  735  2613

 16.  पंजाब  2034  5637

 17.  राजस्थान  1545  3782

 18.  सिक्किम  लागू  नहीं  14

 19,  तमिलनाडु  1641  3194

 20.  त्रिपुरा  10  58

 21.  उत्तर  प्रदेश  5453  18764

 22.  पश्चिम  बंगाल  1240  3281

 संघ  राज्य  क्षेत्र  एवं  अन्य  राज्य  15  153

 छठी  योजना  के
 अन्त  पर  उपयोग
 न  की  गई  धिचाई

 क्षमता

 381
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 बिजलो  बोड्ों  को  आय  कर  से  छूट

 4861.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बिजली  बोर्डों  को  आयकर  से  छूट  देने  का  अनुरोध
 किया  है  ताकि  उनकी  वित्तीथ  स्थिति  में  सुधार  हो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  केन्द्रोय  सरकार  की  क्‍या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  हां  ।

 तमिलनाडु  सरकार  के  बिजली  मंत्री  द्वारा  जो  एक  सुझाव  दिया  गया  था  वह  यह  था  कि

 क्योंकि  राज्यों  के  बिजली  बोर्ड  आयकर  अधिनियम  की  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  में  बहुत-सी  कठिनाइयों
 फा  सामना  कर  रहे  हैं  ओर  कतिपय  क्षेत्रों  में शुल्क  की  दरें  काफी  अलाभकर  इसलिए
 राज्यों  के  बिजली  बो्डो  की  आय  को  आयकर  अधिनियम  से  छूट  दी  जानी  दिए  गए  इस

 सुझाव  पर  विचार  किया  गया  था  ओर  उसे  स्वीकार्य  नहीं  पाया  गया  ।

 काली  मि्र  उत्पादकों  को  सहायता

 4862.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  कया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 काली  मिर्च  के  उत्पादकों  की  सहायता  करने  हेतु  बया  कदम  उठाने  का  विचार

 क्या  मसाला  बोर्ड  ते  इस  दिशा  में  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  काली  मिर्च  उत्पादकों  को

 सहायता  देने  के  लिए  जो  कदम  उठाये  गये  उनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  योजना  के  पिछले
 तीन  वर्षो  के  दौरान  कार्यान्वयन  के  लिए  सामूहिक  मसाला  विकास  योजना  भी  शामिल  है  जो  केन्द्र
 द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  संघटक  हैं  :---

 (1)  ऊंची  उत्पादकता  बाली  काली  मिर्च  किस्मों  का  उत्वादन  तथा  कलमों  का  वितरण  ।

 (2)  ऊंची  उपादकता  वाली  काली  मिर्च  किस्मों  के  लिए  आदर्श  बगीचों  की  स्थापना  ।

 (3)  काली  भिच्  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  छोटे  और  सोमात  कृषकों  को  इनपुट  किट  भौर
 स्प्रेयरों  का  वितरण  ।

 (4)  काली  मिच  का  क्षेत्रोय  प्रदर्शन  ।

 (5)  केरल  में  कालो  मिर्च  बगीचों  की

 और  स्पाइसेस  बोड  ने  इन  क्रियाकलापों  में  सहायता  देने  के  लिए  वर्ष  1987-88  के
 दोरान  40  लाख  काली  मिर्च  कलमों  के  उत्पादन  के  लिए  प्रमाणीकृत  नसंरियां  स्थापित  बोर्ड  की
 विभागीय  नसंरियों  में  प्रति  वर्ष  लगभग  10  लाख  की  पौद  उगाने  का  भी  इसका  कार्यक्रम
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 मत्स्य  पालन

 4863.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  बया  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सपुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मत्स्य  पालन  परियोजना  प्रारम्भ
 रने  का  कोई  विचार

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  अनुसार  किस-किस  प्रकार  की  मछलियों  को  पाला
 और

 क्या  मत्स्य  निर्यात  की  कोई  संभावनाएं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  जी

 तथापि  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  प्राउन  लावें  के  उत्पादन  के  लिए  दो  परियोजनाएं
 कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।

 जी  हां  ।

 स्वीकृति  के  लिए  लंबित  पड़ो  उत्तर  प्रदेश  को  तिचाई  परियोजना

 4864.  श्रो  आशकरण  संशवार  :  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  एकड़  भूमि  इस  समय  सिचित  क्षेत्र  में

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  सिंचाई  परियोजना  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या

 वाही  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  1983-84  के  भूमि
 उपयोग  आंकड़ों  के  अनुसार  निबल  सिचित  क्षेत्र  9879  हजार  हेक्टेयर  है  ।

 (a)  और  उत्तर  प्रदेश  से  प्राप्त  हुई  11  परियोजनाओं  में  से  के  सम्बन्ध  में
 टिप्पणियां  अनुपालनाथ  राज्य  सरकार  को  भेज  दी  गई  हैं  तथा  घार  परियोजनाएं  पहले  ही
 स्वयनाधीन  हैं  ।

 पिछड़  राज्यों  को  फेस्लीप  सहायता

 4865.  श्रो  आशकरण  संखवार  :  कया  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरात  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  जैसे
 आशिक  दृष्टि  से  पिछड़े  राज्यों  को  अधिक  वित्तोय  सहायता  देने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  और

 सरकार  का  उन  राज्यों  जिनका  ऋण-जमा  अनुपात  बहुत  कम  कितनी  धनराशि
 की  सहायता  देने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बी०  के०  :  राज्य  योजनाओं
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 के  लिए  सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  1986  में  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  के

 सार  संशोधित  गाडगिल  फार्मले  के  आधार  पर  आबंटित  की  जाती  इस  फार्मूले  में  कम  विकसित

 राज्यों  के  पक्ष  में  अधिक  बल  दिया  गया  फार्मूले  के  भन्‍्तगंत  विभाज्य  धनराशि  में  से  20  प्रतिशत

 सहायता  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  अर्थात्‌  ऐसे  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  सांकेतिक  औसत  से

 कम  के  लिए  निर्धारित  की  गई  इसके  अलावा  सीमावर्ती  राज्यों  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  तथा  जम्मू
 ओर  कश्मीर  और  हिमाचल  जिनके  संसाधन  आधार  क्षीण  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता

 इसके  अतिरिक्त  छठी  योजना  के  प्रारम्भ  होने  के  बाद  से  पिछड़े  राज्यों  के  लिए  प्रदान  किए  गए
 बाजार  ऋण  के  स्तर  सभी  राज्यों  को  समान  रूप  से  आबंटित  किए  गए  सामान्य  बाजार  ऋण  के

 अलावा  विशेष  बाजार  ऋण  की  मंजूरी  देकर  ऊंचा  उठाया  गया

 विभिन्न  राज्यों  में  बेंकों  द्वारा  ऋण  के  विस्तार  का  परिवीक्षण  राज्य  सरकार  तथा

 भारतीय  रिजर्व  बंक  के  प्रतिनिधियों  सहित  राज्य  स्तर  की  बैकर  समितियों  द्वारा  किया  जाता

 बैंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  जिला  ऋण  योजनाएं  ओर  वाधिक  कार्यवाही  योजनाएं  तैयार  करते

 समय  उनका  प्रयास  यदि  आवश्यक  हो  नई  बे  ग्राह्म  स्कीमें  तंयार  करके  बैंक  ऋण  के  प्रवाह  को

 बढ़ाने  के  लिए  होना  चाहिए  ।

 सिक्कों  का  आयात

 4866.  क्रो  आशकरण  संखवार  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  विभिन्तर  मूल्यवर्ग  के  वर्षवार  कितने-कितने  मूल्य  के  सिक्के

 टकसाल  में  तंथार  किए  गए  भौर  कितने  सिक्‍कों  का  विदेशों  से  आयात  किया  और

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  हैं  जितसे  इन  सिक्कों  का  आयात  कियां  गया  है  और  उसने  अब
 तक  कितने  मूल्य  के  सिक्कों  का  आयात  किया  जा  चुका  है  तथा  उनके  लिए  कितनी  घनराशि  का

 भुगतान  किया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  जिभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  एडआर्डो  सूचना
 निम्नलिखित  है  :--

 क्रायात  का  वर्ष  दस  लाख  अदद  में  मृल्यवर्ग  करोड़  रुपए  में  अंकित  मूल्य

 1  रुपए  50  पते  235  पंत्े  1  रुपए  50  25  पंसे

 1986-87  1150.87  540.58  342.05  70.44  27.03  3.95

 1987-88  144.72  879  65  342.05  "14.47  43.98  8.55

 ate  2000.00  79.77  न+
 ?

 |4.47  3.99  न

 जोड़  2000.00  500.00  20000  75.00

 इन  घिक्‍कों  का  आयात  (।)  यू०  के०  (20,000  लाख  अदद  एक  रुपए  के

 (2)  दक्षिण  कोरिया  (15,000  लाख  अदब  50  पंसे  के  और  (3)  कनाडा  (5,000  लाख  अदद
 25  पैसे  के  से  किया  गया  ।  इन  सिक्कों  का  अंकित  मूल्य  287.5  करोड़  रुपए  तथा  लागत
 बीमा  भाड़ा  सहित  इन  आयातों  की  कुल  लागत  137.79  करोड़  रुपए
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 केत्रीय  सरकारी  कमंचारियों  को  महंगाई  भत्ते  का  भुगतान

 4867.  श्रो  आशकरण  संखवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताते  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ओर  चालू  वित्तीय  वषं  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंच।रियों  के  लिए
 जारी  की  गई  महंगाई  भत्ते  की  किश्तों  पर  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  की

 ह

 उत  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिल्‍होंने  ये  किश्तें  प्राप्त  की
 ओर

 उन  सरकारी  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अभी  महंगाई  भत्ते  की  ये  किश्तें

 मिलनी  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  वी०  के०  :  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 कमंचारियों  तथा  सशस्त्र  सेना  के  कामिकों  सह्दित  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  वर्ष  1985-86,
 1986-87  तथा  1987-88  के  लिए  महंगाई  भत्ता  दिये  जाने  पर  हुए  व्यय  का  अनुमान

 निम्नानुसार  है  :--

 रुपयों

 1985-86  5-86  3,616

 1986-87  7  189

 1987-88  843

 टिप्पणी  :  1985-86  तक  की  किश्तें  महंगाई  भत्ते  के  पूर्व-संशोधित  फार्मूले  के  अनुसार  स्वीकृत
 की  गई  थीं  ।  1986-87  से  तथा  उसके  बाद  की  किश्तें  महंगाई  भत्ते  की  संशोधित

 स्कीम  के  अनुसार  स्वीकृत  की  गई  हैं  ।

 और  महंगाई  भत्ते  की  किश्तें  सभी  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  स्वीकृत  को

 गई  हैं  ।

 कृषि  ऋणों  को  वधुलोी

 ]

 4868.  श्री  कमल  नाथ  :  कया  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिडिकेट  बेंक  द्वारा  मनीपाल  में  हाल  ही  में  आयोजित  क्ृषि  वित्तपोषण  सम्प  eit
 कार्यशाला  में  यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  था  कि  जब  तक  कृषि  ऋणों  की  वसूली  तेजी  से  करने  के

 लिए  तुरन्त  कदम  नहीं  उठ!ये  जाते  और  ऐसे  ऋणों  के  स्वरूप  ओर  प्रकार  में  भारी  परिवरतन  नहीं  किए
 तब  तक  बैंकों  को  भविष्य  में  कृषि  ऋण  कार्यक्रमों  के  लिए  संत्राधन  जुटाने  में  भारी  कमी  का

 सामना  करना  पड़  सकता

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  भौर

 (1)  क्या  सरकार  का  क्रषि  ऋणों  को  समप  पर  चुगतात  ते  करते  बालों  से  तिपहने  के  लिए
 पृश्रशु  अवाजतों  की  श्थापता  करते  का  जिधार  है  !
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 वित  सन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडुआहों  फं  :  से
 घिडिकेट  बेक  ने  बताया  है  कि  मणिपाल  में  बैंक  द्वारा  पर  विशिष्ट  बल  देते  हुए  कृषि  के

 प्रभावशाली  वित्त  पोषणਂ  के  विषय  पर  राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  कुल  सहभागियों  ने  बढ़ती  हुई  अतिदेय
 राशियों  पर  चिता  व्यक्त  की  इस  कार्यशाला  में  यह  स्पष्ट  किया  गया  कि  उधार  देने  की  गुणवत्ता
 में  सुधार  लाने  ओर  कृषि  ऋणों  को  बेहतर  वसूली  के  लिए  वेंकों  और  सभी  संबंधितों  को  कारगर  उपाय
 करने  होंगे  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  और  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  वसूली  के  प्रयत्नों  को  तेज
 करने  ओर  बेहतर  परिणाम  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  दिया  जाता  रहा  कृषि
 ऋण  न  चुकाने  वालों  के  सम्बन्ध  में  कारंवाई  करने  के  लिये  अलग  अदालत  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 निवेश  छूट  को  पुनः  लागू  करना

 48569.  श्री  कमल  नाथ  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  निवेश  छूट  को  पुनः  लागू  करने  अथवा  उद्योग  को  निवेश  छूट  और
 निवेश  जमा  योजना  में  से  किसी  का  चयन  करने  का  विकल्प  देने  संबंधी  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ
 कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिस  मम्भालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  संत्रो  ए०  के०  :  जी  हां  ।

 इस  सुझ्नाव  पर  विस्तारपूर्यंक  बिचार  किया  गया  परस्तु  दोनों  अनुरोधों  में  से  किसी
 को  भो  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 तस्करों  का  गिरोह

 4870.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :
 श्री  बालासाहिब  विले  पादिल  :

 क्या  विस  पझंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह
 क्या  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  तस्करों  के  एक  गिरोह  का  भंडाफोड़  किया

 है  जैपाकि  दिनांक  27  1988  के  टाइम्सਂ  में  में  शामिल  तीन
 नयिक  निष्काप्तितਂ  शींक  से  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 कया  तस्करों  के  गिरोह  में  शामिल  इन  विदेशी  राज्ननयिकों  को  देश  छोड़कर  जाने  के
 लिए  कहा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या
 कार्यवाही  को  गई

 ।  198:  से  |  1988  तक  तस्करी  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया

 गया  तथा  यहू  कितनी  धनराशि  की  थी  भर  वर्ष  1984,  1985  ओर  1986  की  तस्करी  की  तुलना
 में  बहू  कितती

 (8)  स्याधालपों  में  लण।त  मामलों  का  ब्यौरा  गया  भौर
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 सरकार  न्यायालयों  में  कितने  मामलों  में  हारी  है  तथा  इसके  कया  कारण  हैं  ओर  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  मामलों  में  सरकार  की

 हारन

 वित्त  मंत्रालय  में  राजत्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  क०  से  दिनांक
 27  1988  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  में  उन  तन्‍्जानियन  और
 नाइजीरियन  राजनयिकों  के  नाम  नहीं  दिये  गए  जिन्हें  तस्करी  के  कारण  देश  छोड़ने  के  लिए  कहा
 जाना  अपेक्षित  है  ।  तस्करी  में  ग्रस्त  होने  के  कारण  भारत  को  प्रत्यायित  किसी  तन्जानियन  या
 नाइनजीरियतन  राजनयिक  को  वापस  बुलाये  जाने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  अनुरोध  नहीं  किया  गया

 हाल  ही  में  एक  मामले  जिप्तमें  एक  अफगान  राजनयिक  ग्रस्त  और  जिसमें  आयातित
 माल  के  बारे  में  की  गई  घोषणा  ओर  वास्तविक  विवरण  के  बीच  विसंगतियां  देखी  गई
 अफगानिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  और  यह॒  समझा  जाता  है  कि  अफगानिस्तान  सरकार
 ते  हस  राजनयिक  को  वापस  बुलाने  का  निर्णय  कर  लिया

 ।  1987  से  1  1988  तक  की  अवधि  के  दोरान  तस्करी  के  61,500
 मामलों  अनन्तिम  का  पता  लगाया  गया  है  जिसमें  लगभग  326  करोड़  रुपयों  के  मूल्य  के
 माल  का  अभिग्रहण  किया  गया

 चूंकि  तस्करी  एक  चोरी-छिपे  किये  जाने  बाला  घधन्धा  है  अतः  इन  वर्षों  के  दोरान  तस्करो  किस
 सीमा  तक  की  इसका  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  कलेण्डर  वर्ष  1984,  1985
 और  1986  के  दौरान  अभिगहीत  माल  का  मूल्य  नोचे  दिया  गया  है  :--

 _  वर्ष  मूल्य  रुपयों

 (3)  और  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी

 आर्थिक  अपराधों  को  दाण्डिक  अपराध  मानना

 श्री  भव्नेश्वर  तांतो  :  बया  वित्त  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसो  अधिक  अपराध  को  दाण्डिक  अपराध  के  रूप  में  मान
 लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  इस  सूची  में  ओर  अधिक  आधिक  अपराधों  को  सम्मिलित  करने  का  विचार  है  ?

 विश  मस्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  ए०  के०  :  हां  ।

 आयकर  1961  के  अध्याय  XXI1;  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  ओर  नमक
 1944  की  घारा  9;  सीमा-शुल्क  1962  की  घारा  135;  स्वर्ण  नियंत्रण
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 1968  के  अध्याय  |५/तथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  धारा  56  और  61  के  अध्यघीन

 किए  गए  अपराध  दाण्डिक  अपराधों  के  रूप  में  दण्डनीय  हैं  ।  अपराधों  के  वास्तविक  स्वरूप  तथा  दंड  के

 बारे  में  उक्त  अधिनियमों  में  स्पष्ट  व्याख्या  की  गई

 उपर्युक्त  सूची  में  इस  समय  किसी  अन्य  आथिक  अपराध  को  शामिल  किए  जाने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 पोस्त  फ॑  छिलकों  का  निर्यात

 4872.  श्री  भव्वेश्वर  तांतो  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  छृत्रा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1936-97  6-87  ओर  1987-88  के  दोरान  पोस्त  के  छिलकों  के  निर्यात  संबंधी  आंकड़े
 क्या 14  है

 यदि  तो  इसका  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किया  और

 इसके  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 विश  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  ए०  के०  :  से

 14-11-1985  8  5  से  स्वापक  ओऔषध  द्रव्य  तथा  मनःप्रभावी  पदार्थ  1985  के  लागू  होने  से

 पोस्त  के  जिसे  ओषध  द्रव्यਂ  की  परिभाषा  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  के  निर्यात

 पर  चिकित्सा  और  वंज्ञानिक  प्रयोजनों  के लिए  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  अतः  वर्ष  1986-87  6-87

 के  दोरान  और  उसके  बाद  इसके  निर्यात  अथवा  इसके  निर्यात  में  बुद्धि  के लिए  किए  गए  उपायों  के  संबंध

 में  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता

 असम  में  कृषि  क्षेत्र  क ेलिए  बेक  ऋण

 4873.  श्री  भव्नेश्वर  तांती  :  बया  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षो  के  दौरान  असम  में  कृषि  क्षेत्र  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  कितने

 प्रतिशत  ऋण  दिए  ह

 केन्द्रीय  सरकार  ने  किसानों  को  अधिकतम  सहायता  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 और

 तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?
 न

 वित्त  मन्णालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  एडमार्डा  गत  3
 वर्षों  के  असम  सरकारी  क्षेत्र  के  बकीं  के  कुल  ऋणों  में  बकाया  कृषि  अग्रिमों  का  प्रतिशत
 इस  प्रकार  था  :--

 निम्नलिछित के  अन्त  प्रतिशत

 1984  10.8

 1985  11.8

 1986  13.7
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 (a)  ओर  दिनांक  1-3-1988  से  7,500  रुपए  तक  के  फसल  ऋ्णों  पर  ब्याज  की  दर
 में  1.5  प्रतिशत  बिन्दु  से  2.5  प्रतिशत  बिन्दु  तक  तथा  7,500  रुपए  से  अधिक  और  15,000  रुपए
 तक  के  फत्तल  ऋणों  पर  1.00  प्रतिशत  बिरदु  से  2.5  प्रतिशत  बिन्दु  तक  की  कटोती  को  गई  कुल
 ऋणों  को  तुलना  में  प्रत्यक्ष  कंपि  ऋणों  का  अनुपात  16  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  17  प्रतिशत  कर  दिया

 गया  है  ओर  यह  लक्ष्य  1989  के  अन्त  तक  प्राप्त  करना

 सस्‍्टाक  होल्डिग  कारपोरेशन  बनाने  का  प्रस्ताव

 4874.  की  भव्रेशवर  तांती  :  क्या  वित्त  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  शेयरों  की  अभिरक्षा  ओर  लेन-देन  संबंधी  वर्तमान  व्यवस्था  असन्तोषजनक

 पाई  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  एक  स्टाक  होल्डिग  कारपोरेशन  की  स्थापना  करने  का

 निर्णय  लिया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ...  वित्त  मंत्रालय  में  आद्िक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  से
 भारतीय  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनी  के  रूप  में  निग्मित  स्टाक

 होल्डिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिथा  लिमिटेड  एच०  सी०  19  1987  को  7

 अखिल  भारतीय  वित्तीय  तथा  निवेश  संस्थाओं  द्वारा  स्थापित  की  गई  इस  कम्पनी  की  शेयर  पूंजी
 7  करोड़  रुपए  है  जो  सारी-की-सारो  प्रायोजक  संस्थाओं  द्वारा  दी  गई  है  ।  इस  कम्पनी  का  मुझय  कार्य
 7  प्रवर्तक  संस्थाओं  की  प्रतिभूतियों  की  अभिरक्षा  करना  यह  कम्पनी  इन  प्रवतंक  संस्थाओं  की  ओर

 से  प्रतिभूतियों  के  हस्तांतरण  का  काम  करेगी  तथा  लाभांश/ब्याज  एकत्र  करेगी  ।

 निर्यात  निष्पादन

 4875.  प्रो०  मधु  दण्डवते  :  क्या  वाणिज्य  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987-88  के  आथिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  निर्यात  में  24.7  प्रतिशत  की  वृद्धि
 हुई

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  यूरोपीय  मुद्राओं  की  तुलना  में  भारतीय  रुपए  के
 उत्तरोत्तर  अवमूल्यन  के  कारण  यूरोपीय  देशों  को  किए  गए  निर्यात  में  भारी  वृद्धि  प्रतीत  हुई  मौर

 यदि  तो  कया  आधथिक  सर्वेक्षण  में  उल्लिखित  निर्यात  निष्पादन  आशातीत  सन्तोषजनक

 नहीं  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 1986  और  1987  के  निर्यातों  को  दर्शाने  वाला
 तुलनात्मक  विवरण  संलग्न  जिसमें  निर्यातों  का  मूल्य  सभी  प्रमुख  पश्चिमी  यूरोपीय  देशों  की  मुद्रा  में
 दिया  गया  मुख्य  पश्चिमी  यूरोपीय  देशों  की  अपनी-अपनी  मुद्रा  की  दृष्टि  से  उन  देशों  को  हमारे
 निर्यात  में  1987  के  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 आधिऊक  सर्वेक्षण  में  उल्लिखित  निर्यात  निष्पादन  असंतोपजनक  नहीं  समझा  गया
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 विवरण

 पदिचिभो  यूरोप  के  प्रमुख  देशों  को  भारत  के  निर्यात

 मुद्राओं  के  मिलियन  आंकड़ों

 0८  परिवर्तन

 ___ ऊ_#हट

 देश  मुद्रा  अप्रैल-सितम्बर  1986  को  तुलना  में

 1986  1987  1986  में
 _  फ  ७3७  ७3७3  र  ee  __

 बेल्ियम  बेल्जियम  फ्रक  4822.9  6616.5  37.2

 फ्रांस  फ्रन्व  फ्रक  616.1  85.9  113

 जमंनी  डो०  मार्क  538.8  664.3  23.3

 इटली  लीरा  142547.2  217418.4  52.5

 नोदरलेंड  गुलडर  202.5  216.2  6.8

 यू०  के०  पाउंड  सिक०  178.6  228.3  27.8

 मास्ट्रिया  स्किलिंग  129.8  168.3  29.6

 स्विस  फ्रक  103.3  110.6  7.1

 नोट  :  मुद्राओं  के  निर्षात  की  गगता  सम्बद्ध  अवधिपों  में  और  विनिमय  दर  से  रुपये
 के  मुल्य  को  बदलकर  की  गई

 स्नोत  निर्यात  डी०  जी०  सी०  आई०  खंड  एस०  कलकत्ता  विनिमय  दर-रिजवं  बंक
 इण्डिया  ।

 ग्रामीण  बेक  शाखाभों  का  कार्य-निष्पादन

 4876.  भी  के०  राममृति  :  क्‍या  वित्त  सनन्‍्त्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेगे  कि  :

 भारतीय  रिजर्व  बंक  द्वारा  आबंटित  4396  केन्द्रों  में  से  उक्त  ग्रामीण/अधं-शहरी  केन्द्रों  के

 नाम  कया  हैं  जहां  बैंकों  को  शाखाएं  अब  तक  खोली  जा  चुकी

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  अपनी  वर्ष  1986-87  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  यह  बताया  है
 कि  ग्रामीण  शाखाओं  के  कार्य-निष्पादन  में  सुधार  लाए  जाने  की  पर्याप्त  गुंजाइश  और

 ग्रामीण  शाखाओं  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  भारतीय
 रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  अन्तर्गत  दिनांक
 29  1988  तक  ग्रामीण  भौर  शहरी  केन्द्रों  के  वास्ते  बैंकों  को  जारी  किए  गए  4841
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 लाइसेंसों  में  से  1457  केन्द्रों  में  शाखाएं  खोली  गई  इन  शाखाओं  का  राज्य-वार  ब्योरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बँंक  को  वारविक  रिपोर्ट  (1986-87)  में  बताया  गया  है  कि

 यद्यपि  बैंकों  ने  अपनी  सेवाओं  का  देहातों  में  दिर्तार  किया  लेकिन  उनके  काम  में  सुधार  करने  की
 काफी  गुंजाइश  है  ।  ग्रामीण  शाखाओं  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  उदृश्य  से  बेंकों  से  यह  कहा
 गया  है  कि  ईन  शाखाओं  में  सप्ताह  में  एक  दिन  ऐसा  रखें  जिस  दिन  जनता  के  साथ  कोई  व्यवहार  न

 किया  ज।ए  ताकि  उस  दिन  का  उपयोग  क्षेत्र  में  जमा  राशियां  ऋणों  के  उपयोग  पर  नजर

 ऋणों  की  वसूली  करने  तथा  ऋणकर्ताओं  को  उचित  मार्गनिर्देश  देने  जँसे  विकासात्मक  और  संवर्धनात्मक
 कार्य  के  लिए  अपने  वर्तमान  तथा  भावी  ग्राहकों  के  साथ  सम्पर्क  करने  के  वास्ते  करें  ।

 ५  विवरण

 बंकों  द्वारा  खोली  गई  प्रामोण  और  शहरी  शाखाओं  का  राज्य-वार  विवरण
 न न+---+-ननममननननननपनननपननननमनननकनननन-नयीयानीी  नितिन  न+नन-+-3-नमनन-न--ननननननननननननननननननननननननननन-नन  न  नननननन++ननननन-नननन-नननननननननननननननननन++“नन-न-म  नमन  नमन  न+-नन+नन-ननन-ननननन+--ननन-नननननननननन-ननन+-+-+-म+

 राज्य/संघ  राज्य  खोली  गई  शाखाओं
 क्षेत्र  का  नाम  को  संख्या

 शशि  7

 3.  आंध्र  प्रदेश  32

 2,  भरणा चल  प्रदेश  2

 3.  असम  ||  32

 4.  बिहार  36

 5.  गुजरात  52

 6.  हरियाणा  89

 7.  हिमाचल  प्रदेश  63

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  3

 9.  कर्नाटक  77

 12.  केरल  3.5
 13.  मध्य  प्रदेश  6

 14,  महाराष्ट्र  2

 15.  मेघालय  6

 16.  मिजोरम  2

 17.  उड़ीसा  56

 पंजाब 44 शामश्थान
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 2
 _  र फेफेफपक्‍७$क्‍छखख#झऋऊख् र्घऑ  रख  सफर

 तमिलनाडु  70

 उत्तर  प्रदेश  326

 20,  त्रिपुरा  2,
 22.  पश्चिम  बंगाल  1

 22.  दिल्‍ली  कार्यान्वयन

 23.  गोवा  2

 कुल

 बेकों  हारा  कार्य  योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 4877.  भरी  क०  राममूर्ति  :  क्या  बित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  स्टेट  बंक  सहित  विभिन्‍न  बेंकों  द्वारा  योजनाओं  के  कार्यास्वयन  में  प्राप्त  प्रगति
 के  बारे  में  भारतीय  रिजवं  द्वारा  की  गई  जांच  का  क्‍या  परिणाम  और

 भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  की  गई  जांच  में  पता  लगाई  गई  त्रुटियों  और  कर्मियों  के  संबंध
 में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडआर्डो  फैली  :  और
 भारतीय  रिजव  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  भारतीय  स्टेट  बैंक  सहित  प्रत्येक  बैंक  ने  अपने  समूचे
 चालनों  में  सुधार  करने  के  वासस्‍्ते  1986-87  के  लिए  एक  व्यापक  कार्ययोजना  तैयार  की  इस
 योजना  के  कार्यास्वयन  की  प्रगति  पर  भारतीय  रिजवं  बक  तथा  संबद्ध  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  नजर
 रखी  जाती  थी  |  इन  निगरानी  के  परिणामस्वरूप  बेक़ों  ने  विशेष  रूप  से  अपने  प्रधान  अंचल
 कार्यालय  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्तर  पर  अपने  आंतरिक  ढांचे  को  युक्तियुक्त  बनाया  अपनी  प्रशिक्षण
 क्षमताओं  तथा  पाठ्यक्रमों  में  संगोधन  किया  है  और  अउनी  आंतरिक  लेख  व्यवस्या  में  सुधार  किया

 ग्राहक  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  ग्राहकों  और  बेकरों  के  बीच  परस्पर  ग्राहकों  की
 शिकायतों  के  शीघ्र  2500  रुएए  और  उससे  कम  राशि  के  बाहरी  चैकों  का  तत्काल  क्रेडिट
 दिए  जाने  जंसे  कई  उपाय  करिए  गए

 \

 सेब  निर्यात  में  वद्धि  हि

 4878.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  बाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृया  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  एशिया  को  सेबों  के  निर्यात  में  बृद्धि  करते  को  संभावना  का
 लध्पपत  किया

 बहि  अध्यपत  के  करा  निषक्व  रहे  हैं
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 नि  +ै+++++++++:+:5घ॒क्‍5क्‍्््ाध्््  ्  चला  अं  ,:  लडअअअड्  ललह  अजडअअअबइस
 क्‍या  सेब्रों  को  इसके  उत्पादन  स्थानों  से  निकटस्थ  रेलवे  स्टेशन  तक  ले  जाने  के  लिए  एक

 विशेष  राजसहायता  योजना  तैयार  करने  का  विचार  है  ताकि  हन  देशों  को  सेब  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन
 दिया  जा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मनत्रो  प्रिय  रंजन  दापत  :  जी  नहीं  ।

 अश्न  नहीं  उठता  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 अल्मोड़ा-नेनोताल  प्रामोण  बेक  द्वारा  शाखाएं  खोलना

 4879.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  घित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्मोड़ा-नैनीताल  ग्रामीण  बैंक  को  वर्ष  1987-88  के  दौरान  कुछ  स्थानों  में  अपनी
 शाखाएं  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए

 यदि  तो  किन  स्थानों  पर  शाखाएं  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  थे  और  इस  बैंक
 द्वारा  कित-किन  स्थानों  पर  शाखाएं  खोली  गई

 क्‍या  इस  बेंक  को  इन  नई  शाखाओं  को  खोलने  के  लिए  आवश्यक  कर्मचारियों  की  भर्ती
 की  अनुमति  दी  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भन्‍त्रो  एडआर्डों  फंलोरो  :  और
 भारतीय  रिजवं  बैक  ने  सूचित  किया  है  कि  1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाहसेंसिंग  नीति  के  अंतर्गत
 ननीताल-अस्मोड़ा  क्षेत्रीय  -  गमीण  बेक  को  उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  ननीताल  जिलों  में
 अपनो  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  13  केन्द्रों  क ेलिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :---

 ब्ु
 जिले  का  नाम  केन्द्र  का  नाम

 2

 अल्मोड़ा  »  बसन्‍्त

 .  मछोढ़
 .  कन्धार

 «  छीना

 »  भोला

 .  कतारीछीता

 7,  दरतिशा

 ७0.

 Fw

 +

 ९७

 ९3

 ४७७
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 2

 8.  भरारी

 9.  लोहारखेत

 नेनीताल  10.  पटवादनगर

 11.  जन्नकाल

 12.  मल्धान  चोर

 13.  सतबंगा

 भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  इन  13  केन्द्रों  में  से  बेंक  ने  दिनांक

 25-4-87  को  बसंत  केन्द्र  में  एक  शाखा  खोली  है  ।  ;

 और  नेनोताल-अल्मोड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  सहित  उत्तर  प्रदेश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों  में  अधिकारियों  और  लिपियों  की  भर्ती  के  वास्ते  बेकिंग  सेवा  भर्ती  लखनऊ  संबद्ध
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  आवश्यकतानुसार  परीक्षा  आयोजित  करता  अनुमोदित  मानदंडों  के

 बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  के  ऐसे  स्टाफ  की  भर्ती  के  लिए  सरकार  के  भौर  अनुमोदन  की

 |  भावश्यकता  नहीं  होती  ।'

 इस्पात  ढलाई  ओद्योगिक  एककों  के  उत्पादों  पर  उत्पाद-शुल्क

 ]

 4880.  श्रो  यशवंतराब  गड़ाख  पाटिल  :  कया  वित्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  इस्पात  ढलाई  ओद्योगिक  एककों  के  उत्पादों  पर  15  प्रतिशत  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 पूर्व  प्रभावी  रूप  से  लगाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया  है  और  इसके  क्या  कारण  और

 इसका  लघु  एककों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  ए०  के०  :  जो  नहीं  ।  इस्पात
 उद्योग  के  उत्पादों  पर  भूतलक्षी  प्रभाव  से  कोई  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  नहीं  लगाया  गया

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उड़ीसा  में  रबड़  के  ,
 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  वाणिण्य  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  रबड़  के  बागान  लगाने  की  काफी  गुंजाइश

 यदि  तो  रबड़  बागान  के  अन्तर्गत  अब  तक  कुल  कितना  क्षेत्र  शामिल  किया  गया
 क्षौर

 उक्त  राज्य  में  रबड़  बागान  के  अस्तगंत  और  अधिक  क्षेत्र  शामिल  करने  के  लिए  भागे  क्या
 अपास  किए  गए
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 वाणिज्य  सन्त्रालय  सें  राज्य  मशच्री  प्रिय  रंजन  वास  :  जी  हां  ।

 अभी  तक  एक  सो  हेक्टेयर  का  क्षेत्र  रबड़  की  बागानी  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  ।

 साठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उड़ीसा  में  रबड़  बागानी  के  विकास  के  लिए  1400  हेक्टेयर
 भूमि  के  विकास  लक्ष्य  की  व्यवस्था  है  तथा  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  गैर  सरकारी  तथा
 सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  मे ंकाम  शुरू  हो  गया  अनुमानतः  1000  एकड़  का  विकास  सरकारो  क्षेत्र  के
 तीन  उपक्रमों  के  तत्वावधान  में  किएँजाने  का  प्रस्ताव  रबड़  बोड्ड  द्वारा  पहले  से  ही एक  आंचलिक
 कार्यालय  भुवनेश्वर  तथा  दो  क्षेत्रीय  कार्यालयों  की  धानेकाल  में  स्थापना  की  जा  चुकी  कामख्यानगर
 में  भी  एक  क्षेत्रीय  अनुसंधान  स्टेशन  की  रथापना  की  जा  रहो  इन  संस्थाओं  में  माध्यम  से  विस्तार

 सेवाएं  वितरण  तथा  अधिक  उपज  वाली  पौध  के  सामान  का  प्रबन्ध  भी  किया  जाता  रबड़  की  खेती
 से  संलग्न  सभी  संस्थाओं  को  रबढ़  बोडे  की  ओर  से  वित्तोय  तथा  तकनीकी  सहायता  भी  दी  जाती

 आंध्र  प्रदेश  की  सिंचाई  परियोजनाओं  को  मंज्रो

 4882.  श्री  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  क्या  जल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  की  विभिन्‍न  लम्बित  सिंचाई  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दिए  जाने  के  बारे
 में  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्‍्त्री  को  27  1988  को  प्रधान  मन्‍्त्री  के  साथ  विस्तृत  बातचीत  हुई

 यदि  तो  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आंध्र  प्रदेश  को  काफो  समय  से  लम्बित

 योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  किन  परियोजनाओं  के  लिए  मंजूरी  दी  गई  ओर

 किन  परियोजनाओं  के  लिए  मंजूरी  अभी  भी  लम्बित  है  और  उसके  कया  फारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  से  तीन  परियोजनाओं

 तेलुगु  बम्स  घारा  तथा  श्रीसेलम  वाम  तट  के  संबंध  में  विचार-विमर्श  हुआ  था  ।

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  श्रोसेलम  वाम  तट  नहर  परियोजना  के  लिए  जल  उपलब्धता  सुनिश्वित  करने

 का  अनुरोध  किया  गया  अन्य  दो  परियोजनाओं  की  मंजूरी  के  सम्बन्ध  में  अन्तर्राज्यीय  मुद्दों  को  हल
 किए  जाने  के  पश्चात्‌  विचार  किया  जा  सकता

 उड़ीसा  में  भारतोय  स्टेट  थक  द्वारा  दिए  गए  कृषि  ऋण

 4883.  श्री  श्रोबल्लभ  पाणिप्रहों  :  क्या  बित्त  मग्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैंक  कृषि  के  लिए  ऋण  दे  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  स्टेट  बँक  द्वारा  उड़ीसा  में  किसानों  को

 कितनी  धनराशि  के  ऋण  मंजूर  किए

 क्‍या  ऋणों  की  वसूली  सुब्यवस्थित  तथा  नियमित  रूप  से  को  जा  रहो  भोर

 क्या  बंक  द्वारा  दिए  गए  ऋण  का  किसानों  द्वारा  कृषि  के  विकास  के  लिए  किए  जा  रहे
 उपयोग  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया
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 वित्त  सन्त्रालय  में  आ्थिक  कार्य  में  विभाग  राज्य  मम्त्रो  एडुआर्डो

 हां

 जून  में  समाप्त  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ोसा  में  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  बकाया  कृषि
 अग्निम  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 जून  को  समाप्त  वर्ष  बकाया  राशि

 1584  9454

 1985  12746

 1986  13702

 उड़ीसा  में  भारतीय  स्टेट  बंक  को  वसूली  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :---

 जून  को  समाप्त  वर्ष  मांग  वसूली  मांग  के  मुकाबले  वसूली
 की  प्रतिशतता

 1984  36.94  12.63  34.2

 1985  44.64  21.02  47.1

 1986*  41.27  22.81  55.3

 1986  के  अन्त  तक  की  सूचना  भारतीय  स्टेट  बंक  के  7  अनुषंगी  बंकों  सहित  भारतीय
 स्टेट  बैंक  समूह  को  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  संबंध  में  अलग  से  सूचना  उपलब्ध  नहीं

 ऋण  के  बाद  निगरानी  वित्तीय  सहायता  देने  वाली  शाखाओं  का  एक  सामान्य  कार्य
 इस  काम  को  कारगर  ढंग  से  करने  के  लिए  ग्रामीण  शाखाओं  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  सप्ताह  में  एक
 दिन  ऐसा  रखें  जिस  दिन  वे  जनता  के  साथ  कोई  व्यवहार  न  करें  ताकि  शाखो  प्रबन्धक  अपने  बतंमान
 तथा  भांबी  ग्राहकों  को  उचित  भागनिर्देश  ऋण  के  बाद  निरीक्षण  करने  आदि  के  लिए  क्षेत्र  का
 दोरा  कर  सके  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  सामान्‍य  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 पद्िचमोी  घाट  पर  तस्करी  को  गतिविधियां हे
 4884.  भो  मुल्लापल्लो  रामचर्म  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  घाट  में  1988  के  बाद  से  तस्करी  की  कुल  कितनी  घटनाएं  हुई
 इस  अवधि  के  दौरान  पश्चिमी  घाट  में  पता  लगाई  गई  आधुनिक  गतिविधियों  का

 क्या  मौर

 सरकार  द्वारा  तस्करों  को  पकड़ने  ओर  उनसे  निपटने  के  लिये  व्यवस्था  में  सुधार  करने
 हेतु  क्या  उपाय  अपनाये  गए  हैं  ?

 बित्त  संत्रालय  में  राज्स्व  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  के०  :  जनवरी  तथा
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 िकीमीन  सा  रणणणणनानाणणननश/शशशशशणशणशणणणणशणनणणणशणशशशणशणणनणनणनणशणआणआआआआआआखआखआखआखआखआाआाा।।शए।शशआछणणओओं
 के  दोरान  पश्विमी  दट  के  साथ-प्ताथ  लगे  क्षेत्रों  से  निषिद्ध  माल  के  किए  गए  जिन  अभिग्रहणों

 को  सूचना  प्राप्त  हुई  है  उन  मामलों  की  कुल  संछपा  नीचे  दी  गयी  है  :--

 अवधि  मामलों  की  सख्या

 जनवरी  1260

 फरवरी  1514

 अनन्तिम  हैं  ।)

 प्राप्त  आसूचना  तथा  किए  गए  अभिग्रहणों  से  संकेत  मिलता  है  कि  कलाई  की
 वाच  इलेक्ट्रानिकी  का  तथा  सेन्थैटिक  पश्चिमी  तट  के  साथ-साथ  लगे

 क्षेत्रों  स ेबाहर  से  देश  में  तस्करी  द्वारा  लाए  जाने  के  लिए  आकर्षण  की  वस्तुएं  बनी  हुई  स्वापक
 ओऔषध  भारतीय  तथा  विदेशी  पश्चिमी  तट  के  साथ-साथ  लगे  क्षेत्रों  में  इस  देश  से  बाहर  चोरी
 छिपे  भेजने  के  लिए  आकर्षण  की  वस्तुएं  बनी  हुई  पश्चिमी  तट  के  साथ-साथ  लगे  क्षेत्रों  स ेजनवरी
 तथा  1988  के  दोरान  पकड़े  गए  माल  का  कुल  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :--

 मूल्य  रुपयों

 जनबरी
 फरवरी

 देश  भर  में  तस्करी-रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिवा  गया  तस्करी-रोधी  तन्त्र  को

 पूरे  देश  विशेषकर  पश्चिमी  तट  के  साथ-साथ  लगे  क्षेत्रों  में  सुदृढ़  बना  दिया  गया  तस्करी  का
 पता  लगाने  तथा  इसको  रोकने  से  सम्बन्धित  सभी  एजेन्सियों  क ेसाथ  तालमेल  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 क्वेरल  में  रेशम  उत्पादन  परियोजनाओों  के  लिए  सहायता

 4885,  श्रो  मुल्लापल्ली  रामचस््रन  :  वणा  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  राज्य  सरकार  ने  केरल  में  रेशम  उद्योग/रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  के
 विकास  के  लिए  किसी  प्रकार  की  सहायता  की  मांग  की

 यदि  तो  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी  गई

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  निर्णय  लिया  गया  और

 फेरल  में  किन  क्षेत्रों।जिलों  को  इस  योजना  से  लाभ  होने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्रो  राम  निवास  :  से  केरल  सरकार  ने  कांची  रापल्‍ली
 भर  पालघाट  जिलों  में  रेशम  उत्पादन  विकास  के  लिए  एक  पायलट  प्रोजेक्ट  परियोजना  कार्यान्वित  कर
 रही  है  ।  सहायक  अवस्थापना  बनाने  की  दृष्टि  से  राज्य  में  एक  अतिरिक्त  अनुसंधान  विस्तार  केन्द्र  और
 एक  रीलिग  एकक  को  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  सहायता  का  अनुरोध  किया  है  ।  उन्होंने  शहतृत
 की  कलमों  को  सप्लाई  के  लिए  भी  अनुरोध  किया  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  से  कहा  गया  है  कि  व  है  अपने
 सामान्य  योजना  कार्यक्रम  के  तहत  इन  अनुरोधों  पर  विचार  करे  ।
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 राज्य  व्यापार  निगम  की  निर्यात  नीति

 4886.  श्रीमती  बसबराजेइव री  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  चालू  वित्तीय  वष  1987-88  के  लिए  निर्धारित  निर्यात
 लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  नीति  तैयार  की

 यदि  तो  तयार  की  गई  मुख्य  नीतियां  क्‍या

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  के  लिए  कुन्न  कितना  निर्यात  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 भौर

 इस  लक्ष्य  को  कितना  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  हां  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  1987-88  के  लिए  अपनाई  गई  निर्यात  नीति  की  मुख्य  बातों

 में  शामिल  हैं  :  गर-सरणीकृत  मदों  के  निर्यात  पर  बल  क्वालिटी  सप्लाई  आधार  के  लिए
 पना  का  आयातों  के  लिए  प्रतिव्यापार  का  सरकारी  क्षेत्र  के  घने  हुए  उपक्रमों  के  साथ

 ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  रसायन/खेलकूद  का  सामान/चमड़ा  एककों  को  निर्यात  उत्पादन
 के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  पर  कच्चे  माल  की  सप्लाई  ओर  मौजूदा  उत्पादों  के  लिए  नए
 बाजारों  का  पता  लगाना  |

 वर्ष  1987-88  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  का  निर्यात  लक्ष्य  584  करोड़  २०
 रित  किया  गया  था  ।

 नवीनतम  आकलनों  के  अनुसार  वर्ष  1987-88  में  585  करोड़  रुपये  के  निर्यात  होने  की
 संभावना

 भारत-जमंन  संयुक्त  उच्चम

 4887.  श्रीमती  बतवराजेश्वरो  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-जमंन  संयुक्त  उद्यम  भारत  से  निर्यात  देश  में  आन्तरिक  मांग  पूरी
 करने  ओर  मूल्य  वृद्धि  उत्पादन  को  कई  गुना  बढ़ाने  में  बहुत  अधिक  सफल  रहे

 यदि  तो  क्‍या  वर्ष  1985-86  के  दौरान  इस  संबंध ਂमें  130  संयुक्त  उद्यमों  का  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  की  मुख्य  बातें  बया

 कया  संयुक्त  उद्यम  सफल  रहे  हैं  और  उनके  अच्छे  परिणाम  निकले  और  पु

 (४)  भविष्य  में  भारत-जमंन  संयुक्त  उद्यमों  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  पर
 विचार  किया  जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  से  सरकार  ने
 भारतीय-जमंन  संयुक्त  उद्यमों  के  प्ंबंध  में

 ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  ऐसा  पता  चला  है  कि
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 कुछ  निजी  सगठनों  ने  भारतीय  ओर  जमंत  कम्पनियों  के  बीच  कुठ  सयुक्त  उद्यमों  के  लिए  एक  सर्वेक्षण
 किया  है  ।

 विशिष्ट  रूप  से  भारतीय-जमंन  संयुक्त  उद्यप्त  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रयास
 विचाराधीन  नहीं  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  लिए  गए  नोति  सम्बन्धी  निर्णय  सामान्य  रूप  से  लागू
 होते  हैं  ।

 सरकारो  उपक्रमों  द्वारा  अतिरिक्त  निधियों  का  निबेध

 4888.  भोमतो  बसवराजेश्वरी  :  क्‍या  वित्त  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारो  क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों  ने  उनके  मंत्रालय  द्वारा  उपक्रम्ों  की  अतिरिक्त
 निधियों  को  निवेश  करने  विशेषकर  सरकारी  हुण्डियों  में  निवेश  करने  के  सम्बन्ध  में  दिए  गए  भनुदेशों
 का  पालन  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  कया  और

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 दित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  बी०  के०  :  और
 किसी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  द्वारा  अपनी  अधिशेष  निधियों  के  निवेश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी

 अनुदेशों  का  पालन  न  करने  से  सम्बन्धित  कोई  रिपोर्ट  सरकार  के  पास  नहीं  आई  अधिशेष  निधियों

 का  जहां  तक  संभव  सरकारी  क्षेत्र  के  बांडों  में  भी  किया  जाना  अपेक्षित  था और  न  कि
 केवल  राजकोष  हुण्डियों  में  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इंजीनियरिंग  उद्योग  को  प्रोत्साहन

 4889.  श्री  नती  बसवर!जेश्वरी  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  स ेचयन  करने  हेतु  88  इंजीनियरिंग  कम्पनियों  को  चुना
 गया  है  जिनको  निर्यात  अभियान  के  लिए  विशेष  प्रोत्साहन  तथा  रिआयतें  दी  और

 यदि  तो  उन्हें  कौन-कौन  से  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  और  सरकार  द्वारा

 की  गई  पहल  को  प्रतिक्रिया  में  88  से  अधिक  इंगीनियरी  कम्पनियों  ने  हाल  ही  में  विस्तृत  कम्पनी-बार

 निर्यात  कार्य  योजनाएं  प्रस्तुत  की  अलग-अलग  कम्पनियों  के  साथ  उनकी  कठिनाएयों  को  दूर  करने

 की  दुष्टि  से  उनकी  निर्यात  योजनाओं  पर  विचार-विमर्श  प्रारम्भ  कर  दिया  गया

 इस  संदर्भ  में  यह  उल्लेब  किया  जा  सकता  है  कि  इंजीनियरी  वस्तुथों  के  निर्यातकों  की  सहायता
 के  लिए  सरकार  ने  अतेक  कदम  उठाये  हैं  ।  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  उपायों  में  शामिल  हैं  :

 पघिग  प्रक्रिया  ओर  तकनॉलाजी  आयात  को  उदार  देशी  करों  के  प्रयाती  प्रभाव  की  क्षतिपूर्ति  के

 लिए  नकद  मुआवजा  सहायता  को  नई  कच्चे  माल  ओर  उपभोक्ता  वस्तुओं  को  अतर्राष्ट्रीय
 प्रतियोगी  मूल्मों  पर  सुलभ  लदान-पूर्व  और  लदान  पश्नात्‌  ऋण  पर  ब्याज  की  दर  कम
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 अपने  उत्पाद  का  25%  अधिक  निर्यात  करने  वाले  एककों  की  सावधि  क्रणों  पर  ब्याज  में  छूट
 विदेश  में  विपणन  कार्यकलापों  के  लिए  निर्यात  विपणन  निधि  से  सहायता  निर्यात  संवर्धन  कार्यकलापों
 को  सरल  बनाने  के  लिए  नई  खुली  विनिमय  अनुमति  योजना  शुरू  प्रतिपूर्ति  लाइसेंत  प्रदान  करना
 तथा  शुल्क  वापसी  ।

 उड़ीता  में  बंध  कपों  का  छिद्रण-कार्य

 4890.  शभ्रो  नरसिह  सुयंबंशी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  राज्य  के  कुछ  भागों  विशेष  रूप  से  खान  तथा  भू-विज्ञान
 विभाग  के  राज्य  भू-जल  सेल  द्वारा  निश्चित  किए  गए  तथा  क्षेत्रों  में  वंध-कपों
 के  छिद्रण-कार्य  में  दो  वंध-कुपों  के  बीच  आठ  सौ  फोट  की  अधिकतम  दूरी  रखने  के  मापदण्ड
 का  अनुसरण  नहीं  किया  जाता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  संस्थागत  स्रोतों  के  माध्यम
 से  दो  तिचाई  बंधनकृओं  के  बीच  250  मीटर  की  दूरी  रखने  के  मानदण्ड  का  स्कीम  के  अन्तर्गत

 अनुसरण  किया  जा  रहा

 भारत  सरकार  ने  भूजल  निष्कंण  के  नियंत्रण  तथा  नियमन  हेतु  समुचित  विधान  बनाने  के

 लिए  राज्यों  को  एक  माडल  विधेयक  परिचालित  किया  कनाटंक  उन  राज्यों  में  से  है  जिन्होंने  विधान
 का  मसोदा  तंपार  किया

 सम्तानान्तर  बेकिंग  प्रणालो

 4891.  श्री  नरतिह  सूर्यबंशी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  एक  समातान्‍्तर  बेकिंग  प्रणाली  शुरू  हुई  थी  और  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  को
 लगभग  10  प्रतिशत  जमा  राशि  गैर-परकारी  कंपनियों  द्वारा  अउने  प्रपोजत  के  लिए  निकाली  जा  रही
 है  तथा  प्रयोग  की  जा  रही  और

 यदि  तो  केन्द्रीप  सरकार  द्वारा  ऐसी  समानानन्‍्तर  बंकिंग  प्रणाली  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  और

 बेक  ऐसे  साधनों  में  से  केवल  एक  साधन  है  जहां  अपनी  बचत  तथा  अधिशेष  की
 राशियां  जमा  कराते  डाकधर  बचत  बैक  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  इदिरा  व्िकास

 सरकारी  क्षेत्र  के  बाण्ड  आदि  जैती  कुछ  बचत  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  जिनमें  जनता  अपनी
 अधिशेष  की  राशियां  लगाती  है|  गैर-सरकारी  गेर-बे  किंग  कंपतियों  तथा  अन्य  अनिगपित  निकायों  द्वारा
 भी  जमा  राशियां  स्थोकार  की  जाती  गेर-सरकारी  स्टाकों  और  डिबेंचरों  को  बिक्री
 से  भी  साधन  जुटाती  यह  निर्णय  लेता  निवेशकर्ता  का  काम  है  कि  वह  कसा  निवेश  करना  चाहता

 1987  के  अस्त  के  उपलब्ध  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  तुलता  में
 गेर  घेकिंग  कंपतियों  की  निममित  जमा  राशियों  का  अबुपात  4.3:  100  का
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 me 4892. at
 छात्रों  को  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  बिश्  निगम  की  स्थापना

 4892.  श्री  जी०  भूषति  :  क्‍या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  छात्रों  को  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  ऋण  प्रदान  करने  हेतु  प्रत्येक  राज्य  में

 वित्त  निगम  की  स्थापना  करने  के  संत्रंध  में  एक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचा  राधीन  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआ  रे  :  और
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बताया  है  कि  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  विद्याियों  को  ऋण  देने  के  वास्ते
 प्रत्येक  राज्य  में  वित्त  निगम  स्थापित  ब.रने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  बैंक  भारत  में  उच्च  शिक्षा
 प्राप्त  करने  के  वास्‍्ते  गरीब  विद्यार्थियों  को  रियायती  ब्याज  दर  पर  शिक्षा  ऋण  देते  लेकिन  ब्याज
 की  यह  दर  बैंक  दर  अर्यात्‌  बतंमरान  में  10  प्रतिशत  से  कम्त  नहीं  होनी  अन्य  शैक्षणिक
 प्रयोजनों  के  लिए  ब्याज  की  दर  14  प्रतिशत  से  15.5  प्रतिशत  वार्षिक

 जो  विद्यार्थी  पात्रता  मापदण्ड  को  पूरा  करते  हैं  उन्हें  बंक  4  प्रतिशत  को  दर  से  विभेदी  ब्याज
 दर  योजना  के  अन्तर्गत  भी  शिक्षा  ऋण  प्रदान  किए  जाते  हैं  और  इस  योजना  के  अन्तर्गंत  दिए  जाने
 वाले  40  प्रतिशत  अग्रिम  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  के  हिताधिकारियों  के  लिए  आरक्षित

 होते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  पानी  के  जमाव  को  रोकने  संबंधी  योजनाएं

 4893.  भ्रौमती  जपन्‍तो  पटनायक  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  द्वारा  राज्य  की  उपजाऊ  धूमि  को  पानी  के  जमाव  से  बचाने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  को  डितनी  योजनाएं  भेजी  गई

 इन  योजनाओं  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ते  इन  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कितनी  घतराशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  से  राज्य  सरकार  से

 ऐसी  कोई  रकीम  प्राप्त  नहीं  हुई

 राष्ट्रोपकृत  बंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋण

 4894.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  नया  वित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों  द्वारा  ऐपो  कितनी  राशि  के  ऋण  दिए  गए
 जिनमें  प्रति  व्यवित  मंजूर  की  गई  और  वितरित  की  गई  राशि  दस  हुजार  रुपए  से  कम  है  और  यह
 राशि  कितने  व्यक्तियों  को  वितरित  की

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  ऐसे  कितने  व्यवितयों  अथवा  कंपनियों  को  प्रति  उयवित/कंपनी  दस
 लाख  रुपए  से  अधिक  मूल्य  के  ऋण  मंजूर  किए  गए  ओर  उन्हें  ऋण  के  रूप  में  कुल  कितती  राशि  मंजूर
 की  ओर
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 क्‍या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  का  विचार  है  कि  जो  ऋग  उपर्युक्त  भाग  में
 उल्लिब्वित  ऋण  जो  निधंन  व्यक्तियों  को  वितरित  किए  जाते  सम्पन्त  व्यक्तियों  को  मंजूर  किए  जाने
 बाले  ऋण  से  अधिक  हों  ?

 वित  मंत्रालय  में  आवथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  भारतीय
 रिजर्व  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  !0,000  रुपये  से  कम  के  बैक  कणों  के  संबंध  में  आंकड़े  1983
 तक  के  एकत्र  किये  गये  चूंकि  उसके  बाद  ऋण  की  न्यूनतम  सीमा  बढ़ाकर  25,000  रुपए  कर  दी  गई

 इसलिए  10,000  रुपए  से  कम  के  कणों  के  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  द्वारा  1983,  1984  भौर  1985
 के  दोरान  व्यक्तियों/कंपनियों  को  दिए  गए  10  लाख  रुपए  से  अधिक  के  क्रणों  के  संबंध  में  खातों  की
 संख्या  ओर  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 करोड़
 Ss,  मन»

 खातों  की  संख्या  बकाया  राशि

 33224

 37577  20386

 47348
 बी नी  नी  न  सन ओ+  फो मिले | बैंकों से कहा गया है कि उनके कुल अग्निमों का 10 प्रतिशत हिस्सा समाज के कमजोर  वर्गों

 सरकार  का  यह  हमेशा  से  प्रयास  रहा  है  कि  बेंक  ऋणों  का  लाभ  समाज  के  क्रजोर  वर्गों
 फो  मिले  |  बैंकों  से कहा  गया  है  कि  उनके  कुल  अग्निमों  का  प्रतिशत  हिस्सा  समाज  के  कमजोर  वर्गों
 को  दिया  जाना  चाहिए  और  में  के  अंत  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बकों  के  बकाया  अग्रिमों  की
 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के नाम  रकम  6506  करोड़  रुपए  जो  उनके  कुल  अग्रिमों  का  कोन-कोन  प्रतिशत
 बेठती  है  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  इंजोनियरी  और  प्रशासनिक  पद

 4895.  श्री  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  और  कोन-कोन  से
 तकनीकी  और  प्रशासनिक  पदों  का  सुजन  किया  गया  एवं  दर्जा  बढ़ाया

 इनमें  से  कितने  पद  भरे  कितने  रिक्त  रखे  गए  अथवा  समाप्त  किए  गए  और  इसके

 क्‍या कारण और तकतवीकी प्रशासनिक और हिन्दी कार्य संबंधी पदों की संख्या बढ़ने अथवा कम किए जाने के क्‍या कारण हैं ? ई जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्रो कृष्णा : यूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्त
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 मुख्य  इंजीनियर  के  चार  पद  ओर  निदेशक  का  एक  पद  रिक्त  केन्द्रीय  जल  आयोग

 के  कार्यों  के  आलोचनात्मक  पुनरीक्षा  के  एक  भाग  के  रूप  में  उप  निदेशक  के  दो  पद  और  अतिरिक्त

 सहायक  निदेशक  के  6  पद  समाप्त  कर  दिए  गए

 (a)  सरकारी  निर्णय  के  अनुसरण  में  की  गई  संवर्ग  पुनरीक्षा  और  आलोचनात्मक  पुनरीक्षा
 के  फलस्वरूप  पद  बढ़ाए  अथवा  कम  किए  गए

 विवरण

 पिछले  3  वर्षों  के  वोरान  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  सजित  इंजोनियरी  ओर
 प्रशासनिक  पदों  की  संख्या

 क्रम  सं०  पदों  का  पदनाम  पदों  की  संख्या

 1.  मुख्य  इंजीनियर  6

 2.  निदेशक  ः  27

 3.  उप  निदेशक  24

 4.  सहायक  निदेशक  21

 5.  अतिरिक्त  सहायक  निदेशक  21
 _  रे ृ ७  a  4896. Mt योगेह्यर प्रसाद योगेश : क्या जल संसाधन AA यह बताने की HT  |

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 4896.  भरी  योगेह्यर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  जल  संसाधन  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकारी  और  गैर-सरकारोी  स्रोतों  से
 कितनी  ओर  किस  प्रकार  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 उन  पर  क्या  कायंवाही  की  गई

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्री  कृष्णा  :  और  पिछले
 तीन  वर्षों  सरकारी  5-87  के  सरकारी  पद  के  कथित  छूट्टी  यात्रा  रियायत/यात्रा  भत्ते  का
 मिथ्या  सरकारी  धन  का  दुरुपयोग  आदि  से  सम्बन्धित  जल  आयोग  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 25  शिकायतें  प्राप्त  हुई  इनमें  से  48  मामले  प्रारंभिक  जांच  के  पश्चात्‌  बन्द  कर  दिये  गये  और
 25  मामलों  में  ओपचारिक  कारंवाई  प्रारम्भ  की  गई  थी  जिनमें  से  अभी  तक  9  मामलों  का  निर्णव
 किया  गया  और  सजा  दी  गई  है  ।

 केखीय  जल  आयोग  के  मुख्यालय  के  कार्यकरण  सम्बर्धी
 अध्ययन  दल  का  प्रतिबेदत

 4897.  श्री  योगेइबर  प्रसाद  योगेश  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ॒
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 केन्द्रीय  जल  आयोग  मुख्यालय  के  का्यकरण  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  द्वारा  दिये  गये
 बेदन  और  की  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  सिफारिशों  को  किस  सीमा  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  ओर  वित्त  मंत्रालय
 के  स्टाफ  निरीक्षण  यूनिट  द्वारा  वर्ष  1980-82  के  दोरात  केन्द्रीय  जल  क्षायोग  की  कर्मचारी  वर्ग
 आवश्यकताओं  का  अध्ययन  किया  गया  ।  उनकी  प्विफारिशें  अस्थायी  थीं  जिनको  आवश्यक
 विमर्श  के  पश्चात्‌  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  था  ।  इसी  केन्द्रीय  जल  आयोग  को  1983
 में  एक  वेज्ञानिक  ओर  तकनीकी  संगठन  घोषित  किया  गया  था  भौर  इस  प्रकार  यह  स्टाफ  निरीक्षण

 यूनिट  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  हो  गया  था  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  फे  परिसर  में  घृस्नपान  का  निषेध  किया  जाना

 ]  ह
 4898.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  परिसर  में  कार्य  घंटों  के  दौरान  धूम्रपान  निपेध
 ओर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  परिसर  में  धूम्रपान  रोकने  के  लिए
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  आथिक  काय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एड्आर्डो  :  और

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  धघृम्रपान  निषेध  के  सम्बन्ध  में  न  तो  सरकार  ने  कोई  निर्देश  जारी  किये  हैं
 भौर  न  ही  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  कुछ  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  प्राप्त

 सूचना  से  पता  चलता  है  कि  कुछ  बकों  ने  प्रशासनिक  तौर  पर  अपनी  शाखाओं/कार्यालयों  में  धूम्रपान
 निषेध  के  निर्देश  जारी  किये  हैं  ।

 कर्नाटक  को  मुख्य  सिचाई  परियोजनाएं

 4599,  श्रो  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  कया  जल  संपाधन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
 किः

 कर्नाटक  में  10,000  हेक्टेयर  से  अधिक  भूमि  तिचित  करने  वालो  उन  मुख्य  सिंचाई
 परियोजनाओं  की  संब्या  कितनी  है  जो  निर्माण  के  विभिन्‍न  स्तरों  पर  ओर

 क्‍या  सरकार  को  इन  परियोजनाओं  को  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप  में  अपने  हाथ  में  लेने

 के  लिये  कर्नाटक  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  सोलह  ।

 जी  ‘

 काफो  उद्योग  में  संकट

 4900.  भरी  बो०  एस०  कृष्ण  अग्यर  :  क्‍या  बाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  काफी  उद्योग  को  संकेट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  काफी  पर  निर्धात  शुल्क  समाप्त  करने  और  इसका  स्यूनतम
 निर्गम  मूल्य  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्वीकृत  फार्मूले  के  अनुसार  अंतर्राष्ट्रीय  कीमतों  को  मोजूदा  स्तर  पर  निर्यात  शुल्क  में
 कटोती  करने  का  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 सरकार  पहले  से  ही  अन्य  सम्बन्धित  एजेंसियों  के  परामण्ण  से  एम०  आलर०  पी०  का  नियमित
 अद्यतन  करने  के  लिये  प्रणालियां  बनाने  में  लगी  हुई  है  ।

 महाराष्ट्र  में  हृधकरघा  क्षेत्र  को  समस्याएं

 4901.  श्री  गुरुवास  कामत  :
 को  म्रलोधर  माने  :

 कया  वस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  में  हृथकरघा  क्षेत्र  की  समस्याओं
 के  बारे  में  लिखा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या
 क्रिया  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  रास  निवास  और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारत  सरकार  को

 सलाह  देते  हुये  लिखा  था  कि  जनता  कपड़े  के  उत्यादन  पर  आधिक  सहायता  की  दर  2  रुपये  प्रति  वर्ग
 मीटर  से  बढ़ा  कर  3  रु०  प्रति  वर्ग  मीटर  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  अब  केन्द्रीय  सरकार  ने  जनता  कपड़े
 पर  आथिक  सहायता  की  दर  2  रुपये  प्रति  वर्ग  मीटर  से  बढ़/कर  2.75  रु०  प्रति  मोटर  करने  का
 निश्चय  किया  है  ।

 विदेक्षों  में  शीतल  पेय  के  बार्टालेग  प्लॉट  स्थापित  करना

 4002.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  वाणिण्य  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  विदेशों  में  शीतल  पेय  के  प्लांटਂ  स्थापित  किये

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  कया  और

 उनसे  कया  परिणाम  निकले

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 ये  देश  हैं  :  सिंगायुर  और  नाइजोरिया  ।
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 दिनांक  31-12-86  की  स्थिति  के  अनुप्तार  अमरीका  में  सयुक्त  उद्यम  में  लाभ  दर्शाया
 जबकि  तसिंगापूर  में  संयुक्त  उद्यम  को  हानि  हुई

 दिनांक  31-12-1982  तक  की  उपलब्ध  जानकारी  के  नाइजीरिया  में  भारतीय

 संयुक्त  उद्यम  के  निष्पादन  ने  हानि  दर्शायी  बाइ  के  वर्षों  के  इस  संयुक्त  उद्यम  के  भारतीय
 प्रवतंक  ने  बताया  है  कि  विदेशी  सहयोगियों  की  ओर  से  पूरी  तरह  काम  रोक  देने  के  परिणामस्वरूप
 अपने  सभी  प्रयत्नों  के  बावजूद  वे  और  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में

 नाइजीरिया  में  भारतीय  उच्चायोग  का  हस्तक्षेप है  ।

 मूल्य  बुद्धि  को  दर

 4903.  क्री  सोमनाथ  रथ  :
 शो  के०  रामचनब्र  रेड्डो  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थोक  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  वृद्धि  दर  क्या  है  ओर  वर्ष  1985-86  तथा  1986-
 87  में  यह  दर  क्‍या

 16  1983  को  समाप्त  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक  क्या
 ओर

 पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  के  दोरान  अर्थात्‌  16  1987  को  थोक  मूल्य  सूचकांक
 क्या

 वित्त  मम्त्रालय  सें  श्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एडुआड़ो  :  थोक

 मूल्य  सूचकांक  के  सन्दर्भ  में  5-3-1988  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  नवीनतम  मुद्रास्फीति
 की  वतं  मान  दर  9.7  प्रतिशत  थी  ।  1986-87  में  मुद्रास्फीति  की  दर  5.3  प्रतिशत  और  1985-86
 में  3.8  प्रतिशत  थी  ।

 ओर  16  1988  को  समाप्त  सप्ताह  के  दौरान  थोक  मूल्य  सूचकांक
 1970-715--100)  415.7  जबकि  17  1987  को  समाप्त  सप्ताह  के  अन्त

 में  यह  377.9  था  ।

 कपड़ा  नोति  का  पुनम्‌  ल्यांन्‍न

 4904.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रोय  मंत्रालयों  के सचिवों  को  उप-समिति  की  कपड़ा  नीति  का  मृल्यांकन  करने

 हेतु  जनवरी  में  बेठक  हुई

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मुख्य  निर्णय  लिए  घ

 क्या  प्रमुख  मजदूर  संघों  में  कपड़ा  नीति  के  पुनर्मृल्‍्यांकन  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्योरा  क्‍या



 8  1910  लिखित  उत्तर

 वस्त्र  सन्‍्त्री  राम  निवास  और  जी  नहीं  |  ]  987  में  हुई
 भारत  सरकार  के  सचिवों  को  बेंठक  में  वस्त्र  नीति  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  की  गई  ।

 और  राष्ट्रीय  वस्त्र  कर्मचारी  परिसंघ  का  एक  संकल्प  इस  मंत्रालय  में  26-10-87
 को  प्राप्त  हुआ  ।  इस  संकल्प  में  दिये  गये  महत्वपूर्ण  सुझावों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  शामिल  थे  ।
 जब  1965  की  वस्त्र  नीति  की  शीघ्र  समीक्षा  किए  जाने  की  सम्भाव्य  रूप  में  अधंक्षम
 बंद  पड़ी  मिलों  को  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  समय  से  सहायता  तथा  इन  मिलों  के  प्रबन्ध  पर  उचित
 सरकारी  नियंत्रण  तथा  सरकार  द्वारा  उन  एककों  का  अधिग्रहण  किया  जाना  जिनके  सम्बन्ध
 में  वित्तीय  संस्थाएं  पुनर्स्यापना  पैकेज  प्रदान  करने  को  त॑यार  नहीं  बन्द  मिलों  को  चलाने  के  लिए
 कामगार  सहकारी  क्षेत्र  स॒जित  करने  के  लिए  योजना  तंयार  विस्थापित  कर्मचारियों  को
 बेरोजगारी  भत्ते  का  एन०  टी०  सी०  द्वारा  इस  प्रबन्धाधीन  सभी  अभिग्रहीत  मिलों  का  तत्काल

 रुई  की  कीमतों  में  असामान्य  उतार-चढ़ाव  को  दूर  करने  की  प्रबन्ध  मंडल
 में  सभी  स्तरों  पर  कामगारों  की  सहभागिता  सम्बन्धी

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  आवास  |नर्माण  हेतु  सहायता

 4905.  श्रो  स्तोमनाथ  रथ  :

 श्रो  म्रलीधर  माने  :

 छोधरी  राम  प्रकाश  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  ने  हाल  ही  में  भारत  को  आवास  निर्माण  हेतु  35  मिलियन
 डालर  की  सहायता  देने  की  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्डो  और

 आवास  विकास  वित्त  निगम  लिमिटेड  डी०  एफ०  को  इस  बात  के  लिए  प्राधिकृत

 किया  गया  है  कि  वह  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  आवास  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  संयुक्त  राज्य  अमेरिका

 के  पूंजी  बाजार  से  350  लाख  डालर  की  राशि  उधार  यह  राशि  900  लाख  डालर  की  उस  राशि

 के  अतिरिक्त  है  जो  एच०  डी०  एफ०  सी०  द्वारा  अतीत  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  उधार  ली  गई

 इस  संबंध  में  एच०  डो०  एफ०  सी०  द्वारा  संयुक्त  राज्य  अमेरिकी  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण

 के  साय  एक  करार  निष्पस्त  किया  गया  एच०  डी०  एफ०  सी०  द्वारा  390  लाख  डालर  बी  इस

 राशि  का  उपयोग  भी  निम्न  आय  वाले  समूहों  के  शिए  आश्रय  प्रदान  करने  से  स्वंधित  त्रियाकलापों  के

 लिए  किया  जैसा  कि  उसने  पहले  किया  है  ।

 पटसन  मिलों  के  मजदूरों  के  सिए  देतन  सममोते

 4906.  थो  इन्द्रजीत  गप्त  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह्‌  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  +  पश्चिम  बंगाल  में  राष्ट्रीय  पटसन  उत्पादन  निगम  ढो  मिलों  के

 मजदूरों  के  लिए  समय  की  हड़ताल  के  तथा  गेर-सरकारो  क्षेत्र
 के

 पटसन  मिलों  के

 मजदूरों  के  लिए  हड़ताल  हाल  में  किये  गये  वेतन  समझौते  से  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को
 पटसन
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 मिलों  की  बपेक्षा  राष्ट्रीय  पट्सन  उत्पादन  निगम  की  मिली  पर  अत्यधिक  वित्तोय  बोह्न  पड़ा
 और

 यदि  तो  क्या  वह  गेर-सरका

 तुलना  में  अधिक  लाभ  देगा  7

 31  ं  ट॥  ञ  |  राष्ट्रीयक्ृत  क्षेत्र  की  मिलों  की

 बस्त्र  सन्‍्त्री  राम  निवास  और  जब्रकि  निजी  क्षेत्र  की  जूट  मिलों  के

 लिए  एक  अन्तिम  मजदूरी  करार  कर  लिया  गया  नेशनल  जूट  म॑न्‍्यूफेबचर्स  कारपोरेशन  की  मिलों  के

 लिए  हुआ  समझौता  केवल  अन्तरिमस्वरूप  का  है  दोनों  में  पूर्ण  बराबरी  करना  ययोचित

 नहीं  है  ।

 पूंजोगत  सामान  का  आयात

 4907.  भ्री  इन्द्रजोत  गृप्त  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपरा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अप्रैल  और  1987  के  दौरान  पूंत्रीगत  सामान  का  आयात
 वर्ष  1988  को  उस्मी  अवधि  के  दौरान  किए  गये  आयात  से  लगभग  50  करोड़  रुपए
 अधिक

 यदि  तो  क्या  पूंजीगत  सामान  पर  बायात  शुल्क  में  वृद्धि  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  में
 विफल  रही

 क्या  इंजोनियरिंग  उद्योगों  के  परित्तंघ  ने  पूंजीगत  सामान  के  देश  में  उत्पादन  पर
 कारक  प्रभाव  पड़ने  पर  अपनी  चिन्ता  जाहिर  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 जी  तथापि  पूंजीगत  माल  के  अधिक  आयात  किए  जाने  के  अनेक  कारण  हैं
 जिनमें  शामिल  हैं  बढ़े  औद्योगिक  प्रौद्योगिकी  विस्तार  का  उनन्‍्तयन  तथा  मौजूदा  औद्योगिक

 एककों  का  आधुनिकीकरण  ।

 और  सी०  ई०  आई०  ने  नई  आयात  निर्यात  नीति  के  निर्धारण  के  सम्बन्ध
 में  पंजोगत  माल  के  आयात  के  बारे  में  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  जिन  पर  विधिपूर्वक  विचार  किया
 गया  है

 इराक  द्वारा  निर्माण  परियोजनाओं  के  स्ट्रो  भुगतान

 4908.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्या  ब।णिज्य  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 वय्या  सरकार  इराक  में  प्रारम्भ  किए  गये  विभिन्‍न  रेलवे  सम्बन्धी  तथा  अन्य  निर्माण
 कार्यो  के  लिए  तेल  के  रूप  में  भुगतान  प्राप्त  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  न

 यदि  तो  इराक  को  अपमे  यहां  निष्पादित  विभिन्‍न  निर्माण  कार्यों  के  लिए  रेल
 मंत्रालय  और  अन्य  सरकारी  एजेंतियों  को  अनुमानतः  कितती  धतराशि  का  भुगतात  करना
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 भुगतान  की  एवज  से  सप्लाई  किये  जाने  वाले  तेल  का  मूल्य  किस  प्रकार  निर्धारित  किया
 क्या  तेल  उत्पादक  और  निर्यातक  देशों  के  बाजार  में  तेल  के  मूल्यों  में  आई  गिराबट  को  देखते

 हुए  क्‍या  यह  पहले  ही  तय  कर  लिया  गया  हैं  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  सावधानी  बरती
 गई  है  कि  मूल्यों  में  घटाबढ़ी  होने  स ेभारत  को  वितीय  हानि  न  और

 क्या  इन  भुगतानों  के  लिए  कोई  अवधि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दाप्त  :  और  भारत  सरकार
 ने  ईराक  सरकार  के  साथ  उस  देश  में  लगाई  गई  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  कम्पनियों  को
 देय  रकमों  के  निपटान  के  लिए  1983  से  विभिन्‍न  आस्थगित  भुगतान  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए
 इन  करारों  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  कच्चे  तेल  की  सप्लाई  करके  देनदारियों  के  एक  भाग  का  निपटान
 किया  1988  के  दोरान  इराक  द्वारा  विभिन्‍त  सरकारी  उपक्रमों  को  देव  अनुमानित  राशि
 लगभग  67  मिलियन  अमरीकी  डालर  है  ।

 से  1989  तक  की  अवधि
 '

 के  दौरान  इराक  से  खरीदे  जाने  वाले
 कच्चे  तेल  की  तेल  की  कीमत  तथा  अन्य  नियम  ओर  शर्तें  दोनों  देशों  के  संबंधित  संगठनों  के  बोच  होने
 वाली  बार्ताओं  पर  निर्भर  करेंगी  ।

 1988  में  हस्ताक्षरित  आस्थगित  भुगतात  करार  के  अनुसार  भुगतान  की
 सम्मत  राशि  का  निपटान  1988  से  1989  तक  की  अवधि  के  दोरान  होने  वाली  क्चे
 तेल  की  सपलाई  की  मारफंत  किया

 राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  द्वारा  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  ऋण

 4909.  प्रोਂ  नारायण  खन्द  पराशर  :  कया  विस  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  को  ऋण
 देने  हेतु  आज  तक  (1)  पंजाब  नेशनल  बेंक  (2)  भारतीय  स्टेट  बैंक  ओर  इसके  सहायक  बेकों  जैसे
 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला  (3)  सेंट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  (4)  यूनाइटेड  कम  शियल  बेंक  (5)  बेक
 आफ  इंडिया  (6)  पंजाब  एंड  सिंध  बैंक  (7)  बेंक  आफ  बड़ोदा  (8)  ओरियन्टल  बेंक  आफ

 के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इनमें  से  कित-किन  बेकों  ने  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र  को

 ऋण  देने  के  लक्ष्य  पूरे  किए  तथा  प्रत्येक  द्वारा  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  कोई
 प्रयास  किए  हैं  कि  प्रत्येक  बेक  लक्ष्य  प्राप्त  करता  और

 यदि  हां  तो  उनका  स्वरूप  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  संत्री  एडमरार्डो  :  से

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बेकों  से  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  अग्रिमों  के  हिस्से  को
 उनके  कुन  ऋणों  के  40  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  के  लिए  कह्दा  था|  1987  से  संबंधित  भारतीय
 लटजबे  अंक  के  अद्यतन  उपल$्ध  आाकड़े  के  सरकारो  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  ने  इस  लक्ष्य  को
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 अलग  एवं  सामूहिक  दोनों  रूपों  में  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  1987  की  स्थिति  के
 अधिमों  ओर  प्रायमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  हिस्ते  का  बेंक-वार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 विवरण

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेकों  हारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  को  दिए

 गए  अप्नरिम--लक्ष्य  40  प्रतिध्त

 1987  के  अन्त  की  स्थिति  के  करोड़

 क्रम०  बैंक  का  नाम  कुल  अग्रिम  प्राथमिकता  प्राप्त  .  कुल  अ्रग्रिमों  को

 सं०  बेंक  क्षेत्र  अग्रिम  तुलना  में  प्रतिशतता

 2  3  4  5

 1.  भारतीय  स्टेट  बेंक  14551.00  6646.18  45.7

 2.  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर  730.52  322.91  44.2

 एण्ड  जयपुर

 3,  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद  803.86  364.68  45.4

 4.  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दोर  425.78  197.02  46.3

 5.  स्टेट  बैंक  आफ  मेसूर  623.30  296.40  47.6  «

 6.  स्टेट  बैक  आफ  पटियाला  675.21  293.00  43.4

 १,  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्र  381.50  169.23  44.4

 8.  स्टेट  बैंक  क्लाफ  त्रावणकोर  847.77  400.02  47.2

 9.  इलाहाबाद  बंक  1188.23  7.28  42.7

 10.  आंध्रा  बैंक  1067.56  486.00  45.3

 11.  बैंक  आफ  बड़ौदा  3393.53  1489.20  43.9

 12.  बेक  आफ  इंडिया  3618.54  1624.99  44.9

 13.  बैंक  आफ  महाराष्ट्र  1252.38  588.00  47.0

 14,  केतरा  बेंक  4224.09  1902.50  45.0

 15.  सेंट्ल  बैंक  आफ  इंडिया  3624.00  1680.74  46.4

 16.  कार्पोरेशन  बेंक  530.36  240.26  45.3

 17.  देना  1081.77  478.75  44.3

 18,  इंडियन  बेंक  1704.54  844.30  49.5
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 2  3  4  5

 20.  इंडियन  ओवरसीज  बैंक  696.12  317.88  45.7

 20.  न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  644.85  299.35  45.7

 22.  ओरियंटल  बेक  आफ  कामस  644.85  299.35  46.4

 22.  पंजाब  नेशनल  बं  के  3762.00  342.72  46.0

 23.  पंजाब  एंड  वध  बैंक  789.83  342.72  43.4

 24.  सिडिकेट  बंक  2454.00  895.11  43.8

 25.  यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  1585.00  746.00  45.0

 26.  यूनाइटेड  बंक  आफ  इंडिया  1843.16  746.00  42.6

 27.  यूको  बैंक  785.97  359.31  42.6

 28.  विजया  बँक  785.97  25870.24  45.7
 न्‍

 कुल  57066.05  25870.24  45.3

 टिप्पणी  अनन्तिम  हैं  ।

 भारतोय  ओद्योगिक  विकास  बक  द्वारा  प्रदत्त  ऋण

 थभ्रो  तारिक  अनवर  :  क्‍या  वित  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  भोद्योगिक  विकास  बैंक  बड़े  ओद्योगिक  गुहों  ओर/अथवा  लिमिटेड  कंपनियों
 के  अलावा  अन्य  संगठनों  को  ऋण  प्रदान  बरता

 यदि  तो  वर्ष  सहकारो  ओर  साझा  में  भारतीय  मौदचयोगिक  विकास  बैंक  द्वारा
 कितनी  प्राइवेट  लिमिटेड  सहकारो  साझा  कंपनियों  और  स्वामित्वधारी  कंपनियों
 को  ऋण  प्रदान  किए

 इन  कणों  पर  ब्याज  किस  दर  से  वसूल  किया  गया  और

 क्‍या  यह  दर  बड़े  औद्योगिक  गृहों  और/अथवा  लिमिटेड  कंपनियों  पर  लगाई  जाने  वाली
 ब्याज  दर  की  तुलना  में  कितनी  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  बिभाग  में  राम्य  मनन्‍्जरी  एश्आडों  से
 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  अपने  धभार्टर  के  अन्तगंत  सभी  प्रकार  की  ओद्योगिक  इकाइयों  चाहे
 उनके  संगठन  का  स्वरूप  कुछ  भी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  सकता  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बेक  सामान्‍्यतया  कंपनियों  या  सहकारी  समितियों  को  प्रत्यक्ष  वित्तीय  सहायता  देता  है  और
 राज्य  स्तरीय  वित्तीय  संस्थाओं  ओर  बेंकों  के  माध्यम  से  साझेदारी  ओर  स्वामित्व  बाली  इकाइयों
 जो  सामान्‍्यतया  छोटी/मझोली  भ्ौद्योगिक  इकाइयां  होती  पुनवित्त  सहायता  प्रदान  करता  है  ।
 भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  विभिभ्न  श्रेणियों  के  अन्तगेंत  उन  औद्योगिक
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 इकाइयों  को  संझथा  जिन्हें  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  प्रत्यक्ष  सहायता  और  पुनर्वित्त
 सहायता  दी  गई  नीचे  दी  गई  है  :---

 वर्ष  प्रत्यक्ष  सहायता  पुनवित्त  सहायता

 प्राइवेट  सहकारी  की  संख्या
 कंपनियां  सप्तितियां

 1985-86  29  23  86,326

 1986-87  6-87  33  30  92,989

 भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  पर

 बसूल  की  जाने  वाली  ब्याज  दरें  अलग-अलग  होती  हैं  जो  इस  बात  पर  निर्भर  करती  हैं  कि  ऋण  किस
 योजना  के  अन्तगंत  दिया  गया  और  इकाई  का  ज॑से  पिछड़ा  क्षेत्र  आदि  क्‍या  बड़े
 ओद्योगिक  घरानों  ओर  लिमिटेड  कंपनियों  सहित  ऋणकर्ताओं  के  वास्ते  ब्याज  दरें  एक  समान  हैं  ।
 ब्याज  दरें  समयावधि  के  अनुसार  भी  अलग-अलग  होती  हैं  ।

 पूगोस्लाबिया  के  साथ  व्यापार  संतलन

 4911.  भरी  तारिक  अनवर  :  क्या  बाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  युगोस्लाविया  के  साथ  व्यापार  संतुलन  सम्बन्धी  स्थिति  क्‍याਂ
 ;  भोर ऊ

 निर्यात  की  तुलना  में  यदि  आयात  में  कोई  कमी  हुई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  और  वर्ष  198
 87  में  यूगोललाबविया  के  साथ  व्यापार  सम्तुलन  की  स्थिति  नीचे  दिये  गये  अनुसार  थी  :

 रुपए

 भारत  से  युगोसलाबिया  को  निर्यात

 युगोसलाविया  से  भारत  में  आायात

 व्यापार  शेष  --30.87
 हे

 स्रोत  :  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  अंक  संकलन  निदेशालय  संशाधित  आंकड़े  ।

 युगोसलाविया  से  भारत  के  आयातों  में  मुख्य  रूप  से  शामिल  हैं  आवश्यक  औद्योगिक  उत्पादन
 के  लिए  प्लास्टिक  लोह  और  अलोौह  उत्पाद  कागज  और  कागज  स्टेपल  रेशा/पार्न

 युगोसलाविया  को  भारत  के  निर्यातों  में  मुछण  रूप  से  शामिल  हैं  कृषि  उत्पादों  जैसी  परम्पैरागत
 मर्दे  काली  मिर्च  ओर  अन्य  मसाले  चमड़ा  और  चमड़ा  उत्पाद  आदि  और  कुछ
 मशीनरी  ओर  बिनिर्ित  मर्दे  ।  यद्यपि  युगोस्लाविया  को  निर्यात  स्तर  बढ़ाने  तथा  व्यापार  में  असन्तुलन
 कस  करते  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयास  किये  गये  ितु  युगोसलाविया  में  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी

 कस
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 __  ७फ0फक्‍फक्‍फतक्‍ऋचतह॒_॒
 कठिनाइयों  के  कारण  इनमें  काफी  रुकावट  आई  क्योंकि  उस  देश  में  आयातों  को  सीमित  करने  की  नीति

 बनाई  गई  थी  ।

 हांगकांग  में  रहने  वाले  भारतीय  समुदाय  द्वारा  अंडमान  को

 मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  बनाने  का  अनुरोध

 4912.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  बाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  हांगकांग  स्थित  भारतीय  व्यापार  समुदाय  के  लोगों  द्वारा  अंडमान  को

 मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  बनाने  के  बारे  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  ताकि  वे  अधिक  घनराशि  का  निवेश

 कर  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ओर  क्‍या  निर्णय  लिया

 गया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  भर  अंडमान

 और  निकोबार  द्वोप  समूह  में  मुक्त  पत्तन  के  विकास  के  लिए  अग्यों  के  साथ-साथ  अनिबासी  भारतीयों

 से  कुछ  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  *
 है  क्योंकि  इसका  विभिन्‍न

 मुद्दों  को  ध्यान  में  रखकर  गहन  मूल्यांकन  करने  की  भावश्यकता  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बेक  के  क्ंचारियों  को  हड़ताल

 4913.  भरी  के०  रामचंद्र  रेडडो  :

 श्री  गुसदास  कामत  :

 क्या  बित्त  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बंक  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  की  शिकायतों  जिनके  लिए

 उन्होंने  25  1988  को  एक  दिन  को  हड़तात  की  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्आर्डो  :  से

 भारतीय  स्टेट  बेंक  के  भारतीय  स्टेट  बेंक  के  अधिकारियों  तथा  स्टाफ  परिसंधों  की  शिकायतें/मांगें

 जिनके  समर्थन  में  उन्होंने  आन्दोलन  शुरू  किया  मुझ्य  रूप  से  ये  थीं  :  बेंक  के  देनिक  कार्य  में

 क्षेप  न  किया  भर्ती  में  सुधार  किया  सभी  कार्यालयों  में  पर्याप्त  सुरक्षा  की  व्यवस्था  की  जाए
 और  उनके  कुछ  ट्रेड  यूनियन  अधिकारों  की  रक्षा  की  जाए  ।

 बेंक  प्रबन्धन  का  यह  दृढ़  मत  है  कि  उपर्युक्त
 परिसंघों  की  कोई  सुविधा  वापस  नहीं  ली  गयी  है  और  राजनीतिक  हस्तक्षेप  का  आरोप  गलत  बंक

 द्वारा  यह  भो  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  बैंक  में  भर्ती  आवश्यकताओं  तथा  निर्धारित  मापदंडों  के  अनुसार
 की  जाती  जहां  तक  सुरक्षा  सम्बन्धी  आवश्यक  व्यवस्थाओं  का  सवाल है  बंक  द्वारा  संबद्ध  एजेंसियों
 के  परामर्श  स ेउनकी  बराबर  समीक्षा  की  जातो  बंक  ने  आगे  चलकर  बताया  है  कि  परस्पर

 मिलाप  से  परिसंघों  ने  अपता  आन्दोलन  वापस  ले  लिया
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 गुजरात  में  रुण  तथा  बन्द  यूनिटों  को ऋण

 श्री  हृरुभाई  मेहता  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  रुग्ण  यूनिटों  तथा  बनद  यूनिटों  में  उद्योग-वार  बैंक  ऋणों  तथा  अन्य  संस्थागत

 ऋण  की  कितनी  राशि  फंसी  हुई  ओर

 क्‍या  सरकार  ने  इन  यूनिटों  को  प्राप्त  हुए  बैंक  ऋणों  तथा  संस्थागत  ऋण के  प्रयोग

 के बारे में जांच करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ? विन्र मंत्रालय में आाधथिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री एडआर्डो : भारतीय रिजरव बेक ने सूचित किया है कि के अन्त की स्थिति के अनुसार गुजरात में लघु ओद्योगिक रुणण एककों भौर बड़े औद्योगिक एककों के नाम बेंकों की बकाया राशियां 420.45 करोड़ रुपए की दिनाक 30 की उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में भारतीय औद्योगिक विकास भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय ओद्योगिक पुनर्तिर्माण बेंक द्वारा सहायता प्राप्त/बन्द पड़े एककों के नाम इन संस्थाओं की करोड़ 29.32 करोड़ रुपए करोड़ रुपये की राशि बकाया थी । बंकों के पोर्टफोलियो के बड़े रूण एककों ओर भारतीय बोच्योगिक विकास भारतीय ओौद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय ओौद्योगिक पुनर्निर्माण बेंक के पोर्टफोलियो के रुप्ण एककों के नाम बकाया राशि की उद्योग-वार लब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई भारतीय रिजवं बेंक द्वारा बैंकों को ओर भारतीय औद्योगिक विकास बेंक द्वारा वित्तीव संस्थाओं को जारी मार्गनिर्देशों के अन्तगंत बेंक और वित्तीय संस्थायें खातों की ऋणोत्तर जांच की निगरानी करती है ताकि ऋणकर्ताओं द्वारा धनराशियों के उचित अनन्तिम उपयोग पर नजर रखी जा सके । विवरण बंक उद्योग बड़े रुणण एककों के नाम कुल तक की अवधि बकाया ऋण राशि है इंजीनिर्यारण और बिजली का सामान लोहा और इस्पात शस्त्र 244.64 रसायन 7.68 विविध 26.53 कुल
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 एकक  वे  एकक  हैं  जिन्हें  समूची  वें  किंग
 प्रणाली  अलग-अलग  1  करोड़  रुपए  या  अधिक  की

 ऋण  सीमा  प्राप्त  है  ।)

 कतिपय  वित्तीय  संस्थाएं  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  भारतीय  भौद्योगिक  वित्त
 भर  भारतीय  ओऔद्योगिक  पुनरनिर्माण
 me उद्योग 30 जून, 1987 तक कुल बकाया राशि  9  रुपए

 उद्योग  30  अवधि  तक  कुल  बकाया  राशि  करोड़  रुपए
 की  अवधि  भारतीय  भारतीय  भारतीय

 भौद्योगिक  ओद्योगिक  औद्योगिक
 विकास  वित्त  पुनर्निर्माण

 बेक  निगम  बंक

 35.00  1.73  47.54 वस्त्र

 कागज  ओर  कागज  उत्पाद  4.63.  3.54  0.76

 रप्तायन  4.02.  3.54  0.82

 परिवहन  उपकरण  1.33  1.76  4.95

 इंजीनियरिंग  1.34  4.79"  0.25

 विविध  4.79"  0.25
 29.32  £॒ः

 कुल  करघे  4915. श्री प्रकाश ato पाटिल : क्‍या eee मंत्रों यह बताने की कृपा करेंगे कि  :

 +क्रेवल  चीनी  उद्योग  के  लिए  |

 महाराष्ट्र  में  बन्द  पड़े  विद्यत  करघे

 49  (a)  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  कुल  कितने  विद्युत  करषे  बन्द  पड़  हुए

 इससे  कितने  व्यक्त  वेरोजगार  हो  गए

 इसके  क्‍या  कारण  और

 इन  यूनिटों  में  कार्य  प्रारम्भ  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  अन्‍त्रो  राम  निवास  :  से  देश  में  अधिक  बुनाई  क्षमता  के  संदर्भ  में

 विकेन्द्रोकृत  विद्यत  चालित  करघा  क्षेत्र  में  बुनाई  कार्य  के  स्तरों  में  समय-प्रमय  पर  परिवतेन  होता  है  ।  यह
 घागे  की  कपड़े  की  उठान  तथा  अन्य  विभिन्‍त  घटकों  पर  आधारित  इस  क्षेत्र  में  जुनाई
 प्रचालनों  का  लाभ  प्रदता  सूची  धागे  की  कीमतों  में  वृद्धि  तथा  कपड़े  को  मदद  मांग  द्वारा  भी  प्रभावित

 हुई  इसके  परिणामस्वरूप  कुछ  क्षेत्रों  में  बुनाई  कार्य  के  स्तरों  में  गिरावट  भाई  है  उन  विद्युत
 चालित  करघों  की  संख्या  का  संक्षिप्त  आंकलन  देना  संभव  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  सुवारात्मक  कार्य  के  लिए  स्थिति  की  समक्षा  की  सरकार  ने  1987  से

 स्टेपिल  रूई  के  निर्यात  को  बन्द  कर  दिया  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सूती  धागे  के  निर्यात  से
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 सूती  घागे  को  घरेलू  उपलब्धता  पर  प्रभाव  नहीं  सूती  घागे  सूती  फंब्रिकों  तथा  तैयार  कपड़ों  के

 लिए  रूई  के  आयात  की  अग्रिम  लाइवेंप्ििंग  आधार  पर  अनुमति  दी  गई  सरकार  धागे  के  उत्पादन  के

 लिए  अपेक्षित  रूई  की  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  स्थिति  पर  लगातार  नजर  रख  रही  है

 1988-89  के  लिए  बजट  में  कतिपय  मानव  निर्धित  रेशों/धागों  पर  उत्पादन  शुल्कों  में  कमी
 घोषित  की  गई

 विनिमय  व्यापार  के  कारण  बाजार  में  स्थिरता  आना

 4916.  भ्री  प्रकाश  बी०  पाटिल  :  क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  विनिमय  व्यापार  से  स्वदेशी  उत्पादों  को  विदेशों  में  बिक्री

 बढ़ाने  दी  बजाये  स्वदेशी  बाजार  में  अधिक  स्थिरता  कायम  हो  गई

 यदि  तो  उन  वस्तुओं  का  ब्यौरा  बया

 किन-किन  वस्तुओं  का  विनिमय  व्यापार  किया  जाता  और

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  से  कितना  लाभ  हुआ  और  आयात  के  फलस्वरूप  चालू
 वर्ष  के  दोरान  हमारे  स्वदेशी  उत्पाद  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  वस्तु  विनिमय

 व्यापार,जिनमें  प्रति-ब्यापार  सौदों  के  भन्‍्तगंत  निर्यात  भी  शामिल  पिछले  दो  वर्षों  में  भारत  से  निर्यात

 बढ़ाने  में  बहुत  सहायता  मिली  इस  अवधि  के  दोरान  एस०  टी०  सी०  और  एम०  एम०  टी०  सी०
 द्वारा  प्रति-व्यापार  के  अन्तर्गत  किए  गए  निर्यात  में  अनेक  मर्दे  शामिल  हैं  जैसे  कृषि
 इंजीनियरिंग  लोहं  अयस्क  पलेटस  और  सान्द्रणआदि  ।  मास्ठी  लौह  अयस्क

 इंजीनियरिंग  सामान  आदि  निर्यात  सामानों  को  पूर्वी  यूरोप  सुदूर  पूर्व  और  अफ्रीका  के  बाजारों  में

 पहुंचने  में  सहायता  मिली  आयात  उन  मदों  का  किया  जाता  है  जिनके  संबंध  में  सामान्यतया  घरेलू
 उद्योग  और  उपभोक्‍ताओं  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 केसद्रीय  सरकार  के  फर्मचारियों  से  कर  वसूली

 4917.  श्री  प्रकाश  वोी०  पाटिल  :
 श्री  बो०  एस०  विजपराधवन  :

 श्रो  क०  कुग्जम्य  :

 क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चौथे  वेतत  आयोग  की  सिफारिश  के  आधार  पर  सरकारी  कमंचारियों  को  प्राप्त

 लाभों  और  बढ़े  हुए  वेतन  के  फलस्वरूप  उनसे  वसूल  किए  गए  कर  का  कोई  आकलन  किया  गया

 क्‍या  महंगाई  भत्ते  की  किस्तों  के  भुगतान  और  इन  राशियों  पर  कर  की  वसूली  का  पता

 लगाने  के  लिये  भी  कोई  ऐसा  ही  आकलन  किया  गया
 है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  जौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मंत्राजप  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  दो  ०  के०  :  और  चौथे  वेतन
 आयोग  की  सिफारिशों  के  फलस्व्रहय  सरकारी  कर्मेब्रारियों  को  प्राप्त  बढ़ो  हुई  जिनमें

 महंगाई  भत्ते  की  किश्तें  शामिल  पर  उनसे  वसूल  किए  गए  कर  का  अलग  से  कोई  मूल्यांकन  नहीं
 किया  गया  तथापि  संघशाभित  क्षेत्रों  के कमंचारियों  सहित  अध्वैनिक  कमंचरियों  के  लिये  चौथे  केन्द्रीय
 वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  का  अनुमानित  वित्तीय  प्रभाव  जैसा  कि  रिपोर्ट  में  दिया  गया  965  करोड़
 रुपये  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  की  आयोग  द्वारा  यथा  अनुमानित  समग्र  आवर्ती  लागत  1282

 करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  है  का  32  वां  |  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार

 द्वारा  किए  गए  सुधारों  की  आवर्ती  अतिरिक्त  लागत  समूह  ओर  करे  कमंचारियों  के

 लिए  लगभग  124  करोड़  रुपये  तथा  समूह  अधिकारियों  के  लिए  4.04  करोड़  रुपए  सरकार

 द्वारा  किये  गये  सुधारों  की  अतिरिवत  अनावर्ती  लागत  लगभग  165  करोड़  रुपये  थी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आयकर  विभाग  में  ऐसे  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखे  जाते  हैं  जिनसे  यह्‌  पता  चल  सके  कि  चौथे

 वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  सरकारी  कमंचारियों  को  प्राप्त  बढ़ी  हुई  परिलब्धियों  पर

 अथवा  मह॒गाई  भत्ते  पर  कितना-कितना  कर  अदा  किया  गया  तथापि  वर्ष  1986-87  तथा  1-4-37

 से  31-12-87  तक  की  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  से  वसूल  की  गयी  कुल  धनराशि
 निम्न  प्रकार  है  :--

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  से वसूल  की  गयी अवधि
 आपकर  की  राशि

 रुपयों

 1986-87  27.23

 1-4-87  से  31-12-87  तक  47.93

 कोचोन  में  सोमाशल्क  अधिकारियों  द्वारा  सोने  के  बिस्‍्कुडों  को  जब्तो

 4918.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्‍या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  1988  के  अन्तिम  सप्ताह  में  लक्षद्वीप  समूह  के  किसी  द्वीप  में  सोने  के  कई

 बिस्कुट  बरामद  किये  गये

 कोवीन  सीमाशुल्क  अधिकारियों  ने  सोने  के  कितने  बिस्कुट  जब्त  किये  और  उनका
 मानित  मूल्य  कितना

 ये  बिस्कुट  किस  स्थान  से  बरामद  और

 उन  व्यक्तियों  की  संख्या  और  नाम  क्या  हैं  जो  तस्करी  के  मामले  में  गिरफ्तार  किये  गये  ।
 शामिल  पाये  गए  अथवा  शामिल  होने  का  संदेह  है  भौर  सोने  के  ये  बिस्कुट  मूलतः  किप्त  देश  में  लाये
 गये  ?

 बिस  संत्नातम  में  राजस्थ  विभाग  में  राम्प  संत्री  एृ०  के*  और
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 हां  ।  26  1988  को  सीमाशुल्क  समाहर्तालय  कोचोत  के  अधिकारियों  ने  लगभग  2  करोड़
 रुपये  मूल्य  के  विदेशी  मूल  के  570  स्वर्ण  बिस्कुट  पकड़े  थे  ।

 ये  स्वर्ण  बिस्कुट  कावाराती  के  पास  लक्षद्वीप  समूह  में  नामक  वीरान  द्वीप

 से  बरामद  किए  थे  ।

 पूर्वोक्षत  स्वर्ण  बिस्कुटों  की  तस्करी  के  सम्बन्ध  में  7  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तितपों  में  से  एक  व्यक्ति  केरल  चार  गुजरात  के  तथा  दो  कर्नाटक  के
 स्वर्ण  त्रिसस्‍्कुटों  पर  लगे  मार्क  से  पता  चलता  है  कि  इनका  मूल  देश  स्विज  रलैण्ड

 डिवेंचर  धारकों  के  हितों  को  सुरक्षा

 4919.  श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  डिवेन्चर  धारकों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  कुछ  निर्देश
 जारी  किये

 यदि  तो  डिवेन्चर  जारी  करने  वाली  कम्पनियों  को  मुख्य  रूप  से  क्या  शर्तें  पूरी  करनी

 सरकार  के  निर्देश  किस  तारीख  में  लागू  और

 वर्तमान  डिवेन्चर  धारकों  को  कौन  से  सुरक्षोपाय  तथा  लाभ  मिलेंगे  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  आधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भगत्रो  एडुआर्डो  :  और
 ऋण-पत्रों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  द्वारा  25  1988  को

 जारी  गए  पार्ग-निर्देशों  की  एक  प्रति  विधरण  के  हूप  में  संलग्न

 ये  मार्ग  इनके  जारी  किये  जाने  की  तारीख  से  लागू  होंगे  ।

 इन  मार्ग-निर्देशों  से मौजूदा  ऋण-पत्र  धारकों  के  हितों  की  रक्षा  में  योगदान  मिलने  की
 भाशा  ५

 विवरण

 ऋतण-पत्र  धारकों  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  मार्गदर्शो  सिद्धांत

 ऋण-पत्र  सम्वन्धी  सेवाओं  और  सुरक्षा  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  सरकार  ने  ऋण-पत्र  धारकों
 के  हित  में  14  1987  को  मार्गंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  का
 बेहतर  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  और  अतिरिक्त  पूंजी  जारी  करने  की  इच्छुक  कम्पनियों  में  मौजूदा
 ऋषग-पत्र  घारकों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखने  की  दष्टि  से  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जिन  कम्पनियों
 से  विगत  वर्षोंमें  पहलेही  ऋण-पत्र  जारी  कर  दिये  हैं  जौर  जो  नई  प्रतिभूतियां  करने  का
 इरादा  रखती  वे  सभी  प्‌जी-निगंम  के  लिये  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले  अपने  आवेदन  पत्रों  के  साथ
 निम्नसिद्ित  दह्तावेज  पूंजी-निर्गंम  सियस्त्रक  को  प्रस्तुत  करेगी  :--

 (1)  पहले  से  भारी  किसे  गंगे  ऋण-पन्ों  के  धारे  में  सरकार  हारा  1987  में  जारी
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 किये  गये  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  पर  कम्पनी  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  यथावत

 (2)  लेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  जिसमें  यह  बताया  गया  हो  कि  पहले  से  जारी  किये  गये
 ऋण-पत्रों  का  परिपोषण  करने  में  कम्पनी  ने  कोई  चूक  नहीं  की  ओर  कम्पनी
 के  पिछले  सभी  ऋण-नियंमों  के  लिये  आावंटितियों  के  पक्ष  में  ऋण-पत्र  सर्टिफिकेट  जारी
 किये  जा  चुके  ओर

 (3)  वित्तीय  संस्था  ओर/या  बैंकरों  से  एक  प्रमाण-पत्र  कि  उनको  प्रस्तावित  ऋण-पत्र  निर्गम
 के  न्यासियों  के  पक्ष  में  द्वितीय  या  समानुपातिक  प्रभार  सृजित  किये  जाने  में  कोई  आपत्ति
 नहों  है  ।

 गरोबो  उन्मूलन  कार्यक्रमों  क ेलिए  विश्व  बेक  से  ऋण

 4920.  श्री  वी०  कृष्ण  राब  :
 श्री  एस०  एम०  ग्रड़डी  :

 क्या  बित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  विश्व  बेंक  अपने  मूल  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  पूंजी
 आधार  को  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  क्‍या  विश्व  बेंक  का  यह  निर्णय  भारत  के  लिए  सहायक  और

 यदि  तो  गरीबी  उन्मूलन  कायेक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  विश्व  बेंक  का  निर्णय  किस  सीमा
 तक  बढ़ावा  देगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आधिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआड़ों  :  से
 विश्व  बैंक  के  कार्यकारी  निदेशकों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बेंक  के  पूंजी  आधार  में
 7.48  अरब  डालर  तक  वद्धि  किए  जाने  के  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया  भारत  इस  प्रस्ताव
 का  समर्थन  करता  रहा  जिससे  बक  विकासशील  देशों  को  उधार  देने  सम्बन्धी  गतिविधियों  में  पर्याप्त

 वद्धि  कर  सकेगा  ।

 इह॒तत  सम्बन्धों  अन्तर्राष्ट्रीय  जोन  बेक

 4921.  भी  बी०  कृष्ण  राध  :  क्‍या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  उष्णकटिबन्धी  रेशम-उत्पादन  के  कार्यकलापों  पर  हुये  6  दिवसीय
 अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  अन्त  में  28  1988  का  शहतूत  तथा  रेशमकीट  सम्बन्धी  एक
 राष्ट्रीय  जीन  बैंक  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  बंक  कहां  स्थापित  किया  जाएगा  ?

 वस्त्र  मंत्री  राम  निवास  और  18  फरवरी  से  23  1988  के
 बीच  बंगलौर  में  उष्णकटिबन्धी  रेशम-उत्पादन  के  कार्यकलापों  पर  हुए  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  के  अन्त  में
 यह  सिफारिश  की  गई  कि  शहतूृत  और  रेशम  कीटों  के  लिए  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  जीन  पूल  भारत  में
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 स्थित  होना  ऐसे  जीन  पूल  के  ब्योरों  का  निर्धारण  भागीदार  देशों  के  साथ  परामश्श  करके  किया

 जाना  है  ।

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  त्रिपक्षीय  बेठक

 4922.  थी  वो०  कृष्ण  राव  :
 भ्रो  एस०  एस०  गुरड्डो  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अन्तर्राज्यीय  तेलुगु  गंगा  परियोजना  के  बारे  में  मतभेदों  को  दूर
 करने  हेतु  त्रिपक्षीय  बैठक  बुलाई  गई  ओर

 यदि  तो  बेठक  में  किन-किन  मसलों  पर  चर्चा  की  गई  और  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  ?

 भल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्षेत्रोय  विकास  बंकों  को  नियति-आयात  बंक  से  ऋण

 4923.  भ्रो  एस०  बी०  सिदनताल  :  क्‍या  वित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  16  1988  को  भारतीय  निर्यात-आयात  बेंक  द्वारा  क्षेत्रीय  विकास  बैंकों
 को  ऋण  दिन  के  लिए  पहली  बार  एक  ऋण  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  गये

 यदि  तो  इन  ऋणों  को  किन  परियोजनाओं  पर  उपयोग  किया

 ऋण  की  राशि  को  किप्त  विधि  से  लोटाया  और

 इस  ऋण  का  कब  तक  उपयोग  किये  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  से
 भारतोय  निर्यात-आयात  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पश्चिम  अफ्रोकी  विकास  बेक  जो  पश्चिम
 क्फ्रीकी  मुद्रा  यूनियन  का  क्षेत्रीय  विकास  बैंक  13  करोड़  का  ऋण  देने  के  वास्‍्ते  भारतीय
 निर्यात-आयात  बैंक  और  पश्चिम  अफ्रोकी  विकास  बंक  के  बीच  दिनांक  15  1988  को  एक
 ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  इस  ऋण  का  उपयोग  पश्चिम  अफ्रीकी  मुद्रा  यूनियन  के  सात
 देशों  को  भारतीय  पूंजीगत  सामान  ओर  इंजीतिर्यारग  सामान  तथा  अन्य  सम्बन्धित  सेवाओं  का  निर्यात
 करने  के  लिए  किया  जायेगा  |  इस  ऋण  के  30  महीने  के  अन्दर  उपयोग  किये  जाने  की  आशा

 इसकी  वापसी  अदायगी  2  वर्षों  की  अधिस्थगन  अवधि  के  बाद  10  वर्षों  में  छमाही  किस्तों  में  की

 जाएगी  ।

 ऋण-जमा  अनुपात

 4924.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ४

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1986  और  1987  में  बैंकों  में  कुल  जमाराशियों  और  उनके  द्वारा
 दिए  गए  ऋणों  की  गणना  की
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 at न  मननननननणी-नान-नगनननन-मनन-+ननन-न-+

 यदि  तो  उड़ीसा  में  वर्ष  1986  ओर  1987  के  दौरान  विभिन्न  वेंकों  की  कुल  जमा
 राशियों  और  ऋणों  का  ब्योरा  क्‍या

 उक्त  वर्षों  के  दोरान  अन्य  राज्यों  में  बैंक  जमा  राशियों  ओर  ऋणों  का  अनुपात  क्‍या

 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  आ्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडुआडडो  :  (१)
 1985,  1986  भोर  1987  के  अन्त  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 बेकों  की  कुल  जमा  राशियां  और  बकाया  अग्रिम  राशियां  निम्नानुसार  थीं  :--

 करोड़  रुपए

 जमा  राशियां  अग्निम

 1985  85868  56325

 1986  102625  64677

 1987  117246  67679 15

 1:85,  1986  जौर  1987  के  अन्तिम  शुक्रवार  की
 स्थिति  के  अनुप्तार  उड़ीसा  राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  की  कुल  जमा
 राशियां  और  बकाया  अप्रिम  राशियां  निम्नानुसार  थीं  :--

 करोड़  रुपए

 निम्नलिखित  के  अंतिम  शुक्रवार  की  स्थिति  जमा  राशियां  अग्रिम
 के  अनुसार

 1985  1025.71  889.78

 1986  1281.02  1067.00

 1987  1369.09  1199.41

 और  1985,  5,  1986  भौर  1987  के  अंतिम  शुक्रवार
 की  स्थिति  के  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  का  ऋण-जमा  अनुपात  संलग्न  विवरण  में
 दिया  गया

 विवरण

 सभी  जनुसूचित  वाणिज्यिक  बेकों  का  ऋण  अनुपात

 के  अंतिम  शुक्रवार  को  स्थिति  के

 क्षेत्र/राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1985  1986...  1987

 री  ििओ
 उत्तरो  क्षोत्र  60.2  54.7  50.8

 हरियाणा  68.3  66.1  60.2
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 1  2  3  4

 हिमाचल  प्रदेश  41.5  39.9  37.8

 जम्मू  ओर  कश्मीर  40.8  43.1  40.4

 पंजाब  45.6  44.3  43.7

 राजस्थान  61.4  65.9  59.6

 चंडीगढ़  221.1  164.7  111.5

 दिल्ली  55.9  49.3  47.9

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  44.7  45,8  46.1

 असम  52.4  31.4  50.6

 मणिपुर  71.8  67.8  63.6

 मेघालय  27.9  27.4  22.9

 नागाल॑ण्ड  37.5  42.1  38.9

 सिकिकम  23.1  26.3  28.1

 त्रिपुरा  70.4  62.5  60.1

 गदणावल  प्रदेश  4.9  24.6  20.1

 मिजोरम  27.8  9.9  26.2

 पृर्थों  क्षेत्र  50.1  49.3  30.0

 बिहार  39,8  38.1  37.4

 घड़ीसा  86.8  83.3  87.6

 पश्चिम  बंगाल  50.3  50.3  51.4

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  39.4  37,8  36.7

 मध्य  क्षेत्र  50.1  47.4  47.2

 मध्य  प्रदेश  60.4  60.9  59.1

 उत्तर  प्रदेश  46.5  42.8  42.8

 पश्चिसो  क्षेत्र  76.1  13.3  68.7

 गोवा  न  न+  31.6

 गुजरात  54.4  $5.8  52.5

 महाराष्ट्र  85.1  81.0  76.0

 दादरा  और  नागर  हवेली  95.8  66.8  63,8
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 1  2  3  4

 दमन  और  दीव  32.7  32.5  ना

 दमन  ओर  दीव  न  न  23.0
 वक्षिणों  क्षेत्र  81.6  81.3  83.4

 आन्ध्र  प्रदेश  77.2  79.6  78.7

 कर्नाटक  86.6  85.7  92.1

 केरल  63.5  61.1  63.2

 तमिलनाडु  93.9  93.5  94.9

 लक्षद्वीप  9.1  27.8  22.4

 पांडिचेरी  54.3  50.2  51.1

 अखिल  भारत  हु  65.6  63.0.  61.4 61.4

 खनिज  तथा  घातु  निगम  का  विदेशों  में
 खानों  में  पूंजो  निवेश  करने  का  प्रस्ताव

 4925.  श्रो  श्रोकांत  दत  नर्रासह  राज  वाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  लि०  का  विदेशों  में  खानों  में  पूंजी  निवेश
 करने  का  विचार

 यदि  तो  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  ब्यापार  निगम  द्वारा  विदेशों  में  प्रस्तावित  खनन
 गतिविधियों  का  ब्यौरा  कया  भौर

 इन  देशों  मे  खानों  में  बनिज  और  धातु  व्यापार  निगमद्ठारा  प्रस्तावित  पूंजी  निवेश  का
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  एम०  एम०  टी०
 सी०  कनाडा  में  पोटाश  परियोजना  तथा  कोस्टा  रिका  में  गंधक  खनन  परियोजना  में  भाग  लेने  की
 संभाव्यताओं  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 सम्राजोन्मुखी  परियोजनाओं  में  जोबन  बीमा  निगम  द्वारा  पूंजी  निवेश

 4926.  श्री  श्रोकान्त  दत्त  नर्रासह  राज  वाड़ियर  :  क्‍या  विस  मग्जो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्‍या  जीवन  बीमा  निगम  सरकारी  और  गेर-प्तरकारी  क्षेत्रों  की  समाजोन्मुखी  परियोजनाओं
 में  ऋणों  के  माध्यम  से  पूंजी  निवेश  कर  रहा

 ह

 बदि  तो  जीबस  बीमा  तिगम  ते  किस  वर्ष  से  डकत  परियोजनाओं  में  पूंजी  निवेश  की
 बोलता  शुक्त  भी

 1%.



 लिखित  उत्तर

 बित्त  मन्त्रालय  में

 28  1988

 इस  कार्यक्रम  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  अभी  तक  कितनी  धनराशि  का  पूंजी  निवेश
 किया  गया  ओर

 तत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण
 कर्ज»  परामश से  आर

 योजना/अभिकरण  का  नाम

 «मम»  मम  नम
 ॥

 योजना  आयोग  के  परामश  से

 3

 ०]

 नगर  जिला  जलपूर्ति  एवं
 मल-निकासी  बोर्डो  को  जल-पू्ति  और  मल

 निकासी  योजनाओं  के  लिये  उधार

 ,  बिजली  के  उत्पादत  के  लिये  राज्य  बिजली

 बोर्डों  को  उधार

 «  सामाजिक  आवास  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को  उधार

 «  बसों  की  खरीद  के  लिये  राज्य  सड़क

 बहन  निगमों  को

 «  घरों  को  खरीद/निर्माण  का  वित्त-पोषण  करने
 के  लिए  एच०  डी०  एफ०  सी०  को

 आवास  कार्यों  के  वित्त-पोषण  के  लिए
 हुडको  से  बन्द  कर  दिया

 »  प्राथमिक  सहकारी  आवास  समितियों  के  वित्त -
 पोषण  के  लिये  राज्य  स्तर  शीष  सहकारी
 आवास  समितियों  को  उधार

 क्ौद्योगिक  सम्पदाओं  की  स्थायना  के  लिए
 सहूकारी  भोद्योगिक  सम्पदाओं  और  राज्य
 भौधोतिक  विकास  लिगमों  को

 थक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एड्आर्डो

 योजना  को  31-3-1987  तक  दिए

 लागू  किए  दिए  गए  उधघारों  की  राशि
 जाने  का  वर्ष  राशि

 2  3

 1960-61  717.63

 1964-65  2103.81

 1958-59  696.37

 1975-80  ,  179.68

 1०81-82  20.00

 1973-74  *  78.00

 1959-.  0  1023.27

 1963-64  37.48
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 9,  बिभिर्त  बंधक  पत्र  करण  योजनाओं  के
 अंतर्गत  आवास  के  लिए  ऋण

 1.  सम्पत्ति  बंधक  पत्र  योजना

 2.  अपना  घर  बनाओਂ  योजना

 3.  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  को  उनके

 चारियों  हेतु  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  देने
 संबंधी  योजना

 4.  पब्लिक  जिमिटेड  कृप्नियों  के  कर्मचारियों  द्वारा
 मकानों  की  खरीद  अथवा  निर्माण  के  लिए  बनाई

 गई  सहकारी  आवास  समितियों  को  ऋण  देने

 की  योजना

 .  ई०  मी  एच०  स्कीम

 .  आई०  ई०  एच०  स्क्रीम

 5

 6

 7,  ओ०  वाई०  ए०  स्कीम

 8.  एजेन्ट्स  स्कीम

 9.  आई०  ई०  एच०  स्क्रीम

 10.  सरकारी  उपक्रमों  के  कर्मेचारियों  द्वारा  मकानों

 के  निर्माण  के  लिए  बनाई  गई  सरकारी  भावास

 समितियों  को  ऋण  देने  संबंधी  योजना

 11.  कर्मचारियों  के  आवास  के  निर्माण  हेतु  सहकारी
 उपक्रमों  को  ऋण

 12.  सरकारी  कंपनियों  को  अपने  उपयोग  हेतु  वाणिज्यिक

 भवनों  के  निर्माण  के लिए  ऋण

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  बेनामी  ऋणों  का  दिया  जाना

 :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे
 4927.  श्री  श्रीकांत  दत्त  नर्रातहू  राज  वाडियर

 कि

 1964

 1960

 1964

 1973

 [1973

 1981

 1971

 1973

 1984

 2.19

 22.44

 63.85

 0.90

 1.58

 3.39

 0.11

 0.84

 0.70

 क्‍या  सरकार  का  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बैंकों  द्वारा  बेतामो  अपवा  दोहरे  ऋणों  को  दिए  जाने  को

 रोकने  के  लिए  उचित  गणना  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  गणना  करने  पर  लगभग  कितना  अतिरिक्त  व्यय  की  आशा  भौर
 ह्‌

 तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआड्डो  :  से

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  बंकों  द्वारा  दिए  गए  सभी  ऋणों  की  गणना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दोहरे  और  जाली  कणों  से  बचने  के  लिए  कई  कंदम  उठाए  गए  इन  उपायों  में  ये
 शामिल  हैं  :  कृषि  ऋणों  और  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  के  क्रणों  के  वास्ते  पास  बुकें  जारी

 ग्रामीण  शाखाओं  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  ऋणों  का  पूर्व  निर्धारित  दिन  को  ऋण
 का  कारगर  पयंवेक्षण  आदि  ।

 तमंदा  नदी  बांध  योजना  को  प्रगति

 4928.  श्री  रणजोत  लिह  गायकवाड  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  की  नमंदा  परियोजना  के  अन्तर्गत  नमंदा  नदी  बांध  योजना  में  क्‍या  प्रा

 हुई

 इस  योजना  के  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  और  लक्ष्यों  को  शीक्र  प्राप्त
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  और

 नमंदा  नदी  संबंधी  चालू  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मन्न्नालय  में  राष््य  मंत्री  कृष्णा  मध्य  प्रदेश  की  नमंदा
 सागर  परियोजना  सागर  के  रूप  में  पुनः  जिसमें  ?  लाख  हेक्टेयर  वाधिक  सिंचाई
 करने  तथा  मेगाबाट  की  संस्थापित  क्षमता  के  साथ  विद्युत  उत्पादन  की  परिकल्पना  की  गई
 पर  कार्य  औपचारिक  हूप  से  की संस्थापित  को  शुरू  किया  गया

 भर  22  वर्ष  |  पूरा  करते  का  समय  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करेगा  |

 सतलुज  यमुना  सम्पर्क  नहर  के  भरतगढ़  निर्माण  प्रभाग  को  चेक  बुक  का

 गुस  हो  जाना

 4929.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  वया  जल[संसाधन  मग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  सतलुज  यमुना  सम्पक  नहर  के  भरतगढ़  निर्माण  प्रभाग  को  चेक

 युक  के  गुम  होमे  के समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  चेक-बुक  के  गायब  होने  के  कया  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक

 किन  अधिकारियों/कर्मंचारियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  जांच  कराने  का  है  और
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संसाधन  सन्त्रालथ  में  राज्य  सन्‍त्रो  कृष्णा  :  जी  हां  ।

 पंजाब  सरकार  तें  सूचित  किया  है  कि  श्री  एस०  फे०  छप-मेडलीय  अधिकारी
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 भरतगढ़-उप-मंडल  संख्या  2,  रोपड़  से  15-1-1988  जब  वह  रोपड़  से  चंडोगढ़  सरकारी  जीप  में

 यात्रा  कर  रहे  चंक-बुक  गुम  हो  गयी  थी  ।

 पंजाब  सरकार  के  पंजाब  राज्य  सतकंता  विभाग  ने  चेक-बुक  के  गुम  होने  को
 जांच  आरम्भ  कर  दो  है  ।  विभागीय  जांच  के  आदेश  भी  दे  दिए  गए  हैं  और  यह  निदेश  दिया  गया  है
 कि  निष्कर्षों  की  रिपोर्ट  एक  मास  के  भीतर  भ्रस्तुत  कर  दी

 निर्यात  के  लिए  महत्वपूर्ण  उद्योगों  का  पता  लगाना

 ]

 4930.  श्रो  अक्कम  पुरधोत्तमत  :  क्या  वाणिज्य  मस्ज्ो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  कुछ  और  महत्वपूर्ण  उद्योगों  का  पत

 लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  ओर

 सरकार  द्वारा  इन  महत्वपूर्ण  उद्योगों  में  निर्यात  को  प्रोत्साहुन  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठ,ए
 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  से  सरकार  ने  विदेशी
 बाजारों  में  विशेष  प्रयास  के  लिए  14  विस्तृत  क्षेत्र  अभिज्ञाप  किए  ये  हैं  :--

 1.  विशेष  रूप  से  डिब्बा  बन्द  और  मूल्य-वर्धित  रूप

 2.  विशेष  रुप  से

 3.  संसाधित  जिसमें  शामिल  है  :  फल  तथा  फलों  का  मांस  तथा  मांस  उत्पाद  और

 ताजे  फल  ओर

 4.  समुद्री  विशेष  रूप  से  मूल्य  वधित  रूप

 5.  लौह

 6,  चमड़ा  तथा  चमड़ा  दूसरी  मद  पर  अधिक  बल  देते

 7.  हस्तशिल्प  भौर

 8.  पूंजीगत  सामान  और  उपभोक्ता  टिकाऊ

 9.  इलेकद्रानिक  सामान  तथा  कम्प्यूटर

 0.  मूल

 1.  बस्त्र  पीस-माल  और  तंयार

 12.  सिलेसिलाए

 13.  ऊनी  वस्त्र  और  निटवियर  तथा

 14,  परियोजना  तथा  सेवाएं  ।
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 विभिन्‍न  जिनमें  उम्त  थूस्‍्ट  वस्तुए  श  मिल  के  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  अनेक  कदम  उठाए
 गए  इन्हें  इस  तरह  से  बनाया  गया  जिससे  निर्यातों  के  लिए  बेशी  माल  ऐसी  वस्तुओं  के
 उपात्दन  की  मिले  जिनके  आधुनिक  समकालीन  तकनालॉजी  हो  तथा  कोमतें  प्रतियोगी  और
 निर्माण  लाभ  दायक  बने  ।

 प्लास्टिक  को  परत  वाले  नोटों  को  शुरू  करना

 4931,  श्रीमती  ऊषा  चोधरो  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजवं  बक  प्रचलन  हेतु  प्लास्टिक  की  परत  वाले  करेंसी  नोट  जारी  करते
 संबंधी  अपने  निर्णय  पर  पुनविचार  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  और

 चूंकि  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  प्लास्टिक  की  परत  चढ़े  नोटों  को  जारी  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं
 लिया  है  निर्णय  में  संशोधन  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लघु  बचत  में  वि

 4933.  प्रो०  पी०  जें०  कुरियन  :  क्‍या  वित्त  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पिछले  दो  वर्ष  के  दोरान  लघु  बचत  में  सराहनीय  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  बर्षवार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  का  इस  योजना  के  लिए  अन्य  कोई  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 बित्त  मंत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  सें  राज्य  मंत्रो  एडुआर्डो  :  ओर
 5  वर्षीय  डाकधघर  सावधि  जमा  को  छोड़कर  निवल  संग्रह  नीचे  दर्शाएं  गए  हैं  :--

 1987  2444

 1988  2557

 ओर  अल्प  बचतों  के  लिए  भ्रस्तावित  कुछ  प्रोत्साहन  ये  हैं  :--

 1  .  राष्ट्रीय  बचत  योजना  में  जमा  रकमों  पर  ब्याज  की,/दर  1-4-1987  से  9  प्रतिशत  से
 बढ़ाकर  11  प्रतिशत  की  गई  है  ।

 2.  राष्ट्रीय  बचत  1987  के  अन्तगंत  अधिकतम  जम्ता  रकमों  की  सीमा  1-4-1988
 से  20,000  रुपए  से  बढ़ाकर  30,000  रुपए  की  गयी  है  |

 3.  राष्ट्रीय बचत  1987  के  अन्तगंत  100  प्रतिशत  जमा  रक्षमों  के  संबंध  कर
 निर्धारण  1988-89  8-89  के  लिए  कराधान  में  कटोतो  की  व्यवस्था  वित्त  1988
 में  की  गयी  है  ।
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 4.  वित्त  1988  डाकघर  मासिक  आय  खाते  के  अन्तर्गत  जमा  रकमों  पर  अजित
 ब्याज  के  आयकर  अधिनियम  धारा  80-5  को  लागू  करने  को  व्यवस्था  की
 गई  है  ।

 5.  इंदिरा  विकास  पत्र  की  परिपक्व॒ता  अवधि  को  बहाल  किया  गया  है  और  इंदिरा  विकास
 पत्र  में  किया  गया  ॥िवेश  अब  5  वर्षों  में  दोगुना  हो  जाएगा  ।

 6.  किसान  विकास  पत्र  कहा  जाने  वाला  एक  नया  जिसमें  दो  वर्ष  6  मद्दीने  के  बाद  भआाहरण
 की  सुविधा  शुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 रबड़  को  खेती  के  लिए  स्वीकृत  राशि  ॥

 4934.  भो०  पो०  के०  कुरियन  :  क्या  बाणिज्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  रबड़  की  खेती  बढ़ाने  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई

 इस  प्रयोजन  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  कितना  आवंटन  किया  गया
 ओर

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  रबड़  की  खेती  के  अन्तगंत
 कितना  अतिरिक्त  क्षेत्र  लाया  गया  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  प्रिय  रंजन  दास  :  सातवीं  योजनागत  स्कीमों
 के  अन्तगंत  1987-88  के  दौरान  रबड़  की  खेती  बढ़ाने  क ेलिए  14.43  करोड़  रु०  की  राशि  स्वीकृत
 को  गई  है  ।

 रबड़  के  लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  53.43  करोड़  रु०

 1985-86  से  1987-88  के  दोरान  योजनागत  स्क्रोनों  के  अन्तगंत  रबड़  की  खेती  में
 लाया  गया  अतिखिक्षत  क्षेत्र  25,000  हेक्टर  था  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुवूचित  जनजातियों  के
 अधिकारियों  का  स्थानाम्तरण

 4935.  श्रो  साइमन  तिग्गा  :  क्या  वित्त  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  को  दूर-दराज  के
 स्थानों  पर  तैनात  न  करने  तथा  साथ  ही  उन्हें  कम  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  न  रखने  के  संबंध  में

 कृत  बैंकों  को  निदेश  जारी  किए

 यदि  तो  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  अधिकारियों  को  तनात  करते  समय
 कितने  किलोमीटर  को  सीमा  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 क्‍या  उक्त  निदेशों  का  सभो  बेंकों  द्वारा  पालन  किया  जा  रहा  है  और  इस  संबंध  में  कोई
 भेदभाव  नहीं  बरता  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  सरकार  ने  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 वित्त  मगत्रालय  सें  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एड्आर्डो  :  से
 सरकारी  क्षेत्र  के  सभो  बंकों  के  नाम  ऐसे  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  स्थानान्तरण/तैनाती  के  मामलों
 में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  सम्बन्ध  में  उनके  सामाजिक  स्तर  के  आधार  पर  किसी
 प्रकार  का  भेदभाव  न  किया  बेंकिंग  प्रणाली  में  सामान्यतया  बैंकों  में  जिनमें
 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  अधिकारी  भी  शामिल  के  स्थानान्तरण  सरकार  द्वारा
 जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  किए  जाते  हैं  ।

 उड़ीसा  में  भारतोय  स्टेट  बेंक  को  शालाएं  सोलना

 4937.  डा०  कृपातिधु  भोई  :  क्‍या  वित्त  अन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ोसा  में  दिसम्बर  1987  के  अन्त  तक  भारतीय  स्टेट  बेंक  की  कितनी  शाखाएं  खोली

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  1988-89  के  दौरान  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  कुछ  ओर  नई
 शाखाएं  खोलने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  1988-89  में  भारतीय  स्टेट  बेक  की  शाख्वाएं  खोलने  के  लिए  कौन-कौन  से
 स्थान  चुने  गए  ओर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मग्जो  एड्आर्डो  :  भारतीय
 रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1981  के  अन्त  में  भारतीय  स्टेट  बंक  की  उड़ीसा  में  351
 शाखाएं  कार्य  कर  रही  थीं  ।

 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  को  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते

 1985-90  की  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  की  पूरी  अवधि  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए
 उड़ीसा  राज्य  सरकार से  प्राप्त  पता  लगाए  गए  केन्द्रों  की  सूची  के  आधार  भारतीय  रिजवं  बंक  ने

 उड़ीसा  में  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  भारतीय  स्टेट  बेंक  को  38  पात्र  केन्द्र  आबंटित  किए  हैं  जिनका
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है|  ये  शाखाएं  नीति  को  बाकी  भवधि  के  दोरान  अलग-अलग
 चरणों  में  खोली  जाएंगी  ।

 ४

 विवरण

 1985-90  को  वर्त  धान  शाखा  लाइसेंसिंग  नोति  के  दौरान  उड़ीसा  में  शाखाएं  थोलने
 के  वासते  भारतीय  स्टेट  बक  को  आवंटित  38

 केन्रों
 के  ब्योरे

 न्‍अंम«»न्‍ममममम००»»«म%न्‍मन मम  थ५.५न++-भनभन  नमक  मनन  न  333७3  ५.  +++-+  मनन  थक»  काका»  भन+++-+-+--+“म

 जिले  का  ताम  केन्द्र  का  नाम

 ना  2

 मयूरभंज

 —
 1.  भुआसुनी

 2.  हलीकोट
 3.  खिचिंग
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 1  2

 4.  जगमोहनपुर

 5.  छामुन्हा
 6.  महेन्द्रगढ़
 7.  बरूंदाबन  बिहार
 8.  कौशल्या  गंगा

 9.  सनखजोदी

 बोलनगीर  10.  चांदतारा

 11.  मुरसुंधी
 12.  गजबंधा

 13.  सरगदा

 14.  सिघोल

 सम्बलपुर  15.  कुमलेआड़ी
 16.  अंगलपुर
 17.  बलाम

 1g,  इंडस्ट्रीयल  बढृपाली

 सुन्दरगढ़  19,  के०  बालंगा

 20.  कछुरू

 को  रापुट  21.  कुम्भारीपुट
 22.  गिरीलिगुमा
 23.  बनुआागुडा
 24.  सलीमी

 25.  जोडिगा

 26.  कुंठगांव

 कटक  27.  बरी

 28.  करादोब॑ंद

 29.  ईएवरपुर
 30.  बिदनासी

 31.  लिकरोड

 कालाहांडो  32.  कारलाकोट

 फलबनी  33.  महदेगुदे
 34.  भोरा

 पुरी
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 भुवनेश्वर
 35.  कपिल  प्रसाद

 36.  खानसाजिरी  रोड

 37.  गवर्नमेंट  ट्रेजरी  ब्रांच

 राउरकेला
 38.  जालदा

 भारतोय  रूई  निगम  द्वारा  कपास  को  वाणिज्यिक  खरोद

 4938.  श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  कया  वस्त्र  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  भारतीय  रूई  निगम  को  कपास  उत्पादकों  की  सहाबताय्े
 उनसे  समर्थत  मूल्य  से  ऊचे  मूल्य  पर  कपास  की  वाणिज्यिक  खरीद  करने  के  निर्देश  देने  का
 हे  पर विचार

 यदि  तो  लिए  गए  निर्णय  का  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  तो  सरकार  का  कपास  उत्पादकों  की  सहायता  करने  का  विचार

 बस्ती  मंत्री  राम  निवास  ओर  भारतीय  रूई  संस्थागत
 भोकताओं  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  व्यवत्तायिक  आधार  पर  छई  की  खरीद  कर  रहा  है  ।
 उक्त  उपभोकताजों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं--राष्ट्रीय  वस्त्र  खादी  एवं  ग्रामीण  उद्योग
 राज्य  वस्त्र  निगम  आदि  तिगम  प्रचलित  बाजार  मूल्पों  पर  व्यवस्ताधिक  खरीद  करता  चूंकि
 प्रचलित  पूल्य  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से काफी  अधिक  इसलिए  रूई  के  उपजकर्ता  अपनी  रूई  के

 लिए  पहले  ही  अच्छा  मुल्य  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 प्रश्त  नद्दीं

 संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  मार्ग  निर्देशों  को  उदार  बनाना

 4939.  बोमती  ऊषा  चोधरो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  को  नियत्रित  करने  वाले  वर्तमान
 मार्गनिर्देश  और  नियमों  को  और  उदार  और  परल  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  संभावना

 खाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  से  वर्तमान  मारगंदर्शी
 सिद्धांतों  की सरल  ओर  यथासंभव  यथाथंतादी  बताने  की  दृष्टि  से  सरकार  द्वारा  सतत्‌  आधार  पर
 समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  सरकार  का  ऐसा  विचार  है  कि  भारतीय  प्रोरंसाहकों/अथवा
 संयुक्त  उद्यमों  द्वारा  सामना  की  जा  रही  कठिनाइयों  ओर  ऐसे  उद्यमों  के  कार्य-निष्पादन  का  मूल्यांकन
 करने  में  सरकार  के  अनुभव  को  देखते  हुए  वर्तमान  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  की  ही  इसी  श्रकार  समीक्षा  की

 जाए  ।
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 चूंकि  इस
 प्रक्रिया

 में  विभिन्‍न  विभागों/एजेंसियों  फ्रे  बीच  १रस्पर-कार्यवाही  करना  शामिल  है
 और  यह  काफी  समय  लेने  वाली  इस  प्रकार  की  कोई  विशेष  समय  सीमा  निश्चित  नहीं  की  जा
 सकी  है  ।

 तमरीकी  कम्पनियों  हारा  खान  ओर  धातु  व्यापार  निगम  के
 विरद्ध  मुकदमा

 4940.  ध्ोीमतो  गीता  मुखर्जी  :  क्या  वाणिजप्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृय्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दो  अमरीकी  कंपनियों  ने  खनिज  और  धातु  व्यापार  निगम  के  विरुद्ध
 हरजाने  के  लिए  मुकदमा  दायर  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  प्रिय  रंजन  वास  ओर
 1986  में  एम०  एम०  टी०  सी०  को  यू०  एसं०  जिला  अदालत  हवा स्टन  यू०  एस०  ए०  से  एक  समन  व
 शिकायत  की  एक  प्रति  के  साथ  प्राप्त  हुई  जिसमें  ठेका  का  उल्लंधन  करने  कें  ऑरीप  पर  60  मिलियन
 अमरीकी  डालर  का  दावा  किया  गया  है  तथा  मामला  मंसर्ग  वुडस्टाक  एतेगी  इनकार  पोरेड  द्वारा  दायर
 किया  गया  है  जिंसके  साथं  एम०  एमं०  टीं०  सी०  से  कभी  कोई  पत्राचार  नहीं  किया  था  ।  एम०  एम०
 टी०  सी०  ने  भारत  के  महान्यायवादी  तथा  महासालिप्तिटर  से  सलाह  करने  के  पश्चात्‌  दावेदार  बे
 ब्ारोपों  का  खण्डन  करते  हुए  लिखित  ब्यान  दायर  किया

 घिदेशी  सहायता  के  लिए  लम्बित  पड़ी  बिहार  को
 लिखाई  परियोजनाएें

 ८941.  भौभती  माधुरी  कया  जल  संप्ताधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विहार  की  कई  सिंचाई  परियोजनाएं  जिसके  लिए  विदेशी  सहायता  की  मांग  की  गई

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  मंजूरी  हेतु  लम्बित  पड़ो

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  और  उसके  बया  कारण  औरਂ

 इन  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कब  मंजूरी  दे
 दी  जाएगी  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  कृष्णा  :  से  विहार  सरकार  से

 निम्नलिखित  सिंचाई  परियोजना  प्रस्ताव  विदेशी  सहायता  हेतु  समय-समय  पर  प्राप्त  हुए  हैं  :  |  1)  सुबर्ण  रेखा
 परियोजना  (2)  सोन  नहर  आधुनिकीकरण  (3)  बिहार  मध्यम

 जिप्तमें  9  मध्यम  सिंचाई  परियोजनाएं  शामिल  तथा  (4)  बिहार  बृहद्‌  परियोजना  जिसमें  औरंगा

 जलाशय  परियोजना  तथा  अपर  सकरी  जलाशय  परियोजना  शामिल  ये  मूल्यांकन  की  विभिन्‍न

 अवस्थाओं  में  हैं  ।

 कपड़ा  मिल  आधुनिकोकरण  निधि

 4942.  श्री  के०  राममूर्ति  :  क्‍या  वस्त्र  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  89  मामलों  का  व्यौरा  क्‍या  है  जिनके  लिए  कपड़ा  मिल  आधुनिकीकरण  निधि  में  से

 422.54  करोड़  रुपये  मंजूर  किये  गये  और
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 उन  50  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  122.30  करोड़  रुपये  वितरित  किये

 गये  हैं  ?

 बत्त्र  संत्रो  राम  निवास  :  89  मामलों  के  क्षेत्रवार  आंकड़े  तथा  उनमें  स्वीकृत
 राशि  निम्नलिब्िित  प्रकार  है  :

 मामलों  की  संख्या  राशि

 ()  गैर-सरकारो  क्षेत्र  एकक  73  366.44

 (14  मामलों  में  6.24  करोड़  रु०  के  विशेष  ऋण

 (ii)  सरकारी  क्षेत्र  एकक  3  20.93

 (11)  सहकारी  क्षेत्र  एकक  13  35.17
 है  0७8७  ७  ९  ७8७  4  ९8७छृघ  ृ  8  ७  ७8ढछ

 वितरित  राशि  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--
 ——

 मामलों  की  सख्या  राशि

 (i)  गेर  सरकारी  एकक  47  118.55
 (7  मामलों  में  2.02  करोड़  रु०  के  विशेष  ऋण

 (ii)  सरकारी  क्षेत्र  एकक  2.0

 (iii)  सहकारी  क्षेत्र  एकक  2  1.83

 हैं  रेशम  के  धागे  का  उत्पादन  बढ़ाना

 4943.  श्रो  के०  रामसूर्ति  :  क्या  बस्तर  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेशम  के  घागे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  तैयार  की  गई
 योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  ओर

 कया  विश्व  बैंक  के  अग्रिम  मूल्यांकन-मिशत  ने  इस  प्रयोजनਂ  के  लिए  परियोजना  का
 क्रष्पयन  पूरा  किया  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रो  राम  निवास  :  और  रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 प्रमुख  रेशम  उत्पादक  राज्य  सरकारों  ने  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  अलग-अलग  रेशम  उत्पादन
 योजनाएं  आरम्भ  की  बाद  में  इन  योजनाओं  को  समेकित  कर  लिया  गया  ओर  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड
 ने  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  एक  विस्तृत  राष्ट्रीय  रेशम-ठत्पादन  परियोजना  का  सूत्रपात

 इस  समय  विश्व  बेक  से  एक  मूल्यांकन-पूर्व  मिशन  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  पर
 विज्ञार-बिमर्श  के  लिए  भारत  आया  हुआ
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 कर

 स्वर्ण  रेखा  बहु  उद्देश्योप  लिखाई  परियोजना

 4944.  थ्रो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  स्वर्ण  रेखा  बहुउद्देश्यीय  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  विश्व  बैंक  की  सहायता
 से  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  निर्याण  कार्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  है  और  बया  धनराशि  इस
 परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इस  परियोजना  के  लिए  ओर  अधिक  धनराशि  देने  का

 विचार

 (s)  यदि  तो  कितनी  घवराशि  देते  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ओर  इस  परियोजनाना  के  निर्माण  कार्य  में  तेजो  लाने
 के  लिए  अन्य  कोन  से  कदम  उठाए

 गए

 क्‍या  इस  परियोजना  के  कारण  कम  से  कम  50  हजार  लोग  विस्यापित  हो

 ओर

 यदि  तो  उन  लोगों  के  पुतर्वात  ओर  इस  परियोजना  में  उन्हें  रोजगार  देने  के  ल्लिए

 सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रबंधों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा  :  सुवर्ण  रेखा  सिंचाई

 परियोजना  का  एक  हिस्सा  विश्व  बेंक  सहायता  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा

 (q)  परियोजना  के  वर्ष  1993-94  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 से  सिंचाई  परियोजनाओं  की  वित्त  पोषण  तथा  निष्पादन  राज्य  सरकारों

 द्वारा  किया  जाता  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  ब्लाक  अनुदानों  के  रूप  में  होती  है  जो  किसी

 विशिष्ट  परियोजना  से  जुड़ी  नहीं  होती  ।  विश्त्र  बेंक  इस  परियोजना  के  लिए  127  मिलियन  अमरीकी

 डालर  तक  की  सहायता  के  लिए  वचनबद्ध  इस  सहायता  का  70  प्रतिशत  राज्य  सरकारों  को

 प्रतिपूर्ति  दावों  को  प्रस्तुत  करने  पर  अतिरिक्त  राशि  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।

 और  परियोजना  के  प्रथम  सोपान  से  जो  विश्व  बैक  द्वारा  वित्त  पोषित  लगभग

 1743  परिवारों  के  प्रभावित  होने  की  संभावना  राज्य  सरकारों  द्वारा  विस्थापितों  के  पुनर्वास  के

 लिए  किए  जा  रहे  प्रबंधों  में  वैकल्पिक  भूमि  पर  स्व-रोजगार  हेतु  विभिन्‍न  धंधों
 के  लिए  ऋण

 तथा  प्रशिक्षण  भौर  परियोजना  में  रोजगार  आदि  शामिल  हैं  ।

 मालन्दा  जिले  की  पंमार  सिशच्चाई  योजना  का  निर्माण

 4945.  श्री  विजय  कूमार  यादव  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  बिहार  के  नालन्दा  जिले  की  पेमार  सिंचाई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  पिछले

 कई  वर्षो  से  लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वोकृति  देने  में

 विलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  संत्ताधन  मंत्रालप  में  राज्य  संत्रो  कृष्णा  :  ओर  पहले  प्रस्तुत
 किए  गए  प्रस्ताव  को  1966  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया  परियोजना  का  संशोधित

 अनुमान  जिसमें  प्रतिवर्ष  9.7]  हजार  हेक्टेयर  क्षेत्र  की  सिंचाई  की  परिकल्पना  1984  में
 प्राप्त  हुआ  था  ।  उत्त  समय  तक  परियोजना  पर  अधिकांश  काये  पूरा  हो  चुका  था  ।  योजना  आयोग  को

 तदनुसार  सूचित  कर  दिया  गया  था  ।

 भारतीय  रूई  निगम  में  घाटा

 4946.  डा«  कृपासिधु  भोई  :  क्या  बस्त्र  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रूई  निगम  को  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  कब  से  ओर  3]  1987  तक  भारतीय  रूई  निगम  को  कुल
 कितना  घाटा

 घाटा  होने  के  क्या  कारण  और

 भारतोय  रूई  निगम  का  कार्य-निष्पादन  सुधारने  और  इसके  घाटे  को  कम  करने  हेतु बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  संत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 निगम  को  1978-79  से  हानि  उठानी  पड़  रही  है  तथा  3  1987  तक  कुल संचित  हानि  120.60  करोड़  की  थी  ।  न्‍

 निगम  को  मुख्यतः  आयात  प्रतिस्थापन  के  लिए  विकसित  की  जा  रही  लम्बे  तथा  अधिक
 लम्बे  स्टेपिल  रूई  के  उपजकर्त्ताओं  को  निगम  द्वारा  बढ़ायी  गयी  विपणन  समर्थन  इन  रूइयों  के  लागत
 को  वहन  करने  तथा  बैंकों  से ऋण  लेने  के  तथा  सरकारो  कर्जों  के  ब्याज  भार  उठाने  की  वजह  से  हानि
 उठानी  पड़ी  ।

 कार  निष्पादन  में  सुधार  लाने  तथा  हानि  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  निगम  ने  ऊपरी
 ध्ययों  को  कम  करने  के  लिए  उपाय  किए  हैं  तथा  मिलों  से  निश्चित  मांगपत्रों  के  लि  ए  वाणिज्यिक
 प्रचाल  कर  रहा  सरकार  निगम  द्वारा  अपने  कीमत  समर्थन  प्रचालनों  में  होने  वाली  हानि  के  लिए
 प्रतिपूति  भी  कर  रही  है  ।  हा

 5...  लघु  बचत  योजना

 4947.  श्रोमतो  जयम्ही  पटनायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1988-89  के  दौरान  लघु  बचत  योजना  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  कदम  उठाए

 यदि  तो  वर्ष  1987-88  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  कौन-कौन-सी  विशेष  लघु  बचत

 योजनाएं  लोकप्रिय  हुई

 चालू  वित्त  वर्ष  में  कौन-कौन-सी  नई  लघु  बचत  योजनाएं  श्रारम्भ  करने  का  विचार
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मनत्रालय  में  आर्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  एडआर्डो
 व  1988-89  के  दौरान  अल्प  बचतों  को  बढ़ाने  के  लिए  किए  गए  कुछ  उपायों  में  ये  शामिल

 हैं  :--

 (I)  1-3-1988  को  अथवा  उसके  बाद  बेचे  गए  इन्दिरा  विकास  पत्रों  की  परिपकक्‍्वता
 अवधि  को  कम  करके  पांच  वर्ष  कर  दिया  गया

 (1)  23-12-1987  से  डाकधर  सावधि  जमा  खाते  में  संस्थागत  निक्षेपों  की  अनुमति  दी
 गई  है  ।

 (11)  राष्ट्रीय  बचत  योजना  में  शेष  राशियों  पर  ब्याज  की  दर  1-4-1987  से  9  प्रतिशत  से
 बढ़ाकर  11  प्रतिशत  की  गई

 (1५)  राष्ट्रीय  बचत  1987  में  की  गई  100  प्रतिशत  जमा  रकमों  के  लिए  वित्त
 1988  में  कराधान  में  कटौती  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 (५)  वर्ष  1988-89  में  किसान  विकास  पत्र  नाम  की  एक  नई  योजना  आरम्भ  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 वर्तमान  वर्ष  के  दौरान  1988  तक  किए  गए  1986-87  की  समतुल्य
 अवधि  में  किए  गए  संग्रहों  की  तुलना  में  यह  दर्शाते  हैं  कि  डाकधर  बचत  डाकघर  आवर्ती  जमा

 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  छठा  निगगंम  और  लोक  भविष्य  निधि  योजना  में  सकल  जमा  रकमें  अपेक्षाकृत
 अधिक  हैं  ।

 भौर  वर्ष  1987-88  के  दोरान  राष्ट्रीय  बचत  योजना  ओर  डाकघर  मासिक  आय
 खाता  नामक  दो  नई  योजनाएं  शुरू  की  गई  थीं  |  जैत्ाकि  वित्त  मंत्री  के  बजट  भाषण  में  बताया  गया

 1988-89  में  किसान  विकास  पत्र  प्रवरतित  किया  जाएगा  ।

 वाणिज्यिक  बेकों  का  कार्य-निष्पादन

 4948.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वया  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  दौरान  विभिन्न  वाणिज्यिक  बैंकों  के
 कार्य-निष्पादन  की  पुनरीक्षा  की

 यदि
 तो

 उतत  अवधि  के  दोरान  वाणिज्यिक  बेंकों  का  जमा  राष्ति  में
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 GG  Eee निर्यात वित्तरोषण, ग्राहक्र सेवा «न  अनम»मभ  आओ  +ं

 निर्यात  ग्राहक्र  सेवा  ओर  कार्य  आदि  केक्षेत्रों  में  कय-निष्यादन  कंसा
 भौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  आथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एडआर्डो  से

 सरकार  विभिन्‍न  वाणिज्पिक  बेकों  के  कार्यनिष्पादन  को  अलग-अलग  दृष्टिकोण  से  सतत  आधार
 पर  प्रमीक्षा  करती  है  ओर  दिसम्बर  1986  को  समाप्त  वर्ष  के  वास्ते  सरकारी  क्षेत्र
 के  बैंकों  के कायंकरण  की  समेकित  रिपोर्ट  1987  में  संसद  के  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रख

 बहुरोन  को  कुप्रेमुत  से  लौह  अयस्क  का  निर्यात

 4949,  थभ्री  भोकांत  दस  नर्रातिहराज  वाडियर  :  क्‍या  वाणिज्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कुद्रेमुख  से  बहरोन  को  लोह  अयस्क  का  निर्यात  करने  का
 विचार

 क्‍या  बहरोन  ने  सरकार  को  यह  सूचित  किया  है  कि  बह  कुद्रे  मुद  से  आगामी  तीन  वर्ष
 तक  लौह  अयस्क  और

 यदि  तो  बहरीन  को  प्रति  वर्ष  कितने  मूल्य  का  और  कितनी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  का
 निर्यात  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  प्रिय  रंजन  दास  से  कुद्रे मुख  लोह
 अयस्क  कंपनी  लि०  का  बहरीन  को  लोह  अयस्क  सांद्रण  के  निर्यात  करने  का  भी  प्रस्ताव  अगले

 तीन  वर्षों  के  लिए  बहरीन  द्वारा  निर्दिष्ट  मात्राएं  निम्नलिखित  हैं  :---

 बषं

 1688  1.50  मिलियन  मे०  टन

 1989  3.00  मिलियन  मे०  टन

 1990-  4  00  मिलियन  मे०  टन

 निर्यात  की  वस्तविक  मात्रा  आर  मूल्य  प्रचलित  बाजार  कीमतों  पर  निर्भर  होंगे  ।

 बिल्‍लो  में  सोने  को  बरामदगी

 4950.  क्रो  बालासाहिब  विश्ले  पाटिल  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  दिल्‍ली  में  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  दो  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  सोना

 बरामद  किया  गया  था  जैसे  कि  25  1988  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ

 यदि  तो  तत्संवंधी  व्यौरा  क्या  और
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 ॒॒  की

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  वया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  सन्त्रो  ए०  के०  :  और  जी
 हां  ।  24  1988  को  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  एक  ट्रक  से  लगभग
 1.90  करोड़  रुपए  मूल्य  के  विदेशी  मार्क  के  480  स्वर्ण  बिस्कुट  पकड़े  निधिद्ध  स्वर्ण  को  डाइवर
 को  सीट  के  बेकरेस्ट  के  अन्दर  खाली  स्थान  में  छिपाया  गया  लगभग  3  लाख  रुपए  मुल्य  के
 ट्रक  को  तथा  लगभग  80,000  रुपये  मूल्य  की  एक  मारूती  कार  को  भी  पकड़  लिया
 गया

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ओर  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी
 निवारण  1974  के  अधीन  नजरबन्द  भी  कर  लिया  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  भारत-नेपाल  सोमा  पर  तस्करों

 4951.  श्रो  परसराम  भारद्वाज  :  क्या  वस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  गोंडा  और  बस्ती  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  बड़े  पैमाने  पर  सामान
 भौर  पशुओं  की  तस्करी  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  गिरफ्तार  किये  गये  तथा  जेल  भेजे  गये  व्यक्तियों  का  ब्यौरा
 क्या  ओर

 ऐसी  गतिविधि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  प्राप्त  रिपोर्ट
 तथा  किए  गए  अभिग्रहणों  से  पता  चलता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र  के  गोंडा  तथा  बस्ती  जिलों  में  भारत
 नेपाल  सीमा  माल  तथा  पशुओं  को  तस्करी  के  लिए  सुगम्य  क्षेत्र  बना  हुआ  चूंकि  तस्करी  चोरी
 छिपे  किये  जाने  वाला  धन्धा  गोंडा  तथा  बस्ती  में  भारत-नेपाल  सोमा  के  साथ-साथ  चोरी
 छिपे  लाए  जा  रहे  माल  तथा  पशुओं  की  संख्या  का  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  तथा  पिछले  दो
 केलेण्डर  वर्षों  के दौरान  भारत-नेपाल  सीमा  के  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र  में  किए  गये  अभिग्रहणों  का  मूल्य
 नीचे  दिया  गया  है  :--

 ह

 अवधि  अभिग्रहूण  का  मूल्य
 रुपयों

 1986  268.68

 1987  48283
 किसी  जिले  विशेष  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तितयों  को  संख्या  से  सम्बन्धित  आंकड़े

 नहीं  रखे  जाते  हैं  । तथापि  वर्ष  1986  तथा  1987  के  दोरान  भारत-नेपाल  सीमा  के  उत्तर  प्रदेश  क्षेत्र
 में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  नीचे  दी  गयी  है  :--

 गिरफ्तार  |कए  गए अवांघ
 व्यक्तियों  की  संख्या

 1986  102

 1987  142
 a  >> >> 445
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 भारत-नेपाल  सीमा  सहित  पूरे  देश  में  तस्करी-रोधी  अभियान  का  तेज  कर  दिया  गया  है
 और  तस्करी-रोधी  तन्‍्त्र  को  भारत-नेपाल  सीमा  के  साथ-साथ  लगे  सभी  सुगम्य  क्षेत्रों  में  सुदृढ़  बना
 दिया  गया  है|  तस्करी  का  पता  लगाने  तथा  इसे  रोकने  से  सम्बंधित  सभी  एजेन्सियों  के  साथ  घनिष्ठ
 तालमेल  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 सोवियत  संघ  ह।रा  रिगों  की  सप्लाई

 4952.  भ्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  जल  संस्ताधन  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सोवियत  संघ  राजत्थात  में  पेय-जल  के  लिए  नलकूत्र  खोदने  के  लिए  आधुनिकतम
 किस्म  के  रिंग  सप्लाई  कर  रहा

 यदि  तो  राजस्थान  में  कहां-कहां  पर  नलकूप  लगाने  का  विवार

 सोवियत  संघ  को  कितने  रिंग  सप्लाई  करने  हैं  और  इस  कार्य  के  कब  तक  प्रारम्भ  होने
 की  संभावना

 रिणों  की  सप्लाई  के  लिए  भारत  कितनी  धनराशि  देने  के  लिए  वदनबद्ध  और

 (=)  क्या  सोवियत  संघ  तकनीकी  सहयोग  भी  दे  रहा  है  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया

 जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्णा  से  सूखा  प्रभावित
 राज्यों  में  नलकूप  के  निर्माण  के  लिए  सोवियत  संथ  भारत  को  उपहार  के  रूप  में  छः  रिग  प्रदान  कर
 रहा  इनमें  से  एक-एक  रिग  राजस्थान  में  नागौर  और  बीकानेर  जिलों  में
 लगाया  ये  रिंग  1988  के  दौरान  प्राप्त  होने  तथा  लगाए  जाने  की  संभावना  है  ।

 (¥)  1987  में  हस्ताक्षरित  संलेश  के  अंतर्गत  बृहद्‌  भर  मध्यम  विचाई
 भू-जल  ओर  सतही  जल  के  सयुक्‍त  भू-जल  का  कृत्रिम  पुनर्भरण  ओर  भू-जल  प्रदूषण  आदि  जैसे
 विभिन्‍न  पहलुओं  पर  तकनीकी  और  वेज्ञानिक  सहयोग  की  परिकल्पना  ढी  गई

 भारत-जापान  सहयोग

 4953.  श्री  एम०  बो०  सिदताल  :

 भरी  जो०  एस०  बसवराज  :

 क्या  वित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ग

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत-जापान  सहयोग  स्थापित  करने  के  लिए  कई  क्षेत्रों  का  पता
 लगाया  गया

 यदि  तो  कौन-कौन से  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया

 क्या  इस  संबंध  में  जापान  सरकार  के  साथ  कोई  समझौता  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 यह  समझोता  कब  तक  कर्यान्वित  किया  जायेगा  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  आधथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  से

 निवेश  संबंधी  वातावरण  का  सर्वेक्षण  करने  वाले  एक  जापानी  शिष्ट  मंडल  ने  जिसमें  35  सदस्य
 भारत  भारतोय  रिजवं  बैंक  ओर  राज्य  सरकारों  के  अधिकारियों  तथा  उद्योगों  के  प्रतिनिधियों

 से  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  21  जनवरी  से  29  1988  तक  भारत  का  दौरा  किया  ।

 बातचीत  भारत  की  विदेशी  निवेश  नीति  और  भर्थ॑-व्यवस्था  की  सामान्य  स्थिति  के  बारे  में  यह
 दौरा  संभावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  किया  गया  था|  इसलिए  कोई  करार  आदि  निष्पन्न  नहीं
 किए  गए  ।

 सरकारी  विभागों  में  कमंचारियों  को  संख्या  आवश्यकता  से  अधिक  होगा

 4954.  भ्री  बी०  एस०  विजयराघवन  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  सरकारी  विभागों  में  कर्मचारियों  की  जो  आवश्यकता  से
 अधिक  कम  करने  के  लिये  कोई  योजना  त॑यार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विश  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  और  वित्त
 मंत्रालय  में  कमंचारी  निरीक्षण  एकक  नामक  एक  तंत्र  कार्य  कर  रहा  है  जो  प्रशासनिक  काय॑  कुशलता  के

 अनुरूप  स्टाफ  में  किफायत  सुनिश्चित  करने  और  कार्य-निष्पादन  के  मानदण्ड  तथा  कार्य॑-प्रतिमान
 रित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकारी  विभागों  को  छोड़कर  जिनके  पास  अपनी  अलग  व्यवस्था  में
 कर्मचारियों  की  स्थिति  की  आवर्ती  कार्यक्रमों  तथा  तदर्थ  अध्ययनों  के  माध्यम  से  पुनरीक्षा  करता

 इसके  मंत्रालयों/विभागों  में  आंतरिक  कार्य  अध्ययन  एकक  स्थापित  किए  गए  हैं  जो  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  अपने-अपने  मंत्रालय/विभाग  की  संस्थापनाओं  के  कर्मचारियों  को  स्थिति  का  अध्ययन
 करते  हैं  तथा  उस  मंत्रालय/विभाग  में  किए  जा  रहे  विशिष्ट  कार्यों  से  सम्बन्धित  निष्पादन  के  मानदण्ड
 ओर  कायं-प्रतिमान  निर्धारित  करते  हैं  ।

 सोबियत  संघ  द्वारा  बोकरो  इस्पात  संयंत्र  का आधुनिकोकरण

 ]

 4955,  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  संत्री  यह  बताने  की  कृया  करंगे

 क्‍या  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  का  वर्तमान  विस्तार  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  इसके

 अधुनिधीकरण  तथा  आगे  विस्तार  के  सबंध  में  सोवियत  मंघ  ने  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  घन-राशि  खर्च

 क्‍या  इस  प्रस्ताव  में  स्थानीय  डिजाइन  तथा  इंजीनियरिंग  और  प्‌ंजीगत  सामान  उद्योग  की

 अप्रयुक्त  क्षमता  का  उपयोग  करने  पर  निषध

 क्या  सरकार  का  इस  परियोजना  के  लिए  अत्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  आमंत्रित  करने  का
 विवार  और

 (5)  सोवियत  संघ  के  प्रस्ताव  पर  कब  लक  निर्णय  ले  लिया  जायेगा  ?
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 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 सोवियत  रूप  ने  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की  इस्पात  गलनशालाओं  और  हाट  स्ट्रिप  मिल  को  आधुनिक
 बनाने  के  लिए  तकनीकी-आश्थिक  प्रस्ताव  ह्वाल  ही  में  प्रस्तुत  किया  है  ।

 पूंजी  निवेश  लगभग  1100  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान

 से  सोवियत  रूस  के  प्रस्ताव  में  इस  परियोजना  को  आद्योपान्त  आधार  पर  सम्पन्न
 करने  को  परिकल्पना  की  गई  अभी  उन  आडंरों  की  राशि  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  जो
 स्थानीय  इंजीनियरी  और  पूंजीगत  माल  उद्योग  की  यह  प्रस्ताव  अभी  सरकार  द्वारा

 अनुमोदित  किया  जाना  है  ।

 उड़ीसा  में  नौरंगपुर  में  चोनो  मिल  को  स्थापना

 4956.  श्रीमती  जयन्तो  क्या  लाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  उड़ीसा  में  नोरंगपुर  में  एक  चीनी  मिल  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लादय  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  डो०  एल०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पारादोप  में  कच्चा  लोहा  सम्बन्धी  परियोजना  स्थापित  करना

 4957.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उड़ीसा  के  औद्योगिक  संवर्धन  और  निवेश  निगम  लिमिटेड  ने  केन्द्रीय  सरकार  से

 लाख  टन  वाधिक  क्षमता  का  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  ढलवां  कच्चे  लोहे  के  उत्पादन  से  लिए  कटक  जिले  में
 पारादीप  में  एक  नई  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिये  आशय  स्वीकृत  करने  का  अनुरोध
 किया

 वया  पारादीप  में  प्रस्तावित  परियोजना  की  स्थापना  से  देश  में  विदेशी  मुद्रा  के  बच  जाने
 की  संभावना

 क्या  इस  परियोजना  से  उत्पाद  के  अनुप्रवाही  उपयोग  के  लिए  घातवधित  ढलवां  लोहे  के
 निर्माण  की  फाउण्डरी  सुविधाओं  को  प्रोत्साहन  भर

 यदि  तो  तत्संब्रंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :
 और  हां  ।

 पिठवां  ढलब  लोढे  के  निर्माण  के  लिए  दलाई-घर  संबंधी  सुविधाओं  की  कश्चें
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 लोहे  को  समग्र  ऐसी  इकाइयों  की  इसके  उत्पादों  की  विक्रेयता  जैसे  विभिन्‍न
 कारणों  पर  निर्भर  करेगी  ।

 चूंकि  कच्चे  लोहे  के  निर्माण  को  लाइसेंस-मुक्त  कर  दिया  गया  निगम  को  एक
 परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  दिनांक  10-7-1987  का  पंजीकरण  संख्या  आर०  95  ०
 आई०  आर०  प्रदात  कर  दिया  गया  है  ।

 ग्रासोण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  शौचालयों  के  लिए  समेकित  कार्यक्रम

 4958.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  राज्य को  के  दोरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्वच्छ  शौचालयों  के  लिए  समेकित  कार्यक्रम
 के  अन्तगंत  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  धनराशि  दी  और

 इस  संबंध  में  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और
 समन्वित  ग्रामीण  स्वच्छता  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कम  लागत  के  स्वच्छ
 शोचालयों  का  निर्माण  भारत  सरकार  के  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  किया  जाता  है  :--

 केन्द्रीय  प्रायोजित  ग्रामीण  स्वच्छता  (2)  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 कार्यक्रम  का  ग्रामीण  स्वच्छता  ओर  (3)  राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  का
 ग्रामीण  स्वच्छता  घटक  ।

 वर्ष  में  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  राज्यवार  रिलीजों/आवंटनों  और
 संग्रशासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  क ेअनुत्तार  एक  साथ  सभी  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  निर्मित  स्वच्छ
 शौचालय  इकाईयों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 समन्वित  ग्रामोण  स्वच्छता  कार्यक्रम  प्रावधान  ओर  उपलब्धि

 ग्रामीण

 रुपए

 ऋ०सं०  राज्य/तंघ  शासित  क्षेत्र  केन्द्रीय  ग्रामीण  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 प्रायोजित  भूमिहीन  ग्रामीण  स्वच्छ  शौचालय

 ग्रामीण  रोजगार  रोजगार  इकाइयों  की  सं०

 स्वच्छता  गारंटी  कार्यक्रम  87

 काये  क्रम  कार्य  क्रम  तक

 रिलीज  आबंटन
 हृएए७७७७७४७४७४७॥"श"शशनशशशशनणनणशणशणशणशणशणशशाशणशशशशशशशश/शशशणणणणणशणशशशशशानााााााा

 2  3  4  5  6
 नि  इन  अल  अअअअइाााााअअुााााााााााााााा॥ल्‍ल्‍७७८७८७८८-"श्रल्‍"रननशनशशशशशणशणशणणणण ह़  एन»  बल  कब  बीबी

 आंध्र प्रदेश 32.00 57.50 57.50 2. भरुणाचल प्रदेश 9.00 0.90 0.90 2
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 1  2  3  4  $  6
 न

 3.  असम  14.00  12.00  12.00  34

 4.  बिहार  43.00  84.60  84.60  4036

 #5,  गोवा  1.00  1.00  '  न+

 6.  गुजरात  7.00  19.80  19.80  11512

 7.  हरियाणा  4.00  5.60  5.60  439

 8.  हिमाचल  प्रदेश  30.00  3.30  3.30  1491

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  25.00  4.10  4.10  न

 10.  कर्नाटक  23.00  27.70  27.70  94

 11.  केरल  15.00  22.70  22.70  2979

 12.  मध्य  प्रदेश  41.00  49.90  49.90  670

 13.  महाराष्ट्र  25.00  48.00  48.00  2573

 14,  मणिपुर  6.00  0.60  0.60  137

 15.  मेघालय  8.00  0.80  0.80  न

 16.  3.00  0.80  0.80  9

 17.  नागालेंड  8.00  0.70  0.70  491

 18.  उड़ीसा  23.00  26.50  26.50  48

 19.  पंजाब  5.00  6.00
 6.00  734

 20.  राजस्थान  20.00  23.40  23.40  1273

 21.  घ्िविकम  9.66  0.40  0.40  19

 22.  तमिलनाडु  20.00  47.40  47.40  3086

 23.  त्रिपुरा  19.35  1.90  1.90  852

 24.  उत्तर  प्रदेश  25.00  106.00  106.00  6893

 25.  पश्चिम  बंगाल  40.00  45.30  45.30  1044
 26.  अंडमान  और  निकोबार  _  0.90  0.90  रे

 दीप  समूह  ;

 27.  दमन  ओर  दीव  रा  _  न्‍्ं
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 1  2  3  4  5  6

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  न  0.40  0.40  न

 29.  लक्षद्वीप  न  0.20  0.30  173

 30.  पॉडिचेरी  न+  0.80  0.80  —

 ,  465.01  600.00**  600.00०*  49100

 (&राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  केर्द्रोय  प्रायोजित  ग्रामीण  स्वच्छता
 ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 निर्मित  ।

 +दमन  ओर  दीव  सहित  आवंटन  ।

 ककराएट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिल्‍ली
 के  लिए  0.40  लाख  रुपए  और  चंडीगढ़  के  लिए  0.30  लाख  रुपए  आवटित  हैं  ।  इन्हें  दोनों
 कार्यक्रमों  क ेलिए  कुल  राशि  में  शामिल  किया  गया  है  ।

 द्वारा  परियोजनाओं  को  स्थोक्षति  प्रदान  करना

 4960.  श्री  मुल्लापलली  रामसरान  :  गया  हाहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 आवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  द्वारा  वर्ष  1985-86,  वर्ष  1986-87  और  वर्ष
 1987-88  के  दोरान  कितनी  और  कितने  मूल्र  की  परियोजनाएं  मंजूर

 द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जाते  हैं  कि  इन  योजनाभों
 का  लाभ  समाज  के  आर्थिक  दुष्टि  से  पिछड़  वर्ों  को  प्राप्त  और

 ने  वर्ष  1985-90  की  अवधि  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  और  अब
 तक  प्राप्त  किए  जा  चुके  लक्ष्यों  को  प्रतिशतता  क्‍या

 शहरो  विकात  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बलबओोर  :

 य्ष  योजनाओं  की  संख्या  परियोजना  की  लागत पृ  उृअ  अउ  वा  ऋ  ॉ  ॉ  ॉ  4
 करोड़ों

 198  5-86  697  619.17
 1986-87  581  590.37

 1987-88  528  579.97

 (29-2-88  की

 स्थिति  के  अनुसार
 थाकड:ौौँघघयतयययतघय(य४४+++“““““+“““““““  सम5ससफफससनफकब  व  कि ड़
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 लिब्ित  उतरे  28  1988

 विभिन्न  श्रेणियों  से  संबंधित  योजनाओं  के  हुडको  द्वारा  भिन्‍न-भिन्‍न  वित्तीय

 निर्धारित  किए  गए  आधिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  से  संबंधित  योजनाओं  के  मामलों  में  ब्याज

 की  दर  तथा  चुकाने  की  अवधि  सर्वाधिक  उदार  सरकार  ने  यह  भी  निर्धारित  किया  है  कि  प्रतिवर्ष

 के  लिए  हुडकों  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए  ऋण  का  30  प्रतिशत  इस  श्रेणी  के  लिए  उदहिष्ट  किया  जाना

 चाहिए  ।  अब  तक  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  आवासीय  एककों  का  लगभग  77  प्रतिशत  इस  श्रेणी  के  लिए

 रहे  हैं  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  लिए  स्वीकृत  कणों  का  लक्ष्य  1865  करोड़  रुपए  की  तुलना

 हुडकों  ने  29-2-88  तक  1169.89  करोड़  रुपए  को  ऋण  सहायता  स्वीकृत  की  यह  निर्धारित  लक्ष्य

 का  63  प्रतिशत  होता

 राष्ट्रीय  बोज  निगम  का  तिलहन  के  बीजों  के  उत्पादन  का  लक्ष्य

 4961.  श्री  इन्द्रजोन  गुप्त  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  की  चालू  वर्ष  के  दौरान  तिलहन  के  प्रमाणित  बीजों  के  उत्पादन
 में  300  प्रतिशत  वृद्धि  करने  की  योजना  और

 यदि  तो  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कौन-सी  परियोजना  प्रारम्भ  करने  का
 विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  द्याम  लाल  :
 ओर  जी  हां  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  वर्ष  1988-89  के  दोरान  61,100  क्बविटल  तिलहन  के
 बीजों  का  उत्पादन  करने  का  प्रस्ताव  किया  जबकि  गत  तीन  वर्षों  का औसत  20,984  बिबटल  था  ।
 नियोजित  उत्पादन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  आवश्यक  करार  किए  गए  हैं  ।

 नए  शोौतागारों  का  निर्माण

 4962.  श्री  संयद  मसूदल  हुसेन  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  को  कृय्रा  करेंगे  कि  :

 देश  में  शीतागारों  की  राज्य-वार  संख्या  उनकी  क्षमता  सहित  कितनी

 कया  देश  में  ओर  अधिक  शीतागारों  के  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्‍या  राज्य  सरकारों  को  शीतागारों  के  निर्माण  के  लिए  कोई  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  +

 (8)  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रमोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  31
 1986  को  देश  में  संबंधित  अधिनियमों/आदेशों  के  अन्तगंत  54.02  लाख  मीठरी  टन  की

 क्षमता  वाले  लाइसेंस  शुदा  शीत  भंडारों  की  कुल  संख्या  2607  थी  ।  राज्य-बार  शीत  भंडारों  की  संख्या
 उनकी  क्षमता  सहित  संलग्न  विवरण  में  देखी  जा  सकती  है  ।

 सहकारी  क्षेत्र  में  जब  भी  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  राष्ट्रीय  सहकारी  .



 8  लिखित  उत्तर

 विकास  निगम  सी०  डी०  शीत  भंडारों  की  स्वीकृति  प्रदान  करता  इस  समय  राष्ट्रीय
 विकास  निगम  के  पास  पश्चिम  बंगाल  में  दो  शीत  भंडारों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है

 जी  सरकारी  क्षेत्र  में  शीत  भंडारों  के  निर्माण  हेतु  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 सहकारी  क्षेत्र  में  शीत  भंडारों  के  निर्माण  पर  आने  वाले  खर्च  को  संबंधित  सहकारी
 राज्य  सरकार  तथा  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  के  बीच  1:4:15  के  अनुपात  में  वहन

 किया  जाता  है  ।  सहकारी  क्षेत्र  में  इस  समय  6.74  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  वाले  244  शीत

 भंडार  गठित  किए  गए  हैं  जिनमें  से  5.39  लाख  मीटरी  टन  की  क्षमता  वाली  204  यूनिटों  को  स्थापित
 किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 31-12-86  को  राज्य-वार  शीत  भण्डारों  को  संखघा  और  उनको
 अखिल  भारत  क्षमता

 ऋण०्सं०  राज्य  का  नाम  शीत  भंडारों  क्षमता  क्षमता
 को  संझया  मीटरों  टनों

 1  2  3... 4...  5

 1,  आमध्न  प्रदेश  53  36656  11730

 2.  असम  3  7242  2317

 3.  बिहार  205  1078909  345251

 4.  गुजरात  106  376237  120396

 5.  हिमाचल  प्रदेश  13  30211  9668

 6.  जम्मू  और  काश्मीर  12  31594  10110

 7.  कर्नाटक  73  47829  15305

 8.  केरल  111  37577  12025

 9.  मध्य  प्रदेश  100  536960  171827

 10.  महाराष्ट्र  197  320936  102699

 11.  उड़ीसा  328  122712  59268

 12.  राजस्थान  47  155289  49693

 13,  तमिलनाडु  79  51959  16627

 14.  त्रिपुरा  ग  2  10072  3223

 15.  अंडमान  100  32

 als
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 1  2  3  4  5
 Cee  ख  जज  17495  ख  फऊझ
 18.  चंडीगढ़  22  54672  1729

 19.  दिल्‍ली  85  344402  36

 20,  गोभा  22  5403  190

 लक्षद्वीप  1165  3249463  36

 20,  पांडिचेरी  5  593  177000

 योग  :  303  3249463  507000

 23.  हरियाणा  739  7218750  2310000
 22.  पंजाब  303  4276031  1368330
 23.  उत्तर

 प्रदेश*
 739  16881744  5402160

 24.  पश्चिम  बंगाल  262  विन अमन अमम««म जनम  ————

 कुल  योग  :  2607  सरकारों
 अन+म-मन  नामममनन  विन  अमन  अमम««म  जनम  बम-मम  ननन«-ा  वन

 नोट  *इन  राज्यों  में  शीत  भंडारण  आदेश  विदेशों में मारतोय  लागू  नहीं  है  ।  इन  राज्य  सरकारों  के  अपने  शीत
 भण्डारण  अधिनियम  भादेश  हैं  ।

 विदेशों  में  मारतोय  भ्रसिकों  को  सांग

 4963.  श्री  आर०  एम०  भोपे  :  क्‍या  श्रम  मसंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  हाल  हो  में  विदेशों  विशेष  रूप  से  खाड़ी  के  देशों  में  भारतीय  श्रमिकों  को  मांग  में

 बद्ि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  श्रमिकों  को  सरकारी  एजेंसियों  अथवा  इस  विशेष  प्रयोजन  के  लिए  पंजीकृत  कुछ
 गेर  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  भेजने  का  प्रस्ताव  और

 इन  एजेंसियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  श्रमिकों  को  विदेश  भेजने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया
 अपनाई  जा  रहो  है  ?

 श्रम्त  सग्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  हां  ।

 वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  के  जनशक्ति  निर्यात  सकता  प्रतिशत
 अधिक  था  ।  ५

 ओर श्रमिकों को पंजीकृत भर्ती एजेंसियों द्शरा बिदेशों में भेजा जा सकता ये
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 एजेंसियां  प्राइवेट  और  सरकारी  दोनों  ही  हो  सकती  पंजीकृत  भर्ती  एजेंसियां  1265  हैं  जिनमें  8
 सरकारी  एजेंसियां  उन्हें  देश  में  स्थित  सात  उत्प्रवात  संरक्षी  के  कार्यालय  से  उत्प्रवासी  अनुमति
 लेनी  होती  है  ।

 पामोनोन  तेल  का  आयात  बंद  करने  का  प्रस्ताव

 ]
 4964.  शभ्री  सो०  सम्बु  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  पामोलीन  तेल  का  आयात  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कोन  से  वैकल्पिक  प्रबन्ध  करने  का  विचार

 खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्रो  डो०  एल०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आदिवासो  क्षेत्रों  में राजसहायता  प्राप्त  दर  पर  चावल  ओर  गेहूं  को  सप्लाई

 4965.  श्री  अमर  राठवा  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 विशेष  राजसहायता  प्राप्त  दर  पर  चावल  ओर  गेहूं  की  सप्लाई  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  व्यक्तियों  का  चयन  करने  की  प्रक्रिया  क्‍या  है  और  परिवार  की  निर्धनता  के

 स्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राजसहायता  की  दर  का  निर्माण  किस  प्रकार  किया  जाता  ओर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  कि  सुदृ  रवर्ती  पब॑तीय

 वासी  क्षेत्रों  क ेइससे  अनभिज्ञ  लोग  इस  सुविधा  से  वंचित  न  रह  जायें  ?
 ~

 खान्च  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्री  डो०  एल०  ओर

 भारत  सरकार  द्वारा  1985  से  शुरू  की  गयी  एक  योजना  के  समन्वित  आदिवासी

 विकास  परियोजना  इलाकों  और  आदिवासी  ब्रहुल  राज्यों  में  रह  रही  सभी  जतता  को  गेहूं  भौर  चावल

 मुहैया  किया  जाता  यह  योजता  सभी  आदिवासियों  और  गैर-आदिवासियों  पर  लागू  इस  योजना

 को  प्रभावकारी  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ़  वितरण

 के  लिए  मोबाइल  वाहनों  के  इस्तेमाल  में  वृद्धि  इस  योजना  का  प्रचार  करने  आदि  जंसे  कुछेक

 उपाय  किए  गए  हैं  ।  इस  योजना  पर  सतक  तापूर्वक  नजर  भो  रखी  गयी  है  ।

 नाइट्रोजन  युक्त  उन रक  का  उत्पादन  लक्ष्य

 4966.  श्री  एच०  बी०  जया  क्रधि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  नाइट्रोजन  युक्त  उवंरक  का  उत्पादन  इसके  मूल  योजना  लक्ष्य
 से

 कम

 यदि  तो  कितना  कम

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  आगे  गया  कदम  उठाने  का  बिचॉरे  है  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  उधंरक  विभाग  में  राश्य  मन्त्रो  आार०  वर्ष  1987-88  के
 दोरान  56  लाख  टन  नाइट्रोजनयुबत  उर्वरकों  के  उत्पादन  लक्ष्य  की  तुलना  में  1987  से

 1988  की  अवधि  के  दोरान  49.4  लाखटन  न्यूट्रियस्ट्स  का  उत्पादन  हुआ  ।  1987-88  8  के  कुल
 दन  का  पता  1988  के  अन्त  में  चलेगा  |  कमी  को  मात्रा  का  निर्धारण  वास्तविक  उत्पादन  के

 आधार  पर  किया

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 रोहतास  इंडस्ट्रीज  डालमभिया  नहर  पर  कमंचारों  भविष्य
 निधि  को  बकाया  धनराशि

 4967.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंससे  रोहतास  इण्डस्ट्रीज  डालमिया  नगर  जिसे  इसके  प्रबन्धकों  ने
 अब  बन्द  कर  दिया  के  कमंचारियों  की  भविष्य  निधि  की  घनराशि  और  उसमें  नियोजक  के  अंशदान
 की  बकाया  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  छंटनी  में  निकाले  ग्रए  हजारों  जिनकी  भविश्य  निधि  की  धनराशि  का
 रोहतास  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  के  प्रबन्धकों  द्वारा  दुविनियोग  किया  गया  अपने  परिवारों  के  साथ  भूखे
 रहने  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  भोर

 सरकारी  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  ने  छंटनी  में  निकाले  गए  कमंचारियों  को  देय
 भविष्य  निधि  राशि  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  कम्पनी  की  ओर  1984  तक
 70.00  लाख  रुपये  की  राशि  बकाया  थी  ।

 कमंकारों  को  भविष्य  निधि  राशि  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  कारण  कठिनाइयों  का
 सामना  किए  जाने  की  संभावना  है  |

 करमंवारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने  उच्च  न्यायालय  द्वारा  1984  में  दिए
 गए  अन्तरिम  व्यादेश  को  रह  करने  के  लिए  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  की  ताकि  वे

 प्रतिष्ठान  से  बकाया  देय  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  कारंवाई  कर  सके  ।  इस  बीच  प्रभावित
 चारियों  द्वारा  दायर  की  गयो  याचिक्रा  पर  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  1987  में  पारित  आदेशों
 के  अनुसरण  कर्मचारी  भविष्य  निधि  प्राधिकारी  भविष्य  निधि  संचग्नन  राशि  जो  प्रतिष्ठान  के
 निजी  भविष्य  निधि  के  न्यासी  बोर्ड  के  पास  कमंचारी  भविष्य  निधि  लेखे  में  अन्तरित  करने  के  लिए
 आवश्यक  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 बारानो  भूमि  पर  तिलहनों  का  उत्पादन

 4968.  भरी  श्रोकांत  दत्त  नरतिह  राज  वाडियर  :  क्‍या  कृषि  सम्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  बारानी  भूमि  पर  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कदम  उठाए
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 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  तिलहन  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  लिए  कर्नाटक
 राज्य  सरकार  को  कितनी  सहायता  दी

 राज्य  सरकार  द्वारा  तिलहन  उत्पादकों  को  तिलहन  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  लिए  कितनी

 सहायता  दी  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लास  :

 हां  ।  दो  केन्द्रों  द्वारा  प्रायोजित  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  तिलहुन  विकास  परियोजना  और  तिलहन
 उत्पादन  अभिवृद्धि  सिचित  और  बारानी  दोनों  क्षेत्रों  में तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने
 के  लिए  तिलहनों  को  उगाने  वाले  क्रमशः  17  तथा  14  राज्यों  में  चल  रही  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  परियोजना  तथा  तिलहन  उत्पादन

 अभिवृद्धि  परियोजना  के  अन्त्गेत्त  तिलहन  उत्पादन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कर्नाटक  राज्य

 सरकार  को  दी  गयी  सहायता  निम्न  प्रकार  है  :--

 वर्ष  रुपए  लाखों  में

 1985-86  171.68

 1986-87  117.93

 1987-88  8  362.01

 और  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  राज्य  ओर  केन्द्रीय  सरकारों  के  बीच

 50:50  भागीदारी  के  आधार  पर  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  जबकि  तिलहन  उत्पादन  अभिवृद्धि
 परियोजना  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  पर  कार्यान्वित  की  जा  रही  कर्नाटक  राज्य  सरकार  भी

 राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपनी  भागीदारी  का  50  प्रतिशत  खचे
 करती  है  ।  पौध  संरक्षण  उन्नत  उपकरणों  जेसे  विभिन्‍न  महत्वपूर्ण  आदानों  के  वितरण

 तथा  किसानों  के  खेतों  आदि  पर  बड़े  आकार  के  प्रदशनों  का  आयोजन  करने  के  लिए  इसका  उपयोग

 किया  जाता

 दूध  को  भारो  कमी

 4969.  श्री  कमल  चोधरी  :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  ओर  इसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  दूध  को  भारी  कमी  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 आने  वाली  गर्भियों  के  महीनों  में  उपभोक्ताओं  की  दूध  को  मांग  को  किस  प्रकार  पूरा
 करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  भोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  इयास  लाल  :

 हालांकि  पड़ोसी  राज्यों  में  सूखे  को  परिस्थितियों  के  कारण  राज्य  सरकारी  डेरी  संघों  से  ताजे  दूध  की

 उपलब्धता  कम  फिर  भी  पिछले  4  महीनों  के  दिल्ली  दुग्ध  योजना  और  मदर  डेयरी  दिल्‍ली

 219



 लिब्षित  उत्तर  28  1988

 द्वारा  दूध  की  सप्लाई  का  मिश्रित  स्तर  गत  वर्ष  के  तदनुरूपी  अवधि  के  दोरान  की  सप्लाई  को  तुलना

 में  मामूली  अधिक  है  ।

 पड़ौसी  राज्यों  के  सहकारी  डेरी  संघों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना

 और  मदर  डरी  के  लिए  ताजे  दूध  की  सप्लाई  बढ़ाएं  ।  दूध  को  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 स्किम्ड  दुग्ध  चूणे  तथा  बटर  ऑयल  की  प्र्याप्त  मात्राओं  के  लिए  व्यवस्था  की  जा  रहो  है  ।

 ग्रुप  आवास  रूमितियों  को  कालोनियों  में  नागरिक  सुविधाएं

 4970.  क्री  दपो०  ए०  एन्टनो  :  क्य  दाहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेफ  ग्रुप  आवास  समितियों  ने  मयूर  पटपड़गंज  तथा  यमुना  पार  के  अन्य

 क्षेत्रों  में परलैंटों  का  निर्माण  पूरा  कर  लिया  है

 क्‍या  वहां  पर  पानो  की  पल  निकासी  व्यवस्था  तथा  बिजली  जंस्ती  नागरिक

 सुविधा  दे  दी  गयी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 ये  सुविधायें  कब  तक  दी  जायेंगी  ?

 शहूरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  यंत्रो  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पर्यटन  के  विकास  के  लिए  पेकेज  योजनाएं

 4971.  श्रीम्रतो  पटेल  रमाबेन  रामजीभाई  सावणि  :  क्‍या  परयंटन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  पयेटन  के  विकास  के  लिए  कुछ  एकमुश्त  योजनायें/संदर्शी  योजनायें
 तथा  परियोजनायें  तेयार  की  हैं  तथा  इन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  वया

 बया  ये  योजनायें/परियोजनायें  वित्त  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके
 तैयार  की  गयी  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है ओर  यदि  तो  क्या  सरकार  का  अब  ऐसा  करने
 का  विचार  है  ?

 पर्यटन  संब्रालय  में  राज्य  मंत्रों  गिरिधर  सरकार  ने  भारत  में  पर्यटन  का
 विकास  करने  के  लिए  जेनेक  स्कोमें/परियोजनाएं  त॑यार  की  हैं  जिनमें  हैं  विदेशी  मार्किटों  में
 निरन्तर  प्रचार  तथा  विपणन  स्वदेशी  पयंटन  का  यात्री  निवासों  तथा  यात्रिकाओं  का

 समुद्र-तट  विहार-स्थलों  का  स्कोइंग

 पर

 ट्रेकिंग  तथा  साहसिक  पयंटन  के  लिए
 सुविधाओं  में  सम्भेलनों  ओर  समागमों  का  परि  सुविधाओं  में  ड्रंड़ानों
 का  राष्ट्रीय  विरासत  क्षेत्रों  का  परिप्थो॥िके  साथ-साथ  सुविधाओं  का  विकास
 वन्य  पर्यटन  का  संव्धत  ओर  राजमार्गों  पर  मार्गस्थ  सुविधज्ती  की  आदि

 मोर  एकोकृत  वित्त के
 परामर्श  से  इन  स्क्रीमों/परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  जाती

 ग  *  के
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 जहां  कहीं  अपेक्षित  होता  वित्त  मंत्रालय  के  बेकिंग  या  अन्य  विभागों  से  भी  परामर्श  किया

 जाता  है  ।

 कश्च  जोहे  को  कमा

 4972.  डा०  बो०  एस०  इलेश  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कच्चे  लोहे  की  कमी  जारो  रहने  की  सम्भावना  यदि  हां  तो  उसके  क्या

 कारण

 देश  में  इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 क्‍या  सरकार  ने  इस  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  कच्चे  लोहे  का  आयात  करने  का  निर्णय

 लिया  यदि  तो  कितनी  मात्रा  के  कच्चे  लोहे  का  आयात  करने  का  अनुमान  है  और  हसे  किन  देशों

 से  आयात  किए  जाने  को  संभावना

 क्‍या  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाएं  आमंत्रित  को  गई  हैं  अथवा  की  जा  रही  हैं  या  यह
 आयात  वस्तु-विनिमय  पर  आधारित  और

 उक्त  आयात  पर  कितती  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होगी  ?

 इस्पात  ओर  खान  मन्त्रालय  सें  इस्पात  विभाग  में  राज्य  संत्री  योगेश  :

 नहीं  ।

 कच्चे  लोहे  का  उत्पादन  इस्पात  संयंत्रों  में  अपरि५ष्कृत  इस्पात  के  उत्पादन  की  आवश्यकताएं

 पूरी  करने  के  बाद  तप्त  धातु  की  अतिरिबत  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  वर्ष  1988-89  के  संबंध

 में  कच्चे  लोहे  की  उत्पादन  वर्ष  1987-88  के  दोरान  उत्पादन  से  अधिक

 इसके  विशाखापट्टनम  संयंत्र  को  चालू  करने  से  कच्चे  लोहे  की  उपलब्धता  बढ़ेगी  ।

 से  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  लिए  50,000  टन  कच्चे  लोहे  के  भायात  को

 व्यवस्था  की  थी  ।  तथापि  इस  व्यवस्था  में  1987  से  1988  की  अवधि  के  दो  रान

 बास्तविक  आयात  लगभग  18,000  टन  का  रहा  है  जिसका  मूल्य  लगभग  3.24  करोड़  रुपए  यह

 माल  ब्राजील  से  प्राप्त  हुआ  है  ।  खनिज  तथा  धातु  भ्यापार  निगम  जोकि  कच्चा  लोहा  आयात  करने  के

 लिए  माध्यम  अभिकरण  विश्वव्यापी/सीमित  टेंडरों
 के  जरिए  खरोद  की  ब्यवस्था  १.रती  है  ओर  अन्य

 बातें  समान  होने  प्रति  व्यापार  की  पेशकश  करने  वाले  बोलीदाताभों  को  खरीद  के  मामले  में  तरजोह

 दी  जाती  है  ।

 दिल्‍लो  दुग्ध  योजना  के  दूध  को  कसो

 4973.  श्री  राम  समुझावन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कसा  दिल्ली  के  कुछ  भागों  में  दिल्ली  दुग्ध  योजना  के  दूध  की  हहुत  कमी

 यदि  तो  दूध  को  कम  सप्लाई  का
 ड्यौरा

 बया  है  ओर  इसके  कया  कारण  और

 विशेष  रूप  से  आर०  के०  पुरम  जंसी  सरकारी  कर्मचारियों  को  रिहायशी  कालोनियों

 दूध  की  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिये  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 कृषि  मन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  इ्याम  लाल  :

 से  दिल्ली  दुग्ध  योजना  इस  समय  प्रतिदिन  लगभग  4  लाख  लिटर  दूध  की  सप्लाई  कर  रही  जो
 गत  वर्ष  की  तदनुरूपी  अवधि  की  सप्लाई  से  अधिक  है  ।  दिल्ली  दुग्ध  योजना  रामकृष्ण  पुरम्‌  आदि  जैसी

 सरकारी  रिहायशी  कालोनियों  सहित  सब  जगह  बढ़ी  हुई  सप्लाई  का  स्तर  कायम  रख  रही

 मंसस  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  सरकार  को  देय  राशि

 4974.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  इस्पात  ओर  छान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 मेससं  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कार्पोरोशन  लिमिटेड  की  ओर  सरकारी  देय  राशियों  ओर  एल्यूमिनियम
 विनियमन  खाते  में  देय  आज  तक  की  कुल  बकाया  राशि  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  एल्यूमिनियम  विनियमन  खाते  में  अपने
 देनदारी  तथा  मदालत  के  बाहर  हुए  समझोते  के  अनुसरण  मंसर्स  हिन्डाल्को  ने  4-10-79  से
 31-8-83  की  अवधि  की  करीब  22.75  करोड़  रु०  की  शुद्ध  बकाया  राशि  का  48  समान  मासिक
 किएतों  में  31-12-87  2-87  तक  भुगतान  कर  दिया  ये  अदालत  के  आदेश  पर  किए  गए  2.50  करोड़  रु०
 के  भुगतान  के  अलावा  हिन्डाल्कों  ने  मेससं  इंडियन  एल्यूमिनियम  कंपनी  तथा  अन्य  के

 लिए  परावतंन  के  आधार  पर  भो  एल्यूमिनियम  घातु  का  उत्पादन  किया  जिसके  लिए  1988
 में  48.4  लाख  रुपए  दे  चुके  हैं  तथा  1.70  करोड़  रु०  की  बकाया  राशि  1988  तक  42.50
 लाख  रुपए  की  समान  मासिक  किश्तों  में  देने  का  वायदा  किया  इसके  हिन्डाल्को  अपनी

 चालू  मासिक  राशि  का  एल्यूमिनियम  बिनियम  खाते  में  भुगतान  कर  रही  है  और  1-9-83  से  31-12-87
 तक  करोब  82.69  करोड़  रु०  जमा  कर  चुकी  है  ।

 कितु  हिंडाल्को  ने  बकाया  राशि  पर  ब्याज  भदा  नहीं  किया  जिसके  लिए  उन्हें  मांग  नोटिस

 दिया  गया  है  ।

 खाद्याननों  के  भंडारण  के  लिए  अमरोका  का  सुझाव

 4975.  थ्री  मदन  पांडे  :  क्‍या  कृषि  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  का  दोरा  करने  वाली  अमरीको  ड्राइलेंड  टीम  और  अमरीकी  अथंशास्त्रियों  की

 टीम  के  खाद्यान्न  भंडारण  के  बारे  में  कोई  सुझाव  दिए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  अनुत्र्ती  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उर्बरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।  ई॒

 इस्पात  ओर  मिर्माण

 4976.  भ्लो  बी०  तुलसोराम  :  क्‍या  इस्पात  और  ज्ञान  मन्त्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 ॥६

 क्‍या  सरकार  ने  निर्यात  के  लिये  इस्पात  की  सप्लाई  सम्बन्धी  योजना  को  स्वीकृति  दे
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 मनन  नमन  कन-+  न  मन-म  कम  नम  आर  म.७क+का+  कब»  4

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  निर्यात  किए  जाने  वाले  इस्पात  की  मात्रा  और
 किस्म  तथा  मूल्य  का  ब्यौरा  क्‍या

 निर्यात  करने  की  अनुमति  किन-किन  एजेंसियों  को  दी  गई  निर्यात  किन-किन  देशों
 को  और  किन  शर्तों  पर  किया  और

 क्‍या  इससे  स्वदेशी  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  पर  असर  यदि  तो
 किस  सीमा  तक  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेन्द्र  :  इस्पात
 के  निर्यात  के  लिए  इस्पात  की  सप्लाई  संबंधी  कोई  स्वीकृति  योजना  नहीं  हैं  क्योंकि  इस्पात  का  निर्यात
 करना  आम  बात  नहीं  है  ।

 अभो  यह  बता  पाना  संभव  नहीं  है  कि  वर्ष  1989-90  में  किस  गुणवत्ता  का  तथा  कितनी
 मात्रा  में  इस्पात  का  निर्यात  किया  जाएगा  ।

 इस्पात  का  निर्यात  की  मार्फंत  किया  जाता

 चूंकि  देश  में  इस्प्रात  की  जितनी  मात्रा  फालतू  होती  निर्यात  को  सामान्यतः  उतने  तक
 ही  सीमित  रखा  गया  इसलिए  स्वदेशी  कारखानों  पर  निर्यात  का  कोई  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना
 नहीं  है  ।

 अस्रक  का  उत्पादन

 4977.  श्री  पो०  पेंचालंया  :  क्या  इस्पात  ओर  खात  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  की  विभिन्‍न  इकाइयों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरास  अभ्रक  का  कितना
 दन  हुआ

 क्या  इसके  उत्पादन  और  मांग  में  कोई  अन्तर  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रो  एम०  एल०  :  भाध  प्रदेश  की  विभिन्‍न  खण्नों  से
 गत  तीन  वर्षों  की  अभ्रक  उत्पादन  की  उपलब्ध  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  आंध्र  प्रदेश  की  खानों  द्वारा  कथित  गत  तीन  वर्षों  का  उत्पादन  इस  प्रकार

 हजार

 क्रइअन्रक  अभश्रक  छोजन/कतरन....  जोड़

 1985  1.53  0.67  2.20

 1986  1.78  0.47  2.25

 1987  1.60  1.04  2.64

 जहां  तक  मांग  की  बात  तो  देशी  खपत  न  होने  से  अप्रक  का  निर्यात  करना  होता  आंध्र
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 प्रदेश  में  उत्पन  अध्रक  की  बड़ी  मात्रा  मद्रास  पत्तन  से  निर्यात  की  जाती  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  में

 निम्नलिखित  शोधित  अध्रक  का  निर्यात  किया  गया  :--

 वष  मात्रा  टन

 क्रमण  1.29

 1986-87  1.54

 1987-88  1.14

 (15  मार्च

 विवरण

 आंध्र  प्रदेश  की  खानों  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अभ्रक  उत्पानन  इस  प्रकार  :--

 टनों

 उत्पादन

 क्रमांक  खानों  के  1985  1986  1987

 क्र्ड  स्क्रप  क्र्ड  स्क्र्प  क्र्ड  स्क्रप

 श्र  2  3  4  5  6  7  8

 2  -
 0  12  -

 .  Cd

 2.  श्री  कामेश्वरा  6  5  —  --  —  —

 3.  अमुतेश  44  5  91  20.  134  92

 4.  भवानीशंकर  137  104  112  92.  136  55

 5.  श्री  सरोज  66  28  35  न  50  4

 6.  एल०  एन०  माइन  2  न  न  बन  न

 7.  शिवपाबंती  55  न+  79  45  न

 8.  अंडली  न+
 न  4  न  न  न

 9,  श्री  अलयनराम  191  63  232  गा
 151  59

 पिट  सं०  124

 10.  श्री  अलयनराम  20  15  18  17  9  6

 11.  के०  एस०आर०  64  45  86  69  80.  68

 12.  रघवेन्द  5  न  11  2  42  34

 13.  लक्ष्मी  10  न+  1  --  किक  न
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 1?  2  3  4  5  &  हि  8

 14.  मीनाक्षी  (37.21  101  10  75  9  75  56

 15.  मोनाक्षी  (10.92  10  67  30  4...  20  +15

 16.  राजेश्वर  153  133  199  53  118  98

 17.  एस०  आर०  ए०  न  न  ््  लि  8  लि

 18.  विश्वेएर  30  30  29  25  52  47

 19.  गिरिजा  न  —  +  --

 20.  रुस्तम  46  40  79  कि  38  31

 21.  वेंकेटेश्वर  34  न  52  --  13  20

 22.  एस०  वो०  डो०  158  124  158  24  202  51

 भौर  यू०  एन०

 23.  पदमावती  न  न  6  _  —  -

 24.  श्रीनिवास  _  38  2  1

 25.  श्रीनिवास  न  न  -  -  |

 26.  श्री  सत्य  बन
 न  न  न  5

 27.  रघुरराम  बोरा  न+
 न  -  107

 28.  श्री  वसुधा
 न  न  न+  ना  6  3

 29,  सीताराम  —  न  —
 नਂ  182  137

 30,  पट्टाबिराम  243  7  244  2  11  न

 31.  सीताराम  न  न  नदू
 न  न  न

 32.  पालामिनी  —  ना
 न  न

 नः
 _

 33.  जयनारायण  107  80  66  4  124  102

 34.  श्री  श्रीनिवास  45  12  37  ना  48  न

 35.  लक्ष्मी  नारायण  न  न  न  न  न-+

 36.  यशविन्य  ना  ना  3  ना  8  न्‍्-+

 37.  राजा  रेड्डी  2  ना  ४  7:
 ता

 38,  नेप्चूर  एन०  ए०  एन०ए०  21  3  ना
 ना

 39.  बंगारामका  एन०  ए०  एन०  ७०  ना
 3  ना  2

 40.  निम्मालपाड्‌  एन०  ए०  एन०  ge 14  रा  णएण

 ay  बोर्य  |  फ०  एटए  च्िीकि  फक७॑ै।णेण बोर्रा  ह  एन०  ए०  एन०  ए०  ना  १4%  25

 --  नाममात्र  .  पौ--अनंतिम

 एन०  ए०--सुलभ  नहीं
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 चीनी  के  अधिक  उत्पादन  का  लाभ  जनता  तक  पहुंचाना

 4978.  भो  बलबन्त  सिंह  रामृवालिया  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1988  में  चौनी  का  उत्पादन  1987  के  उत्पादन  की  तुलना  में

 अधिक  हुआ

 यदि  तो  पिछले  पेराई  मौसम  की  तुलना  में  चालू  पेराई  मोसम  के  दोरान  चोनी  का

 कितना  अधिक  उत्पादन  हुआ

 क्‍या  सरकार  का  विचार  चीनी  के  अधिक  उत्पादन  के  लाभ  जनता  को  उपलब्ध  कराने  का

 भोर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  डो०  एल०  :  हां  ।

 चालू  मौसम  1987-88  के  दोरान  7  1988  तक  57.06  लाख  मीटरी  टन  चीनी

 उत्पादन  हुआ  था  जबकि  पिछले  मौसम  में  तदनुरूपी  तारीख  तक  55.55  लाख  मीटरी  टन  चीनी
 उत्पादन  हुआ  था  ।

 लन्ड का
 का pad |

 ओर  सरकार  ने  1987-88  मौसम  के  लिए  चीनी  नीति  की  पहले  ही  घोषणा  कर
 दो  थी  जिसमें  कुल  मिलाकर  गन्ना  के  चीनी  के  उत्पादकों  ओर  उपभोक्ताओं  के  हितों  की

 रक्षा  की  गई  थी  ।  प्रत्येक  मास  पर्याप्त  मात्रा  में  चीनी  निम ुबत  की  जा  रही  है  ।

 कर्नाटक  में  कोयला  खानों  में  बु्घंटनाएं

 ]

 4979.  डा०  घो०  बेंकटेश  :  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  प्रत्येक  कोयला  खान  में  वर्ष  1987-88  में  अब  तक  कितनी  दुघंटनाएं  हुई
 और

 ९ः  इनमें  कितनी  जानें  गईं  तथा  कितनी  राशि  का  मुआवजा  दिया  गया  ?

 श्रम  स्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जगदोश  :  और  कर्नाटक  राज्य  में

 कोई  कोयला  खान  नहीं  है  और  इसलिए  कर्नाटक  में  कोयला  खानों  में  दुर्घटना  होने  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  ।

 तेल  निकालने  के  लिए  बिनौले  को  उपलब्धता

 4980.  भरी  घो०  रमेया  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः
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 बिनौले  का  तेल  निकालने  के  लिए  कुल  कितनो  मात्रा  में  बिनोला  उपलब्ध

 तेल  निकालने  के  लिए  कितनी  मात्रा  में  बिनोले  का  उपयोग  हो  रहा  है  और  इस  सम्रय
 वाषिक  रूप  में  कितनी  मात्रा  में  तेल  निकाला  जाता  और

 सरकार  का  अधिक  मात्रा  में  तेल  निकालने  के  लिए  बिनोले  की  पूरी  मात्रा  का  उपयोग
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  जिससे  विदेशों  से  तेलों  क ेआयात  में  कमी  करने  में  मदद
 मिलेगी  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डो०  एल०  और
 बिनौले  का  तेल  निकालने  के  लिए  बिनौले  की  लगभग  23  लाख  मो०  टन०  मात्रा  उपलब्ध  इस
 समय  प्रतिवर्ष  लगभग  2.5  मी०  ठन  तेल  निकाला  जाता

 सरकार  ने  तेल  रहित  खली  के  निर्यात  पर  पोत  परय॑न्‍्त  निःशुल्क  मूल्यों  का
 10  प्रतिशत  नकद  प्रतिपूरक-समर्थन  देने  की  अनुमति  दी  वनस्पति  विनिर्माताओं  को  विलायक
 निष्कषित  बिनोले  के  तेल  का  प्रयोग  करने  पर  उत्पादन  शुल्क  में  4,000  रु०  प्रति  मी०  टन  की
 रियायत  दी  जाती  है  ।

 भारत-ब्रिटिश  उबरक  शिक्षा  परियोगना

 4981.  भी  एच०  एग०  नन्‍्जे  गोड़ा  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1981-86  के  दोरान  राज्यों  में  शुरू  की  गई  भारत-ब्रिटिश  उबंरक  शिक्षा  परियोजना  के
 अन्तगंत  खरीफ  को  अन्य  मूंगफली  के  उत्पादन  में  प्रति
 हेक्टेयर  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  अधिक  उत्पादन  प्राप्त  करते  हुए  क्‍या  अन्य  राज्यों  को  भी  इसके  अन्तर्गत
 लाने  के  लिए  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  उबंरक  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  आर०  हां  ।

 ओर  इण्डो-ब्रिटिश  फटिलाइजर  एजुकेशन  प्रोजेक्ट  के  दूसरे  चरण  के  कार्यान्वयन  के
 लिए  उन्हों  राज्यो  में  निम्नलिखित  सात  और  जिलों  को  शामिल  करने  के  लिए  एक  करार  पर
 हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  :---

 1.  मिदनापुर  पश्चिम  बंगाल

 2.  आजमगढ़  उत्तर  प्रदेश

 ).
 4.  दुर्ग  हक  मध्य  प्रदेश
 5.  जबलपुर  ||
 6.  सीवन  बिहार
 7.  कामरूप  असम
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 बिलका  झोस  में  पक्षो  विहार

 4982.  श्रो  ब्रज  मोहन  महन्तो  :  बया  परयंटन  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  चिलका
 झोल  पक्षी  विहार  में  विशेषकर  नालाबामा  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्मेटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  को  चिलका

 पोल  में  पक्षी  विहार  हेतु  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला

 डो०  डो०  टी०  के  प्रयोग  पर  रोक  लगामसे  का  प्रस्ताव

 4983.  भ्रो  तारिक  असयर  :  बया  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कीटनाशी  1968  के  अन्तगंत  डी०  डी०  टी०  के  प्रयोग  पर  रोक  लगाने
 का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  रोक  कब  तक  लगा  दी  जायेगी  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  दयाम  लाल  :
 ओर  इस  समय  देश  में  प्रयोग  की  जा  रही  सभी  कोटनाशी  दवाओं  की  समीक्षा  करने  के  लिए
 सरकार  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  थी  ताकि  उन  दवाओं  के  आयात  और  उपयोग

 पर  निषेध  लगा  दिया  जाये  जो  अन्य  देशों  में  अब  प्रयोग  नहीं  की  जाती  विशेषज्ञ  समिति  ने  डी०

 डो०  टी०  पर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  सभी  संबद्ध  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशेष्

 समिति  की  तििफारिशों  की  जांच  करने  के  बाद  डी०  ढी०  टो०  के  इस्तेमाल  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  अथवा
 न  लगाने  के  बारे  में  निणंय  लिया  जाएगा  ।

 दिल्‍लो  में  हाहुरो  इलाकों  के  धोच  स्थित  गांवों  को
 मागरिक  सुविधाएं

 4984.  भ्रो  सन्‍्तोष  कसार  सिह  :  क्या  दाहुरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  शहरी  इलाकों  के  बीच  स्थित  गांवों  अर्थात्‌  पुरानी  दिल्ली  नई
 तथा  नई  को  नागरिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  और  जमरूदपुर  एक
 शहरीकृत  गांव  हैं  जिसे  हाल  ही  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अन्तरिम
 किया  गया  है  ।  गांव  में  पानी  तथा  मल  निर्यास  सेवाएं  दोनों  विद्यमान  इसमें  ब्रिजली  की  व्यवस्था
 है  तथा  यहां  पर  पथ  प्रकाश  की  सुविधा  विद्यमान  शेष  रह  गया  सीवर  लाइनें  बिछाने  का
 जिसे  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  किया  आ  रहा  है  ।

 विलंजी  गांव  नगर  के  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  क्षेत्राधिकार  के  अंतर्गत
 आता  इसको  अधिसूचना  में  से  हटाने  पर  इसके  विद्यमान  सेवाओं  का  संयुक्त  सर्वेक्षण  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  के  प्राधिकारियों  के साथ  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  किया  गया  नई  दिल्‍ली  नगर
 पालिका  ने  विभिन्‍न  मूलभूत  सुविधाभों  की  कभी  के  प्रावकलन  तैयार  जिसने  दिललो  विकास
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 प्राधिकरण  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  है  ताकि  गांव  में  मूलभूत  सुविधाओं  के  कार्य  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  की  ओर  से  नई  दिल्‍लो  नगर  पालिका  द्वारा  आरंभ  किए  जा  राशि  की
 प्राप्ति  के  पूर्वानुमान  1987  में  विद्युत्‌  सब-स्टेशन  के  निर्माण  का  कार्य  नई  दिल्‍ली  नगर
 पालिका  द्वारा  आरंभ  कर  दिया  गया  है  तथा  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  पहले  मुहैया  किए  गए  कुछ
 बिजलो  के  खम्मों  का  पालिका  द्वारा  रखरखाब  किया  जा  रहा

 विदेशों  सहयोग

 4985.  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  ने  होटल  उद्योग  में  कोई  विदेशी  सहयोग  किया  ओर

 यदि  तो  ऐसे  सहयोग  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  भें  राश्य  मंत्रों  गिरिधर  सरकार  ने  ऐसे  दिशा-निर्देश

 निर्धारित  किए  हैं  जिनके  अंतग्गंत  भारत  में  होटल  उद्योग  में  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  है  ।

 इन  दिशा-निर्देशों  के  अन्तर्गत  विदेशी  होटल  श्र  खलाओं  द्वारा  विदेश  में  बिक्री  और

 प्रचार/विपणन  करने  के  प्रयोजनार्थ  केवल  प्रसिद्ध  अंतर्राष्ट्रीय  होटल  था  खलाओं  के  साथ  ही  विदेशी

 सहयोग  की  अनुमति

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  के  जूनियर  इंजीनियरों
 को  हड़ताल  को  अवधि  के  बेतन  का  भुगतान

 4986.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जूनियर  इंजीनियरों
 ने  अनेक  दिन  तक  अनिश्चितकालीन  हड़ताल  की

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  जूनियर  इंजोनियरों  को  हड़ताल  को  अवधि  का  वेतन

 दे  दिया  है  कितु  केन्द्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  के  जूनियर  इंजोनियरों  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  किया

 गया

 यदि  तो  एक  ही  मंत्रालय  में  ओर  समान  संवर्ग  के  दो  मामलों  में  अलग-अलग

 कोण  अपनाने  के  क्या  कारण  ओर

 इन  दोनों  मामलों  में  सरकार  ने  किस  सिद्धांत  का  पालन  किया

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  ओर  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  के  कनिष्ठ  इंजीनियर  हड़ताल  पर  नहीं  गए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 कनिष्ठ  इंजोनियर  14-7-87  से  20-8-87  तक  37  दिन  हड़ताल  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  कनिष्ठ  इंजीनियरों  को  हड़ताल  की  अवधि  के  लिए  कोई  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 केस्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  इंजीनियरों  की  हड़ताल  की  अवधि  के  मामले  में
 विवेचत  करते  पर  सरकार  ने  तो  वेतन  नहींਂ  का  सिद्धान्त  अपनाया
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 विध्य  बक  से  पेय  जल  के  लिए  सहायता

 4987.  थी  रास  पूजन  पटेल  :  क्‍या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  गांबों  में  शुद्ध  पेयजल  की  सप्लाई  के  लिए  लगाने  हेतु
 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  ओर

 यदि  तो  गांवों  में  पेयजल  की  समस्या  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  प्रारंभ  की  गई

 अथवा  प्रारंभ  किए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहूरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भर  गांवों  में  पेघजल

 पूति  मुहैया  करने  के  लिए  केवल  किसी  सामान्य  कार्यक्रम  के  लिए  विश्व  बंक  ने  कोई  वित्तीय  सहायता
 गहीं  दी  इसके  राज्य  सरकारों  द्वारा  तेयार  की  गई  और  बंक  द्वारा  मूल्यांकित
 योजनाओं  पर  विश्व  बेंक  सहायता  आधारित  इसी  प्रकार

 तमिलनाडु  ओर  केरल  राज्यों  में  जलपूर्ति  एवं  स्वच्छता  परियोजनाओं  में  भो  विश्व  बंक  सहायता  दी

 गई  ये  परियोजनाएं  मुख्यतः  शहरी  जलपूर्ति  के  लिए  हैं  जबकि  कुछ  परियोजनाओं  में  ग्रामीण

 जलपूरति  घटक  शामिल  हैं  ।

 दक्षिण  भारत  में  अमोनिया  संयंत्र  को  स्थापना

 ]

 4988.  भी  सानिक  रेड्डी  :
 श्री  एम०  रधुमा  रेडडी  :

 क्या  क्रषि  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण  भारत  विशेष  रूप  से  आंध्र  प्रदेश  में  अमोनिया  संयंत्र  स्थापित  करने  संबंधी
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  इसके  लिये  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 ये  संयंत्र  कब  तक  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उबरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  से  दक्षिण
 भारत  या  आन्ध्र  प्रदेश  में  अमोतिया  संयंत्र  स्थापित  करने  का  फिलहाल  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।  ’

 उड़ीसा  में  सहकारी  चोनो  कारलाने  को  स्थापना

 4989.  क्री  सोमनाथ  रय  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  है

 ।
 क्या  उड़ीसा  सहकारो  क्षेत्र  मे ंकोई  नया  चीनी  कारखाना  स्थापित  किया  जा  रहा

 भोर
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 यदि  तो  कहां  और  उक्त  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आने  की  संभावना  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डी०  एल०  :  और  छठो
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  सहकारी  क्षेत्र  में  प्रत्येक  1250  टी०  सी०  डी०  की  नयी  चीनी

 फैकिट्रयां  स्थापित  करने  के  लिए  जारी  किए  गए  दो  लाइसेंस  कार्यान्वयन  हेतु  लंबित  पड़े  हुए  ये

 फैक्ट्रियां  निम्नलिखित  स्थानों  में  लगायी  जा  रही  हैं  :---

 1.  तहसील  जिला  और

 2.  तहसील  जिला  कटक  ।

 प्रत्येक  परियोजना  की  संभावित  लागत  के  बारे  में  सूचना  उपलब्ध  नहीं
 1250  टी०  सी०  डी०  के  चोनी  के  प्लांट  की  परियोजना  लागत  10-11  करोड़  रुपये  के  आस-पास
 बंठती  है  ।

 पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विधान  बनाना

 4990.  श्री  मुकूल  वासनिक  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  और  पर्यटकों  को  शोषण  से  बचाने  के  लिए  एक
 विधान  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 परयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  परयंटन  उद्योग  को

 विनियमित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विधान  बनाने  की  जरूरत  पर  मतंक्‍य  बनाने  के  लिए  पर्यटन  मंत्रालय
 ने  दो  कायंशालाओं  का  आयोजन  किया  था--एक  1987  में  और  दूसरी  1988

 दूसरी  कार्यशाला  में  कुछ  विशिष्ट  सिफारिशें  की  गई  हैं  ओर  आवश्यक  अनुवर्ती  कार्रवाई  को  जा

 रही  है  ।

 फसल  पर  अनुसंधान  एवं  विकास  करना

 499].  श्री  वद्धि  चन्द  जन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  जो  कि  वाणिज्यिक

 दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  फसल  बिना  बीज  बोए  उग  जाती

 क्या  कोई  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  अथवा  कृषि  विश्वविद्यालय  तुम्बा  बीज  को  ऐसे  वैज्ञानिक

 तरोके  से  त॑ंयार  करने  के  लिए  अनुसंधान  कर  रहा  है  जिससे  इस  फसल  के  लिए  केवल  एक  ही  बार
 वर्षा  की  आवश्यकता  और

 यदि  तो  सत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उबरक  विभाग  में  राज्य  संत्री  आर०  जी

 और  वर्ष  1968  से  ही  केन्द्रीय  शुप्क  क्षेत्र  अनुसंघान  जोधपुर  ने  पूरी  तरह

 231



 लिखित  उत्तर  28  1988 ः

 उपयोग  में  न  लाए  गए  पोधों  पर  किये  जाने  वाले  अनुसंधान  कार्य  को  सुदृढ़  किया  उनमें  से  तुम्बा
 भी  एक  पोधा  है  जिसके  अनुसंधान  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।  तुम्बा  के  बीज  में  20  प्रतिशत
 से  भी  अधिक  तेल  होता  है  जिसे  खाने  के  काम  में  इस्तेमाल  नहीं  किया  जा  सकता  इसके  तेल  का

 उपयोग  साबुन  तथा  उससे  संबंधित  अस्य  उद्योगों  में  किया  जा  सकता

 केन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंघान  संस्थान  और  राजस्थान  कृषि  विश्वविद्यालय  के  क्षेत्रीय  के
 मन्दोर  में  इस  पर  अनुसंधान  किये  जा  रहे  इस  अनुसंधान  में  इसकी  अधिक  उत्पादन  वाली  तेल  की
 क्धिक  मात्रा  वाली  तथा  काटने  के  बाद  हर  वर्ष  नियमित  रूप  से  उगने  वाली  किस्मों  के  विकास  पर
 विशेष  रूप  से  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  केस्द्रोप  सरकार
 के  कार्यालयों  को  अन्यत्र  ले  आमा

 4992.  श्री  जककस  पुराषोसमन  :  कया  हाहुरी  विकास  सन्‍्त्री  पह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  कार्यालय  भब
 तक  दिल्‍ली  से  बाहर  प्राथमिकता  वाले  शहरों  में  ले  जाया  गया

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भौर

 राज्प  सुपर  बाजारों  के  माध्यम  से  सावं  जनिक
 वितरण  प्रणालो

 4993.  श्री  पो०  आर०  कुमारसंगलस  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्प  सुपर  बाजारों  जैसे  निकायों  को  वितरण  का  कार्य  सौंप  जो  मदर  डेरी

 बूथ  पैटन  पर  उचित  मूल्य  दुकान  की  सीमा  के  अंतर्गत  सहायता  पहुंचा  सकते  उचित  दर  दुकान
 प्रणाली  में  कोई  सुधार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  और  उचित
 दर  की  दुकानों  के  प्रबंध  ओर  प्रभावकारिता  को  सुधारने  के लिए  लगात।र  प्रयास  किए  जा  रहे
 उचित  दर  को  दुकानों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  हेतु  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  स ेसमय-समय  पर  कहा
 गया  है  कि  वे  उनके  अन्तर्गत  अधिक  वस्तुएं  सार्वभनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  को  उचित
 दर  को  दुकानों  के  दरवाजों  तक  पहुंचाने  को  ब्यवस्था  उचित  दर  की  दुकानों  के  काम  पर  नज
 रखने  के  लिए  सतकंता/मलाहकार  समितियां  गठित  प्रवर्तन  उपायों  में  तेजो  सावंजनि
 वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  के  आबंटन  ओर  वितरण  की  अग्रिम  तौर  पर  योजना  ताकि

 वस्धुएं  खुदरा  बिक्री  केंद्रों  तक  समव  से  पहुंच  उच्चित  दर  की  दुकानों  के  लिए  सांस्थानिक
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 सुविधा  की  व्यवस्था  राज्यों/संघ  राज्प  क्षेत्रों  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  के
 अतिरिक्त  उचित  दर  की  दुकानें  खोलते  समय  सहकारी  सम्रतियों  और  नागरिक  आपूर्ति  निगमों  को
 प्राथमिकता  दें  ।

 आएर०  के०  नई  दिस्‍्लो  में  सरकारों  जमोन  पर  कबम्ला

 4994.  श्री  हाकिल  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  शाहुरो  ब्िक्रास  संप्रो  आर०  के०  नई  दिल्‍ली

 में  सरकारी  जमीन  पर  कब्जे  के  बारे  मे  30  1987  के  अतारांकित  प्रश्व  सख्या  3390  के

 उपर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  मोहन  सिंह  मार्केट  सहित  आर०  के०  नई  दिल्‍ली  में  अनधिकृत  कब्जों/निर्माण

 को  हटा  दिया  गया  है/गिरा  दिया  गया  ओर

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  दसथोर  :  (+)  और  जो  कुछ

 मामलों  में  दुकानदारों  द्वारा  किये  गये  अनधिक्ृत  अतिक्रमणों/निर्माणों  को  उनके  द्वारा  मप्ती  हठाया

 जाना  है  ।  4

 भूमि  सुधार  संबंधों  विधियों  का

 4995.  श्री  मारायण  चोबे  '  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1930,  1984  और  1987  के  अस्त  में  अतिरिबत  घोषित  तथा  वितरित  भूमि  का

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1984  तथा  1987  के  बीच  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधियों  के

 कार्पासवयन  में  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हुई  भोर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  जनादन  :  वित्तीय

 वर्ष  1980-81,  1984-85  के  अस्त  में  और  1987  के  अस्त  में  संकलित  की  गई  संशोधित

 अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों  के  अन्तर्गत  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  वितरण  में  हुई  संचित

 प्रयति  को  दशनि  वाला  एक  विवरण  घंलग्न  है  ।

 जैसा  कि  प्रश्त  के  उत्तर  में  उल्लिश्वित  विवरण  पे  पता  चलता  यह  कहता  सही

 नहीं  है  कि  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  उपायों  के  कार्यास्वयन  में  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 293  -
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 कोले  सम्बन्धों  राष्ट्रीय  अनुसंधान  ओर  विकास  केसर

 4996.  औओ०  के  याश्रत  :  कया  हृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  का  केले  के  सम्बन्ध  में  एक  अनुश्ंधान  केन्द्र  खोलने
 का  कोई  प्रस्ताव

 थदि  तो  यह्‌  कब  से  काम  करना  आरम्भ  कर

 क्‍या  सरकार  का  केरल  में  केन्द्र  स्वापित  करने  का  विचार  और

 क्या  केरल  सरकार  से  इस  अनुत्तंधात  केन्द्र  के लिए  निःशुल्क  भूमि  देने  की  पेशकश  की

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभाग  में  राजप्र  मंत्री  हरि  :
 जी  हां  ।  |

 ह  हषर्पुक्त  स्थान  का  चयन  कर  लिए  जाने  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  जमीन
 -  स्थानान्तरित  कर  दिये  जाने  के  फौरन  बाद  केन्द्र  की  स्थापना  कर  दी  जाएगी  ।

 भारतीय  क्षृषि  अनुसंघान  परिषद  द्वारा  गठित  टास्फ  फोस  ने  सिफ़्ारिश  की  है  कि  पांच
 भांप्र  कर्नाटक  और  असम-में  से किसी  एक  राज्य  में  केन्द्र  की

 स्थापना  की  इन  राज्यों  से  कहा  जा  रहा  है  कि  वे  भूमि  के  लिए  उपयुवत  प्रस्ताव  भेजें  ।

 केरल  सरकार  ने  बिना  किसी  शर्त  के  इस  केस्द्र  के लिए  जमीन  देने  का  प्रस्ताव  किया

 मल्षियाआद  जिले  में  थोड़ी  कामगारों  के  लिए  हस्पताल
 ह

 4997.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  कया  अम  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  के  मुशिदाबाद  जिले  में  बीड़ी  कामगारों  के  लिए  एफ  हस्पताल  का
 निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 यंदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 श्रम  संत्रालय  राज्य  मत्री  जगदोद्य  :  से  जी  |  मुशिदाबाद  जिले
 में  औरंगाबाद  के  निकट  सजोर  मोड  में  क्या  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  50  पलंगों  वाले
 अस्पताल  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  ई॒

 भू-अधिग्रहण के  बाद  प्रामोणों  को  सुविधाएं

 ]

 4998.  श्री  भरत  सिंह  :  क्‍या  धाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  अब  कभी  किसी  गांव  की  भूमि  अधिग्रहीत  करती  त्तो  क्या
 उस  गांव  के  लिए  और  अन्य  सुविधाओं  के  लिए कोई  भूमि  महीं  छोड़ी  यदि

 तो  इसके  क्‍या  कारण  ः

 236  हैं
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 क्या  सरकार  अधिग्रहीत  भुृम  पर  बसाये  गए  लोगों  को  यह  सुषिध्ाएं  प्रदान  करती

 यदि  तो  ऐसे  गांवों  को  संब्या  कितनो  जिन्हें  ये  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  और

 जिन  गांवों  की  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  उन्हें  यह  सुविधाएं  देने  के  लिए  बया  कदम
 उठाने  का  बियार  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दसलजीर  :  जो  नहीं  ।

 से  जी  हां  ।  46  गांबों  में  सुविधायें  मुहैया  कराई  गई  बहत  योजना  के  प्रावध.नों
 के  अनुसार  सामुदायिक  सुविधाओं  के  लिए  स्थल  उद्धिष्ठ  किये  गये

 बंगलोर  में  भारतोए  लाश  मिगम  के  कर्मचारियों  द्वारा  हुड़ताल

 ]

 4999,  भरी  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  गया  जाद  ओर  नागरिक  पृति  मत्रो  यह  बताने  की  हृपा

 करंगेकि  :  .

 गया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  को  बंगलोर  शाद्या  के  च..्थ॑
 क्षेणी  कर्मचारियों  ने  हाल  ही  में  हड़ताल  की

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  ओर

 कर्मचारियों  की  समस्याएं  सुलझाने/मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  बया  कार्यवाही  की  ग

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्री  डी०  एल०  :  हां  ।

 कमंचारियों  की  मुछय  मांग  श्री  के०  एस०  चौकीदार  के  बंगलोर  से  रायचूर
 में  किए  गए  स्थानास्तरण  आदेश  को  रदद  करने  से  संबंधित  थी  ।  अन्य  मांगों  में  यूनियन  के  पदध्वारियों

 के  साथ  तथाकथित  अत्याचार  जिला  भारतीय  खाद  बंशलौर  द्वारा  के

 कर्मचारियों  का  दुरुपयोग  के  स्टाफ  को  अतिपूरक  छूट्टी  प्रदान  करने  आदि  मांगें  शामिल

 विचार  थिमश्ां  करने  के  बाद  बश्नंचारियों  आत्योलन  समाप्त  कर  दिया  गया

 स्थानीय  प्रबंध  यूनियन  के  साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  हुए

 गुजरात  को  आयातित  साथ  तेल  का  आशअंटन

 5000.  भरी  मोहन  प्राई  पढेल  :
 शो  रणजोत  सिह  ग/यकबाड  :

 गया  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ~

 गुजरात  राज्य  में  खाद्य  तेल  की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  आयातित  बाद  तेल  की  मासिक
 भावषश्यकता  कितनी

 2२27
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 nents  nt  east  कब  +ननननन-ीीननननयणयणतयणी

 वर्ष  1987  में  अप्रल  से  दिसम्बर  के  दौरान  प्रतिमाह  वास्तविक  कितनी  सप्लाई  की

 क्या  की  गई  सप्लाई  इसकी  आवश्यकता  से  कम  और

 यदि  तो  वर्ष  1988-89  के  दोरान  मांग  को  पूर्ति  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  भग्जालय  में  उपभन्‍्त्रो  डो०  एल०  :  गुजरात  सरकार

 द्वारा  तेल  वर्ष  1986-87  के  लिए  2,08,000  मी०  टन  मात्रा  की  मांस  की  गई  थी  ।

 गुशरात  को  1987  के  दोरान  किया  गया  माह-वार  आवंटन  इस  प्रदार

 |
 मी०  दन

 1987  8,500

 1987  8,770

 1987  9,570

 1987  10,000

 1987  21,000

 1987  22,000

 1987  24,000

 नवम्बर  1987  21,000

 1987  24,000

 और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आयातित  खाद्य  तेलों  का  राज्य

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  खुबे  बाजार  में  देशी  खाद्य  तेलों  के  राज्य  ब्यापार  निगम  के  पास

 उपलब्ध  त्यौहार  के  मोतम  और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  इन्हें  उठाने  की  गति  के  आधार

 पर  माह-दर-माह  किया  जाता  इनका  प्रयोजन  खुले  बाजार  में  उपलब्ध  देशी  खाद्य  तेलों  की  भनुपूर्ति
 करना  होता  है  और  ये  किसी  राज्य  सरकार  को  सम्पूर्ण  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  नहीं  होते  हैं  ।

 शान्ति  बन  और  शबित  स्थल  पर  व्यय  को  गई  धनराशि

 5001,  भरी  सी०  जंगा  रेड्डो  :  बया  शहरो  बिकास  संत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यमुना  के  किनारे  दिल्‍ली  में  शान्ति  शबित  विजय  घाट-और  किसान  घाट  के

 लिए  अलग-अलग  रुप  से  विकासਂ  पर  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ओर  कितनी  घनराशि
 व्यय  की  जा  चुकी  है  तथा  भविष्य  में  कितना  व्यय  किया  जाएगा  ;  भौर

 प्रत्येक  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  कार्य  तथा  किए  जाने  वाले  कार्य  को  रूपरेखा  तथा  मुख्य
 बातें  बया  हैं

 शहरी  जिकास  मंत्रालय  में  राज्य  सम्मोी  दलथोर  शाम्तिवन  और  बिजयघादद
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 बहुत  पहले  स्थापित  तथा  विकसित  किए  गए  पिछले  10  वर्षों  के  दौरान  उनके  लिए  कोई  नया  खर्च
 स्वीकृत  नहीं  किया  गया  समाधियों  के  रखरखाव  के  लिए  सामान्य  अनुरक्षण  ब्यय  प्रति
 वर्ष  केक्लीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  सामान्य  अनुरक्षण  के  लिए  दिए  जाने  वालें  अनुदानों  से  किया
 जाता  है  ।

 विजयघाट  समाधि के  क्षेत्र  क ेआस-पास  के  इलाके  में  सुधार  की  आवश्यकता  विजयचाट
 क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  नए  विकास  कार्य  का  निर्धारण  कर  लिया  गया  अकाल  के  कारण  सामान्य
 बचत  मार्ग-निर्देशों  के  इस  कार्य  को  अगले  साल  करने  का  निर्णय  किया  गया

 शक्ति-स्थल  इंदिरा  गांधी  की  याद  में  एक  नया  समाधि  क्षेत्र  है  जिसका  विकास  किया  गया
 इस  विकास  के  लिए  अब  तक  83.58  लाख  की  स्वीकृति  जारी  की  गई  शबित-स्थल  के

 विकास  का  कुल  अनुमानित  व्यय  3.00  करोड़  रुपये  के  लगभग  इसको  स्वीकृति  प्रक्रिया  के  अधोन
 किसान  घाट  समाधि  बनाने  के  लिए  कोई.निर्णय  नहीं  लिया  गया

 शक्ति  स्थल  पर  निर्माण  कार्य  की  मुख्य  रूपरेखा  भू-दुश्य  किओक्स  का
 झील  का  शोचालय  सुविधाएं  उपलब्ध  पार्किम  के  लिए  स्थान  तथा  मार्ग  और  सुरक्षा

 संत्रंधी  प्रकाश  बुक्ष  लगाना  और  लान  का  विकास  करना  जैसा  उद्याम  काय

 उत्तर  प्रदेश  को  खाद्य  तेल  और

 मिट्टी  के  तेल  का  क्ाबंटन

 5003.  श्री  आशकरण  संखवार  :  कया  खाय  ओर  मागरिक  पूति  भग्त्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  पिछले  छः  महीनों  के  प्रतिमास  कितनी  मात्रा  में

 मिट्टी  का  तेल  तथा  खाद्य  तेलों  का  आवंटन  किया

 उस  राज्य  ने  प्रत्येक  वस्तु  की  कितनी  मात्रा  में  उठान  और

 चालू  वर्ष  के  प्रतिमास  कितनी  मात्रा  में  इनकी  सप्लाई  की  जाएगी  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  में  उप  मंत्रों  डी०  एल०  :  भौर  गत
 छः  महीनों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  को  लेवी  मायातित  खाद्य  तेलों  तथा  मिट्टी  के  तेल
 की  आबंटित  की  गई  तथा  उनके  द्वारा  उठाई  गई  मात्रा  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 लेवी  आयातित  खाद्य  तेल  तथा  भिट्टी  के  तेल  जेसी  भावश्यक  वस्तुओं  के
 आवंटन  का  निर्णय  केन्द्रीय  पूल  में  उपलब्ध  इन  बस्तुओं  के  विभिन्‍न  राज्यों  को  तुलनात्मक

 विगत  में  उठाई  गई  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समय-समय  पर  किया  जाता  है  ।
 इन  वस्तुओं  का  केन्द्रोय  आबंटन  अनुपूरक  स्वरूप  का  होता  है  ओर  इनसे  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की
 पूरी  आवश्यकाओं  को  पूरा  करने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  है  ।
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 सोने  के  भण्डारों  का  बता  लगाना

 ]

 5004.  शो  एन०  डेनिस  :  न  इस्पात  भोर  खान  मनन्‍्तजो  यह  बताने  की  कूपा
 करेंगे  कि  :

 कया  तमरिलभाडु  के  धमंपुरी  जिले  में  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  की  सीमा  पर  सोने  के
 भण्डारों  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  में  सोने  के  लिए  किये  गये  खुदाई  कार्य  का  ब्योरा  कया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एम०  एल०  :  ओर  जी  नहीं  ।  तमिलनाडु  के

 धममंपुरी  जिले  में  वेष्पनापल्ली  क्षेत्र  के महाराजा-गदाई  और  अडकोंडा  जो  कोलार  शिष्ट  पट्टी  के
 दक्षिणी  छोर  में  में  प्रथमिक  स्वर्ण  खनिजीकरण  के  केवल  क्षीण  भंडारों  का  पता  चला  शिप्ट

 पट्टी  से  लगे  पुराने  और  नए  एल्यूमिनियमों  में  भी  स्वर्ण  के  छिटपुट  भण्डार  देखे

 गए

 फील्ड  सत्र  1983  से  1987  के  दौरान  किए  गए  विस्तृत  मानचित्रग  और  ड्रिलिंग  से

 खनिजीकृत  जोनों  की  चौड़ाई  ओर  लम्बाई  का  निर्धारण  हुआ  वेप्पनापलली  क्षेत्र  में  प्लेसर  निक्षेपों

 की  खोज  आरम्म  की  गई  है  ।

 प्रामीम  विकास  के  लिए  ब्रिजान  क्षोर  प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  करना

 5005.  श्री  शांति  घारीबाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  विकास  में  उत्पन्त  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  लिया  और

 ण्दि  तो  सरकार  ने  किन-किन  राज्यों  में  इस  प्रयोजन के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 का  उपयोग  करने  का  निर्णय  लिया  है  ओर  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  जनादंन  :

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  पाप्ष  ग्रमीण  विकास  की  समस्याओं  का  समाधान

 खोजने  हेतु  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  दोहराये  जने  वाले  मॉडल  विकसित  करने  के  कार्यक्रम  हैं  ।
 इन

 माडलों  को  त्वरित  ग्रामीण  उत्थान  के  लिए  दोहराया  जा  सकता  इन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत

 व्यवस्था  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विशिष्ट  तवा  समपबद्ध  परियोजनाओं  को  देश  के  विभिन्न  स्थानों  पर

 समर्थन  मिल  रहा  इसके  सभी  राज्यों  और  अधिकांश  संघशासित  क्षेत्रों  ने  विज्ञान  और

 प्रौद्योगिकी  परिषद्‌  की  स्थापना  की  है  और  उनमें  से  कुछ  ने  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  निवेशों  का

 माल  करके  ग्रामीण  विक्रास  संबंधों  कार्मक्रम  शुरू  किए  हैं  ।
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 See

 लोक  कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  तकनीकी  विकास  परिषद्‌  जोकि  ग्रामीण  विकास  विभाग
 के  तत्वाधान  में  एक  पंजीकृत  सोसाइटी  ग्रामीण  क्षेत्रों  से संबंधित  नई-नई  तकतीकी  के  विकास  तथा
 प्रचार  व  प्रसार  को  बढ़ावा  देती  है  ।

 भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  सी०  ए०  ने  कृषि  जो  कि  ग्रामीण
 विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  को  अधिक  इस्तेमाल  करने  की

 योजनाएं  शुरू  को  भारतीय  कृषि  अनुधंधाव  परिषद्‌  ने  प्रौद्योगिकी  के  हस्तांतरण  की  अनेक

 योजनाएं  शुरू  की  हैं  ज॑से  राष्ट्रीय  प्रचालन  अनुधंघान  कषि  विज्ञान  लेब

 टू  लंड  प्रोग्राम  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिवासी  समुदायों  से  सम्बन्धित  प्रवालन  अनुसंधान
 योजनाएं  ।  ये  परियोजनाएं  लगभग  सभी  राज्यों  में  कार्यान्वित  की  जा  रही

 दिल्‍ली  उपभोक्ता  सहुकारों  थोक  भंडार  लिसिटेड

 जिनुवाद  ]

 5006.  भो  कमला  प्रसार  सिह  :  क्‍्य  खाद्य  ओर  नागरिक  बषृति  मंत्रों  दिल्ली  उपभोक्ता

 सहकारी  थोक  भंडार  लिमिटेड  के  बारे  में  18  1987  के  अतारांक्षित  प्रश्न  संड्या  3493  के

 उत्तर  के  संत्रंध्र  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जांच  इस  बीच  पुरी  हो  गई  और

 यदि  तो  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  भम्जालय  में  उप  मंत्री  डी०  :  जी  नहीं  ।  जांच
 कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  विपणन  प्रिड

 5007.  डा०  टी०  कल्पना  देवी  :  क्‍या  कृषि  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  उद्योगों  के  उत्पादों  के  लिए  समुचित  विपणन  सुविधायें  प्रदान  करने  हेतु  एक
 राष्ट्रीय  विपणन  ग्रिड  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  इ्याम  लाल  :
 नहीं  ।

 और  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भूमि  ओर  विकास  कार्यालय  द्वारा  बकाया  राशि  को  बसूलो
 5008.  कै०  पटेल  :  फया  शहरी  विकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उन  पार्टियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनसे  भूमि  और  विकास  नई  दिल्‍ली  ने  एक
 लाख  रुपये  अथवा  इससे  अधिक  को  घनराशि  वसूली  करनी  है  तथा  प्रत्येक  म,मले  में  यह  धनराशि
 कब  से  बकाया  है  और  इस  बकाया  राशि  पर  अब  तक  प्रत्येक  पार्टी  की  ओर  ब्याज  की  कितनी  राशि
 देय  हो  गई

 इतनी  अधिक  बकाया  राशि  किन  कारणों  से  जमा  हो  गई  भोर

 इन  बकाया  राशियों  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रथ्थ  दी  जाएगी  ।

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  को  दिल्‍ली  विकास
 प्राधिकरण  के  फ्लेटों/डुकानों  का  आबंटन

 5009.  श्री  आर०  पो०  घुमन  :  शहरी  बिकांस  सनन्‍्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  दिल्ली  विकास  धाधिकरण  द्वारा  निर्मित  कुल  मकानों/दुकानों  का

 क्षेत्रवार  ब्यौरा  क्या  है  और  इनमें  से  आबंटित  मकानों/दुकातों  की  संडया  कितनी

 कया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  कुछ  प्रतिशत  मकान/दुकान  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  आवंटन  के  लिये  आरक्षित  हैं  और  यदि  तो  भावंदित

 कुल  मकानों  में  से  इन  समुदायों  के  लोगों  को  आवंटित  मकानों  दुकानों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  आरक्षण  का  कोटा  पूरा  हो  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 और  ।

 क्या  सरकार  का  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  विशेष

 मिकता  देकर  उन्हें  अधिकतम  संझया  में  मकान/दुकानें  आबंटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ओर  यदि

 तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रियान्वित  किये  जाने  की  संभावना  है  भौर  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  हैं

 इहरी  विकाप्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  से  सूचना  एकत्र  की

 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  की  लागत

 ]
 क्री  सत्येशा  नारायण  गया  इस्पात  और  ख़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 |

 क्या  विशाखापत्तनम  इस्पात  संयंत्र  की  अंतिम  लागत  का  5,000  करोड़  रुपये  से  अधिक

 का  अनुमान  लगाया  गया

 4 क
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 क्‍या  अनुमानित  लागत  पूंजी  के  आधार  पर  प्रति  टन  विक्रय  योग्य  इस्पात  का  मूल्य
 निर्धारित  कर  लिया  गया

 कया  इस  संयंत्र  में  उत्पादन  किये  गये  इस्पात  की  इस  मूल्य  पर  अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में

 उपलब्ध  इस्पात  के  मूल्य  से  तुलना  की  जा  भोर

 यदि  तो  इस  संयंत्र  में  उत्पादन  लागत  कमर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 बिचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मंत्रों  योग

 हूं  ।

 नहीं  ॥|

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सिक्किम  में

 5011.  भरी  डो०  के०  भंडारो  :  कया  पर्यटन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  अन्तर्गत

 सित्रिकम  में  पर्यटन  के  विकास  हेतु  सिविकम  के  पर्यटन  विभाग  से  कुछ  प्रस्ताव  हुए

 यदि  तो  इन  प्रस्तावों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गई

 भोर

 धनराधि  देंने  में  विलम्ब  के  वबा  कारण  हैं  ?

 पर्यडम  मंत्रोलय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  केन्द्रीय  पर्येध्स  मंत्रालय  को
 सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  प्रायोजित  स्कीमों  के  अंतर्गत  राज्य  में  पर्यटन  का  विकास  करने  के

 लिए  सिविकप  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बक  प्रबन्ध  पुणे  द्वारा  श्रम  कातन  का  उल्लंघन

 5012.  भी  तम्पन  थासल  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :
 ह

 बया  राष्ट्रीय  बेंक  प्रबन्ध  पुणे  के  प्रबंधकों  तथा  इसके  कर्मचारियों
 के

 बीच  कोई

 विदाद  चल  रहा

 यदि  तो  बया  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  बेक  प्रबन्ध  संस्थान  ने  बड़ी  संख्या  में  ठेके  पर

 मजदूरों  को  रखा  हुआ

 यदि  तो  क्‍या  संस्थानने  ठेका  श्रभ  ओर  1970  के

 विनियभों  का  उल्लंघन  किया  ओर

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?
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 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोझ  :  और  महाराष्ट्र  सरकार  से
 प्राप्त  सूचना  के  जो  औद्योगिक  विवाद  1947  के  अधीन  समुचित  प्राधिकरण  है

 सेवा  दशाओं  तथा  8  ठेका  श्रमिकों  की  बहाली  के  बारे  में  राष्ट्रीय  बेंक  प्रबन्ध  पूणे
 तथा  उनके  द्वारा  नियोजित  134  ठेका  श्रमिकों  के  बीच  विवाद  है  ।

 और  राज्य  सरकार  के  भद्योगिक  संबंध  तंत्र  ने  ठेका  श्रम  ओर
 1970  के  उपबंधों  के  अनुपालन  के  मामले  में  कतिपय  अनियमितताएं  पाई  हैं

 और  16-3-88  को  प्रबंधतंत्र  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  कर  दिया

 कृष्ति  वित  पोषण  संबंधी  कार्यशाला

 5013.  श्रीमती  बसबराजेदबरी  :  वया  कवि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1988  में  बंगलोर  में  कृषि  वित्तपोषण  संबंधी  कार्यशाला  का  आयोजन
 किया  गया

 यदि  तो  कया  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि  कृषि  ऋण  तीति  को  युवित्तसंगत  बनाया
 जाना

 कार्यशाला  में  दिए  गए  अन्य  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 कया  सरकार  ने  सुझावों  को  मान  लिया  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कवि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्री  इयाम  लाल  :
 से  राष्ट्रीप  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  एक  राष्ट्रीयक्त  बेंक  ने  19-20

 1988  को  मनिपाल  में  में  कारगर  वित्त-पोषण  संबंधी  कार्यशालाਂ
 जित  की  जिसमें  बसूली  पर  विशेष  बल  दिया  गया  इस  कार्यशाला  की  कारंवाई  तथा  सिफारिशें
 अभी  सरकार  को  नहीं  भेजी  गई  हैं  ।

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  में  मकानों  को  निर्माण

 5014.  भरी  प्रकाश  बो०  क्‍या  कंबि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  के  वोरान  इंदिरा  भावास  योजना  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  में  कितने  मकानों  का
 निर्माण  करने  का  लंक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ओर

 यह  लक्ष्य  कहां  तक  प्राप्त  किया  गया  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  प्रामोौण  बिकांस  बिभागं  में  राज्य  मंत्री  जनाइंग  :  और

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तंगंत  निर्मित  किए  जाने  वाले  मकानों  की  संख्ण  को  आयोजना  राज्यों
 द्वारा  वित्तीय  बं  से  वित्तीय  वर्ष  के  आधार  पर  ग्राक्ण  भूमिहीत  रोजगार  गारन्टो  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 को  योजना  हेतु  प्रदाग  किए  गए  संसाधनों  के  अनुरूप  बनाई  जातो  वर्ष  1987-88  के
 दोरान  महाराष्ट्र  को  उपलब्ध  किए  गए  संसाधनों  के  भाधार  10,702  मकान  बनोए  जा  सकते  ये
 जिसकी  तुलना  में  राज्य  द्वारा  1988  तक  4202  सकातों  का  निर्माण  किए  जाने  की  सूचना
 प्राप्त  हुई
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 :015.  भी  एस०  सिदनाल  :  बया  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :
 क्या  आवास  विकास  वित्त  निगम  कीਂ  आगामी  तीन  महीनों  के  दौरान  ब्यक्तितयों  की

 आवास  वित्त  पोषण  के  लिए  अनेक  नई  सुविधाएं  देने  की  योजना  लागू  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  ओर

 इस  बोजना  से  निम्न  आय  वर्ग  के  कितने  लोगों  को  ल्ाभ  प्राप्त  होने  की  संभावना

 शहूरो  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  और  आवास  विकास
 वित्त  निगम  डो०  एफ०  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  हाल  ही  में  लोगों  के  लिए
 सोय  वित्त  के  क्षेत्र  में  कतिपय  परिवर्तित  सुविधाएं  आरम्भ  की  मुख्य  विशेषताएं  इस
 प्रकार  हैं  --

 (1)  ऋण  सुविधाएं  देने  को  अल्पावधि

 एक  व्यक्त  आवास  वित्त  निगम  से  एक  नया  एकक  खरोदने  तथा  अपने  वतेमान  एकक
 के  विक्रय  के  मध्य  की  अन्तरिम  अवधि  के  लिए  अल्पावध्धि  पूर्ण  ऋण  ले  सकेगा  ।  ऐसे  ऋण  की
 राशि  नए  एकक  की  लागत  पर  तथा  उसको  चुकाने  की  क्षमता  पर  आवश्यक  रूप  से  निर्भर

 वर्तमान  एकक  को  विक्रय  प्रक्रिया  में  से  ऋण  चुका  दिया  जाएगा  ।

 (2)  द्रदर्शो  ऋण  सुविधा

 आवास  विकास  वित्त  निगम  के  ऋणों  को  संरचना  को  शर्तों  में  30  वर्षो  तक  की
 waft:

 बढ़ोतरी  की  गई  जो  चालू  अधिकतम  20  वर्ष  तक  की  अवधि  की  तुलना  में  इसलिए
 विशेषकर  निम्त  आय  के  लोग  ज्यादा  से  ज्यादा  ऋण  प्राप्त  कर  सकेंगे  और  इन  ऋणों

 को  समान  मासिक  किश्तों  के  द्वारा  ऋण  चुका  सकेंगे  ।

 (3)  पुन  गतान  शुविधा  बढ़ाना

 निर्धारित  अन्तरालों  पर  ऋण  के  पुनभु  गतान  को  बढ़ाने  से  प्रत्येक  व्यक्ति  बहनीय  शर्तों

 पर  ऋण  ले

 आवास  विकास  वित्त  निगम  ने  एक  जीवल  बीमा  निगम-ऋण  योजना  चालू  करने  का

 भी  प्रस्ताव  किया  इस  योजना  के  जीवन  बीमा  निगम  के  परामर्श  से  आवास  विकास |
 वित्त  निगम  द्वारा  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 उपर्युक्त  योजनाएं  निम्न  आय  वर्गों  से  सम्बन्धित  लोगों  के  लिए  विशेष  रूप  से  बनाई  गई

 हैं  ताकि  उन्हें  आसानीਂ  से  पुनभु  गतान  की  शर्तों  पर  उपलब्ध  हो  सकें  ।

 वरानो  दिल्‍लो  सें  मूभिगत  पाकिंग  स्पल

 5016,  भो  पो०  एस०  सईद  :  क्या  शहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  पुरानी  बिल्ली  में  भूमिगत  पाकिंग  स्थल  का  निर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन  स्थलों  के  लिए  कौन  से  रघान  चने  गये
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 उनके  निर्माण  की  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 ये  पार्किंग  स्थल  कब  तक  तैयार  हो  जायेंगे  ?

 शहरी  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  दलबोर  सातवों
 योजना  के  लिए  पुरानी  दिल्‍ली  में  भूमिगत  प।किंग  के  निर्माण  के  लिए  3  योजनाभों  का  अनुमोदन  किया
 गया

 स्थान  निर्धारित  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  एच०  सी०  सेन  मार्ग  पर  गांधी  ग्राउण्ड

 (2)  जवाहरलाल  नेहरू  मार्य  पर  लोक  नायक  जय  प्रकाश  अस्पताल  के  सामने  ।

 (3)  चर्च  मिशन  रोड  पर  पुरानी  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  सामने  !

 (।)  गांधी  ग्राउण्ड  अनुमानित  लागत  455.10  लाख  रुपये  ।

 (2)  जवाहरलाल  नेहरू  मार्ग  अनुमानित  लागत  933.81  लाख  रुपये  ।

 (3)  चर्च  मिशन  रोड  अनुमानित  लागत  783.00  लाख  रुपये  ।

 (1)  गांधी  पग्राउण्ड  1990  तक

 (2)  जवाहरलाल  नेहरू  मार्ग  1991  तक

 (3)  चर्च  मिशन  रोड  निर्माण  कार्य  देने  के  बाद  लगभग  दो  वर्ष

 नेफेड  में  नियक्तियां

 5017.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  उनके  मंत्रालय  के  अधीन  नेफेड  में  तदर्थ  देनिक  मजदूरी

 आधार  पर  कितने  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  की

 उनकी  नियुक्तित  सम्बन्धी  नियम  वया  हैं  और  इनको  किस  आधार  पर  नियुक्त  किया  गया

 भौर

 वर्ष  1988  के  दौरान  कितनी  अतिरिक्त  नियुक्तितयां  की  जायेंगी  ?

 कृषि  संत्रासय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  नेफेड  ने  तदर्थ/इनिक  मजदूरी  के  आधार  पर  24  व्यवित  नियुक्त
 किए

 और  नेफंड  के  कर्मचारी  विनियम  की  धारा  7  के  अन्तगंत  चपर,सी/करिष्ठ
 क्षेत्र  प्रतिनिधि/ड्राइवर/चौकीदार  के  पदों  पर  टदथं/ईनिक  मजदुरी  के  आधार  पर  काम  की

 बश्यकता  के  अनुसार  नियुनितयां  को  जा  सकती  हैं  ।  1987  के  दोरान  नियुक्तियां  करने  के  सम्बन्ध  में
 कोई  लक्ष्य  निर्धारित  सही  किया  गया  था  ।

 '
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 सानकफोकरण ओर  गुणबत्ता  प्रणाली  संबंधी  समिति

 भरी  बो०  कृष्ण  राव  :
 श्री  जो०  एस०  बसबराण  :

 क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  आपूर्ति  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राज्य  स्तर  पर  मानकीकरण  ओर  गुणवत्ता  संबंधी  समितियां  रथापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  कौन-कोन  से  राज्यों  में  ये  समितियां  स्थापित  की  जा  चुत  हैं  ओर  किन
 राज्यों  में  य ेसमितियां  अभी  स्थापित  की  जानो  भौर

 सरकार  का  इस  संबंध  में  बया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  :  केन्द्रीय  सरकार
 ने  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  मानकीकरण  तथा  गुणवत्ता
 प्रणाली  सम्त्रन्धी  राज्य  स्तरीय  समितियां  गठित  करें  |

 ॥

 अब  तक  तिम्नलिखित  राज्यों/संच  राज्य  क्षेत्रों  ने  मानकीकरण  तथा  गुणवत्ता  प्रणाली
 सम्बन्धी  राज्य  स्तरोय  समिति  गठित  कर  लो  हैं  :--

 प्रदेश  राष्ट्र

 तमिलनाडु

 बंगोल

 राज्य  क्षेत्र  दिल्ली

 उड़ीसा  सरकार  मानकीकरण  ओर  गुणवत्ता  प्रणाली  के  लिए  मौजूदा  मानक  परीबीक्षा  समिति
 मॉनीटरिंग  को  राज्य  स्तर  की  समिति  के  रूप  में  पुनगंठित  करने  पर  विचार  कर

 रही
 ह

 अरुणाचल  मिजोरम  भोर  सिक्किम  राज्यों  ने  सूचित  किया  है  कि  उनसे  अपने-अपने  राज्य
 में  ओद्योगिक  विकास  की  मौजूदा  स्थिति  में  राज्य  स्तरीय  समिति  गठित  करना  एक  समय-पूर्व  कार्य

 होगा  ।  अन्य  राज्पों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ये  झधितियां  अभी  गठित  की  जानी  हैं  ।

 अन्य  राज्यों/राज्य  संघ  क्षेत्र  की  सरकारों  क ेसाथ  इस  मामले  में  पत्राचार  किया  जा
 रहा  है  ।

 भारतोय  कृषि  अनुसंयात  संस्थान  के  दोक्षांत  समारोह  का  स्थगित  किया  जाना

 5019.  रामशुष्ण  भोरे  :  क्या  कृषि  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  यह  सब  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  फे  छात्रों  और  संकाय  के  प्रदस्यों
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 ee aa के वाधिक समारोह का बहिष्कार करने की धमकी दिए जाने को देखते  हुए यह

 हिल
 के  वाधिक  समारोह  का  बहिष्कार  करने  की  धमकी  दिए  जाने  को  देखते  हुए  यह  समारोह

 अनिश्चित  काल  के  लिए  ध्यगित  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  इस  संस्थान  से  संबंधित  समस्याएं  हल  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  अनुसंधान  तथा  शिक्षा  विभा  सें  राज्य  मंत्री  हरि  कृष्ण  शास्त्री  )।
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  के  वाबिक  दीक्षांत  समारोह  को  इस  समय  स्थगित  कर  दिया

 गया  है  क्योंकि  स्तातकोत्तर  विद्यार्थियों  के  संघ  ने  इस  दीक्षांत  समारोह  का  बहिष्कार  करते  के  लिए  एक
 नोटिस  दिया  है  ।

 इसके  बहिष्कार  करने  के  कारण  स्नातकोत्तर  विद्यार्थियों  कौ  निम्नलिद्ित  माँगें  हैं  सीधी

 शिक्षावृत्ति  तथा  फुटकर  खर्च  अनुदान  की  राशि  को

 2.  शिक्षावत्ति  की  अवधि

 कृषि  अनुसंधान  सेवा  के  ग्रेड  के  पद  के  लिए  पी०  एच०  डौ०  विद्वानों  की  सीधी

 4.  राष्ट्रीय  अमुसंधान  संवर्ग  की  स्थापना  ।

 विद्यार्थी  के  अभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखने के  बाद  उपयुक्त  समय  में  इस  दीक्षात  समारोह
 को  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 दिल्‍ली  में  यमता  के  किनारों  पर  अवैध  निर्माण

 3.

 5020.  थी  भोहम्मद  महुफूज  अलो  खां  :  क्‍या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  दिल्‍ली  में  यमुना  के  किनारे  पर  अवध  निर्माण  कर  लिए  गए  जता  कि  दिनांक
 के  एब्त्रप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंत्र  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का
 विचार  है  ।

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  हां  ।

 इस  अनधिकृत  निर्माण  को  करने  के  लिए  मालिकों/निर्माताओं  को  दिल्‍ली  पालिका
 नियम  की  धारा  343/344  के  अन्तग्गंत  अनधिक्ृषत  निर्माण  के  लिए  नोटिस  जारी  किए  गए
 गांव  के  समीत  बटाला  यमुना  नदी  के  तटीय  क्षेत्र  नामक  पाक्ेट  में  अनधिकृत  निर्माण  को  रोकने
 के  लिए  समय-समय  पर  पुलिस  कार्रवाई  की  गई  इसके  अतिरिक्त  जैसे  हो  अनधिक्ृत  निर्माण  प्रवर्तन

 क्षभिकरणों  के  ध्यान  में  आते  वैसे  ही  इन्हें  गिरासे  की  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 उदबरक  सल्य  निर्धारण  नीति

 भो  एच०  जो०  रामुजु  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 renee

 क्या  उवंरक  उद्योग  ने  सरकार  से  ब्तेमान  मूल्य-निर्धारण  नीति  जारी  रखने  का  अनुरोध
 किया  और

 क्‍या  सरकार
 का  उर्वरकों  के  लिये  दोहरी  मूह्य-निर्धारण  नीति  अपनाने  का  विचार  है  और

 यदि  तो  मूल्य-निधां रण  नीति  में  किन-किन  क्षेत्रों  को शामिल  किया  जाएगा  ?

 संश्रालय  में  उवंरक  विभाग  में  मंत्री  आर०  हां  ।

 नहीं  ।
 ह

 भप्तालों  का  उत्पादन

 5022.  प्रो०  पो०  जें०  कुरियन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  प्रकार  के  मसालों  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर

 तत्संबंधी  वर्षवार  ब्योरा  क्‍या

 मसाला  उत्पादकों  को  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  दिए  गए  प्रोत्साहनों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अवधि  के  दोराने  उत्पादकों  को  ला्प्रद  मृहय  सुनिश्चित  करने  हेतु  कक्ष  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  सन्‍्ओो  लाल  :
 गत  तीन  वर्षों  कै  दोरान  मसालों  के  बषंबार  उत्पादन  का  मोटा  अनुमान  इस  प्रकार  है  :--

 बष  उत्पादन  मीटरी  टन

 1984-85  5  13.07

 1985-86  16.99

 1986-87  15.72

 मसालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  समेकित  मसाला  विकास  की  केन्द्र  द्वारा  श्रायोजित
 योजना  के  अन्तर्गत  उत्पादकों  को  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिये  जाते  हैं  :--

 (1)  रोपण  सामग्री  की  पर्याप्त  मात्रा  में

 (2)  राज-सहायता  प्राप्त  दरों  पर  आदान  किटों  का

 (3)  आाद्श  बागानों  की  स्थापना/अदर्शन  भू-खण्ड  तैयार  ओर

 (4)  काली  मिर्च  के  वागानों  को  पुनः  स्थापना  ।

 इस  अवधि  के  दोरान  अधिकतर  मसालों  को  कीमतें  लाभकारी  स्तर  पर  रहीं  ।

 हुडकों  हारा  किलानों/कम्तजोर  अर्म  के  लोगों  को  ऋण

 5023.  श्रोमतो  ऊषा  चोधरी  :  कया  शहरी  बिक्रास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वगा  हुइंको  7  प्रतिशत  ब्याज  पर  22  बर्षों.में  ऋण  की  सुविधा  देता
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 क्या  सरकार  का  किसानों  भोर  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराते

 के  लिये  इस  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर
 वर्गों  के  लिये  हुडको  की  एक  नगर  आवास  योजना  है  जिसके  अन्तर्गत  700  रुपये  प्रतिमाह  के  अनधिक
 मासिक  आय  ब्ाले  परिवारों  को  7  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  परियोजना  लागत  के  90  प्रतिशत  की
 सीमा  सीमा  15,000  तक  ऋण  सहायता  दी  जाती  है  जो  22  वर्षों  में  वापस  किया
 जाना  होता  अन्य  भूमिद्दीन  कामगारों  के अलावा  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिये  ऐश्ी  हो
 ग्रामीण  आवाप  योजना  भी  है  ।

 ओर  अपने  ऋणों  को  आसानी  से  प्राप्त  करने  को  सुविधाजनक  बनाने  के  लिये  हुडको
 ने  हाल  हो  में  अप्रने  परिचालनों  का  विकेन्द्रीयकरण  किया  है  भोर  अपनी  पद्धतियों  को  सरल  तथा
 गर  बनाया  है  ।  ऋण  रिलीजों  भादि  को  मूल्यांकित  करने  के  लिये  क्षेत्रीय  कार्यालयों  को
 पर्याप्त  मधिकार  दिये  गये  ऋण  लेसे  वाले  अभिकरणों  के  साथ  निरन्तर  पारस्परिक  क्रिया  भोर
 शत्रेमासिक  संवीक्षा  बैठकों  के  माध्यम  से  तत्पर  हुल  करने  के  लिए  विश्वेष  समस्याओं  का  पता  लगाया

 जाता

 केरद्रीव  लोक  निर्माण  विभाग  के  बागवानी  निदेशासय  में  भधिकारियों  का  स्थानाग्तरण

 5024.  भ्री  टी०  बक्कीर  :  क्या  शहरी  विकास  मंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फेन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  बागवानी  निदेशालय  कितने  डिविजनों  में  विभाजित

 इस  के  कार्य  कर  रहे  उप-निद्वेशक्ों  तथा  प्रह्ययक  निदेशकों  के  र्थानान्तरण

 की  नीति  बया

 उन  सहायक  निदेशकों  तथा  उप-निदेशकीं  का  ब्योरा  बा  है  जो  एक  ही  स्थान  पर  तीन

 वर्ष  से  अधिक  अवधि  से  कार्य  कर  रहे  हैं  तथा  ये  एक  ही  स्थान  प्र  कब  से  कार्य  कर  रहे  भौर

 उन्हें  दिल्‍ली  में  तथा  दिल्ली  से  बाहर  अन्य  स्थानों  पर  स्थानान्तरित  न  करने  के  क्या

 रण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  10.

 दिल्‍ली  में  चार  वर्ष  तथा  दिल्‍ली  बाहर  तीन  वर्ष  को  अवधि  मामतौर  पर  अपनाई

 जातो  है  ।

 उसौ  मण्डल/उपमण्डल  में  3  बर्ष  से  अधिक  समय  से  निरन्तर  कार्य  कर  रहे

 सहावक  निदेशकों  की  संदया  इस  प्रकार  है  :
 |
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 अवधि ह॒ ० संख्या

 अवधि  ॥॒  संख्या
 ___  /॒/ ॒र

 8  से  9  वर्ष  संख्या

 7  से  8  वर्ष

 6  से  7  वर्ष  3

 5  से  6  वर्ष  3

 4  से  5  वर्ष  2

 3  से  4  वर्ष  [7

 दिल्ली  से  बाहर  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  दिल्‍ली  में  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  को  अपेक्षा

 बहुत  कम  है  ।  दिल्‍ली  के  धोतर  स्थानान्तरण  किये  जाते  हैं  जो  कार्य  की  आवश्यकता  पर  निर्भर  है  ।

 दिल्‍ली  में  पा्कों  का  विकास
 ह

 5025.  प्रो०  नारायण  चस्द  क्या  शहरी  विकास  खंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली  में  विगत  साल  में  बुद्ध  जयन्ती  पार्क  जैसे  कई  पाकों  का  विकास
 किया  गया

 यदि  तो  विद्यमान  पार्कों  का  ब्योरा  बया  उनके  विकास  में  कितना  समय  लगा
 भर  सातवीं  योजना  के  शेष  वर्गों  के  दोरान  ऐसे  पा्कों  के  विकास  के  बतंमान  प्रस्तावों  का  ब्योरा  बया  है

 ओर  उन  पर  कितना  व्यय  किये  जाने  का  अनुमान  और

 विद्यमान  पार्कों  के  रखरखाव  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  व्यय  की  जातो  है  भौर  उनके
 विकास  ओर  इनमें  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिये  यदि  कोई  प्रस्ताव  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरों  विकास  मत्रासय  में  राज्य  संत्री  दलबीर  :  से  सूचना  एक  को
 जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 मत्स्य  अष्डों  के  फार्स

 5026.  थो  मुल्लापल्लो  रामचखत  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  केन्द्रीय  सरकार/विश्व  बैक  द्वारा  वित्तरोषित  मत्स्य  अंडों  के  फामों  की  संख्या
 कतनी  है  ओर  वे  कहां-कहां  स्थित  +

 इन  मत्स्य  अंडों  के  फामों  का ओसत  बाधिक  उत्पादन  कितना  और

 क्या
 केरल  में  अथवा  दक्षिण  भारत  में  कहीं  भो  केस्द्रीय  सरकार/विश्व  बेंक  से  सहायता प्राप्त  मत्स्य  अंडों  का  कोई  फार्म  स्थापित  करने  का  बिच।र  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  इयास  साल  :
 से  हां  ।  केन्द्रोय  ओर  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  केरल  में  2,  कर्नाटक  में  1,  तमिलनाडु  में
 2  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  2  सहित  कुल  47  डिम्पोता  फार्मों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  देश  में  उनके स्थान  उत्पादन  क्षमता  और  निर्माण  की  बतंमान  स्थिति  संलरत  विवरण  में  दी  गई

 ह

 2352
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 राज्य/निगम

 1

 1.  केनोय  सहायता  से  हैचरियों  का  निर्माण

 भआंध्र  प्रदेश

 असम

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 केरल

 कर्नाटक

 मद्दाराष्ट्र

 पंजाब

 राजस्थान

 त्रिपुरा

 है
 लिखित  उत्तोर

 विपरण

 डिम्पोना  का  स्थान  उत्पादन  क्षमता  निर्माण  की
 लाख  वतंमान  स्थिति

 2  3  पु  4

 1.  पोचमपाद  10.00  पूरा  हो  गया  है

 2.  सोमासिला  10.00  पूरा  हो  गया  है

 3.  जोलुकोनी  10.00  प्रगति  पर  है

 4.  बोजामुगुड़ो  10.00  पूरा  हो  गया  है

 5.  भड़ारानिया  10.00  पूरा  हो  गया  है

 6.  कोत्तामाद  10.00  पूरा  हो  गया  है

 7.  ज्योतिप्तार  10.00  पूरा  हो  गया  है

 8.  लाहलीबनयानो  10.00  पूरा  हो  गया  है

 9.  मिलबान  10.00  पूरा  हो  गया  है

 10.  चाक  देश  सिह  10.00  प्रगति  पर  है

 11,  पोलबिरा  10.00  पूरा  हो  बया  है

 12.  मालामपुझा  10.00  पूरा  हो  गया  है

 13.  थालबुलधुर  10.00  राज्य  सरकार  द्वारा
 प्रस्ताव  बंद  पिया

 गया  है

 14.  भदरा  जलाशय  10.00  प्रगति  पर  है

 15.  उपरी  बर्धा  10.00  प्रगति  पर  है

 16.  उपरी  पैनानगा  10.00  प्रगति  पर

 17.  बंगा  10.00  प्रगति  पर  हैं

 18,  फागन  मजरा  10.00  प्रगति  पर  हैं

 19.  काशिमपुरा  10.00  प्रगति  पर  है

 20.  धिमपुरा  10.00...  निर्माण  शुरू  किया  गया

 21.  महुरिपुर  10.00  प्रगति  पर  है

 22.  सर्मा  10.00  पूरा  हो  गया  है
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 लिखित  उत्तरें  28  28  1988

 1  2  3  4 पु

 तमिलनाडु  23.  भवाोनीसागर  10.00...  .  पूराहोगया  है
 24.  मानमुध्ार  10.00  अन्वेषण  किया  जा  रहा  है

 दामोदर  घादी  25.  पचाई  मंथान  10.00  प्रगंति  पर  है
 निगम

 भारतीय  राज्य  फाम॑  26.  बघुलिया  10.00  प्रवति  पर  है
 ह

 27.  म्ुलियागड़ी  10.00  प्रगति  पर  है
 28.  कोफिलाबारो  10.00  प्रगति  पर  है

 )
 2.  बिशण  बेक  को  सहायता  से  हैचरियों  का  निर्माण

 पश्चिम  बंगाल  29,  जमुनादिघी  27  पूरा  हो  गया  है
 30.  पका  मट्टी  मोहल्ला  5.5  पूरा  हो  गया  है

 31.  भनिकपारा  पूरा  हो  गया  है
 :2.  भावसाला  दाभपुर  १७.00  पूरा  हो  गया  है

 33.  रोगोपुर  भकरी  10.00  पूरा  हो  गया  है

 34.  भहिथपुर  10.00
 '
 पूरा  किया  जा  रहा  है

 उत्तर  प्रदेश  35.  गॉभतो  नगर  10.00  पूरा  हो  गया  है
 36.  सिभोरीपड्टी  10.00  पूरा  हो  गया  है

 37.  पबलभारी  10.6  0  पूरा  हो  गया  है

 38.  अमेठी  10.00  पूरा  हो  गया  है

 39.  गोरखपुर  10.00  प्रगति  पर  है

 मध्य  प्रदेश  40.  देमर  27.00  पूरा  हो  गया  है ह
 41.  सलुद  10.00  पूरा  हो  गया  है

 42.  सार्गो  27.00  ५  निर्माण  शुरू  करने  के  लिए
 मंजूरी  दी  गई  है

 उड़ीसा  43.  सारामंगा  14.00  पूरा  हो  गया  है

 44.  बीनिका  13.00  पूरा  हो  गया  है

 45.  जिपलिमा  .27.00  पूरा  हो  गया  है

 46.  चनजनगढ़  27.00  पूरा  हो  गया  है

 47.  रायासागर  12.00  प्रगति  पर  है
 ___  ७$उे  छ  ७ छ  घखघ  आ  आ  ाा  ख  ऑफ8फह्हॉल्‍्क्‍फु्ुफ््ऋऑफफि््््
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 च्े  |
 हा 8  1910

 लड्षिस  उत्तर

 फर्टिलाइजर  हण्ड  कलिकत्स  लिफिटेश  का  कारोक्र  जिको  तथा  साभ

 5027.  श्री  मुल्लापलली  क्या  छूबि  अंत्रो  यह  बचाने  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  फटिलाइजर  एण्ड  कैमिकत्स  लिमिटेड  के
 बार  तथा  लाभ  का  व्यौरा  क्या

 वर्ष  1984-85  तथा  1985-86  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या

 आज  को  तारीख  तक  फर्टिलाइजर  एण्ड  कंमिकल्स  लिमिटेड  को  कितनी
 बित  हानि  और  े

 फर्टिलाइजर  एण्ड  कमिकल्स  के  लाभ  में  सुधार  लाने  के  लिए  कौन  से  मुख्य
 तत्व  सहायक  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालस  में  उबरक  विभाग  में  राज्य  मंत्र  आर०  ओर  फेवट  के  द्वारा
 1986-87  के  दोरान  किए  गए  कुल  बिक्री  तथा  लाभ  के  ब्योरा  तथा  1984-85  और  1985-86  के

 तुलनात्मक  आंबड़े  निम्नलिखित  हैं  :--

 (5०  साख  )

 30015  5-86  33184
 कुल  मम  «बआभ«  wig. (९०/लाथ ).  1984-85 1985-86  जज  जा  बल  वलक ककललककककक बा

 आध्थिक  सहायता  सहित  30670  निमंनलिखित पहलुओं ने योगदान  दिया

 कुल  बिक्री

 )

 बिनियोजन से पूर्व लाभ 4270 घटाएं : करों के लिए प्रावधान -- नन-+ निवेश के लिए आरक्षित न न 500 तन तन विनियोजन के पश्चात लाभ 23 3645 की स्थिति के अनुश्तार कम्पनी की संखित हानियां 483 लाख रुपए फैक्ट के लाभ में सुधार करने में निमंनलिखित पहलुओं ने योगदान दिया : क्षमता उपयोगिता में सुधार । (2) खपत कच्चे मालू और उपयोगिताओं में सुधार । (3) औद्योगिक संघंस संम्मूद्धिक बार्स ।



 लिखित  उसर  28  1988
 न  हल  +-  नन+  जलन जञ

 भारतीव  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विभपनर  संध्र  हारा  ऋण  वितरण

 5028.  भ्री  मुललावल्लो  रामचसान  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन
 संघ  द्वारा  कुल  कितने  कृषि  ऋण  का  वितरण  किया  और

 बष  1986-87  तथा  1987-88  के  दोरान  सहकारो  समितियों  द्वारा  कुल  कितने  मूल्य
 के  कृषि  उत्पादों  का  विपणन  किया  गया  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृष  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  द्याम  लाल  :
 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  विपणन  संघ  कृषि  ऋण  का  वितरण  नहीं  करता  है  ।

 1986-87  के  दौरान  सहकारी  समितियों  द्वारा  विषणन  किए  गए  कृषि  उत्पाद  का  कुल
 मूल्य  मोटे  तौर  पर  4014  करोड़  रुपये  यह  मनुमान  लगाया  गया  है  कि  30  1988  को
 समाप्त  होने  वाली  1987-88  के  वर्ष  के  दौरान  सहकारी  समितियों  द्वारा  4000  करोड़  रुपए  के  मूल्य
 के  कृषि  उत्पाद  का  विशणन  किया  जाएगा  ।

 मेंढक  पालन

 5029.  थी  मुल्लापललो  राभबचगन  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  बड़े  पैमाने  पर  मेंढक  पालत  परियोजना  आरम्भ  करने  का  विचार

 यदि  तो  प्रस्तावित  परियोजना  का  ब्योरा  बया  भोर

 देश  में  मेंढक  को  टांगों  की  वाधिक  मांग  कितनी  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिमाग  में  राज्य  संत्रो  इयासम  साल  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नह्हीं  उठता  ।

 देश  में  मेंढक  की  टांगों  के  लिए  संगठित  बाजार  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जगदोशपर  स्थित  गेंस  पर  आधारित  उदंरक  संयंत्रों  को
 क्षमता  बढ़ाना

 5030.  श्रो  इखजोत  गुप्त  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ु

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इन्डो-गल्फ़  फथिलाइजर्स  एण्ड  कंमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने

 उत्तर  प्रदेश  में  जगदीशपुर  स्थित  गैस  पर  आधारित  अपने  उर्वरक  संयंत्रों  की  क्षमता  दुगती  करने  को

 अनुमति  मांगी  और

 यदि  तो  तत्सम्ब्-धरी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  उध रक  विभाग  सें  शाज्य  बन्त्रो  आर०  :  और  हां  ।

 675  टन  प्रतिदिन  अमोगिया  तथा  1125  प्रतिदिन  यूरियां  को  एक  ट्रेन  जोड़कर  क्षमता  के
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 8  1910  लिखित  उत्तर :

 विस्तार  के  लिए  एक  प्रस्ताव  प्रव्तंकों  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  जिन्हें  पूंजो  उसके
 विदेशी  मुद्रा  वित्णन  योजता  आदि  ज॑से  मुरुप  ब्योरे  दर्शाने  को  कहा  गया  है  ।

 मंससे  इंडस्ट्रियल  प्रमोशन  एण्ड  इवेस्टमेंट  कारपोरेशन  उड़ीसा  द्वारा
 दिन  धातु  के  निर्माण  के  लिए  आशय  पत्र  प्राप्त  करता

 5031.  श्री  विन्ताम्रणि  जेना  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  मैसस  इंडस्ट्रियल  प्रमोशन  एण्ड  इंवेस्टमेंट  कारपोरेशन  लि०  उड़ीसा'ने  भुवनेश्वर
 तहसील  में  टिन  धातु  की  200  टन  क्षमता  की  वार्षिछ  उत्पादन  की  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए
 22  1986  को  एक  आशय  पत्र  प्राप्त  किया

 क्या  राज्य  पर्यावरण  अवरोधक  ओर  नियंत्रण  बोर्ड  ने  इसको  स्थापना  पर  आपत्ति
 उठाई

 क्‍या  मैससे  हंडस्ट्रियल  प्रमोशन  एण्ड  इंवेस्टमेंट  कारपोरेशन  लि०  ने  सरकार  से
 जना  का  स्थान  बदल  कर  कटक  जिले  के  चोद्वार  में  करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  हेतु
 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मन्त्रो  एम०  एल०  :  से  जी  हां  ।

 स्थल  परिवंतन  की  मंजूरी  दे  दी  गई

 भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान

 5032.  भो  चिन्तामणि  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  राज्य-बार  कितने  और  औद्योगिक

 प्रशिक्षण  संस्थान  कार्यरत

 उपर्युक्त  संस्थानों  द्वारा  विभिन्‍न  भौद्योगिक  क्षेत्रों  में  प्रतिवर्ष  कितने  व्यक्तितयों  का  प्रशिक्षण

 प्रदान  किया  जाता

 बया  इस  योजना  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  प्रारम्भ  करने  का  कोई  कार्यक्रम  है  ओर  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  प्रशिक्षण  पूरा  करने  वाले  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  द्ेतु  कोई  अनुवर्ती

 कार्यवाही  को  जा  रही  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  श्रम  मंत्रालय  में  उपलब्ध

 जानकारी  के  अनुसार  31  1987  को  देश  में  काये  कर  रहे  औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  की

 राज्यवार  संख्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 इन  संस्थानों  में  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिए  स्थान  क्षमता  अनुचन्ध  के  कालम

 4  मे  दी  गई  इंजोनियरिंग  तथा  गेर-इंजीतियरिण  क्षेत्रों  में  66  भिस्त-भित्न  निदिष्दे  ब्यवंसोर्यों  में

 शिक्षण  दियो  शाता  है  ।
 ह  ः  ह

 बह
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 चूंकि  भौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  दिन-प्रतिदिन  का  प्रशासन  सम्बद्ध  राज्य

 संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासन  के  कार्यक्षेत्र  मे ंआता  इसलिए  वे  प्रशिक्षित  जनशक्ति  की  स्थानीय
 कताओं  तथा  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थान  सूविधाओं  के
 बिस्तार  के  लिए  नए  कायेक्रम  शुरू  करते  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  सुविधा  का
 विस्तार  करने  के  किसी  कार्यक्रम  की  परिकेल्परा  नहीं  की  जां  रही  है  ।

 इन  भोद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  शिल्पकार  प्रशिक्षण  योजना  के  अंतेगंत  आने  वाले
 विभिन्न  व्यवसायों  में  एक  निश्चित  प्रतिमात  के  अनुसार  संस्थागत  प्रशिक्षण  दिया  जाता  यह
 प्रशिक्षण  प्रशिक्षाधियों  को  व्यवसाय  कोशलों  में  निपुण  बना  देता  है  ताकि  वे  अधिक  नियोज्य  बन

 कुछ  सफल  प्रशिक्षाथियों  को  शिक्षुओं  के  रूप  में  भीर  जाँव  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  ओद्योगिक
 उद्यमों  में  प्रवेश  हेतु  सहायता  दी  जाती  स्वःरोजगार  के  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  लिए  भी  उन्हें
 जानकारी  दी  जाती

 विवरण

 31-12-1987  के  अनुसार  देश  में  कार्य  कर  रहे  बच्चो गिक  प्रशिक्षण
 संस्थानों  की  राव्म्रवार  संक्या

 क्र०  राज्य/संघ  शाप्तित  भौद्ञोगिक  प्रशिक्षण  स्वीकृति  पदों  ।

 सं० क्षेत्र का नाम संह्यानों की संदया क्षमता 2 3 4 आप प्रदेश 242 39904 2. अरुणाचल प्रदेश 3. असम 4. बिहार 34 5. गोवा 44 2428 6. गुजरात 20020 7. हरियाणा 8. हिमाचल प्रदेश 32 3344 9. जम्मू व कश्मीर 20 + 2592 205 24884 केरल 264 35529 मध्य प्रदेश 66 महाराष्ट्र 203 46880 मणिपुर 6 -472 मेघालय 3 492
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 1  2  3  4

 16.  मिजोरम  236

 17.  नागालैंड  1  212

 18.  उड़ीसा  18  5080

 19.  प्रजाब  112  17328

 20.  राजस्थान  57  6576

 21.  घिलिकम  1  112

 22.  तमिलनाडु  167  25520.

 23.  त्रिपुरा  3  512

 24.  उत्तर  प्रदेश  118  29600

 25.  पश्चिम  बंगाल  25  9796

 26.  चंडीगढ़  3  880

 27:  दादर  नगर  हवेली  176

 28.  दमन  ओर  दीव  2  288

 29.  दिल्‍ली  25  7472

 30.  पांडिचेरी  5  496

 दिल्‍लो  में  भूमि  क्री  दरों  में  संशोधन  किया  लाना

 5033.  भरी  बशबस्तराब  मडाख  पाटिल  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  दिल्ली  में  भूमि  को  दरों
 में  संशोधन  किये  जाने  के  बारे  में  29  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संब्या  950  के  उत्तर  के
 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  दिल्लो  में  राजोरी  टंगोर  गार्डन  और  मायापुरी
 में  भूमि  के  लिये  लागू  संशोधित  बाजार  दरें  क्या

 मंत्रालय  ने  1981  में  भूमि  की  क्या  दरें  निर्धारित  की  थों  और  100  वर्ग  गज

 (83.613  बर्ग  अश्ववा  इससे  कम  ताम  के  भूखण्डों  के  मामले  में  दरों  में  संशोधन  न  किये  जा
 के  क्या  कारण

 क्या  दिल्‍ली  प्रशासन  में  सभी  वर्गों  की  भूमियों  ओर  मकानों  के  लिये  बिक्री  प्रलेखों  का
 पंजोकरण  खुला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (३)  कया  सरकार  का  धूमि  को  कोमतों  में  निरस्तर  हो  रही  बुद्धि  को  देखते  हुए  स्टाम्प  शुल्क
 की  दरों  में  कमी  करने  का  विचार  और
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ॥

 शहरौ विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री दलबोर : से सूचना एकत्र को जा रही है तथा यया समय सभा पटल पर रख दी भोवा के लिये लघु ओर सध्यम आकार के नगरों के समन्वित विकास को योजना 5034, श्री शान्तारासम नायक : वया शहरों विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ह ॥ क्‍या लघु ओर मध्यम आकार के नगरों का समन्वित विकासਂ संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना गोवा पर भी लागू की गई यदि तो यह योजना कब से इस राज्य में लागू की गई इस योजना के अन्तगंत कौन-सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं अथवा शुरू करने का विचार प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई और प्रत्येक परियोजना के संबंध में प्राप्त प्रगति का ब्यौरा क्‍या शहरी घिकास मन्त्रालय में राज्य मन्‍्त्रो दलबोर : जी हां । से छोटे तथा मध्यम दर्जे के कसबों को एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 8 के दोरान पृणजी नगर को शामिल किया गया था और मोरमूगांव नगर को के दौरान शामिल किया गया है । केन्द्रीय सहायता किश्तों में दी जाती है जो कार्यान्वयन को प्रगति पर निर्भर करता पणजोी नगर के लिये 65.50 लाख रुपये और मोरमूगांव नगर के लिये 35 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है । पणजी नगर के सम्बन्ध में 50.69 लाख रुपये का व्यय के बारे में सूचित किया गया स्थिटजरलेंड की सरकार द्वारा विशाखापत्तनम में चारा अनुसंधान अधोगशाला स्थापित करने को योजना 5035. श्री भट्टम श्रीराम मृति : क्या कषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्‍या स्विटजरलेंड सरकार एक चारा अनुसंघान प्रयोगशाला स्थापित करने और विशाखापत्तनम में बढ़िया किस्म के चारें का विकास करने की योजना बनाने के लिए सहमत हुई यदि तो भारत स्विटजरलेंड परियोजना का अन्य ब्यौरा क्या और क्‍या स्विटजरलैंड सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपकरण आदि देने पर भी सहमत हो गई है यदि तो तत्सम्बन्धी क्या कृषि सम्त्रालय में कषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मस्त्री हेरि कष्ण 260
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 :  भारत-श्विटजरलैंड  प्रायोजना  आंध्र  प्रदेश  कें  (५)  चरण  में  आहार  ओर  चारे  के
 विकास  के  लिए  स्विटजरलंड  से  सहायता  लेने  की  व्यवस्था  है  ।

 (a)  भारत-स्विटजरलेंड  प्रायोजना  की  मुख्य  गतिविधियां/उद्देश्य  इसके  साथ  ये  भी  हैं  :--

 (1)  खिलाई-पिलाई  को  वतंमान  पद्धति  का  (2)  फसल  के  अवशेषों  के  पोषक  मूल्य  में  सुधार  लाने
 के  लिए  विचाई-पिलाई  की  व्यावहारिक  विधियों  का  विस्तार  प्रसार  करना  और  उन्नत  पोषण  के

 रूप  में  उनकी  पूर्ति  (3)  बेकार  भूमि  के  विकास  के  लिए  परीक्षण  करना  तथा  वन-घा  रागाह़ों
 को  तैयार  करना  (4)  किसानों  के  द्वारा  बीज  सम्बधंन  कांयेक्रम  को  मजबूत  (5)  आहार
 ओर  चारे  के  बीज  को  जांच  तथा  गुण  नियंत्रण  के  लिए  प्रयोगशाला  को  सम्रथंन

 (6)  बाद  की  उचित  कारंवाई  के  लिए  उन्नत  रिकार्डिग

 आह्दार-प्रयोगशालाओं  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  स्विटजरलेंड  की  सरकार  अतिरिक्त
 निवेश  देने  पर  राजी  हो  गई  है  ।

 गुजरात  में  पयंटन  स्थलों  का  विकास

 5036.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्या  पर्यटन  सन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  में  विदेश  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  वाले  अब  तक  विकसित  पर्यटन
 स्थलों  के  नाम  क्या

 वर्ष  1986  और  1987  के  दोरान  इन  पर्यटन  स्थलों  को  कितने  विदेशी  परयंटकों  ने

 यात्रा

 क्‍या  गुजरात  में  ओर  अधिक  पयंटन  स्थलों  के  विकास  बहुत  अधिक  गुंजाइश
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  और  पयंटकों  को  दी  जा  रही  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  गुजरात  में  जो  पर्यटक  स्थल
 विदेशों  पर्यटकों  को  आकर्षित  कर  रहे  हैं  वे  पालिताना  ओर
 गांधीनगर  ।  !!

 1985-86  और  1986-87  में  गुजरात  की  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  पर्यटकों  की  संझ्या
 20487  और  22949  थी  ।

 ॥

 और  पर्यटन  आधार-संरचता  का  विकास  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  राज्य
 सरकारें  समय-समध  पर  प्रत्येक  केन्द्र  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में  अनुमान  लगाती  रहतो  हैं  ओर
 वित्तोय  सहायता  हेतु  पर्यटन  मंत्रालय  को  श्रस्ताव  भिजवाती  प्रस्तावों  के  विधियों
 की  उपलब्धता  और  परस्पर  प्राथमिकताओं-पर  निर्भर  रहते  हुए  वित्तीय  सहायता  देते  के  बारे  में

 करता  गुजरात  के  मामले  में  भी  यही  कार्यविधि  अपनायी  गयी  है  और  राज्य  सरकार  से  प्राप्त
 प्रस्तावों  के  आधार  पर  मंत्रालय  ने  यात्री  भागेस्थ  समुद्र-तट  अल्पाहार
 गृह  बादि  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को  है  ।

 प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  खाद्यान्न  जारो  करना

 5037.  भ्रो  असर  सिंह  राठवा  :  बया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 |.  (#)  जया  देश  के  सूला  प्रगण  क्षेत्रों  में  प्रामीण  रोजयार  कार्यक्रम  के  लिए  गेहूं  जारो  किया  ज जया  देश  के  सूथा  प्रबण  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  गेहूं  जारी  किया  जा

 रहा  ्ग

 यदि  तो  प्रत्येक  सूदाप्रस्त  राज्य  को  माहबार  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  जारी

 किया

 सूखा  प्रस्त  राज्यों  में  गेहूं  के  वितरण  के  लिए  क्या  मानदंड  अपनाए  गए

 क्‍या  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  इस  योजना  को
 न्वित  यहीं  किया  गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और  इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  ओर

 कया  किसी  दल  ने  इस  योजना  का  पूरी  तरह  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उन
 क्षेत्रों  का  दौरा  किया  है  ?

 कृषि  संतालय  में  ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  ज़नादन  :  जी

 सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  सहित  सभी  क्षेत्रों  में  ग्रामीण  रोजगार  कार्येक्रमों  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 क्रामंक्रम  ओर  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारम्टी  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  की

 जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम/प्रामोण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अंतगंत

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  खाद्यास्तों  की  रिलीज  दो  छमाही  किश्तों  में  की  जातो  है  न  कि  मासिक

 श्राधार  पर  ।  1987-88  के  दोरात  सूखा  से  प्रभावित  राज्यों  की  रिलीज  की  गई  खाद्याननों  को  मात्रा
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम/ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारस्टी  कार्यक्रम  के
 गेंत  पहले  द्भाद्याननों  का  ब्ितरण  एक  फार्सूले  के  आश्वार  पर  किया  जाता  श्रा  जिसके  अम्तर्गत  50

 प्रतिशत  महत्व  प्रत्येक  राज्य़/संघ  शाप्रित  क्षेत्र  में  पस्ेड्ी  की  स्थिति  को  ओर  50  प्रतिश्मत  महत्व  प्रत्येक
 राज्य  में  कृषि  सीमान्त  किसानों  और  सीमान्त  मजदूरों  तथा  उनके  द्वारा  वाह्तविक
 उपयोग  को  दिया  जाता  था  ।  खाा्याल्नों  को  यात्रा  को  प्रति  श्रम  दिन  2.5  कि०  ग्रा०  पर  सीमित
 करने  के  पश्चात  खाद्यान्न  प्रत्येक  र/ज्य  में  सुजित  किए  जाने  वाले  रोजगार  के  भाघार  पर  दिए
 रहे

 इस  सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  विशिष्ट  शिकाबतें  प्राप्त  नहीं  हुई
 |

 (8)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजयार  कायंतक्रम/प्राम्ण  भूमिह्ोन  रोजगार  गारम्टी  कार्यक्रम  के
 अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को  खाद्यान्‍्नों  के  वितरण  की  सतत्‌  आधार  पर  निगरानों  कीजा

 रही  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  क्वा्यक्रम  के  समवर्ती  मूल्यांकन  प्री  आरम्भ  कर
 गए  हैं  ।
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 विवरण

 1987-88  के  दोराम  राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार  कार्यक्य  ओर  प्रामोथ  भूमिहोन
 शोशगार  गारम्टी  कार्यक्रम  के  अम्त्गंत  रिलोज  को  गई  खाद्यात्नों  को  मात्रा

 क्रमांक  राज्य/संघ  शाप्तित  राष्ट्रीय  प्रामीण  ग्रामीण  भूमिहीन

 क्षेत्र  रोजगार  रोजगार  गारन्टी  टनों
 क्रम  कार्यक्रम

 टनों  टनों

 1  2  3  4  5...

 1.  आंध्र  प्रदेश  109960  105961  215921

 2.  गुजरात  50816  40816  91632

 3.  हरियाणा  13496  11496  24992

 4,  हिमाचल  प्रदेश  8378  6678  15056

 5.  जम्मू  ओर  कश्मोर  11200  8200  19400

 6.  कर्नाटक  80115  51115  131230

 7.  केरल  49762  41762  91524

 8.  मध्य  प्रदेश  116985  91985  208970

 9.  महाराष्ट्र  29360  24360  53720

 10.  नागलेंड  1508  1208  2716

 11.  उड़ीसा  60821  48821  109642

 12.  पंजाब  15278  12278  27556

 13.  राजस्थान  60059  48959  108118

 14,  तमिलनाडु  97340  87341  184681

 15.  उत्तर  प्रदेश  264262  219261  483523

 16.  अंडमान  और  निकोबार  1856  1555  3411

 द्वीप  समूह  .
 17.  चंडोंगढ़  566  566  1132

 18.  दादरा  ओर  नगर  ह॒बेली  805  805  1610

 19.  दिल्ली  848  848  1696

 20.  दमन  और  दीव  835  867  1702

 21.  पांडिबरेरी  1755.  1555  3310

 अखिल  भारत  976005  805537- भारत  .....  976003  80599  उठ  |
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 स्‍्तम  प्रोगेती  द्वारा  उर्वरक  संयंत्र  के  लिये  प्रौद्योगिको  शुल्क

 5038.  भरी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  कृषि  सन्त्रो  यह  बताने  की  ऊँचा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इटली  की  फर्म  सनम  प्रोगेती  अपने  डिजायन  पर  आधारित  प्रत्येक  .

 ऋमिक  उर्वरक  संयंत्र  के  लिये  प्रौदोगिक  शुल्क  बढ़ाती  जा  रही

 उनके  डिजायन  से  कोन-कोन  से  संयंत्र  किस  वर्ष  में  स्थापित  किये  गये  थे  और  उनमें  से

 प्रत्येक  से  कितना  शुल्क  वसूल  किया  गया  और

 इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  सन्‍्त्री  आर०  और  नहीं  ।
 ऋरमिक  परियोजनाओं  से  मंससे  स्तम  प्रोगेती  को  सौंपे  गए  कार्यक्षेत्र  में  अन्तर  के  कारण  तथा  उस  अवधि
 के  दोरान  विनिमय  मुद्रास्फीति  में  अन्तर  के  कारण  भी  देय  फीस  तुलनीय  नहीं  हैं  ।

 परियोजनाओं  के  मंससे  सनम  प्रोगेती  को  उनके  ठेके  के  भाग  के  लिए  देय/भुगतान
 की  गयी  राशिपां  तथा  परियोजता  कार्यान्वयत  के  आरम्भण  नोचे  दिये  गए  हैं  :--

 परियोजना  का  नाम  भुगतान  की  गयी/देय  राशियों  जीरो
 की  रुपये  में  तुल्य  राशि  करार  के  अनुमोदन
 अमरीकी  डालर  विनिमय  दर  रोब

 भर्थात  अमरीकी  डालर
 1== 12.50

 करोड़ों

 थाल  6.22  1981

 हजीरा  8.81  1981

 विजयपुर  4.37  1984

 आंबला  14.60  1984

 जगदीशपुर  27.39  1985

 काकीताडा  32.94  जुन,/जुलाई,  1987

 महाराष्ट्र  में  चावल  ओर  गेह़  का  उत्पादन  ,

 5039.  श्रो  बातासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  मे ंछठी  और  सातवों  पंववर्षोय  योजना  के  लिये  कृषि  के  लिये  कितनो  धनराशि
 का  आबंटन  किया  गया  तथा  इसमें  से  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया

 उक्त  योजनावधि  के  दोरान  चावल  ओर  गेहूं  का  क्रितना  उत्पादन  होने  तथा  खरोद  किमे
 जाने  का  अनुमान  है  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  और

 इसमें  यदि  कोई  कमी  हुई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 अत

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकार ता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इवास  लाल  :
 छठो  योजना  के  महाराष्ट्र  में  कृषि  के  लिए  किया  गया  कुल  व्यय  344.9  करड़ो  रुपये
 जवकि  236.2  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया  था  ।  सातवी  योजना  का  परिव्यय  549.61  करोड़

 तर  सातवीं  योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  1985-86,  1986-87,  198  .  के  लिए
 कुल  अनुमानित  व्यय  305.41  करोड़  रुपये  होगा  ।

 और  छठी  तथा  सातवीं  योजना  के  दोरान  महाराष्ट्र  के  लिए  चावल  तथा  गेहूं  के
 संबंध  में  उत्पादन  के  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  नीचे  दी  हैं  :  --

 मोटरी

 छ्ठी |  छठी  योजना  ह

 .
 सातवीं  गोजना

 लक्ष्य  उपलब्धि  लक्ष्य

 धर

 निम्म  बर्षों  के  दौरान  उपलब्धि

 85-86
 ः

 86-87.

 चावल  26.85  19.36  29.40  21.82  17.52

 12.85...  8.57  10.54  6.44  5.36

 सातबीं  योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  अनियमित  वर्षा  के  कारण  राज्य  में  च  बल  तथा

 गेहूं  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई  खाद्यान्नों  बी  अधिप्राप्ति  के  लक्ष्य  आमतौर  पर  र्धारित  नहीं
 किये  जाते  हैं  ।  मद्दाराष्ट्र  कमी  वाला  राज्य  होने  के  व्यावहारिक  रूप  से  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  लिए  खाद्यान्नों  की  उनकी  सभी  मांगें  केन्द्रीय  पूल  से  पूर्ण  होतो  हैं  ।

 मथरा  स्थित  एक  फंक्टरी  से  गेस  का  रिसाव

 5040,  ओऔ  मदन  पांडे  :  कया  श्रम  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1988  में  उत्तर  प्रदेश  के  मथुरा  जिले  में  स्थित  एक  आइस  फैक्टरी  से

 अमोनिया  गैस  का  रिसाव  हुआ

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  गँस  के  रिसाव  के  कारणों  की  जांच  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 सुरक्षा  नियमों  के  उल्लंघन  के  लिए  उत्तरदायी  पाये  गये  व्यक्षितयों  के  विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  से  मेंससे  कन्हैया  आईप

 होली  मथुरा  में  31-12-1987  7  १  गे  लगभग  10.00  बजे  साथ  अमोनिया  गेस

 का  रिसाव  हुआ  ।  कारखाना  उत्तर  प्रदेश  द्वारा  की  गई  जांच  से  पता  लगा  कि  अमोनिया

 मैंस  का  रिसाव  अमोनिया  रिसतोवर  दैक  के  प्रमापी  शीश  के  टूटने  के  कारण  हुआ  जो  ठीक  तरह  से
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 संरक्षित  नहीं  यह  भी  पाया  गया  कि  कारखाना  अधिनियम  के
 उपबंधों  तथा  उनके

 अधीन  बनाए

 गए  नियमों  के  अनुसार  12  महीनों  के  अंदर  किसी  सक्षम  व्यक्त  ने  टैंक  की  जांच  नहीं  की  तथा  न  ही

 इसे  टेस्ट  किया  ।  दुर्घटना  के  कोई  विनिर्माण  प्रक्रिया  नहीं  की  जा  रही  पुलिस  के

 यह  अज्ञात  व्यक्तियों  ने  तोड़  फोड़  की  थी  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  कारखाना  1948  के

 सुरक्षा  उपबंधों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  कारखाना  प्रब॑ंधतंत्र  के  विरुद्ध  अभियोजन  शुरू  कर

 दिया  है  ।

 हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कार्पोरेष्नान  लि०  कौ  विस्तार  योजना

 ]

 5041.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  इस्पात  ओर  खान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिन्दुस्तान  एल्यूमिनियम  कार्पोरेशन  लि०  ने  एक  विस्तार  योजना  तंपार  को

 यदि  तो  इस  योजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  की  संभावना

 क्‍या  योजना  में  रोल्ड  उत्पादों  के  लिए  लाइसेंस  क्षमता  बढ़ाई  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  एम०  एल«  :  जी  हां  ।

 और  मैतसे  हिन्डाल्कों  ने  अपने  रेणक्ट  उ०  स्थिल
 यम  संयंत्र  के  पर्याप्त  विस्तार  हेत॒  प्रार्थना  पत्र  दिया  ताकि  प्रायमरी  एल्यूमिनियम  धातु  के  उत्पादन
 की  उनकी  लायसेंध  क्षमता  150,000  टन  वाधिक  से  बढ़कर  250,000  टन  वाधिक  हो  जाए  तथा

 तदनुरुप  एल्यूमिना  सुविधाओं  के  साथ  अतिरिक्‍त  अद्धं-गढ़ाई  क्षमता  40,000  टन  वाधिक  और

 ट्र,जन  रोल्ड  उत्पाद  क्षमता  10,000  टन  बाधिक  हो  इसमें  500  करोड़  रुपये  का  पूंजी  निवेश
 बताया  गया  हिन्डाल्को  ने  बिस्त॒त  क्षमता  के  10  प्रतिशत  के  लिए  निर्यात  सुविधा  को  मनुमति  भी

 चाही  सःथ  ही  रेणू  सागर  पावर  कंपनी  लि०  ने  हिन्डाल्को  की  बिजली  जहूरतों  की  पूति  हेतु  अपनी
 प्रत्येक  120  मे०  वाट  की  तीत  यूनिटों  का  584.05  करोड़  र०  की  अनुमानित  लागत  से  विस्तार  के

 लिए,आवेदन  किया  इन  प्रस्तावों  की  विस्तृत  जांच  की  आवश्यकता

 जी  हां  ।

 बिनोले  संसाधित  करने  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 5042.  श्रो  बो०  बो०  रमंया  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वेज्ञानिक  दंग  से  बिनोले  संसाधित  करने  के  उद्योग  की  कुल  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी
 उसमें  कुल  कितनी  पूंजी  निवेश  किया  गया  है  तथा  इनमें  कृल  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ
 भोर  i
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 देश  में  बाद्य  तेल  की  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  इस  क्षेत्र  का  पूरा  उपयोग  करने  हेतु
 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 _.  अन्न  जे  जन  न्न*  नकल  ee  खाद्य

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मस्त्रालय  में  उपर  मंत्रो  डो०  एल०  :  श्ॉल  इंडिया
 काटन  सीड  क्शर्स  एसोसिएशन  के  अनुसार  बितौले  को  वैज्ञानिक  तरीके  से  संप्ताधित  करने  के  लिए

 कुल  25  लाख  पी०  टन  की  संस्थापित  क्षमता  इप्तमें  लगभग  160  करोड़  to  को  पूंजी  लगी  हुई
 है  और  उद्योग  की  20,000  मजदूरों  को  रोजगार  प्रदान  करने  की  क्षमता

 सरकार  ने  तेल  रहित  खली  के  निर्यात  पर  पोत  पयंन्त  निःशुल्क  मूल्यों  का
 10  प्रतिशत  नकद  प्रतिपूरक-समर्थत  देने  की  अनुमति  प्रदान  की  वनस्पति  विनिर्माताओं  को  बिलायक
 निष्कर्षित  बिनौले  के  तेल  का  प्रयोग  करने  पर  उत्पादन  शुल्क  में  4000  vo  प्रति  मी०  टन  की  रियायत
 दी  जाती  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  डाक  पोड़ित  क्षेत्रों  में  सड़कों  का  निर्माण

 5043.  श्री  महेख्र  सिह  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  डाकू  उन्मूलन  योजना  के  प्रथम  चरण  में

 14  सड़कों  ओर  दूसरे  चरण  में  6  सड़कों  के  निर्माण  के  प्रावकलन  वर्ष  1984  भौर  1985  में
 प्राप्त  हुए

 यदि  तो  प्रस्तावित  सड़कों  के  नाम  क्‍या  उनकी  लम्बाई  कितनी  है  तथा  उनकी

 अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  उन  सड़कों  के  नाम  क्‍या  जिनके  लिए  वित्तीय  स्वीकृति  प्रदान
 कर  दी  गयी  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  स्वीकृति  कब्र  तक  भ्रदान  कर

 जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  से

 उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  विशेष  समस्या  वाले  क्षेत्रों  पहले  दस्तुग्रस्त  क्षेत्रों  के

 रूप  में  जाने  जाते  में  सड़कों  के  विकास  की  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार

 ह्वारा  तैयार  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  में  पहले  चरण  में  14  सड़कों  ओर  दूसरे  चरण  में  61  सड़कों  के

 निर्माण  के  प्रावकलन  शामिल  किए  गए  हैं  ।  पहले  चरण  ओर  दूसरे  चरण  के  लिए  प्रस्तावित  सड़कों  के

 बारे  में  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  (1)  तथा  (2)  में  दिए  गए  हैं  जबकि  अब  तक  मंजूर  की  गई  सड़कों  के

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  (3)  तथा  (4)  में  दिए  गए  हालांकि  रामाताश्न  जिसने  इन

 दस्युग्रस्त  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  विकास  के  प्रश्व  पर  विचार  किया  ने  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 5  वर्ष  को  अवधि  का  सुक्षाव  दिया  विशिष्ट  सड़क  कार्यों  के  वास्तविक  अनुमोदन  स्वीकृत  कार्यों  के
 निर्माण  को  प्रगति  और  निश्चियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेंगे  ।  योजना  को  सातवीं  पं  बवर्षीय  योजना
 में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  और  उसके  लिए  निधियां  वर्ष-दर-वर्ष  के  आधार  पर  प्रदान  कौ  जा

 रहो
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 लिणित  उतर  28  198%
 nn

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश  में  डाक  उन्मूलन  कार्य  के लिए  सड़क  विकास  योजना

 क्रमांक  सड़क  का  नाम  लम्बाई

 2
 :

 3

 जिला  मुरेना

 AL,  निहार-पहारगढ़  रोड  16.5
 2.  बरगांव-पालपुर  25.0

 41.5

 भिण्ड  जिला

 3.  खजूरो  दलूह  रोड  18.0

 4.  भरोली-अपायन  रोड  15.0

 33.0

 लिला  ग्वालियर

 5.  रामगवान-ताकरताल-सुझार  रोड  25.00

 6.  गिजोरा-देवगढ़  रोड़  15.00

 7.  उण्डब्रेड़ा--तिगड़ी  तोलाबाली  लखनपुर  तिगरा  रोड  34.00

 74.00

 शिवपुरी  जिला  ॒

 8.  बेराड़-धोरिया  वाया  जरीया-गाजीगढ़  रोड  13.5
 9.  गोवर्धन-उमरी  रोड  11.5

 25.0

 दमोह  जिला
 10,  राजपुरा-सिलोपुरी  बंजनी  रोड  12.6
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 8  1910

 11.  छोइया-शाहगढ़  रोड

 12.  केरवाने-बागोरो  रोड

 छतरपुर  बिला

 13.  सालेया-सिलोन  झूसर  रोड

 14.  किशनगढ़  पालकुंआा  रोड

 पुलियों  का  निर्माण

 छोटे  पुल

 बड़े  पुल

 परियोजना  को  कुल  लागत

 लिखित  उत्तर

 कुल  सम्बाई  :  243.90  कि०  भो+

 488  संख्या

 14  संख्या

 4  संदया

 .;  1240.37  लाख  रुपये

 12.4037  करोड़  रुपये

 लागत  का  ध्योरा

 सद

 1.  सावंजनिक  निर्माण  कार्य
 |

 लाख  रुपये

 1.1.  डब्ल्यू०  बी०  एम०  सड़क  कार्य  369.87

 1.2.  बी०  टी०  सगेस  142.71

 1.3.  पुल  तथा  पुलिया  253.62

 डर

 2.  उपकरण  तथा  फालतु  पुर्ण

 कुल  निर्माण  काय्य  :  765.40
 'सररम->«मे  स«-न»-«-++म-मननमण्क

 69.07

 3.  10  प्रतिशत  की  दर  से  इंजीनियरिंग  76.54

 »पर्यवेक्षण  तथा  प्रशासन  मद  संरूया  |
 सम्बन्ध
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 लिखित  उत्तर

 4.  भौतिक  आकस्कि  व्यय  10  प्रतिशत  की  दर  से
 मद  संख्या  1  तथा  2  के  बारे  83.45

 योग  :  994.46

 5.  5  वर्षों  में  लागत  में  बद्धि  245.91

 कुल  योग  :  1240.37

 28  1988

 मध्य  के  सड़क  निर्माण  प्रस्ताव  जिलाबार  प्राथलिकता  हित

 ग्याजियर

 -  देवगढ़
 .

 .  रेहट  से  सिफरावली

 «  रतनगढ़  की  माता  रोड

 .  खानपुरा  रोड

 .  डांडा  बसोटा  रोड

 ,  कसिमखेड़ा  रोड

 .  डांडा  खिड़क  तिधरा  रोड  कुलेम 6०0

 53

 0७.

 (2

 +#

 (९५७

 #०

 «७

 ,  पांडरी  रोड

 ,  सिवोत्  होड़

 .  महुआ  हरीछा  रोड

 .  भारोली  रोड

 .  जारोली  रोड

 ,  मोटवावली  रोड़

 .  ऋरतिग  रोड

 .  नयागांव  रोड

 ,  अलवार  रोड ४2

 60

 +3

 ७४

 ४७

 "७

 ९»

 ४७

 "७
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 लम्बाई

 2

 13  कि०  मी ०
 20  कि०  मी ०
 11  कि०  मी०

 6  कि०  मी०

 9  कि०  मी०

 15  कि०  मी०

 १  कि०  मी०

 8  कि०  मी०

 89  कि०  मी#७
 नी

 12  कि०  मी ०
 मी

 20  कि०  मी०

 10  कि०  मी०

 15  कि०  भी ०
 8  कि०  मी

 9  कि०  मी०
 9  कि०  मी

 15  कि०  मी०

 लागत

 3

 57.40.  लाख

 88.30  लाख

 48.60  लाख

 26.45  लाख

 39.80  लाख

 66.35  लाख

 30.90  लाख

 35.3  »  ला
 393.15  लाख

 .  87.80  लाख

 87.80  लाख

 136.55  लाख

 73.25  लाख

 129.90  लाख

 58.60  लाख
 68.95  लाख

 65.98  लाख

 129.90  .90



 8  1910  लिखित  उत्तर

 1  2  3

 10.  अधायन  रोड  7  कि०  मी०  51.25  लाख

 11.  हूबानीजागीर  रोड  8  कि०  मौ०  13.90  लाख

 123  कि०  मी०  900.85  लाख

 इतिया

 1.  रतनगढ़  की  महता  रोड  7  कि०  मी०  31.10  लाख

 2.  मदनलाल  मानिक  चौक  सोकेस्त्रपुर  19  कि०  मी०  94.50  लाख

 3.  बेहट  रोड  6.2  कि०  मी०  27.60  लाख

 4.  लोकेरद्रपुरा  खामरौली  रोड  10  कि०  मी०  44.:0  लाख

 5.  सेवढा  रोड  38  कि०  मी०  168.50  लाख

 6.  रोहरा
 सतवा  रोड  28  कि०  मी०  124.30  लाख

 7.  बेरछा  अतरेंटा  थाना  18  fro  मी ०  80,10  लाख

 8.  रहागांव  दुगुई  हिमोलिया  रोड़  15  कि०  भी०  66.70  लाख

 141.20  कि०  lo  627.30  लाछ

 मुरंता

 1.  निरार  रोड  15.0  कि०  मी०  83.20  लाख

 2.  वामनवास  पालपुर  रोड  40  क्षि०  मो०  222.20  लाख

 3,  बागचींनी  रोड  कि०  मी०  44.14  लोख

 4.  अम्बाह  आहरोली  15  किं०  मीौ०  88.68  लाख

 बसया
 ह

 5.  रिठोरा  रोड  8  कि०  मी०  44.14  लाख

 6.  पोर्सा  रोड  16.5  कि०  मी०  91.20  लाख

 7.  सुमावली  रोड  16  कि०  मी०  8.68  लाख

 8.  अहरोली  रोड  25  कि०  मी०  138.00  लाख

 9.  आगरा  रोड  10  कि०  मौ०  55.15  लाख

 10,  पालपुर  सेसई  रोड  32  कि०  मी०  176.41  लाख

 185.50  कि०  मी०  -  1031.76  लाख

 शिबपुरो

 .  थाना  बिलोआ  ह
 .  सुधाधपुरा  जरये  गोपालपुर

 17.0  कि०  भोी०
 29.0  कि०  मी०

 68.94  लाख

 --  117.68  लाख
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 लिखित  उत्तर  28  1988

 1  .  2  3
 नननीी  नीम  na  >>  क्‍  5

 3.  गाजोगड  रोड  8.5  कि  मी०  34.42  लाख

 4.  ए०  बी०  बम्हारी  रोड  7.5  कि०  मी»  30.40  लाख

 62.00  कि०  मी०  251.44  लाख

 गुना
 1.  मुमवारस  रोड  18  कि०  मी०  102.58  लःख

 2.  बदरबास  रोड  27  कि०  मी०  152.92  लाख

 48  कि०  मी०  255.50  लाख

 सागर

 1.  भनुगढ़  जे  मेतावाहा  रोड  9  कि०  मी०  45.15  लाख

 2.  विदागका  उजनेटी  दुलोना  है  कि०  मो०  40.11  लाख
 पाटन

 .  3.  पापेट  जयें  नानकपुर  रोड  16.8  कि०  मो०  84.15  लाख

 4.  बसोरो  रोड  9  कि०  मी०  45.15  लाख

 5.  सहावन  रोड  15  कि०  मी०  75.20  लाख

 57.80  कि०  मी०  627.30  लाख

 छतरपुर
 1.  शाहगढ  रोड  41.6  कि०  मी ७०  196.80  लाख

 2.  बढ़ागांव  रोः  8  कि०  मी०  ३7.72  लाख

 3.  बसबाड़ा  रोड  14  कि०  मी  66.06  लाख
 मी०  33  से  46)

 4.  बसवाड़ा  रोड  10  कि०  मी०  47.20  लाख
 मी०  47  से  56)

 5.  नागदा  रोड  2।  कि०  मी०  99.39  लाख
 6.  देवरा  से  अमरोनिया  गंज  रोड  32  किं०  मी०  141.65  लाख

 126  कि०  मी ०  588.65  लाख

 पन्ना

 1.  28  कि०  मी०  48.37  लाख
 पहांडीवाना
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 8  1910  लिब्ित  उत्तर

 नजानाीाजभपैपैथपथ//थथथपभथपथ:ैयःथभ।/::ेेप/ै)--++.........६&$.्
 2  5

 ८£:  31
 2.  गगठरोड
 3.  झाला  रोड  21  कि०  मौ०  111.41  लाख
 4,  नया  बनोलीकला  20  कि०  मी०  105.99  लाख

 69  कि०  मौ०  365.77  लाख

 बभोह
 1.  13  कि०  मो०  70.16  लाख

 बरावाहा  रोड
 2.  क्‌ंडलिनि  रोड  19  कि०  मी०  101.10  लाख

 32  कि०  मी०  171.26  लाख

 रोकमगढ़

 1.  ककरवाहा  रोड  35  कि०ण  186.80  लाख
 2,  चंदरवानी  रोड  24  कि०  मी०  127.72  खाख

 59  कि०  मी०  314.52  लाख

 जिलेवार  सड़कों  की  सामूहिक  जानकारी  निम्नानुसार  है  :

 जिले  का  नाम  सड़कों  की  सख्या  सड़कों  की  कुल  लम्ब।ई  कुल  लागत
 कि०  मी०  लाखों  में

 ग्वालियर  8  89.00  393.15

 भिण्ड  11  123.00  900.85
 दतिया  8  141.20  627.30

 मुरंना  10  186.50  1031.80

 शिवपुरी  4  62.00  251.44

 गुना  2  45.00  289.50
 सागर  5  57.80  289.76

 टोकमगढ़  2  59.00  314.52

 पन्ना  3  69.00  365.77

 छतरपुर  6  126.60  588.635

 दमोह  2  32.00  171.26
 _  मोह  _  _  _._.2  3200  17.26

 61  991.10  $190.00
 या  52.00  करोड़ 1 4332399%  ०).  रन  फ  ,,)  ऊ+ै  33-33  कक  ०७  nn  ne  कनकननननननणण  नाम
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 लिखित  उत्तर  28  1988

 मध्य  प्रदेश  में  दस्पुप्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  सड़क  विकास  कार्यक्रम  1985-86

 सड़क  का  नाम  लम्बाई  अनुमानित  लागत

 रुपए

 मुरेना  जिला

 1.  बरगवान  पालपुर  रोड  25.00  132.00

 भिण्ड  जिला

 2.  भरोली  अवायन  रोड  15.00  79.20

 40.00  211.20

 मध्ल  प्रदेश  के  दस्पु  पोड़ित  क्षेत्रों  में  मांगे  बिकास  कार्यक्रम  1986-87

 मार्ग  का  नाम  लम्बाई  अनुमानित  लागत
 करोड़

 2  3

 जिला  ग्वालियर

 1.  रंगवन  नकरतल  मार्ग  25.00  2.000

 2.  डांडा  खीरक  टिगरा  तिलाबली  मार्ग  34.00  2.752

 3.  गिजोरा  देवगढ़  मार्ग  15.00  1.209

 जिला  शिवपुरी

 4.  गोवधंन  उमरी  मार्ग  11.50  0.920

 5.  वेरद  से  घोरिया  जयें  जरिया  एवं  13.50  1.080
 गाजीगढ़  मार्ग

 जिला  दमोह
 हु

 6.  राजपुरा  सिलपुरी  वजना  मार्ग  12.60  1.008

 7.  चोरसा  शाहगढ़  मार्ग  4.00  0.320

 8.  करवता  बागोरी  मार्ग  12.60  1.008

 जिला  छतरपुर

 9.  किशनगढ़  पलकु्मा  26.20  2.096



 है  1910  लिश्वित  उत्तर

 1  2  3

 जिला  मुरंना

 10.  निरार  से  पहाड़गढ़  मार्ग  25.4  2.032

 जिला  भिण्ड

 11.  खजूरी  दबोह  मार्गं  17.4  1.392

 12.  सन्धा  तेहनगर  पंडरी  मार्ग  24.0  1.920

 221.60  17,728

 चम्बल  नदी  पर  पुल  निर्माण

 ]
 5044.  भी  बालासाहिब  बिल  पाटिल  ;  क्या  कृषि  संत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 बया  डाकुओं  के  खतरे  का  सामना  करने  तथा  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  लिए
 चम्बल  तदी  पर  पक्के  पूल  के  निर्माण  करने  को  मंजूरी  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  पुल  के  निर्माण  के  लिए  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया  है  तथा  क्‍या  इस
 पुल  से  उसेट  नागला  सिलकोली  अथवा  पनहट  तथा  केजरा  क्षेत्रों  को  लाभ  प्राप्त
 ओर

 पुल  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  तथा  इसे  कब  तक  पूरा  किया  जाएगा  ?

 कवि  मंत्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनाइंग  :  से

 सवाई  माधोपुर  जिले  में  मदरियाल  के  पास  चम्बल  नदी  पर  एक  पुल  का  त्तिर्माणं  करने  की  मंजूरी  दी

 गई  यह  प्रश्न  में  उल्लिब्वित  क्षेत्रों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं  करता  है  ।  राजस्थान
 सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  यह  स्थान  उसेट  घाट  से  लगभग  100  कि०  मी०  नदी  के

 प्रवाह  की  भोर  सवाई  माधोपुर  जिले  में  पुल  के  स्थान  के  लिए  विस्तृत  जांच-पड़ताल  चल  रही
 कार  की  समय-सारिणी  की  जानकारी  उसके  बांद  ही  मिल  सकेगी  ।

 महाराष्ट्र  को  प्रामोण  भल  प्रदाय  योजनाओं  के  लिए  धनराशि  का  आवंटन

 5045,  श्रो  बालासाहिब  बिल्ले  पाटिल  :  क्या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  राज्य  को  छठी  योजना  भोर  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  जल
 प्रदाय  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  और

 क्या  दो  गई  धनराशि  राज्य  की  मावश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  ?

 कषि  मंत्रालय  में  प्रामीण  विकास  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  जनादेन
 महाराष्ट्र  को  छठो  योजना  के  दोरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के
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 अन्तगंत  4015.95  लाख  रुपए  ओर  सातवीं  योजना  के  दौरान  1987-88  तक  7462.33  लाख  रुपए
 को  धनराशि  दी  गई  थी  ।

 सातवीं  योजना  के  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत
 त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्न्नाई  कार्यक्रम  के  अधीन  कार्यान्वयन  हेतु  अनुमोदित  योजनाओं  के  महत्व  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  निधियों  के  आवंटन  की  आवश्यकता  पर  आधारित  मानदण्ड  के  अनुमार  दी  गई
 दी  गई  धनराशि  1987-88  तक  शुद्ध  पेयजल  सुविधाओं  के  अन्तगंत  कवर  किए  जाने  वाले  लक्षित

 समस्या  प्रस्त  गांवों  के  लिए  पर्याप्त  है  ।

 मोसम  विज्ञान  कार्यालय  द्वारा  सूखे  के  बारे  में  पूव  सूचना

 5046.  भ्री  सीताराम  जे०  गावली  :
 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  :
 श्री  धमंपाल  सिह  मलिक  :
 श्री  सुभाष  यादव  :
 क्रो  प्रकाश  चन्द्र  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मौसम  विज्ञान  कार्यालय  द्वारा  1987  में  हो  वर्ष  1987  के  सूखा  के  बारे  में
 पूर्व  सूचना  दे  दी  जेसा  कि  16  1988  के  एक्सप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित
 हुआ

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के लिए  समय  पर  उपाय  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :
 नहीं  ।

 से  प्रश्न  द्वी  नहीं  उठते  ।

 केन्द्रोप  लोक  निर्माण  विभाग  में  डिजायन  संबंधों  कार्य  के  लिए
 जूनियर  इंजोनियरों  को  विशेन्न  वेतन

 5047.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  शहरो  विकास  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ््ि

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  हूल  ही  में  डिजाइन  संबंधी  कार्य  के  लिए  जूनियर
 इंजीनियरों  के  विद्यमान  489  पदों  तथा  आयोजना  संबंधी  कार्य  के  लिए  विद्यमान  1079  पदों  के
 स्थान  पर  क्रमशः  215  और  864  पदों  का  प्रस्ताव  किया  !  ॥  हे

 क्या  इस  प्रस्ताव  क ेकारण  लगभग  200  स्तातक  जूनियर  इंजीनियर  तथा  सभी
 धारक  जूनियर  इंजीनियर  डिजाइन  संबंधी  कार्य  के  लिए  विशेष  वेतन  पाने  से  वंचित  हो
 शरीर  '  पु  - ल्‍  ड़  J
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 यदि  तो  इलेक्ट्रिकल  विंग  में  डिजाइन  संबंधी  कार्य  को  आवोजना  संबंधी  कार्य  से
 अलग  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  यह  एक  मिश्रित  कार्य  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  दलबोर  :  संकल्पना  संबंधी  कार्य
 आयोजना  सम्बन्धों  कार्य  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  कनिष्ठ  इंजोनियरों  को  दिये  जा  रहे
 विशेष  वेतन  की  बद्धि  के  लिए  सरकार  द्वारा  12  1987  को  जारी  स्वीकृति  संकल्पना
 संबंधी  कार्य  के  लिए  पदों  की  संख्या  215  तथा  आयोजना  संबंधी  काय्य  के  लिए  864  बताई
 गई  थी  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 शिवालिक  तथा  कमाऊं  को  पहाड़ियों  में  सोने  को  खोज

 5048.  श्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  शिवालिक  तथा  कुमाऊਂ  की  पहाड़ियों  में  सोना  प्राप्त  होने  को  सम्भावनाओं  के  बारे
 में  कोई  अध्ययन  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  और  वहां  उपलब्ध  सोने  का  विदोहन  करने
 के  लिए  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  जान  मंत्री  एम०  एल०  जी  भारतीय  भूसवक्षण  ने

 जिला-देहरादून  जिला  सिरमूर  जिला  अम्वाला  जिला  रोपड़
 और  जिला  कठुआ  में  व्याप्त  शिवालिक  पहाड़ी  श्यखला  और  उसके  जल

 प्रवाह्दों  में  सर्वेक्षण  किया  उत्तर  प्रदेश  के  राज्य  भूविज्ञान  व  खनन  निदेशालय  ने  पश्चिम  में  यमुना
 नदी  ओर  पूर्व  में  कालाढंगी  के  बोच  शिवालिक  हिल  के  प्रवाह  तलछाटन  में  तथा  कुमायूं  हिल्स  में

 देवीधुरा  के  पनार  नाले  में  बजरो  स्वर्ण  के  लिए  खोज  की  है  ।

 सिरमूर  जिले  में  शिवालिक  से  निकली  नदी  धाराओों  में  तलछाटन  में
 स्कोपिक  स्वर्ण  बजरी  के  संकेत  जिनमें  0.1  से  7.8  ग्राम/टन  स्वर्ण  होगा  ।  इस  क्षेत्र  को  नदी  तराइयों
 में  0.1  से  0.5  ग्राम/टन  स्वर्ण  तथा  तलीय  चट्टानों  में  0.1  से  0.7  ग्राम/टन  स्वर्ण  के  संकेत  हैं  ।  पंजाब
 के  रोपड़  जिले  की  कुछ  जल  घाराओं  के  तलछाटन/तराई  नमूनों  में  दानेदार  स्वर्ण  पाया  गया  है  ॥

 जम्मू-कश्मीर  के  कठुआ  जिले  की  तलीय  नाला-तलछाटन  और  नदी  तराइयों  में  स्वर्णाश  के
 संकेत  तलीय  चट्टानों  में  0.1  प्राम/टन  से  कम  और  कहीं-कहीं  0.25  प्राम/टन  स्वर्ण  है  तथा

 तराई/तलछाटनों  में  0.1  ग्राम/टन  से  कम  स्वर्ण  उत्तर  प्रदेश  हल्द्वानी  और  टनक५र
 के  बीच  के  इलाके  में  प्रति  एक  धन  मीटर  तलछाटन/तराई  मिट्टी  में  औसतन

 0.0081  |  ग्राम/टन  स्वर्ण  के  संकेत  कुमायूं  हिमालयी  क्षेत्र  के  अल्मोड़ा  ओर  पिधोरागढ़  जिलों  की
 पनार  और  सरज  नदियों  के  नूतन  तलछाटन  व  तलीय  चट्टानों  में  0.6  से  1.00  ग्राम/टन  के  बीच
 स्वर्ण  के  संकेत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  खनिज  विकास  निगम  ने  भारत  गोल्ड  माइन्स  लि०  की  मदद
 से  बिहारोगढ़  के  निकट  सोलनो  नदी  प्रवाह  से  स्वर्ण  निकासी  के  लिए  एक

 संयंत्र  लगाया  प्रायोगिक  मरीक्षणें  क ेसफल  होने  और  नदी  बालू  से  स्वर्ण  निकासी
 प्रोद्योगिकी  की  अथंवत्ता  प्रमाणित  होने  पर  ही  स्ब्र्ण  विदोहन  किया  जाएगा  ।
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 लो  न  5

 उत्तर  प्रदेश  में  दध  का  उत्पादन

 5049.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  वर्ष  1988-89  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के

 पर्वतीय  क्षेत्रों  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  तथा  दुधारू  पशुओं  के  विकास  के  लिए  विशेष  कदम  उठाने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कवि  सन्‍्त्रालय  में  झूवि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  श्याम  लाल  :  (१)

 हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलो  में  नैनीताल  को  प्रादेशिक  सहकारी  डेरी  संध  ने  आपरेशन

 कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 फार्स  भंडारण  का  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 ]

 5050,  श्री  के०  रासचंद्र  रेडडो  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  भारतीय  अनाज  भंडार  संस्थान  जी०  एस०  फार्म  भंडार  के  बारे  में

 एक  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  आयोजित  कर  रहा

 यदि  तो  यह  प्रशिक्षण  कहां  भायोजित  किया  जा  रहा  और

 इस  पर  कितना  खर्च  आएगा  ओर  प्रशिक्षणाथियों  को  क्या  लाभ  होंगे  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  संत्री  डी०  एल०  :  से  भारतीय
 अनाज  संचयत  हापुड़  भोर  उसके  पांच  फोल्ड  स्टेशन  फार्म  भण्डार  से  सम्बन्धित  अनुसंघान  और
 विकास  कार्य  करने  के  अलावा  खाद्यान्न  हैंडलिग  एजेन्सियों  के  कारमिकों  के  लिए  एपेक्स  स्तर  के  प्रशिक्षण
 आयोजित  करते  हाल  ही  में  खाद्य  कृषि  संगठन/यू०  एन०  डी०  पी०  के  सहयोग  से  29
 1988  से  12  1988  तक  हापुड  में  फार्म  भण्डारण  पर  एक  क्षेत्रीय  कायंशाला  का  आयोजन
 किया  गया  था  जिसमें  सात  देशों  से  आये  व्यक्तिवयों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  था  |  इस  विशिष्ट  कार्य -
 शाला  में  आया  समस्त  खचं  खाद्य  कृषि  संगठन/यू०  एन०  डी०  पी०  द्वारा  वहन  किया  गया  था  लेकिन
 इस  मन्त्रालय  द्वारा  स्थानीय  लागत  के  प्रति  आए  23,000  रुपये  के  खचे  को  वहन  किया  गया

 इन  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  अजित  किए  गए  ज्ञान  से  प्रशिक्षणाथियों  को  फार्म  स्तर  कीं  भण्डारण
 स्थितियों  में  सुधार  लाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 चिकित्सा  के  लिए  कंमंबारो  राज्य  बोमा  निगम  के  मानदंड

 5051.  थी  भद्देश्वर  तांतो  :  क्या  अस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कंमंचारी  राज्य  बोमा  निगम  ने  चिकित्सा  बीमा  कराने  वाले  व्यक्तितयों  की  चिकित्सा
 के  लिए  कतिपय  मानदंड  तथा  मानक  निर्धारित  किए
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 यदि  तो  क्‍या  चिकित्सा  के  ये  मानदंड  और  मानक  सभी  राज्यों  में  समान  और

 यदि  तो  क्या-क्या  विषमताएं  हैं  भौर  इन  विषमताओों  के  बया  कारण  हैं  ?

 श्रम  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  :  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 निगम  ने  सभी  राज्यों  के  लिए  चिकित्सीय  देख-रेख  के  एक  मानदंढ  ओर  मानक  निर्धारित  किए
 कम  चारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  चिकित्सीय  देख  की  व्यवस्था  करना  दिल्‍ली  को

 जहां  निगम  स्वयं  चिकित्सीय  व्यवस्थ  कर  रहा  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  सांविधिक
 उत्तरदायित्व  होने  के  कमंचारी  राज्य  बीमा  अस्पताल/भोषधालयों  में  चिकित्सीय  इलाज
 का  वास्तविक  मानक  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अलग-अलग  हो  सकता

 भारतोय  बस्तो  कार्य क्रम

 5052.  भ्री  भद्दे  श्वर  तांतो  :  क्या  शहरी  विकास  सगत्नी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  भारतीय  बस्ती  कार्यक्रम  में  सुधार  के  सिए  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन
 ओर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषता  क्‍या  हैं  ?

 शहरो  बिकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  दलबोर  और  अवात/मानव
 बस्तो  के  महत्व  को  सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  और  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  कार्यक्रम/योजन!यें
 चलाई  गयी  हैं  ।  राष्ट्रीय  आवास  नीति  जिसे  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  राष्ट्र  क ेआवास  भण्डार  में
 सतत  तथा  त्वरित  वृद्धि  प्राप्त  करने  के  लिये  आवास  में  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करती  आवास
 वित्त  के  पर्याप्त  आश्रय  व्यवस्था  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  तथा  स्थानीय
 स्तरों  पर  आवास  वित्त  संस्थाओं  के  विभिन्‍त  स्रोतों  को  समन्वित  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  के
 तत्वाधान  में  शीघ्र  ही  एक  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  स्थापना  की  जा  रही  आश्रय  घर  की  व्यवस्था
 को  विशेषकर  कमजोर  वर्गों  के  सरकार  के  कार्यक्रम  का  एक  अभिन्‍न  अंग  बनाया  गया

 हडकों  दो  एक  छोटे  तथा  न्यूनतम  किसानों  को  ऋण  सहायता  देने  के  लिए  और  दूसरी
 नाली  स््रच्छता  आदि  जेैती  ग्रामीण  आबादी  आधा  रभूत  सुविधाओं  के  सुधार  के  लिए  परियोजनाओं  को
 सहायता  देने  आरम्भ  करके  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  सम्बन्ध  में  अपने  प्रयासों  को  बढ़ा  रहा '  कम  लागत  सामग्री  के  उपयोग  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  कम  लागत  की  निर्माण  सामग्रियां  तथा
 तकनीकियां  सुलभ  कराने  हेतु  कुछ  समय  में  निर्माण  या  निर्विति  केन्द्रों  के  नेटवर्क  स्थापित  करने  के
 लिये  कार्यवाही  की  का  रही  है  ।

 निम्न  आय  वर्गों  के  लिये  पर्यावरणीय  सुधार  तथा  सामुदायिक  विकास
 घ्वियों  में  कार्यरत  ब्यवसायिकों  के  लिए  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  व्यवस्थित  विकाप्त  हेतु  हुडको  और  भारत
 सरकार  द्वारा  एक  भारतीय  मानव  बस्ती  कार्यक्रम  की  भी  बढ़ावा  दिया  गया

 असम  में  पर्यटन  के  लिए  स्वीकत  धनराशि

 5053.  भ्रो  भद्दे  इबर  तांती  :  बया  परयंटन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  -  गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  कंस्द्रोय  सरकार  द्वारा  असम  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए
 किन  बौजनाओं  को  मंजूरी  दी  और
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 अब  तक  योजना-वार  कुल  कितनी  राशि  की  मंजूरी  की  गई  तथा  कितनी  व्यय  की  गई  ?

 पर्यटन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  गिरिधर  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय
 पर्यटन  मन्त्रालय  ने  असम  में  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  स्कोमें  स्वीकृत  की  :

 1.  मानस  में  बन  गृह

 2.  मानस  और  काजीरंगा  वन्य  जीन  अभ्या  रण्यों  के  लिए  मिनी  बसे  भौर  हाथो

 3.  गुवहाटी  में  युवा  यात्रा  महोत्सव

 स्वीकृत  की  गई  और  रिलीज  की  गई  घन-राशि  के  स्कीमवार  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 रुपयों

 स्कीम  का  ताम  स्वीकृत  राशि  रिलीज  की  गई  राशि

 1.  मानस  में  वन  गृह  26.55  20.00

 2.  मानस  और  काजी  रंगा  वन्यजीव  6.09  6.38

 अभ्यारण्यों  के लिए  मिती  बसें  ओर  हाथी

 3.  गुवाहाटी  में  युवा  यात्रा  महोत्सव  0.86  0.86

 4.  ब्रद्मापुत्न  नदी  के  लिए  छठी  योजना  की  पहले  से  5.00
 भा  रही  स्कीम

 कब  मम  पन  न  कक  न  >>  न  _-_-  कई  3  3):  इ  कफ  3  े&$ब  त+9त  तक  नया

 सातवों  पंथवर्षोय  योजना  के  दौरान  आवास  के  लिये  धमराशि  का  आवंटन

 5054.  श्री  भद्नेश्वर  तांती  :  क्या  शहरी  विकास  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  असम  में  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के  लिए  वर्षबार

 सरकार  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई

 क्‍या  इपत  आवंटित  धनराशि  से  निर्माण  किये  जाने  वाले  मकानों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या
 हु

 शहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  दलबोर  आवास  राज्य  का  विषय

 है  और  सामाजिक  आवास  योजनायें  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  अपनी
 कताओं  और  योजना  प्राथमिकताओं  के  अनुमार  कार्यान्वित  की  जाती  बेन्द्रीय  वित्तीय
 समेकित  ऋण  तथा  समेक्षित  अनुदान  के  रूप  में  दी  जाती  है  जो  किसी  विशेष  योजना  अथवा  बिकास
 शीष  से  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।

 सातवीं  योजना  नियलन  और  सातवीं  योजना  ने  प्रथम  तोौन  बर्षों  के  लिये  असम  में  आवास  के
 लिम्रे  किये  गये  नियतन  इस  प्रकार  हैं  :--



 8  1910  लिखित  उत्तर

 सातदी  योजना  $-86  .  8 1986-87  लाक़ों

 5000  832  1032  1032

 भौर  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  की  योजनाओं  ग्रामीण  आवाम  स्थल
 एवं  निर्माण  सहायता  योजनाओं  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  लक्ष्य
 निर्धारित  किये  जाते  इन  योजनाओं  के  लिए  लक्ष्य  वर्ष-वार  आधार  पर  निर्धारित  किये  जाते  हैं  और  -
 सातवीं  योजना  के  गत  तीन  वर्षों  के लिए  विवरण  इस  प्रकार  हैं  :---

 वर्ष
 :

 आबंटित  आवास-स्थल  मुहैया  की  गई  निर्माण  सहायता

 लक्ष्य  लक्ष्य

 1985-86  10,000  10,000

 1986-87  10,000  10,000

 1987-88  8  10,000  10,000

 महाराहटू  को  नारियल  के  तेल  का  आवंटन

 5055.  श्री  अनू।चन्द  शाहू  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मस्ती  यह  बताने  की  कुत्ा  करंगे

 किः

 वर्ष  1982,  1983  और  1984  के  दोरान  मद्दाराष्ट्र  को  कितनी  मात्रा  में  नारियल  के

 तेल  का  आवंटन  किया  गया  और  राज्य  सरकार  द्वारा  कितना  उठाया

 क्‍या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  मुक्त  बिक्री  के  लिए  समितियों  को  नारियल  तेल

 फा  वितरण  करने  में  अनियमितताएं  बरतने  की  जालकारी  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  भाई  गौर

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  कोई  जांच  की  है  यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?;
 कक

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  डी०  एल०  (१)  1932  तथा

 1983  के  दौरान  महाराष्ट्र  का  नारियल  के  तेल  की  कोई  मात्रा  आवर्टित  नहीं  की  गई  थी  ।  198  -
 में

 उन्हें  3850  मौ०  टन०  मात्रा  आवंदित  की  गई  थी  जिसमें  से  उन्होने  3261  मी०  टन»  मात्रा  उठाई

 और  महाराष्ट्र  सरकार  के  केन्द्रीय  सरंकार  द्वारा  1984  में  आयात  किए

 गए  और  महाराष्ट्र  राज्य  को  आबंधित  किए  गए  नारियल  के  तेल  का  कुछ  सहुकारी  समितियों  द्वारा

 दुरुपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इम  तेल  के  मूल्य  और

 भोकक्‍्ताओं  को  इसका  वितरण  करने  के  बारे  में  उप्ती  प्रकार  मार्गनिदेश  जारी  किए  गए  थे  ज॑से  कि

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  अन्य  छोटे  पैकों  के  मामले  में  किए  जाते  राज्य  सरकार  ने  आबंटिती

 समितियों  को  निर्देश  जारी  किए  थे  कि  ने  उपभोकक्‍ताओं  को  माल  निर्धारित  दरों  पर  बेचें  और  यह  पाया

 गया  कि  इन  अनुदेशों  का  कुछ  समितियों  द्वारा  उल्लंपन  किया  गया  राज्य  सरकार  ने  दोषी  समितियों
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 के  खिलाफ  पुलिस  शोर  सहकारी  समितियों  के  पंजीयक  के  माध्यम  से  आवश्यक  कायंबद्दो  शुरू  कर
 दी

 महाराष्ट्र  में  पाम  आयल  के  लिए  पैकिंग  एथेंसियां

 5056.  श्री  अनूप  चन्द  शाह  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 महाराष्ट्र  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माष्यम  से  वितरण  के  लिए  छोटे  पंकेटों  में
 पाम  आयल  की  पैकिंग  करने  हेतु  कितनी  एजेन्यिं  कार्यरत

 बया  यह  सच  है  कि  इन  एजेंसियों  में  पंकिंग  की  समस्या  के  कारण  कई  धार  कम  सप्लाई

 होती
 :

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  खाद्य  तेल  का  भंडारण  करने  वाला  तेलों
 को  पैकिंग  का  कार्य  नहीं  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  एल०  :  सार्वजनिक
 वितरण  प्रणाली  के  लिए  छोटे  पैकों  में  ताड़  का  तेल  पंक  करने  के  लिए  बम्बई  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 उपक्रम  हिन्दस्तान  वेजिटेबल  आयल्स  कार्पोरेशन  से  अलावा  राज्य  व्यापार  निगमद्वारा  20  डिब्बे  में  मा
 भरने  वाले  लगाए  गए  हैं  ।

 कभी-कभी  विभिन्‍न  बातों  के  कारण  अस्थायी  कमी  हो  जाती  जिसके  लिए  तत्काल

 उपचा  रात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 और  राज्य  व्यापार  निगम  के  नीति  संबंधी  दिशा-निर्देशों  के  खाद्य  तेलों  से
 संबंधित  एक  कार  में  लगे  एकक्रों  को  आमतोर  पर  खाद्य  तेलों  से  संबंधित  दूसरे  कार्य  में  लगाने  पर
 विचार  नहीं  किया  जाता  है  ।

 भारतोय  मात्स्यिको  सर्वेक्षण  मुख्यालय  को  बम्बई  से
 विज्ञालापसनम  ले  जानता

 5057.  श्री  अनपच व  शाह  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारतीय  मात्स्यिकी  सर्वेक्षण  मुख्यालय  को  बम्बई  से  हटाकर  आंध्र  प्रदेश
 में  विशाखापत्तनम  में  ले  जाने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  अथवा  कोई  अन्य  स्थानीय  निकाय  बम्बई  में  भारतीय
 मत्स्थिकी  सर्वेक्षण  के  लिए  भवन  निर्माण  का  विरोध  कर  रहा  और

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  इस  संबंध  में  भारतीय  मात्स्यिकी  सर्वेक्षण  की  किसी  मदद  का
 प्रस्ताव  क्या  8?
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 ene कृषि मंत्रालय & कृषि ओर  सहकारिता

 कृषि  मंत्रालय  सें  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  न्‍याम  लाल  :

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सासून  गोदी-बम्बई  में  भारतीय  मात्स्यिकी  सर्वेक्षण  के  मुख्यालय  भवन  के  निर्माण  के  लिए
 अनुमति  मांगने  का  भारत  सरकार  का  आवेदन-पत्र  राज्य  सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ा

 जी  नहीं  ।

 मध्य  प्रदेश  को  द्वारा  ऋण  विया  जाना

 5058.  भी  महेस्न  क्या  शहरी  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  आवास  तथा  अन्य  संबंधित  परियोजनाओं  के  लिए  गृह  निर्माण  विकास
 एजेंसियों  को  घन  देने  हेतु  हुडको  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  कितनी  धनराशि  नियत  की

 द्वारा  इन  एजेंसियों  को  उक्त  अयधि  के  दौरान  वर्षवार  कितना  ऋण  मंजर
 किया  और

 क्‍या  का  मध्य  प्रदेश  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  लिए
 आवंटन  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  राज्य  को  वर्षवार  कितनी  अधिक  राशि  आवंटित

 गी  जायेगी  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  :  ओर  गत  3  वर्षों  के
 दोरान  मध्य  प्रदेश  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  ऋण  की  धन  राशि  तथा  उसका  वर्ष-वार  नियतन  इस
 प्रकार  है  :--

 वर्ष
 ह

 नियतन  स्वीकृत  ऋण  की  राशि

 दर  रुपयों

 1985-86  5-86  24.68  24.94

 1986-87  24.32  22.49

 1987-88  25.02  24.29

 शेष  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  लिए  मियतन  इस  प्रकार  है  :--
 ५...  pA नमन  कस  कम  नमन  नमन  न  न  ननन-+  SS

 वर्ष  नियतन  भनुवर्तो  वर्ष  में  बुद्ध

 1988-89  27.49  करोड़  रुपये  +  2.20  करोड़  रुपये

 1989-90  29.95  करोड़  रुपये  +-  2.46  करोड़  रुपये
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 _  ७ एफए/फउ"क्‍"हैह स्वीकृत  ्  ््  व  ऑऑरऑ  ढ

 प्रत्येक  वित्तीय  के  प्रारम्भ  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  स्वीकृत  वाबिक  ऋण  का  नियत  हुडको

 सूचित  करता  यदि  कुछ  राज्यों  ने  निर्धारित  की  गई  निधिपों  का  उपयोग  नहीं  किया  तो  उन्हें

 दूसरे  राज्यों  को  दे  दिया  जाता  है  ॥|

 भसों  को  खरोद  के  लिए  ऋण  को  मंजरो

 5059.  थी  भहेन्द्र  सिह  :  वया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समेक्रित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  बेवल  भैंस  खरीदने  के  लिए  ऋण  मंजूर
 किए  जाते  हैं  तथा  नस्ल  की  गायों  के  अतिरिक्त  तथा  देशी  नस्ल  की  गायों  के  लिए
 ऋण  मंजूर  करने  पर  रोक  लगाई  गई

 यदि  तो  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  इस  रोक  को  हटाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रापोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  जनादेन  :  से
 समन्वित  ग्रामीण  विकास  क्रयत्रम  के  अंतगंत  चुने  गए  परिवारों  को  आय  सजित  करने  वाली
 संपत्तियां  उपलब्ध  कराने  के  लिए  ऋण  मजूर  किए  जाते  हैं  ।  कार्य-कलाप  द्वितीय  भोौर  तृतीय
 क्षेत्रों  में  हो  सकते  जिनमें  गाय  आदि  शामिल  हैं  ।

 सूखे  की  स्थितिको  संदर्भ  में  राजस्थान  सरकार  ने  ग्रमीण  में  अनुरोध  किया  गया  था  कि
 पश्चिमी  राजस्थान  के  लगातार  सूखे  से  प्रभावत  जिलों  में  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत
 पशु-पालन  योजनाओं  को  बंद  कर  दिया  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  विचार  करने  के
 पश्चात्‌  इस  प्रतिबंध  में  प्रभावित उन  में  ढील  दे  दी  गई  थी  और  राज्य  सरकार  कौ  सूचित  कर
 दिया  गया  था  क्रि  सूम्े  से  प्रभावित  उन  क्षेत्रों  में  जहां  किसी  वर्ष  विशेष  में  अधिकतम  25  प्रतिशत
 लाभाधियों  को  पेघजल  ओर  चारा  उपलब्ध  है  वहां  चारे  को  सप्लाई  भोर  दुःख  एकत्रीकरण  की
 मित  व्यवस्था  करने  के  पश्चात्‌  पशु-पालन  कार्य  को  पुनः  आरम्भ  कर  दिया  जाए  ।

 कर्नाटक  में  सूखा  प्रवण  जिले

 ]

 5060.  डा०  बी०  बेंकटेंश  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपाशकरेंगे  कि  :

 कर्ताटक  में  किन-किन  जिलों  की  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  घोषित  किया

 कया  उतत  क्षेत्रों  की  कोई  विशेष  सुविधायें  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जनादंन

 कर्नाटक में सूबा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिले चित्रदर्गा बेल्लारी तथा रायचर | 284
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 और  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर  के  अंशदान  के  आधार  पर  चालू  बित्तोय

 बपं  के  दौरान  विक्रास  कार्यों  के  लिए  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कवर  किए  गए  खंड़ों  के  लिए  प्रतिखंड  15

 लाख  रुपये  की  दर  से  वित्तीय  सहायता  दी  बई  है  ।  ये  विकास  गतिविधियां  भूमि  तथा  नमी  संरक्षण

 समि  जल  संताबन  संरक्षण  तथा  वन  वाली  भूमि  तथा  चरागाह

 विकास  आदि  से  संबंधित  हैं  जिन्हें  बटर-शेड  आधार  पर  शुरू  किया  जाना  होता  यह  सहापता  इन

 दोनों  में  केन्द्रीय  तथा  राज्य  योजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  स्वरूप  को

 खाच  तेल  लंताधन  को  आधुनिक  तकतोक

 5061.  डा०  बो०  वेंकटेश  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  सग्ती  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  खाद्य  तेल  संसाधन  के  लिए  आधुनिक  उपकरणों  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने

 के  लिए  कोई  कदम  उठा  रही  ओर

 (w)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योस  क्या  है  ?

 साथ  और  नागरिक  पृि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  डो०  एल०  ।  जी  हां  ।

 बिलायक  निष्करषित  तेलों  तथा  आयलमोल  की  गुणता  में  सुधार  लाने  तथा  उनका  उतला*

 दन  बढ़ने  के  लिए  कुछ  उपकरणों  पर  सीमा  शुल्क  से  छूट  दी  गई  है  ।

 उड़ोसा  में  फूलबनो  ओर  कालाहडों  में  बंनंस्पति  ५रियोजनाएं
 स्थापित

 5062.  भी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  लाश  और  नागरिक  पूति  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  उड़ीसा  औद्योगिक  संवद्ध न  तथा  पूंजी-निवेश  निगम  लिमिटेड  ने  उड़ीसा  के  पिछड़े
 फूलबनो  ओर  कालाहांडी  में  100  टी०  पी०  डी०  क्षमता  की  वनस्पति  परियोजनायें

 स्थापित  करने  के  लिए  आशय-पत्र  जारी  करने  हेतु  आवेदन  किया  और

 यदि  तो  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  मई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  संत्रालय  में  उप  सम्जो  ढो०  एल०  :  और  उड़ीसा
 के  फूलबनी  तंथा  कालाहाशे  जिलों  में  100  टी०  पी०  डो०  क्षमता  के  वरस्पति  एककों  की
 स्थापना  के  लिए  दो  इंडस्ट्रियूल  प्रीगोशन  एण्ड  इनबस्टबेंट  कार्पोरेशन  आफ  उड़ीसा  लि०  से  वन८पति
 संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  अधिक्स  वत्र  प्राष्व  हुए  इन  आवेदन  पत्रों  की  जांच  को  गई  थी  तथा  उन्हें
 प्रथम  दृष्टि  में  नामंजूरं  कर  दिया  गया  था  ।

 उड़ीता  फिश  सोड  डेबलक्णरेंट  कारपोरेशन-हारा  हैबरियों  का  निर्माण

 5063.  भ्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  को  सहायता  से  अन्तदेशीय  माह्स्यिकी
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 ent

 परियोजना  के  अन्तर्गत  कितने  हैवरियों  का  निर्माग  किया  गया  और  कितने  का  करने  का  विचार
 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  हैचरियों  में  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य
 कितना  था  और  वास्तविक  उत्पादन  कितना  हुआ  तथा  वर्ष  1988-89  के  लिए  कितना  उत्पादन  होने
 का  अनुमान  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  इयास  लाल  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  सहायता  प्राप्त  अन्तर्देशोय  मात्स्यकी  परियोजना  के  तहत  उड़ीसा  में  चार

 हैचरियां  बनाई  गई  हैं  और  एक  ओर  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेंसी  से  सहायता  प्लाप्त  हैचरियों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  तथा
 बास्तविक  उत्पादन  नीचे  सारणी  में  दिए  गए  हैं  :

 बर्ष  निर्धारित  लक्ष्य  वास्तविक  उत्पादन

 1985-86  5-8  6  शून्य  7.14

 1986-87  6-87  40.00  18.65

 1987-88  120.00 °  41.10

 1988-89  160.00  88
 _  _

 उड़ोंसा  के  गंजम  जिले  में  खोनो  एककों  को  स्थापना

 5064.  भी  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चीनो  कारखानों  को  स्थापना  के  लिए  राज्यवार  कितने  आशय  पन्र  भोर  लाइसेंस  जारी

 किए
 क्या  उड़ीसा  के  गंजम  जहां  भाधारभूत  सुविधायें  मौजूद  में  नया  चीनी

 कारखाना  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  डो०  एल०  सातवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  चीनी  उद्योग  को  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  नये  मार्गंदर्शी  सिद्धांतों  की

 चोषणा  करने  के  बाद  अब  तक  प्रत्येक  2500  टो०  सी०  डी०  को  नयी  चोनी  फंबिट्रयां  स्थापित  करने

 के  19  मामलों  में  स्वोकृति  प्रदान  की  गई  जिनके  बारे  में  ब्योरा  नीचे  दिया  जाता  है  :

 ऋ०  सं०  राज्य  संख्या
 ___  ७  ए0फर्  रु ee

 2  _______.  ्््छ््ञ_ञ_्ञ़  है  _

 1  उत्तर  प्रदेश  2

 4 2.  पंजाब
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 12  2  ह  3

 3.  तमिलनाडु  g*

 4.  महाराष्ट्र  2

 5.  हरियाणा  25

 के  एक  मामले  में  ओर  हरियाणा  के  दो  मामलों  में  अभी  आशय  पत्र  जारी  किये
 जाने  हैं  ।

 उड़ीसा  के  धंजम  जिले  में  नथी  चोनी  फंक्ट्री  स्थापित  करने  के  लिए  आशय  पत्र/लाइसेंस
 प्रदान  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पयंटन  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  कार्य क्रम

 5065.  भ्रो  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  पयेटल  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  पर्यटन  संगठन  ने  पर्यटन  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  ओर  शिक्षा  णुरू  करने  के  लिए
 योजनाएं  प्रस्तुत  की

 ह॒

 यदि  तो  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  बया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  परयंटन  उद्योग  के  कमंच)रियों  को  प्रशिक्षण  देने  क ेलिए  एक
 राष्ट्रीय  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिरिधर  :  और  विएत्र  पर्यटन  संगठन
 अपनी  स्कीम  दक्षिण  एशिया  क्षेत्रीय  सहयोग  पर्यटन  प्रशिक्षण  के  अन्तगंत  सदस्य  देशों  के  अधिकारियों
 के  लिए  विभिन्‍त  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  का  भायोजन  करता  अब  यह  निर्णय  लिथा  गया  है  कि  विश्व
 पर्यटन  संगठन  इस  वर्ष  बाद  में  एक  का  आयोजन

 और  भारत  सरकार  ने  परयंटन  में  प्रशिक्षण  और  शेक्षिक  पाठ्यक्रमों  का  प्रबंध  करने
 के  लिए  पहले  ही  भारतीय  पर्यटन  एवं  यात्रा  प्रबंध  संस्थान  की  स्थापना  की  हुई  यह  संस्थान
 अपने  प्रथम  चरण  में  है  और  सेमिनारों  ओर  कार्यकारी  विकास  कार्यक्रमों  का  आायोजन
 कर  रहा  है  ।

 महाराष्ट्र  को  वित्तीय  सहायता

 5066.  भरी  मुकूल  बाससिक  :  दया  पर्यटन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  बो  राज्य  में
 विभिन्‍न  परयेटन  केन्द्रों  के  बिकास  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  आबंदित  कौ  और

 प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितनी  घनराशि  का  आबंटस  विया  गया  ?
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 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  1987-88  के  दोरान  केन्द्रीय
 परयेटत  मंत्रालय  से  महाराष्ट्र  सरकार  को  15.00  लाख  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  ।

 खोपोली  में  मार्गस्थ  सुख-सुत्रिधाओं  के  निर्माण  के  लिए  धनराशि  रिलीज  की
 गई  थो  ।

 केन्रीप  लोक  निर्माण  विनाग  के  इंजोनियरें  का  स्थानान्तरण

 5067.  भी  बलवश्त  सिह  रामबालिया  :
 थ्री  टी०  बशोर  :

 गया  धाहुरो  विकास  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  विद्युत  तथा  उद्यान  विभाग  के  कनिष्ठ

 सहायक  इंजीनियरों  तथा  कार्यपालक  इंजीनियरों  उक्त  श्रेणी  के  को

 एक  स्थान  पर  कितनी  अवधि  तक  रखा  जा  सकता

 उक्त  क्षेगी  के  उन  अधिकारियों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जो  दिल्ली  में  उद्यान  विधाग  में  पांच
 वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  कार्य  कर  रहे

 उन्हें  इतनी  लम्बी  अवधि  तक  एक  ही  स्थान  पर  रखे  जाने  के  बया  कारण
 ओर

 इन  अधिकारियों  को  कब  स्थानान्तरित  किया  जाएगा  ताकि  उन्हें  ब्ारी-बारी  से  विभिन्‍न
 स्थानों  पर  तैतान  किया  जा  सके  तया  अन्य  अधिकारियों  को  भी  अपनी  तरक्की  के  लिए  अनुभव  प्राप्त
 करने  का  अवसर  मिल  सके  ?

 शाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  विभिम्न  श्रेणियों  में  एक
 स्थान  पर  कार्य-काल  निम्न  रूप  से  निर्धारित  किया  गया  है  :---

 (1)  कनिष्ठ  से  8  वर्ष

 (2)  सहायक  इंजीनियर/कार्यकारों  से  4  बर्ष

 (3)  अनुभागीय  सहायक  निदेशक  तथा  उपर  निदेशक  से
 4  वर्ष

 उद्यान  के  57  अनुभागीय  15  सहायक  निदेशक  तथा  6  उप  निदेशक  5
 वर्षों  स ेअधिक  समय  से  दिल्‍ली  में  हैं  ।

 दिल्ली  के  बाहर  उपलब्ध  पदों  की  संख्या  वास्तब  में  दिल्‍ली  से  कम  उद्यान
 संबंधी  कार्य  के  कमंचारियों  को  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थादांतरित  करते  के  भबसर  कम  हैं  जिसका  परिणाम
 दिल्‍ली  में  वर्मचारियों  का  अधिक  समय  तक  रहना  है  ।

 अधिकारियों  को  उनके  दिल्ली  में  डहरते  की  अज्द्नि  तथा  कारपे  की  आवश्यकताओं  के
 आधार  पर  स्थानांतरित  किया  जाएगा  ।
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 गन्ने  के  सल्य  को  बकाया  राशि  पर  ब्याज

 5068.  श्री  बलवन्त  सिह  राम्‌वालिया  :  गया  खाद्य  और  नागरिक  पूति  संत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  यह  सच्त  है  कि  चीनी  भिलों  द्वारा  किसानों  को  देय  गस्ने  के  मूल्य  को  काफी  धनराशि
 बकाया  -

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  चीनी  मिलें  किसानों  की  देय  बकाया  धतराशि  पर

 व्याज  अथवा  मुआवजा  नहीं  देती  और

 क्‍या  सरकार  का  क्रिसानों  को  शोषण  से  बचाने  हेतु  यह  सुनिश्चित  करने  का  विचार  है
 कि  किसानों  को  या  तो  उनकी  बकाया  धतराशि  पर  ब्याज  भिले  या  उन्हें  किसी  अन्य  रूप  में  वित्तीय

 सहायता  उपलब्ध  करायी  जाए  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपमंत्री  डो०  एल०  ओर
 29  1988  को  स्थिति  के  अनुसार  1987-88  मोसम  के  लिए  लगभग  1347  करोड़  रुपये
 के  गन्ते  के  मूल्य  में  से  चीनी  मिलों  ने  1158  करोड़  रुपये  का  भुगतान  कर  दिया  जिससे  लगभग

 189  करोड़  रुपये  का  भुगतान  करना  शेष  रह  गया  गन्ना  1966  के  उपबंधों

 के  गन्ने  के  मूल्य  का  भुगतान  गन्‍्ते  की  सुपुईंगी  के  14  दिनों  के  अदर  करना  होता  14
 दिनों  के  बाद  गन्ने  के  मूल्य  का  विलम्ब  से  भुगतान  करने  की  दशा  में  चीनी  फंबिट्रथों  को  )5  प्रतिशत

 प्रति  वर्ष  की  दर  पर  ब्याज  का  भुगतान  करना  हीता  है  ।

 गरने  के  मुल्य  का  समय  पर  भुगतान  सुनिश्चित  करने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 की  होती  है  जिनके  पास  ऐसे  भुगवान  करवाने  के  लिए  आवश्यक  शक्तियां  और  फोल्ड  संगठन  होते  हैं  ।
 गन्ने  के  मूल्य  का  विलम्ब  से  भुगतान  करते  की  दशा  में  ब्याज  के  भुगतान  के  उपबंधों  को  लागू  करने
 को  जिम्मेदारी  भी  राज्य  सरकारों  की  होती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सत्रंध  में  संदधित  राज्य
 सरकारों  को  उच्चतम  स्तर  पर  लिखा  गन्ना  1966  में  ब्याज  का  भुगतान
 करने  विषयक  वर्तमान  उपबंत्रों  की  दृष्टि  में  किसी  अन्य  उपबध  को  झासिल  करना  आवश्यक  दिखाई

 नही  देता

 इस  संबंध  में  उल्लेखनीय  है  कि  पिराई  की  व्यस्ततम  अवधि  के  दोरान  बकायों  की
 राशि  अधिक  हो  जाती  है  ओर  ज॑पे-ज॑ंसे  मोसम  समाप्त  होने  को  आता  इस  राशि  का  भुगतान
 हो  जाता  है  ।

 रोजगार  को  बढ़ावा  देने  हेतु  एशियाई  क्षेत्रीप  दल  को  अध्ययन  रिपोर्ट

 5069,  श्री  बलबम्त  लिहु  रामूवालिया  :  क्या  श्रम  झन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  रोजगार  को  बढ़ावा  देने  हेतु  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  एशियाई

 क्षेत्रीय  दल  की  अध्ययन  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  यहू  बताया  गया  है  कि  सन  2000

 ई३  तक  बेरोजगार  युवकों  की  संख्या  बढ़कर  3130  लाख  हो
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 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  विशेष  कदम  उडाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  प्रति  ब्ष  प्राप्त  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदोश  अध्ययन  के

 अनुतार  3130  लाख  के  आंकड़े  अनुमानित  कुल  युवा  जनसंख्या  के  हैं  न  कि  शिक्षित  बेरोजगार

 युवकों  के  ।

 से  रोजगार  सुजन  संबंधी  नीतियां  और  कार्यक्रप  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  दस्तावेज

 के  के  अध्याय  3  और  के  अध्याय  5  में  दी  गई  योजना  दस्तावेज  के
 के  पैरा  519  ओर  5.20  में  शिक्षित  जन-शक्ति  की  अधिक  मांग  करने  वाले  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  संबंध
 में  सूचना  दी  गई  विभिन्‍न  रोजगार  सृजन  कार्यक्रमों  में  से  एक  कार्यक्रम  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 विशेषतः  शिक्षित  युवाओं  को  स्व-रोजगार  प्रदान  करने  के  लिए  सातवीं  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों
 में  इस  योजना  की  प्रगति  इस  प्रकार  है  :--

 वषं  बेंकों  द्वारा  स्वीकृत  किए

 ॥  गए  आवेदन  पत्रों  की  संख्या

 1985-86  5-86  2.21  लाख

 1986-87  2.17  लाख

 पयंटकों  के  प्रावागमन  में

 5070.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर्‌  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  तीर्न  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विदेशी  पर्यटकों  के
 आवागमन  में  वढ़ि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  वर्षवार  और  देशवार  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  की  यात्रा  करने  बाले  इन  पर्यटकों  से  सातबीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  लिए  अब
 तक  वर्षवार  आय  में  हुई  वृद्धि  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यंटन  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  गिरिधर  :  और  ब्यौरे  विवरण
 में  दिए  गए  क

 ह

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पर्यटन  से  अनुमानित  विदेशी  मुद्रा  आय  इस  प्रकार  है  :

 _  वर्ष  __  करोड़  रुपए
 1985-86  5-86

 या
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 विवरण

 शाष्ट्रिकता  के  देदा  के  भनुसार  भारत  में  पर्यटक  आगमन
 ——  न

 राष्ट्रिकता  का  देश

 रु  2

 उत्तर  अमरीका  ,

 कताडा  29,022

 संयुक्त  राज्य  95,920

 अमरीका

 अन्य  न

 जोड़  1,24,942

 मध्य  और  बक्षिण  अमरोका

 ब्राजील  1,469

 मेक्सिको  1,637

 अन्य  4,910

 जोड़  8,016

 परद्चिमो  यूरोप

 आस्ट्रिया  6,878

 बेल्जियम  5,812

 डेनमार्क  5,480

 फिनलैंड  2,277

 फ्रांस  44,091

 संघीय  जमंन  44,790
 गणराज्य

 यूनान  2,057

 आयरलैंड  2,203

 इटलो  23,187

 नीदरलैंड्स  13,158

 नावें  2,663

 पर्यटक  आगमन

 1986  '

 3

 39,837

 1,25,364

 22

 1,65,223

 1,211

 1,327.

 4,355

 6,893

 8,956

 10,135

 5,940

 2,092

 65,948

 61,397

 1,637

 2,826

 38,548

 15,297

 3,916

 1987

 4

 37,677

 1,34,876

 97

 1,72,650_

 1,469

 1,439

 4,905

 7,811

 8,027

 9,123

 7,427

 2,465

 64,432

 70,697

 2,064

 2,912

 41,151

 18,819

 3,774

 लिखित  उत्तर

 _  अरतिशत  अन्तर
 1986/85  5  1987/86
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 1  2  3  4  5  6

 पुरतंगाल  2,374  2,392  2,685  0.8  12.2

 स्पेन  7,578  14,266  16,481  88.3  15.5

 स्वीडन  8,037  9,705  11,158  20.8  15.0

 स्विट्जरलेड  14,855  25,850  27,791  74.0  7.5

 ब्रिटेन  1,19,544  1,60,685  1,66,590  34.4  3.7

 अन्य  424.  496  768  -  17.0  54.8

 जोड़  3,05,408  4,30,086  4,56,544  40.8  6.2

 पूर्वी  यूरोप

 चेकीसलोवाकिया  91  4,715  3,993  415.9

 जैन  948  3,414  1,603  260.1  --53.0
 गणराज्य

 हँगरी  1,405  1,430  2,013  1.8  40.8

 पोलैंड  8,915  7,180  8,248  19.5  14.9

 सोवियत  संघ  14,202  17,069  27,968  20.2  63.9

 युगोस्लाबिया  1,628  1,387  2,324.  67.6

 अन्य  762  644  1,005  5.5  56.1

 जोड़  28,774  35,839  47,154  24.6  31.6

 अफ्रीका

 ब्रिटिश  इन्डियन  न  747  1,396  न  86.9
 भोसन  टेरिटरी

 मिश्र  1,784  2,996  2,090  67.9  --30.2

 इथोपिया  4,854  3,076  3,128  65.9  1.7

 कीनिया  6,084  8,057  9,078  हा  32,4  12.7

 मारिशस  3,026  4,992  3,455  65.00  --30.8

 नाइजीरिया  10,872  10,472  5,985  --3.7  --+2.8

 सोमालिया  1,991  |  1,718  2,035  +13.7  18.5

 दक्षिण  अफोका  3,093  4,375  9,335  41.4  113.4 _
 सूहान  2,225  2,530  2,906  13,7  14.9
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 2  9  4  5  6

 तंजानिया  4,133  4,645  5,582  12.4  20.2

 1,765  2,542  1,921  44.0  --24.4

 झ्नन्य  ),452  4,457  4,987  29.1  11.9

 जोड़  40,279  50,607  51,898  25.6  2.6

 बहुरीन  10,481  13,948  14,911  33.1  6  9

 इराक  1,220  1,611  2,484  32.1  54.2

 इजराइल  1,448  8  1,707  2,473  17.9  44.9

 णोडन  2,410  2,702  2,835  12.1  4.9

 कुवत्त  4,959  5,731  8,082  15.6  410

 ओमान  14,081  18,246  17,586  29.6

 कतार  4,120  4,171  5,243  1.2  25.7

 सऊदी  अरब  20,728  27,282  24,475  31.6  --10.3

 सीरिया  1,578  1,174  1197  2.0

 तुर्की  606  1,753  2,535  189.3  44.6

 संयुबत  अरब  20,784  28,084  31,180  35.1  11.0
 बमीरात

 यमन  7,464  8,509  8,072  14.0  -+-5.1

 अन्य  941  778  879  130

 जोड़  90,820  1,15,696  1,21,952  27.4  5.4

 दक्षिण  एशिया

 मफगानिस्तान  6,771  7,765  11,841  15.7  52.5

 ईरान  23,305  20,697  22,571  13.9

 मालदीब  उपलब्ध  नहीं  2,564  3,541  _  38.1

 नेषाल  15,883  83  13,957  16,965  --12.1  28.5

 श्रीलंका  69,063  75,631  74,351  9.5  --1.7

 अन्य  1,927  245  279  +ह87.१  13.9

 जोड़  1,16,889  1,20,859  .  1,30,548  3.4  8.0

 दक्षिण पृ  एशिया

 इण्डोनेशिया  2,011  2,942  120.7
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 2  3  4  5  6

 मलेशिया  23,265  26,209  28,480  12.6  8.7

 फिलीपीन्स  3,027  2,283  2,907.  -24.6  27.3

 सिंगापुर  18,48  5  24,189  26,380  30.8  9.1

 थाईलंड  6,051  9,588  9,586  58.4  8.0

 अन्य  1,824  1,109  1,092  52.6

 जोड़  54,663  67,816  71,987  24.1  6.1

 पूर्व  एशिया

 चीत  2,247  1,533  1,705  -  31.8  11.2

 चीन  672  1,103  2,208  64.1  100.2

 हांगकांग  1,327  4,071  6,592  206.8  61.9

 जापान  30,573  36,402  46,240  .19.1'  27.0

 कोरिया  3,939  2,992
 4,117

 24.0  37.6

 ञन्य  341  71  197  177.5

 जोड़  39,099  46,172  61,059  18.1  32.2

 मआस्ट्रेलिया

 झास्ट्रेलिया  22,047  32,264  32,883  50.9

 न्यूजीलेंड  4,267  5,668  7,265  32.8  28.2

 का  1,008  1,324  1,526  31.3  15.3

 जोड़  27,322  40,256  41,674  47.3  3.5

 राष्ट्रिकताहीन  696  603  497.

 जोड़  8,26,908  10,80,050  11,63,774  29.1  १.8

 पाकिस्तान  _  1,50,126  1,66,766  1,35,220°  11.1

 बंगलादेश  2,72,350  2,04,260  1,835,296

 कुल  जोड़  12,59,384  14,51,076  14,84,290  15.2 a  2.3

 अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  आपूर्ति  ओर  स्वच्छता  दशक  काम कस  का  कार्मान्थमन

 5071.  प्रो०  नारायण  अम्द  कया  दाहुरी  विकास  सम्त्रो  अम्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  आपूर्ति
 भर  स्वरुछता  दशक  कार्यक्रम  के  बारे  में  2।  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  178  के
 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 इस  सबंध  में  निर्धारित  लक्ष्यों  मे  से  3।  19५87  को  प्राप्त  उपलब्धियों  का
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  प्रतिशत  कितना  भोर

 कया  इस  संबंध  में  सातवीं  योजना  के  शेष  वर्षों  के  दोरान  शत-प्रतिशत  लक्ष्य  श्राप्त  करने
 के  लिए  सभा  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बिना  क्षेत्रीय  असंतुलय  के  समान  रूप  से  कोई  संबद्ध  प्रधातत
 करने  का  प्रस्ताव

 शहरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्रो  दलबोर  भोर  सूचना  एकत्र
 को  जा  रहा  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संस्थाओं  को  पेयजल  की  सप्लाई

 5072.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशास्कों  को  सातवीं  योजना  में  ऐसे  कोई
 निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  कि  वे  पेपजल  को  समस्या  वाले  गांबों  के  लिये  पेयजल  सप्लाई  करने  संबंधी

 योजनायें  तैयार  करते  समय  तथा  क्रियान्वित  करते  समय  सावजनिक  संस्थाओं  जैसे

 उप  स्वास्थ्य  पशु  चिकित्सालथों  आदि  की  जरूरतों  को  ध्यान

 में  रखें  तारि  इन  संत्थाओं  में  इतके  समीप  नल  लगाये  जाने  को  यथोचित  प्राथमिकता

 दी

 यदि  तो  ये  मार्गनिर्देश  क्रिस  प्रकार  के  हैं  ओर  उनसे  संबंधित  ब्योरा  बया

 भर

 यदि  तो  कया  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  इस  प्रकार  के  मार्ग-निर्देश  जारी  किए  जायेंगे

 कि  प्रारम्भिक  चरण  में  इन  संस्थाओं  को  पर्याप्त  रूप  से  पेयजल  सप्लाई  किया  जायेगा  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  जनादंस  :  से

 केन्द्रीय  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 जारी  की  गई  मार्गदरिकाओं  में  सभी  समस्या  वाले  गांवों  में  250  से  300  ठक  की  जनसंख्या  के  लिए

 एक  हेन्डपम्प  या  एक  स्टेन्ड  पोस्ट  द्वारा  जल  सप्लाई  योजनाओं  के  के  आधार  पर  शुद्ध
 पेय  जल  की  सप्लाई  किए  जाने  का  प्रावधान  यह  माना  जाता  है  कि  पेय  जल  सुविधाएं
 संबंधित  संस्थाओं/संगठनों  द्वारा  समग्र  परियोजना  लागत  के  भाग  के  रूप  में  उनके  निर्माण  के  समय  हो
 उपलब्ध  कराई  जायेंगी  ।  यदि  ऐसी  सुविधायें  संस्था  के  परिसर  में  मौजद  नहीं  तो  राज्य  उपरोक्त

 मानदण्डों  के  मुताबिक  संस्थाओं  के  निकट  पेय  जल  सुविधायें  उपलब्ध  करा  सकते

 केम्रीप  शष्क  भूसि  क्षेत्र  अनृप्तंधान  संस्थान  हारा  पेड़ों
 के  संबंध  में  अनुसंधान

 5073,  श्री  वृद्धि  घत्द  जन  :  जया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  इलाकों  में  फेट़ों  का  किसानों  की
 सम्पन्तता  बढ़ाने  में  महत्वपूर्ण  योग
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 क्या  यह  भी  सच्च  है  कि  केन्द्रीय  शुष्क  भूमि  क्षेत्र  अनुसंधान  जोध्नपुर  उपर्युक्त  पेड़
 को  कम  से  कमर  समय  में  पूर्ण  विकसित  करने  तथा  इसे  उपयोगी  बनाने  के  लिए  लबे  समय  से  अनुसंधान
 कर  रहा

 यदि  तो  कया  अनुसंधान  पूरा  झर  लिया  गया  है  और  यदि  तो  इसकी  रिपोर्ट  का
 ब्यौरा  बया  और

 ह

 इस  पेड़  को  अधिक  उपयोगी  बनाने  में  इस  संस्थान  को  अब  तक  कितनी  सफलता
 मिली  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उर्वरेक्त  विश्वास  में  राज्य  प्लंत्री  आर०  और

 जी

 और  केन्द्रीय  शुष्क  भूमि  अनुत्ंधान  जोधपुर  में  खेजरी  पेड़  से  सम्बन्धित  एक

 प्रमुख  अनुसंधान  कार्यक्रम  चल  रहा  इसमें  पेड़  का  जनित्रद्रब्य  का  मूल्यांकम  तथा

 आनुमंशिक  सुधार  जैसे  सभी  पहलू  शामिल  हाल  ही  में  आनुबशिक  सुधार  कार्य  से  कुछ  उन्नत
 सर्वोत्कृष्ट  पेड़ों  का  पता  लगाया  गया  इन  पेड़ों  के  बीज  अधिकतम  बीज  सामग्रों  प्राप्त  करने  हेतु
 सीड  फनोचद्यान  में  उगाए  जा  रहे  सर्वोत्कृष्ट  पेड़ों  से  पोद  के  तेजी  से  संवर्धन  के  लिए  टिशू  कल्चर

 कार्य  भी  प्रगति  एर  है  ।

 खेजरी  से  चारे  के  लिए  बेहतर  छंटाई  प्रणाली  को  मानकीकृत  किया  पेड़  के  आगे  बढ़वार
 के  लिए  कुछ  तनों  को  छोड़कर  पेड़ों  की  सालाना  छंटाई  करमे  को  सिफारिश  की  गई  यह  मरक्षेत्र  में

 में  अत्यधिक  उपयोगी  पेड़  है  क्योंकि  इसे  जाड़े  के  मौसम  में  मवेशियों  के  लिए  चारा  सुलभ  होता  जब

 वहां  पर  कोई  घास  नहीं  होती  ।  खेजरी  के  विभिन्‍न  उत्पादन  तथा  इसको  उपथोग  करने  के  पहलुओं
 पर  संध्वात  ने  एक  मोनोग्राफ  प्रकाशित  किया  संस्थान  किसानों  के  लिए  पोद  भी  सप्लाई
 करता

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लिधिटेड  को  जापान  से  सहायता

 ]

 5074.  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्‍या  इस्पात  और  खान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  को  उसके  उप-उत्पाद  कार्यक्रम  के  लिए  जापान

 द्वारा  व्यापक  सहायता  उपलब्ध  कराने  का  विद्यार

 यदि  तो  तस्व॑श्वंधी  ब्योरा  कया  ओर

 इस  सहायता  से  किन-किन  उप-उत्पादों  तथा  परियोजनाओं  को  लाभ  प्राप्त  होने  की
 संमावना  है  ?

 इस्पात  और  खान  संत्रालय  में  इस्पात  विभाग  से  राज्य  संत्री  योगेन्दर
 नहीं  ।

 ॒

 (a)  और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 सरकार  आयासों  का  पनव॑र्गोकरण

 5075.  डा०  बोी०  एल०  वोलेश  :  क्‍या  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  राजघानी  और  उससे  बाहर  दोनों  स्थानों  पर  सरकारी  करूचारियों  के
 वेतन  ओर  भत्तों  के  ढांचे  में  हुये  संशोधन  के  परिणामस्वरूप  सरकारी  आवासों  का  पुतवंगीकरण  करने
 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  बया  कारण

 क्या  विभिन्‍न  प्रकार  के  आवासों  के  लिए  वर्तवान  लाइसेंस  शुल्क  की  दरों  में  समानुपातिक
 .  बुद्धि  की  गई  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 सरकारी  आवासों  के  लिए  वर्तमान  आबंटन  नियमों  में  संशोधन  कब  तक  किया  जायेगा  ।

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  जी  नहीं  ।

 वेतनमानों  में  संशोधन  तथा  विभिन्‍न  टाइपों  के  सरकारों  आवासों  का  पुनः  वर्गीकरण
 अथवा  पुनः  श्रेणीवद्ध  करना  परस्पर  संबंधित  मामले  नहीं  हैं  ।

 ओर  चौथे  केन्द्रोय  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  सरकार  ने  सारे  देश
 के  लिए  एक  समान  रूप  से  सामान्य  पूल  के  मकानों  के  संबंध  में  लाइसेंस  शुल्क  की  समान  दर  निश्चित
 करने  का  निर्णय  इस  प्रयोजन  के  लिए  संवंधित  नियम  संशोधित  किये  जा  चुके  हैं  ।

 छीनी  को  इकाहुयों  की  स्थायता  और  विस्तार

 5076.  भ्री-बी०  तुलसीराम  :

 श्रीमतो  बसवराजइ्व री  :
 श्री  पो०  एम०  सईव  :

 ओर  हरिहर  सोरत  :

 गया  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चीनी  की  फैब्टरियां  स्थापित  करने  के  लिए  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  को  संक््या  का

 राज्यवार  ब्योरा  कया

 जिन  फंक्टरियों  के  विस्तार  का  विचार  उनकी  संख्या  और  उनके  लिए  दी  गई  घनराशि

 का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  भौर

 आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  चीनी  के  उत्पादन  को  किस  सीमा  तक  बढ़ाया  जायेगा  ?

 साथ  भौर  नागरिक  पृति  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  डो०  एल०  :  से  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  चीनी  उद्योग  को  लाहसेंस  प्रदान  करने  के  लिए  नए  नये  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों
 की  घोषणा  करने  के  बाद  प्रत्येक  2500  टी०  सी०  डी०  की  नयी  चीनी  फैक्ट्रियां  स्थापित  करने  हेतु

 19  मामलों  में  तथा  वर्तमान  यूनिटों  में  पर्याप्त  विस्तार  करने  के  57  म/मलों.  जिसमें  15.27  लाख
 भीटरी  टन  चीनी  के  उत्पादन  की  वाधिक  क्षमता  अन्तग्रेस्त  अब  तक  स्वीकृति  प्रदान  की  गई
 एक  विवरण  संलग्त  जिसमें इन  मामलों  की  र!/ज्यवार  और  सैक्टरवार  स्थिति  दी  गई  घाद्य
 विभाग  फैकिट्रयों  के  विस्तार  के  लिए  कोई  धंनराशि  प्रदात  नहीं  करता  है  ।

 हि

 ।
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 वासस्‍7रिक  मछनाਂ  सर्मुवाधों  को  संस्योओं  में  शानिल  करना

 5077.  श्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मात्स्यको  समुच्दी  इंजोनियरी  जैसी  संस्थाओं  में  पारम्परिक
 मछुआ  समुदायों  के  छात्रों  के लिए  स्थानों  के  आरक्षण  की  ध्यवस्था  करने  का  विचार

 क्या  पारम्परिक  मछुआ  समुदायों  के  छात्रों  को  शिक्षण-घुल्क  में  रियायत  दी
 ओर

 क्यों  पारम्परिक  मछुश्रा  समुदायों  के  छात्रों  की  छोत्रवत्ति  भी  दी  जायेगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  रोज्य  मंत्रों  इ्याम  लाल  यावव)॥
 केन्द्रीय  मात्स्यक्री  नाविक  तथा  इंजीनियरी  प्रशिक्षण  संस्थान  में  पारम्परिक  मछुआ  समुदाय  के

 छात्रों  के  लिए  कोई  स्थान  आरक्षित  नहीं  तथापि  समान  नहँताएं  होने  पर  मछुआ  समुदाय  के  छात्रों
 को  प्रवेश  देने  में  वरीयता  दी  जाती  है  ।

 पारम्परिक  मछुआ  समुदाय  के  छात्रों  किसी  छात्रा  को  शिक्षण-शुल्क  में  रियायत
 नहीं  दी  जाती  क्योंकि  शुल्क  नाममात्र  को  ली  जाती

 पारम्परिक  मछुआ  छात्रों  सहित  केन्द्रीय  मात्सय्ययी  नाविक  तथा  इंजीनियरी  प्रशिक्षण
 संस्थान  में  सभी  प्रशिक्षा्ियों  को  छात्रवृत्ति  दी  जाती

 भारत  के  पूथों  क्षेत्र  में  पर्यटन  में  गिरावट

 5078,  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  पयंठन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  के  पूर्वी  क्षेत्र  तथा  पश्चिमी  बंगाल  मेँ  पयंटन  में  अत्यधिक  गिराबट  आई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  मेघालय  और
 भिजोरम

 सरकारों  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  1987  के  दौरान  इनਂ  राज्यों  में
 पर्यटक

 यातायातः  में  कोई

 गिश्तवष्ट  नहीं  आयी  पर्चिमਂ  बंगाल  सहित  अन्य  पूर्वी  राज्यों
 के  संबंध  में  तुलनात्मक  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  हैं  क्योंकि  अधिकांश  राज्यों ने  हाल  हो  में  पयंटन  आंकड़े  एकत्र  करना  प्रारम्भ  किया है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शायों  की  सुधरो  हुई  नस्लें

 5079.  डा०  फूलरेणु  गृहा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  सुधरी  हुई  तस्ल  की  कितनी  गायें

 प्रत्येक  राज्य  के  ग्रामीण  ओर  शहरी  क्षेत्रों  में  सुधरो  हुई  नस्ल  की  गायों  का  अनुपात
 क्या  भोर

 2997
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 क्‍या  इन  गायों को  किसी  संगठन  को  दे  दिया  जाता  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा

 क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रों  श्याम  लाल  :

 ओर  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 नहीं  ।

 विवरण

 क्र्म  राज्य  शंकर-प्रजनित  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  कुल  मादा
 सं०  मादा  पशुओं  पशुओं  और

 की  कुल  सं०  संकर  प्रजनित  मादा  पशुओं  का  अनुपात :

 ग्रामीण  क्षेत्र  शहूरो  क्षेत्र

 2  3  4
 a

 1.  आंध्  प्रदेश  117  0.017  0.085

 2.  भरुणाचल  प्रदेश  ध्
 ध  हा

 3.  असम  98  0.021  0.160

 4.  बिद्दार  82  0.010**
 न

 5.  गावा  व  द्विव  2  0.036  —@
 सहित  )

 6.  ग्रुजरात  28  0.008  0.027

 7.  हरियाणा  138  0.103  0.292

 8.  हिमाचल  प्रदेश  75  0.071  ॥॒  0.250

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  99  0.044  0.277

 10.  कर्नाटक  410  0.049  0.856

 11.  1236  0.504  0.552

 12.  मध्य  प्रदेश  45  0.002,  -  0.047

 13.  महाराष्ट्र  346  0.043  0.123

 14,  मणिपुर  27  0.091  0.119

 15.  मेघालय  14  0.044**  —

 16.  मिजोरम  2  0.069**  --

 17.  नागालेंड  19  _  0.184  0.500

 18.  उड़ीसा  158  0.019  0,154

 300
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 1  2  3  4  5

 19.  पंजाब  के
 ध  क

 20.  राजस्थान  28  0.002  0.036

 21.  सिविकम  21  0.221**  —

 22.  तमिलनाडु  541  0.092  0.169

 23  त्रिपुरा  25  0.070**  --

 24.  उत्तर  प्रदेश  875  0.086  0.162

 25.  पश्चिमी  बंगाल  403  0.043  0.187

 26.  संघ  राज्य  क्षेत्र  29  0.171  0.346
 कक  स्रोत : भारतीय पशुधन संगणना--1982, at एवं सांख्यिकी  «बा sf मंत्रालय मम

 स्रोत  :  भारतीय  पशुधन  अर्थ  एवं  सांख्यिकी  कृषि  मंत्रालय  ।

 टिप्पणी  :  *अरुणाचल  प्रदेश  तथा  पंजाब  में  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय  अड़चनों  के  कारण
 की  पशु  संगणना  नहीं  की  जा  सकी  ।

 2.  अनुपात  ग्रामीण  और  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में

 3.  (2)  आंकड़े  नगण्य  हैं  ।

 झुग्गो  झॉपड़ो  बत्तियों  में  सोवर  लाइन  को  व्यवस्था

 5080.  श्री  भरत  सिह  :  ववा  शहूरो  बिकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  की  उन  झुग्गी  झोंपड़ी  बस्तियों  में  सीबर  लाइन  बिछाने  के  लिए
 कोई  व्यवस्था  करने  का  विचार  जिनमें  यह  सुविधा  प्रदान  नहीं  की  गई  यदि  तो  इन  बह्ितियों
 में  सीवर  लाइन  बिछाने  का  कार्ये  कब  तक  शुरू  कर  दिया

 क्या  दिल्ली  में  झुग्गी-झोंग्ड़ी  बस्तियों  में  बारात  धरों  की  कमी  और

 यदि  तो  इस  कमी  को  कब  तक  दूर  किया  जायेगा  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय में  राज्य  मरत्री  :  जी  झग्गी  झोंपड़ी
 पुनर्वास  कालोनियों  के  निवासियों  के  जीवन  स्तर  को  उन्नत  बनाने  के  लिए  अतिरिक्त  सुविधायें  मुहैया
 करने  हेतु  भारत  सरकार  की  योजना  के  एक  भाग  के  रूप  में  पुनर्वास  कालोनियों  में  सोवर  लाइन  की
 व्यवस्था  करने  का  कार्य  आरम्भ  किया  गया  कुछ  कालोनियों  में  सीवर  लाइन  मुहैया  करने  का  कार्य  :

 पूर्ण हो गया है तथा कुछ अन्य कालोनियों में यह कार्य प्रगति पर शेष कालोनियों में सोवर लाइनें बिछाने का कार्य दिल्‍ली प्रशासन द्वारा दिल्‍ली विकास प्राधिकरण को सोंपी गई निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए इसे चरणों में आगामी वर्षों में आरंभ किए जाने का विचार है । शुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास कालोनियों के लिए अनुमोदित योजना के अस्तगंत प्रत्येक पुनर्वास
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 कालोनी  में  एक  बरात  घर/सामुदाधिक  हाल  मुहैया  किया  जान  है  जोकि  केवल  जहांगीर  पुरीकों
 कर  अधिकांश  कालोनियों  में  मुहैया  कर  दिए  गंए

 बजट  में  प्रावधान  करने  के  पश्चात्‌  जेसे  ही  निधियों  का  नियतन  कर  दिया  जाएगा  वंसे

 जद्दां  कहों  उपलब्ध  नहीं  बरात  घरों  का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किया  जाएगा  ।

 उड़ीसा  में  पर्यटक  स्थलों  का  जिकास

 5081.  भरी  बिन्ताभणि  जेना  :  क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  विदेशी  पर्येदकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्‍या  ओर  अशिकः  पर्यटक
 का  विकास  करने  की  काफी  गुंजाइश

 उड़ीसा  में  ऐसे  पर्यटक  स्यलों  का  विकास  करने  सम्बन्धी  केन्द्रीय  सरकार  की  यौजनां  को
 ब्यौरा  और

 पर्यटक  स्थलों  के निकट  जनता  होटलों  का  निर्माण  करके  देश  में  तथा  विशेषकर  उड़ोसा
 में  इस  उद्योग  का  विकास  करने  के  लिए  दो  जा  रहीं  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्या

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिररिधर  :  हां  ।

 केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  पर्यटक
 केन्द्रों  पर  पर्यटन  आधार-सं  रुचना  काਂ  सि्भाणः  करनें  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता

 मंत्रालय  को  1988-89  के  दोरान  वित्तीय  सहायता  हेतु  उड़ीसा  सरकार  से  निम्नलिखित  प्रस्ताक
 प्राप्त  हुए  हैं  :--

 .  नंदनकानन  में  प्रंटक  कुटीरें  तथा  शिकारे

 -  पुरी:कोणाक  मेरिति  ड्राइक  पर  सम्रचांदी  में  समुद्षगट  विदा  र-स्थल
 «  कोणार्क  में  समुद्रतट  सूख-स्‌विधाएं

 .  चंद्रवालीः  पत्नंटक  गढ़

 .  लुलुग  में  मचान  रेस्तरां  तथ्य  पर्यटक  कुसीरें
 हे

 सतनगिरि  और  उद्रयगिरि  में  पर्यटक
 ई$॒

 >  जैपोर  ओर  बोलनगीर  में  यात्री  निवास

 .  भुवनेश्वर  में  ओोपन  एयर  आएष्िटोरिंयम

 «  लग्जसीे

 -  रटतणिरि  ओर  उदमभिरि  के  बौद्ध  / परिसरों  की  यात्रा  करमे  वरल  परयंटकों के
 लिए  प्रम्ुश्च  सुकिधाएं  ।

 11.  बोनगिरिपोज्ीः  तथा  में  मार्यस्थ

 ढ
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 प्रस्तादों  के  विधियों  की  उपलब्धता  ओर  परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर
 रहते  हुए  इन  प्रस्तावों  पर  वित्तीय  सहायता  हेतु  विचार  करेगा  ।

 यात्री  निवासों  एवं  यात्रिका  जैसे  बजट-आवास  की  स्थापना  करने  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  उड़ीसा  में  मंत्रालय  ने  कौणार्क  एवं  सतपदा  मैं  यात्री  निवासों  तथा
 पुरी  में  एक  याविका  की  मंजूरी  दी  है  ।

 एल्पूमिनियम  का  उत्पादन

 5082.  श्री  राम  भगत  पासवात  :  क्या  हस्‍्पात  और  खान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  1987  से  1988  के  दोरान  मेससे  हिन्दुस्तान  एस्यूमिसियम  कंपनी  भारत

 एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  और  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  द्वारा  संयंत्र-वार  एल्यूमिनियम  का

 कुल  कितना  उत्पादन  किया  गया  ?

 इस्पाल  ओर  खाम  मंजो  एम०  एल०  :  1987  से  1988  तक

 एल्यूमिनियम  का  संयंत्र-वार  ढत्पादन  हस  प्रकार  है  :--

 टनों

 कंपनी  87  से  88
 में  उत्पादन

 हिन्दुस्ताव  एल्पूमिनियम  कारवोरेशन  लि०  1,01,435

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  79,975

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  16,128

 एल्बू  घितियय  का  वितरण

 5083.  श्री  राम  भगत  वासवान  :  क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरक्वार  का  एल्म्मिनियस  का  वितरणं  पूरी  तरह  अपने  हाथ  में  लेने  का  प्रस्ताव

 मौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 इत्पात  और  खान  मंत्री  एमें०  एलें०  :  और  ई०  सी०  ग्रेड  एल्वे
 मिनियम  के  क्तिरण  पर  नियंत्रण  जिसकी  विद्युत  सेक्टर  की  पारेषण/वितरण  लाइनों  के

 कम्डक्टर  आवि  के  निर्मास  में  हो  आनश्मकता  होती  ओर  अर्धव्यवस्था  के  कोर-सेक्टर  के  लिए  इसका
 दृत्व  है  ।  कितु  बाणिज्य  ग्रेड  एल्यूमिनियम  के  वितरण  पर  कोई  नियन्त्रण  नहों  जिमका  रोल्ड

 परिनियों  व  ढांचों  आदि  के  निर्माण  आदि  में  उपयोग  होता  मांग  और  पूति  के  बौच

 अन्तर  फो  आयासों  द्वारा  पूरा  करके  प्राममरी  एल्यूमिनियम  धातु  को  उपलब्धि  सुनिश्चित  की

 जाती  है
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 बिहार  में  इंरिरा  आवास  योजना  के  अम्तगंत  सकानों  का  निर्माण

 5084.  श्री  रास  भगत  पासवान  :  क्‍या  कषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  गकानों  का  निर्माण  किया

 प्रत्येक  मकान  के  निर्माण  पर  औप्वतन  कितनी  घनराशि  खत्र  और

 चालू  वर्ष  और  वर्ष  1988-89  के  दौरान  कितने  मकानों  का  निर्माण  करने  का
 विचार  है  ?

 है

 कृषि  मंत्रालय  में  प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  जनादंन  :  और

 बिहार  में  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गंत  अब  तक  33993  मकानों  का  निर्माण  किया  गया
 प्रत्येक  मकान  के  निर्माण  पर  ओसतन  प्रति  यूनिट  10350  रुपए  की  धनराशि  खर्च  हुई  जिसमें

 आधारभूत  ढांचे  के  विकास  की  लागत  शामिल

 चालू  वर्ष  के  दोरान  बिहार  में  22870  मकानों  का  निर्माण  करने  का  विचार  इंदिरा
 क्रावास  योजना  के  अन्तगंत  1988-89  के  लिए  कार्यक्रम  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहों  दिया
 गया

 उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  का  निर्माण
 '

 ]  |

 5085.  श्री  आशकरण  संखवार  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतोय  खाद्य  निगम  का  उत्तर  प्रदेश  में  और  अधिक  ग्रोदामों  का  निर्माण  करने  का
 विचार  है  ?

 (a)  यदि  तो  प्रत्येक  जिले  में  कितने  गोदामों  के  निर्माण  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  उप  प्रंत्री  डो०  एल०  :  हां  ।

 1-3-1988  की  स्थिति  के  उत्तर  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  -

 धीन  भंडारण  क्षमता  ओर  निर्मित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  क्षमता  निम्तानुसार  थी  :--
 La

 जिला  केन्द्र  क्षमता
 टन  में

 1  2  3  बरः

 निर्माणाधीन  1.  मथुरा  कोसीकलां  34,830

 क्षमता  मथुरा  2,240

 2.  मेरठ  परतापुर  19,580
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 2  4  4

 3.  वाराणती  बाराणसी  1,820 7२7  ४3  वारणी  करण  तहਂ
 4.  बुलन्दशहूर  बुलन्दशहर  21,680
 5.  मुराद्राब्बाद  मुरादाबाद  5,000
 6.  गोंडा  गोंडा  30,000
 7.  बरेली  बरेली  10,000
 8.  शाहजहांपुर  रोजा  30,000
 9.  बाराबंकी  बाराबंकी  15,000

 निभित  की  1.  नैनीताल  बाजपुर  10,000
 जाने  वाली  2.  पिधोरागढ़  फिथो  रागढ़  5,000
 प्रस्तावित  क्षमता

 लधुं  क्षेर  मध्यम  दर्जे  के  दाहरों  के  विकास  ओर

 एकीकृत  विकाप्त  योजठा  के  लिए  सहायता
 5086.  भ्रो  भाशकरण  संलवार  :  क्या  शहरी  ब्विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  लघु  और  मध्यम  दर्ज  के  शहरों  के  एकीकृत
 बकास  योजना  के  अन्तर्गत  शहरी  विकाप्त  पर  राज्य-वार  कितनी  राशि  व्यय  की

 क्‍या  इस  मामले  में  कुछ  राज्य  काफो  पीछे  और

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  उप्तके  क्या  कारण  हैं  ?

 हहरी  विकास  मंत्रालय  में  र'ज्य  मंत्री  दलबीर  लघु  तथा  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों
 मी  एकीकृत  विकास  योजना  के  तहत  1985  से  1988  (14-3-1988  के  दौरान  राज्यों/मंघ
 ज्य  क्षेत्रों  को  रिलीज  की  गई  मिथ्रियों  के  ब्यौरे  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  प्रतिक्रिया  सामान्यतः  संतोषजनक  रही
 र्यान्वियन  की  गति  में  एक  राज्य  प्ले  दूसरे  राज्य  में  और  यहां  तक  कि  उप्ती  राज्य  में  एक  गगर  से
 परे  नगर  में  भूमि  अधिप्रद्मण  की  तकनीकी  स्थानीय  निकायों  को  निबंल  वित्तीय

 तथा  उनके  सम्मुख  अन्य  बजट  सम्बन्धी  बाधाओं  के  कारण  भिन्‍त-भिन्न  हैं  ।

 विवरण

 लघु  तथा  मध्यम  वर्ज  के  कस्बों  को  एकोकृत  विकास  योजना  के  तहुत  सातवों  पंचवर्षीय
 योजना  में  (14-3-1988  रिलीम  को  गई  मिधियां

 रुपयों

 क्र-सं०  राज्य/सघ  राज्य  85-86  86-87  87-88

 (14-3-88  तक )

 1  2  .  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  117.00  123.00  27.70
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 1  2  3  4  5

 2  भसम  20.00  या  10.00

 3,  बिहार  95.65  108.00  102.25

 4.  गुजरात  45.61  45.24  71.00

 5.  हरियाणा  5.00  35.00  न

 6.  हिमाचल  प्रदेश  न+  1.70

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  न  न  28.00

 8.  कर्नाटक  100.00  40.79  7.45

 9.  केरल  82.00  48.50  66.43

 10.  मध्य  प्रदेश  240.79  132.14  10.00

 11.  महाराष्ट्र  220.25  92.45  73.16

 12.  मणिपुर  12.00  9.00  47.00

 13.  मेघालय  17.50  10.00  बन

 14,  नागालेंड  15.00  9.80  नन+

 15.  उड़ीसा  75.00  10.00

 16.  पंजाब  41.70  54.63

 17.  राजस्थान  122.35  64.56  40.00
 18.  सिविकम  न+  13.64  10.00
 19.  तमिलनाडु  156.72  152.14  208.01
 20.  त्रिपुरा  15.00  10.00  20.00
 21.  उत्तर  प्रदेश  102.43  266.35  53.30
 22.  पश्चिम  बंगाल  115.90  174.26  134.50.

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  भरुणाचल  प्रदेश  न  —

 2.  अंडमान  तथा  निकोबार  50.00  15.23  1.76
 3.  दादर  नगर  हवेली  न  23.24
 4.  दमण  तथा  द्वीब  तन  70.00  —
 5.  मिजोरम  न  न  20.00
 6.  पांडिचेरी  30.00  30.00

 योग  1650.00
 ग

 1066.136
 _

 806



 है  1910  लिबित  उत्तर
 का  क०का  ऊकफ  फकक़क  कऊ  ओओककअ  हकककफफ  ऋ  कसफऊफक  स5ड  खडडससफकककस  क

 भारतीत  फलों  की  बिदेशों  में  मांग

 5087.  श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  कृषि  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 वया  भारतीय  फलों  को  विदेशों  में  बहुत  मांग

 यदि  तो  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  देश्ञ  में  फलों  के  ओर  अधिक  पेड़  लगाने  तथा  स्वदेशी
 मांग  को  पूरा  करते  एवं  इनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  विशेष  उपाय  किये  जा  रहे  और

 इसके  लिये  फल  उत्पादकों  को  क्‍या  विशेष  सद्दायता  दी  जा  रही  है  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  लाल  :

 कुछ  भारतोय  फलों  जैसे  अमरूद  भौर  अंगूर  के  निर्यात  की  मांग  है  ।

 ओर  फलों  के  अंतर्गत  क्षेत्र  ओर  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अच्छी  किस्म  की
 सामग्री  के  उत्पादन  और  कृषि-तकनोीकों  पर  प्रदर्शन  भू-खंड  तंयार  राज  सहायता  प्राप्त
 लागत  पर  आओआदानों  की  सप्लाई  आदि  जैसे  विभिन्‍न  उपाय  किये  गये

 पशु-बोसा  योजना  प्रारम्भ  कर्ता

 5088.  भरी  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  कृषि  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बया  सरकार  का
 ऐसे  गरीब  लोगों  के  जो

 अपनी  आजीविका  के  लिए  बहुत  हृद  तक  मवेशियों  पर  निभर
 समस्त  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंपशु  बोमा  थोजना  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ?

 कवि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :
 भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  ने  पशु  बीमा  योजना  पहले  ही  शुरू  कर  दी  है  जो  सम्पूर्ण  देश  में

 लागू  है  ।

 ताबे  के  मल्यों  में  बड़ि  का  इंजीलियरो  सामान  पर  प्रभाव

 ]

 5089.  श्री  शांति  धारीवाल  :  क्या  इस्पात  ओर  क्षान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  तंबे  के  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धि  का  देश  में  इंजीनियरी  प्तामान  बनाने  वाले
 एककों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  और

 यदि  तो  इंजीनियरी  उद्योगों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  तांबे  के

 मूल्य  कम  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  संत्री  एम०  एल०  :  भर  तांबे  के  बिक्री  मूल्य  हाल
 ही  की  वृद्धि  से  देश  में  इंजीनियरी  समान  वाली  इकाइयों  के  उत्पादन  पर  कोई  विपरीत  असर  नहीं  है  ।

 किन्तु  भारत  में  तांबे  के  बिक्री  मूल्यों  में  वृद्धि  अन्तर्राष्ट्रीय  तांबा  मूल्यों  में  वृद्धि  क ेकाशण  को  गई
 गैर  पिटवां  तांबे  पर  आयात  शुल्क  140  प्रतिशत  से  घटाकर  1987  में  92  प्रतिशत

 मूल्यानुसार  कर  दिया  गया

 भारतोम  खाद्य  निगम  के  कर्नाटक  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  कार्यकरण  कौ  जांच

 5090.  भी  एन०  नन्‍्मे  क्या  ल्ाब्य  ओर  माभरिक  पुति  संत्री  बंगलौर  की  फर्मो
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 को  दिए  गए  पाशदिवद्ठत  ठकों  में  भारतीव  खाद्य  विगम  को  हुई  हानि  की  जांच  के  बारे  में  8
 1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4812  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कृपा  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  पूरी  द्वो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रत्येक  मामले  में  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  विरु्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उपमसत्री  डो०  एल०

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मखिल  भारतोग्र  राज्य  भाण्डागार  निगभों  का  सम्मेलन

 भा
 5091.  श्री  सनत  कुमार  क्या  खांश  और  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्री  यह  बताने  छुपा

 करेंगे

 क्‍या  हाल  हो  में  हैदराबाद  में  हुए  अखिल  भारतीय  राज्य  भाण्डागार  निगमों  के  सम्मेलन
 में  स्वायत्ता  और  भाण्डागार  भिगम  अधिनियम  1952  में  बदलो  हुई  परिस्थितियों  के  अनुसार  संशोधन
 करने  की  मांग  की  गई  और

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  विभिन्‍न  सुझाव  दिए  गए  और  उते  पर  विशेषकर  बेहतर
 संपर्क  और  समन्वय  के  लिए  केंन्द्रोय  भाण्डागार  निगम  बोर  में  भाण्डोगार  निगनों  के  निदेशकों  का
 प्रतिनिधित्व  होने  के  मामले  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 लाद्य  और  नागरिक  पूति  मन्त्रालय  में  उपभनन्‍्त्रो  डो०  एल०  :  राज्य  भाण्डागार
 निगमों  की  राष्ट्रीय  एसोसिएशन  का  एक  सम्मेलन  1988  में  अंहमंदाबाद  में  हुआ  था  ।

 सम्मेलन  में  की  गई  चर्चा  का  रिकार्ड  और  उसमें  की  गई  सिफारिशें  मन्त्रालय  में  अंधी
 तक  प्राप्त  नहीं  हुई

 पंजाब  में  कपास  के  मूल्यों  के  भगतान  में  देरी

 5092,  भरो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  कृषि  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  के  किसानों  ने  कपास  निगमਂ  द्वारा  खरीदी  गई  कपास  के
 मूल्यों  के  भुगतान  में  देरी  करने  तथा  अनियमितता  बरते  जाने  की  शिकायत  की

 यदि  ती  क्या  इस  संदर्भ  मे  50  करोड़  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  ऊना
 भर  हु

 किसानों  को  हो  रही  कठिताइयों  को  दूर  करने  के  लिए  कीम  से  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  सम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाष  में  राज्य  ध्यम  लाल  :
 से  भारतीय  कपांसबिगम  द्वारा  किसानों  को  अनियमित  अथवा  देर  से  भुगतान  करने  की  कोई शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 20-3-1988  को  पंजाब  ने  कपास  की  छरीद  करने  के  लिए  पंजाब  ते  किसानों  को
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 15  करोड़  ह7ए  तक  का  भुगतान  किया  नाबार्ड  द्वारा  कम  ऋण  सीमा  की  मंजूरी  और  के

 राष्ट्रोयं  कपड़ा  निगम  की  कपड़ा  राज्य  संहृह्कारो  विंपणन  संधों  तथा  अन्य  राज्य  वस्त्र
 निममों  द्वारा  भेंडारीं  को  उठा  ले  जानें  में  विशम्व  के  फलस्वहंप  भंडारी  के  इकट्ठा  हों  जाने  के  कारण
 मिधियों  का  धीमा  चक्र  जिसमें  पंजाब  द्वारा  किंसासों  को  कपास  के  मूल्य  अदा  करने  में
 विलम्ब  हुआ  |

 पंजाब  ने  अपने  ग्राहकों  से  शीघ्र  भंडारों  को  उठा  ले  जाने  तथा  उनकी
 बकाया  देयराशि  को  चुकाने  के  लिए  अनुरोध  किया  यह  जल्दी  से  जल्दी  किसानों  के  सम्पूर्ण  देयों  को

 चुकाने  के  लिए  पंजाब  राज्य  सहक्षारीं  पंजाब  कृषि  विपणन  बोर्ड  तथा  भारतौये  राष्ट्रीय  कृपि
 सहकारो  विफ्णन  संघ  के  साथ  ऋण  सम्बन्धी  सूचिधाओं  की  व्यवस्था  भी  कर  रहा

 सूले  संबंधो  भारत-अभेरिका  परियोजना

 5093  आअमती  बंतवराजेश्करी  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  1987  में  पड़े  सूखे  के  कारणों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  भारत-अमेरिको
 परियोजना  बनायी  गई

 ह

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बंया

 सूखे  की  स्थितियों  के  बारे  में  पृर्बानुमान  लगाने  में  यह  कहां  तक  लाभदायक  और

 इस  अध्ययन  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?
 ह

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  अनुतंधान  तथा  शिक्षा  बिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  हरि  कृष्णा
 जी

 प्रश्व  ही  नहीं

 नई  डेयरो  और  कुश्कूटपालन  योजनाओं  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 5094.  डा०  टो०  कल्पना  देवी  :  क्या  कृषि  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आदिवासी  ओऔर  दूरस्थ  इलाकों  में  महिलाओं  को  रोजगार  देते
 ओर  राज्यों  में  डेयरी  और  कुक्कुट  उत्पादों  के  बेहतर  विपणन  सुविधायें  देने  हेतु  ब्ष  1987-88  के

 दौरान  नई  योजनायें  प्रारम्भ  की

 (@)  यदि  तो  विशेष  रूप  से  भांध्  प्रदेश  राज्य  के  सन्दर्भ  में  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  भोर

 राज्यों  को  दी  गई  आधिक  सहाप्नता  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मस्त्रालय  में  कषि  ओर  सहक्तारिता  विभाग  में  राम्य  मन्‍्भो  श्याम  लाल  :

 हां  ।  पिछड़े  आदिवासी  और  दूरस्थ  इलाकों  में  ग्रामीण  गरीब  लोगों  के  लिए  और  महिलाओं
 को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आंगन  में  कुमकुट  उत्पादन  इकाइयों  की  स्थापना  नामक  एक
 के  न्द्रीय  क्षेत्र  यीजना  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कार्यान्वयन  के

 लिए  1987-88  से  शुरू  की  गई  है  ।

 इस  योजना  में  महिला  लाभाभुभीगियों  द्वारा  कुककुट  पालन  की  इकाइयां  स्थापित  किये
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 लाभानुभोगी  की  प्रथम  वर्ष  के  दोरान  अंडे  देने  वाली  प्रजाति  के  8  सप्ताह  के  12  चजे/बत्तप्न  के  बच्चे
 25  कि०  ग्राम  आहार  और  छोटे  डिब्बे  की  आपूर्ति  की  जानी  है|  दूसरे  वर्ष  के
 पक्षियों  और  आहार  की  लागत  के  लिए  50  प्रतिशत  की  राजसहायता  दी  जाएगी  ।  इन  लाभों  की  कुल
 लागत  लाभानुभोगी  500  रु०  से  अधिक  नहीं  होगी  ।  महिलाओं  द्वारा  अगन  में  कुबकुट  पालन  की
 200  इकाइयों  की  स्थापना  करने  के  लिए  75,0:0  रुपए  की  रकम  1987-88  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश
 राज्य  सरकार  को  निर्मुबत  की  गई  है  ।

 1987-88  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  निमुंकत  की  गई  धनराशि
 तथा  कवर  किए  जाने  वाली  महिला  लाभानुभोगियों  की  संझ्या  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 महिला  लाभागभोतियों  हारा  आंगन  में  कुबकूट  पासम  को  इकाइयों  को-स्थापना  के  लिए
 1987-88  के  दौरान  राज्यों  संघ  राज्य/क्षेत्रों  को  निमु ढ्त  को  गई  धनराशि

 क्र०  सं०॒  राज्य,संघ  राज्य  क्षेत्र  निर्मक्त  की  गई  धनराशि  इकाइयों  की
 रू०

 1  2  3  4

 1.  अर  प्र  प्रदेश  75,000  200

 2.  असम  1,12,500  300

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  37,500  100

 4.  गुजरात  75,000  200

 5.  गोवा  37,500  100

 6.  हरियाणा  75,000  200

 1.  कर्नाटक  75,000  200

 8.  केरल  75,000  200

 9.  महाराष्ट्र
 7

 75,000-  200

 10.  मणिपुर  93,750  नि  250

 11.  मेघालय  37,500  100

 12.  भिजोरम  75,000  200

 13.  नागालेंड  37,500  100

 14.  उड़ीसा  1,50,500  है  400

 15.  पंजाब  75,000  200

 16.  राजरथान  1,12,500  300
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 1  2  3  4

 17.  विक्किस  37,500  100

 18.  तमिलनाडु  75,000  200

 19.  त्रिपुरा  93,750  250

 20.  उत्तर  प्रदेश  1,50,000  400

 21.  पश्चिम  बंगाल  75,000  200

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अन्दमान  तथा  निकोबार  37,500  100
 द्वीप  समूह

 2.  चंडोगढ़  18,750  50

 3,  दादर  तथा  नगर  हवेली  37,500  100

 4.  लक्षद्वीप  37,500  100

 लाधासन-उत्रारत

 5095.  श्री  प्रकाश  बो०  पाटिल  :  क्या  कृषि  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दाद्यान्‍्न  उत्दादन  बढ़ाने  के  लिये  खाद्य  फसलों  की  नई  किस्मों  को  खेती  आरम्भ  करने
 तथा  सिंचाई  की  निश्वित  सुविधाओं  से  वंचित  क्षेत्रों  में  खेती  के  तरीकों  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या
 कदम  उठाये  गये  और

 इस  सम्बन्ध  में  तेयार  की  गई  योजनाओं  का  विशेषकर  महाराष्ट्र  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा
 क्या  है  ?

 कवि  मन्त्ालय  में  उबंरक  विभाग  में  राज्य  म-त्रो  आर०  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  ने  नई  दिल्‍ली  में  पौध  आनृवंशिक  संसाधन  ब्यूरोਂ  नामक  एक  राष्ट्रीय  संगठन  की  स्थापना
 की  है  जिससे  कि  विदेशों  से  खाद्य  और  दूसरी  फसलों  की  नई  किस्मों  को  मंगाकर  उनका  इस्तेमाल  किया
 जाय  ।  पिछले  तीन  वर्षो  में  अनिश्चित  विचाई  वाले  क्षेत्रों  के लिए  गेहूँ  ज्वार  ओर  दालों
 की  बहुत  सी  सुधरी  हुई  किस्मों  तथा  जर्मप्लाज्मों  का  इस्तेमाल  किया  गया  इससे  सम्बन्धित  अखिल
 भारतीय  समन्तित  फसल  सुधार  प्रायोजना  के  अंतर्गत  इस  किस्तों  और  प्रौद्योगिकियों  का  विभिन्‍न
 राज्यों  में  अलग-अलग  स्थानों  पर  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  पौध  आनुवंशिक  संताधन  ब्यूरो  के  क्षेत्रीय  केन्द्र  महाराष्ट्र  के  अभकोला  और
 वती  में  स्थित  है  जो  नयी  सामग्री  के  मूल्यांकन  भौर  उनके  इस्तेमाल  से  सम्बन्धित  कार्य  करते  हैं  ।
 खाद्यान्‍्त  फसलों  से  संबंधित  अश्वििल  भारतीय  समन्वित  भनुश्नंधान  प्रायोजना  महाराष्ट्र  में  चार  कृषि
 विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  नई  किह्प्ों  परीक्षण  कर  रही  है  ।  पिछले  तीन  बर्षों  में  गेहूं  की

 धान  की  त्रार  की  दो  और  दालों  को  आठ  आज्ञाजनक  किसमें  जारी  की  गई

 311



 लिखित  उत्तर  28  1988
 यो  3  ककफ5:5फसस  फफफजफफफलफफफ्लिफक्‍क  ॉऑफफ््स्‍क्‍ल्‍कक्‍फऑॉक्‍ोस  न  २७य”२७८?:७त७ण८घघक्‍क्‍न्‍निनिनत७न9न-नननन-नन-न-ान--  सनम  नियुक्त

 मदर  इरी  में  तदर्थ  मजदूर

 |

 5095.  भ्री  राजहुमार  राप  :  कया  कृषि  सम्त्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  मदर  डेरी  में  तदर्य/देनिक  मजदूरी  के  आधार  पर  नियुक्त  किये
 गये  लोगों  की  संख्या  कितनी

 उनकी  नियुक्ति  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाये  भौर

 वर्ष  के  दोरान  कितने  अतिरिक्त  लोगों  की  नियुक्तित  करने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  सें  राज्य  मंत्रो  इ्यास  लाल
 तदर  दिल्ली  तदर्थ/दंनिक  मजदूरी  के  आधार  पर  लगे  लोगों  को  तियमित  आधार  पर

 नियुक्त  नहीं  कर  रहो  यह्‌  आवश्यकता  पड़ने  १र  अस्थायी  स्वरूप  के  कार्य  के  लिए
 समय  पर  आकस्मिक  कार्यकर्ताओं  को  लगाती

 और  आकस्मिक  कार्यकर्ता  उत  कार्यों  के लिए  लगाए  जाते  हैं  जो  स्करूप  में  मौसमिक
 अथवा  श्वाकस्मिक  होते  हैं  और  ये  कार्य-भार  में  पूर्णतः  अस्थायी  वृद्धि  को  सभालने  के  लिए  लगाए
 जाते  हैं  ।

 शल्क  मुक्त  दुकानों  से  वस्तुओं  की  खरीद

 ]

 5097.  क्रोम्तती  ढडो०  के  ०  भंढारी  :  कया  पर्यटस  भंत्री  विदेशी  भारतीय  पर्यटकों  के

 ही  दुकानों  के  बारे  में  27  किन-किन  के  अतारांकित  प्रश्त  सं०  4562  के  उत्तर  के  सबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 29  तक  किन-किन  स्थानों  पर  शुल्क  मुक्त  दुकानें  ओर  शुल्कदत्त  दुकानें
 खोली  गई

 इन  दुकानों  द्वारा  कोन-कोन-सी  वस्तुएं  बेची  जा  रही

 क्या  स्थानीय  निवासी  भी  इन  दुकानों  से  अपनी  पसंद  का  सामान  खरीद  सकते
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
 |

 पर्यटन  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्रो  विरिधर  :  भारत  पर्यंटस  विकास  निम्रम
 भोर प्रस्थान  की  स्थिति  के  अनुसार  निम्नलिखित  स्थानों  पर  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडों

 के आगमन - भोर प्रस्थान कक्षों में दस शुल्क-मुक्त दुकानों का परिचालन कर रहा है :-- दिल्ली (2) बस्रई - (3) कलक/ता
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 न्‍सदूनिनानेननाननन-न  नमन  नानक  तन  नतमनभण॑  न  नननननीनननननीनननननम  न  मनन  न  न  नमन  न  न  >  उ>अ$ा़$2न्‍न्‍न्‍:23स  सच  इनके अलावा, सम्राट होटल नई दिल्‍ली में  3.  फख  न  न्‍
 (4)  मद्रास

 (5)  त्रिवेन्द्रम

 इतके  सम्राट  होटल  नई  दिल्‍ली  में  भो  राजनयिकों  और  आयात  लाइसेंस

 होटलों  की  जहूरतों  की  पूर्ति  करने  के  लिए  एक  शुल्क-मुक्त  दुकान  का  परिवालन  किया  जा

 रहा

 इन  दुकानों  के  जरिए  काफी  सामान  बेचा  जा  रहा  है  जिनमें  शामिल

 इलेबट्र  निक  घरेलू  उपहार  की  आदि  ।

 और  अंतर्राष्ट्रीय  उड़ानों  का  कोई  भी  यात्री  निव्रास्तियों  विदेशी

 मुद्रा  देकर  शुल्क-मुबत  दुकान  से  खरीददारों  कर  सकता  है  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  भूछंडों/सका्ों  का  आवंटन

 5098.  श्री  राजकुमार  राय  :  क्‍या  शहरों  विकास  मसतो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  दिल्‍ली  में  लोगों  को  कितने
 श्रोद्यो  आवाप्तीय  भूखंड  तथा  स्टालों  के  लिए  भूखंड  आवंटित  किये  गये  तथा  कितने  मकान  और

 दुकाने  आवंटित  की

 उनके  आवंटन  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाया  गया

 क्या  सरकार  का  भूखंडों।मकानों  के  आवंटन  के  सम्बन्ध  में  संतद  सदस्यों  को  कोई
 प्राथमिकता  देने  का  विचार

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 (2)  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हाहरी  बिक्ास  लंजालव  में  राज्य  मंत्री  इशलबोर  :

 मौद्योगिक  प्लाट

 रिहायशी  प्लाट  7957

 दुकानें

 प्लेट

 नबीन  पद्धति

 मध्यम  आय  वर्ग  निम्ग  आय  बर्ण  जनता

 8६432

 समान्य  मायास  योजना
 ह

 8  609
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 स्ववित्त  पोषित  योजना

 नियतन  12857

 भावंठन  19997

 भौद्योगिक  प्लाट  :  अननुरुप  क्षेत्रों  से  अनुरूप  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  स्थानासन्‍्तरित
 करने  को  योजना  के  अन्तगंत  बेदखलकारियों  को  प्लाट  आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 (ii)  बाणिज्यिक  :  नोलामी  के  माध्यम  से  भूतपूर्व  सैनिकों  से  निविदार्ये  आमंत्रित  करके  ओर
 लाटरी  द्वारा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  स्वतंत्रता  विकलांग  व्यक्तियों  भौर  जिन
 लोगों  की  भूमि  अजित  की  गई  उन्हें  दुकानें  आवंटित  की  जाती  हैं  ।

 (iii)  रिहायशी  :  नीलामी  द्वारा  तथा  जिन  लोगों  की  भूमि  अजित  की  गई  को  रिहायशी
 प्लाट  आवंटित  किए  जाते  हैं  ।

 (iv)  नवीन  पद्धति  1979  :  सामान्यतः  कम्प्यूटर  द्वारा  दी  गई  वरिष्ठता  संख्या  के
 आधार  पर  आवंटन  किया  जाता

 समय-समय  पर  फ्लेटों  के  जावंटन  की  विवरणिका  में  बतायी  गई  शर्तों  के  अनुसार  स्ववित्त
 पोषित  योजना  के  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  फ्लैटों  का  आवंटन/नियतन  किया  जाता  सामान्य  आवास
 योजना  के  अन्तगंत  आवंटन  लाटरी  द्वारा  किया  जाता

 नहीं  ।

 उपर्यक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (=)  बवेजा  समिति  की  घ्िफारिशों  पर  2-1-79  से  संसद  सदस्यों  के  लिए  आरक्षित
 समाप्त  कर  दिया  गया  था  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटक  स्थलों  का  विकास

 5099.  भ्री  राजकुमार  राय  :  कया  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  आजमगढ़  में  कुछ  स्थानों  का  पर्यटक  स्थलों  के  रूप  में
 विकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 यंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  गिरिधर  :  से  केरद्वीय  पर्यटन  मंत्रालय
 राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के  आधार  पर  राज्णों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता
 मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  आजमगढ़  में  पर्यटक  केन्द्रों  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  मिला  है  ।

 किसानों  से  तिलहनों  को  सरोद

 ]
 श्री  एस०  बी०  सिदनाल  ;  क्‍या  कृषि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 314
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  शीत  ऋतु  में  वर्षा  से रवी  फसल  अच्छी  होने  की  सम्भावना

 क्या  किसानों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  बाजार  में  उनके  उत्पादों  की  बिक्रो  के  लिए  सही
 स्थिति  बनाने  का  अनुरोध  किया  ओर

 यदि  तो  तिलहन  उत्पादकों  के  हि0त  में  कौन  से  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :

 हां  ।.

 मण्डी  में  किसानों  के  उत्पादों  की  सुगम  बिक्री  के  लिए  सद्दी  स्थिति  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  अनुरोध  किए  जाने  के  संबंध  में  किसानों  से  कोई  अभ्यावेदन  इस  विभाग  में  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  ।

 तिलहन  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  भारत  सरकार  समय-समय  पर  मुख्य
 खाद्य  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  घोषित  करती  रही  है  ।  राज्य  स्तर  की  नामित  एजेंसियों  के
 माध्यम  से  समर्थन  मूल्यों  की  जिम्मेदारी  लेने  के  लिए  नेफेड  एक  एक  मुख्य  केन्द्रीय  एजेंसी

 मूल्य  समर्थन  संबंधी  कार्य  शुरू  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  पड़ी  क्योंकि  कीमतें  सेमर्थनਂ  मूल्य  स्तर
 से  काफी  अधिक  चल  रही  हैं  ।

 कर्नाटक  में  रागी  की  खेतो

 S101.  श्रो  श्रीकांत  दत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :  क्‍या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कर्नाटक  में  रागी  की  खेती  का  विकास  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 बया  कदम  उठाये  गये  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का
 ब्योरा  कया

 कृषि  मंत्रालय  में  फूषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इ्याम  लाल  :

 ओर  कदन्नों  के  मिनिकिट  कार्यक्रम  की  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  के  अंतगंत  जिसमें  रागी
 की  नई  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार  शामिल  इनकी  खेती  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  किसानों  को

 अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीज  मिनिकिट  थितरित  किये  जा  रहे  गत  तीन  वर्षों

 1984-85,  5,  1985-86  5-86  और  1986-87)  के  दौरान  क्रमशः  10,495,  8,105  और  19,040  बीज

 मिनिकिट  बितरित  किए  गए  ।  1987-88  के  दोरात  भी  10,000  मिनिकिट  वितरित  करते  का

 लक्ष्य  रखा  गया  इसके  परिणामस्वरूप  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालय  द्वारा  विकसित

 एच०  ओर  एच०  जैसी  अधिक  उपज  देने  वाली  किसमें

 किसानों  में  लोकप्रिय  हुई

 रागी  की  खेती  अधिकतर  वर्षाप्तिचित  परिस्थितियों  के  अन्तर्गत  मानसून  अवधि
 में  को  जाती  इस  प्रकार  की  आरानी  फसलों  की  उत्पादकता  में  सुधार  करने  के  लिए  बेन  द्वारा
 प्रायोजित  वर्षाप्तिचित  कृषि  के  लिए  राष्ट्रीय  जलविभाजक  विकांस  परियोजना  कर्ताटक  के  13  जिलों

 में  चल  रही  है  |  राज्य  में  इस  कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  केन्द्रीय  हिस्से  के  रूप  में  अब  तक

 371.959  लाख  रुपए  की  राशि  निर्मुक्त  की  गई  इसके  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के
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 लिए  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  की  पहायता  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  भी  इस  राज्य  में  चल

 रही  इस  कार्यक्रम  के  तिलहनों  तथा  दलहनों  के  साथ-साथ  मोटे  घान्‍्यों  के  मिनिकिट  भी

 वितरित  किए  जा  रहे  1987-88  तक  मोटे  धान्वों  के  कुल  2,91,495  मिनिकिट  वितरित  किए
 गए  थे  ।

 सम्बलपुर  में  धर्म  शाला  को  स्थापना

 5102.  भी  भोबललम  पाणिप्रही  :  कया  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गया  उड़ीसा  सम्बलपुर  में  एक  आधुनिक  धम्ंशाला  स्थायित  करने  की  आवश्यकता

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उस  प्रस्ताव  के  क्रियान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  गिरिधर  :  किसी  पर्यटक  केन्द्र  पर  धर्मशाला
 अथवा  अन्य  सस्ता  आवास  स्थापित  करने  की  आवश्यकता  का  अनुमान  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा
 लगाया  जाता

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 प्रदूषित  मेंगनीज  खाने

 5103.  भी  भीबल्लभ  पानिप्रहो  :  क्या  इस्पात  ओर  जाम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  कई  मेंगनीज  खानें  प्रदूषित

 क्या  सरकार  ने  उन  खानों  का  पता  लगा  लिया

 यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उन  मिलों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्देश  दिये  गये  हैं  ?  ,

 इस्पात  ओर  खान  मंत्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल  :  से  (&)
 खत्ते  के  बनबट।ई  ओर  नदी/तालों  में  गाद  जमने  जैसे  कारणों  से  उड़ीसा  में  मेैंगनीोज  की  कुछ
 पट्टेदारियां  दूषित  हो  गई  ऐसी  खानों  को  जानकारी  वास्तविक  निरीक्षण  से  मिलती  निरीक्षण
 के  जहां  कहीं  आवश्यक  पाया  जाता  पर्यावरण  की  रक्षा  के  हित  में  ऐसे  प्रदूषण  को  रोकने
 के  लिए  पट्टेदारों  को  सुझाव  दिये  जाते  की  गई  सिफारिशें  ये  रन  आफ  माइन्स  जल  के  बहाव
 के  मार्ग  क ेसाथ-साथ  उपयुक्त  अन्तरालों  पर  तलछट  टंकियां  बनाना  तथा  मिट्टी  के  बान्ध  बल
 को  कटाई  के  नियमित  कार्यक्रम  बनाना  तथा  खानों  में  अपयुकतत  जल  का  विश्लेषण
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 इंजोनियरिंग  प्रशिक्षण  तथा  अनुसंधानਂ
 सम्बन्धी  विचार-पोष्ठो

 5104.  प्रो०  रामकव्ण  सोरे  :  वया  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उतके  मंत्रालय  द्वारा  हाल  में  इंजीनियरिंग  प्रशिक्षण  तथा
 सम्बन्धी  विचार-गोष्ठी  का  आयोजन  किया  गया

 क्‍या  इस  विचार-गोष्ठी  प्रशिक्षित  जन-बल  की  अपर्याप्तता  के  अतिरिक्त  देश  के  जन
 स्वास्थ्य  इंजीनियरी  जल-आपूर्ति  तथा  मल  व्ययन  प्तयंत्रों  में  कुछ  कमियों  की  ओर  भी  ध्यान  दिलाया
 गया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  जी  हां  ।

 और  जी  नहीं  ।  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  के  अन्तर्गत  प्रशिक्षित

 शबित  की  उपलब्धता  में  अपेक्षित  सुधारों  के  लिए  सेमिनार  ने  सिफारिशें  की  ये  सिफारिशें  इस
 मंत्रालय  के  विचाराधोीन

 शहरी  भूमि  सोमा  ओर  अधिनियम  के  अन्तगंत
 अतिरिक्त  भूपति  का  अधिप्रहण  करना

 5105,  श्रो०  रास  क्षुष्ण  मोरे  :  क्‍या  शहरो  विकास  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राज्यों  भोर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  शहरी  भूमि  सीमा  भौर

 1976  के  अन्तगंत  आवास  निर्माण  संबंधी  प्रयोजनों  के  लिये  कुल  कितने  प्रतिशत  भूमि  का

 अधिप्रहण  किया  गया  ओर

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासन  द्वारा  वास्तव  में  कितने  प्रतिशत

 भूमि  का  उपयोग  किया  गया  तथा  अधिगृहीत  की  गई  सारी  भूमि  का  उपयोग  न  करने  के  क्या
 कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मस्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  दलबोर  ओर  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रोजेक्ट्स  एण्ड  डिचरेलपमेंट  इण्डिया  सिन्दरी  द्वारा
 किये  गये  कार्यों  पर  हुआ  व्यव

 ]

 5.06.  भ्रौ  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  वया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रोजेबट्स  एण्ड  डिवेलपर्मेंट  इंडिया  लि०  डी०  अाई०  सिन्दरी  द्वारा  नांगल

 आधुनिकोक रण  के  जाब  सं०  2295  के  अन्तगंत  कुल  कितना  व्यय  दिखाया  गया  और  इस
 डी  छफ  27०७ ९  जल  कक निर्माण  कार्य  पर  कितनी  धनराशि  खं
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 राष्ट्रीय  कंमिकल्स  फटिलाइजस  थाल  के  जाब  सं०  2139  ओर  इसी  कम्पनी  के  जाब

 सं०  2146  आमोरिया  एक्सटेंशन  के  अन्तगंत  कितना  खर्च  दिखाया  गया  है  और  इन  पर  वस्तुतः
 कितनी  धनराशि  खर्च

 ——

 विभागीय  रिपोर्ट  में  जाब  सं०  2184  बैल  टी०  प्री०  बंगलौर  के  अन्तर्गत

 कितना  खर्च  दिखाया  गया  है  और  इस  पर  वस्तुतः  कितना  खर्च  किया

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  मामले  की  कोई  उच्च  स्तरीय  जांच  कराई  है  भर  यदि  तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (=)  यदि  तो  क्या  सरकार  इन  अनियमितताओं  की  उच्च  स्तरोय  जांच  करायेगी  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  उदरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  और०  पी०  डी०  आई०

 एल  द्वारा  प्राप्त  जाब  सं०  2295,  नांगल  आधुनिकीकरण  से  संबंधित  ठेके  का  मुल्य  57-12
 लाख  रुपए  है  और  31-3-1987  तक  कियां  गया  ब्ययं  32.3  लाख  रुपए  कार्य  प्रगति
 पर  है  ।

 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  थाल  की  भारी  जल  परियोजना  तथा  अमोनिया
 विस्तार  के  ठेके  का  मूल्य  151  लाख  रुपए  था  ओर  31-3-1987  तक  किंया  गया  व्यय  251.44
 लाख  रुपए  इस  परियोजना  में  कोई  सोहे  से  निम्ित  कहलुएं  अस्तग्रेस्‍्त  नहीं  थीं  ओर  सारा  व्यय

 इंजीनियरिंग  सेवाओं  के  रूप  में  जिसमें  केवल  श्रम  घंटे  शामिल  थें  |  यह्‌  पी०  डी०  आई०  एल०  के

 लिए  एक  नया  क्षेत्र  था ओर  इसलिए  पी०  डो०  आई०  एल०  को  अन्य  कम्पनियों  के  साथ  कड़ी
 योगिता  में  इस  कार्य  को  कम  फीस  पर  स्वीकार  करना  पड़ा  ।

 भारत  इलंबट्रानिक  लि०  की  टी०  वी०  ग्लास  बल्ब  परियोजना  से  संबंधित  जाब  सं०
 2184  के  ठेके  का  मूल्य  82  लाख  रुपए  था  ओर  31-3-1987  तक  वास्तविक  ब्यय  212,64  लाख
 रुपए  था  ।  पी०  डी०  आई०  एल०  के  विविधीकरण  कायकलापों  के  अन्तर्गत  आने  बाली  यह  एक  नयी
 परियोजना  थी  ।  समय-सूची  में  वृद्धि  के कारण  कम्पनी  ने  अधिक  श्रम  घंटे  लगाए

 और  सरकार  ने  न  तो  कोई  उच्च  स्तरीय  जांच  की  है  और  न  ही  इस  समय  ऐसा
 क  रने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 पंजाब  एप्रो-पेप्सी  परियोजना

 5107.  भो  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  कृथि  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  सरकार  प्रस्तावित  पंजाब  एग्रो  पेप्छी  परित्रोजना  के  अंत्रगंक  किसानों  को  प्रोत्साहन

 देने  को  योजना  सारे  देश  में  लागू  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  राज्यों/जिलों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिनमें  एग्रो-पेप्छी  परियोजना  के  अंतर्गत
 किसानों  को  गेहूं  तथा  चावल  के  स्थान  पर  सब्जी  और  फल  उगाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  है
 भोर  इस  योजना  के  अंतगंत  किए  गए  व्यय  तथा  आगामी  वर्ष  में  किए  जाने  वाले  व्यय  का  राज्यवार
 ब्यौरा  क्‍या  भोर

 यदि  यह  योजना  पंजाब  के  अलावा  अन्य  राज्यों  में  लागू  नहीं  की  जा  रही  है  तो  इसकें
 मु्य  कारण  वा  हैं  ?
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 eee कृषि मंत्रालय में कृषि ओर सहकारिता विभाग भें राज्य ait (ef sere लाल

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  स्तरों  श्याण  लाल
 नहीं  ।

 ओर  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 वर्ष  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटल  खोले  जाता

 ]
 श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  पर्यंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  भारत  पर्यटन  विकास  नियम  के  कितने  होटल  स्थापित  क्रिये  गये

 विभिन्‍न  राज्यों  मर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ये  होटल  कहां-कहां  स्थित

 :  क्‍या  सरकार  का  वर्ष  के  दौरान  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कुछ  और
 होटल  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इन  होटलों  के  लिए  कौन-कौन  से  स्थान  घने  गये  हैं  और  इनसे  सम्बन्धित
 ब्यौरा  क्या

 पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  ओर  फिलहाल  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  देश  में  24  होटलों  का  प्रचालन  कर  रहा  उनके  नामों  और  अवस्थिति  भादि
 को  दर्शाने  वाला  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  |  में  दिया  गया  है  ।

 और  अपेक्षित  सूचता  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 भारत  परपटन  विकास  निगम  द्वारा  बतमान  सें  चलाये  जा  रहे  होटलों
 के  राज्यवार  उतकी  क्षवस्थिति

 क्रम  सं०  एकक  का  नाम  अवस्विति

 2
 ॥

 3

 1.  होटल  पाटलीपुत्र  पटना  बिहार

 2.  अशोक  नई  दिल्ली  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्‍ली

 3.  होटल  नई  दिल्‍ली

 4.  कुतब  नई  दिल्ली

 5.  होटल  नई  दिल्‍ली  ॥

 6.  होटल  नई  दिल्ली

 7.  लोधी  नई  दिल्ली

 8.  होटल  नई  दिल्‍ली  *
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 9.  भशोक  यात्री  नई  दिल्‍ली  संघ  शासित  प्रदेश  दिल्ली

 10.  होटल  जम्मू  जम्मू  जम्मू  ओर  कश्मीर

 11.  होटल  वंगलौर  कर्नाटक

 12.  ललिता  महल  पैलेस  मैसूर

 13.  होटल  हसन  हसन

 14.  कोवलम  अशोक  बीच  कोवलम  केरल

 15.  होटल  औरंगाबाद  भौरंगाबांद  महाराष्ट्र

 16.  होटल  खजुराहो  खजुराहो  मध्य  प्रदेश

 17.  होटल  कलिंग  भुवनेश्वर  उड़ीसा

 18.  होटल  जयपुर  जयपुर  राजस्थान

 .  19.  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  उदयपुर  राजस्थान

 20.  होटल  मदुर  मदुरे  तमिलनाडु

 21,  टेम्पल  बे  अशोक  बीच  मामल्लापुरम  तमिलनाडु

 2.  होटल  आगरा  आगरा  उत्तर  प्रदेश

 23,  होटल  वाराणसी  वाराणसी  उत्तरं  प्रदेश

 24.  होटल  एयरपोर्ट  कलकत्ता  पश्चिम  बंगाल
 '३...लनन>+नेननन-नन-ीीीनननननाननमनन  न  नमन  न  नकनन  मनन  नी  ननननीननन॑ननन-मन  न  न  मन  क  न  नम  न+परन  नमन  मनन  न  नमक  ५  नम  न |

 के  दोरात  सिसार्णाधीन  और  प्रा  होने  बाले/चालू
 होने  वाले  नये  होटलों  के  संक्षिप्त

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  पूरा  होने  की  संभावित  प्रस्तावित
 “तिथि/वर्तम्रान  श्थिति  स्‍टार  श्रेणी

 2
 ह

 3  4

 भारत  पर्यटन  विकास  नियम  के
 स्वामित्व  बाली  परियो  ननाएं

 1.  गुलमर्म  में  होटल  1988-89
 2.  बोधगया  स्थित  पयंटक  गृह  का  विस्तार  _  8-89

 और  एक  होटल  के  रूप  में  परिवर्तन

 संधूबत  उच्चम  परियोजनाएं
 ।,  पुरी  में  हौदल

 मुख्य  कारण

 ब्योरा

 9**  3
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 !  2  3  4

 2.  रांची  में  होटल
 |

 1988-89  3

 3.  भोपाल  में  होटल  1988-89*  3

 4.  पांडिचेरी  में  होटल  1988-89  8-8  9  *+  1-2

 ः  5.  ईटानगर  में  होटल  1988-89  1-2

 +बशर्ते  कि  पनी  उपलब्ध  हो  और  वित्तीय  संस्थाओं  से  समय  पर  विर्वियां  उपलब्ध

 जाएं  ।

 ++बशरतें  कि  इस  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  शेव  निधियां  उपलब्ध  हों  ।

 थोनो  का  आयात  और  खपत

 5109.  भ्री  संयद  शाहबुद्दोत  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  झुल  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  उत्पादन

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  आयात  किया

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  चोनी  की  खपत  हुई  ओर  31  1987
 को  उसका  स्टाक  शेष  ॥

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  कितनी  मात्रा  में  बोनी  का  उत्पादन  होने  का  अनुमान

 (४)  वर्ष  1987-88  के  दौरान  उपभोग  के  लिए  चोनो  की  कितनी  अवश्यकता  हूने  का

 अनुमान  भौर

 यदि  चालू  वर्ष  क ेलिए  आयात  आवश्यकताओं  के  विषय  में  कोई  आकलन  किया  गया

 है  तो  वह  कितना  है  ?  ॥॒

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उपसंत्री  डो०  एल०  से  भीनो

 वर्ष  पहलो  अक्तूबर  से  30  प्षितम्बरर  तक  गिना  जाता  है  ।  इसके  भाघार  पर  अपेक्षित  सूचना

 नुसार  है  :--

 मोटरो  टन

 मौसम  में  उत्पादित  चोनी  की  मात्रा  85.02

 (2)  मौसम  के  दौरान  आयात  की  गईं  चीनी  9.53

 को  मात्रा

 (3)  के  दोरान  खपत  की  गई  चीनी  की

 मात्रा
 को  स्थिति  के  अनुसार  स्वदेशी  46.9 5

 बीती  का  शेष  ह्वाक
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 चालू  मौसम  1987-88  के  दोरान  7  1988  तक  57.06  लाख  मीटरी  टन  चीनी

 का  उत्पादन  हुआ  था  ।  चालू  पिराई  मौसम  1987-88  भभी  भी  प्रगति  पर

 (४)  1987-88  मौसम  के  दोरान  खपत  के  लिए  अनुमानित  आवश्यकता  लगभग  90  लाख

 मीटरी  ठन  बंठती

 स्वदेशी  चीनी  के  आन्तरिक  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  उपलब्धता

 ओर  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  की  प्रवुत्ति  आदि  को  ध्यान  में  रखकर  चीनी  का  आयात  करने  के  बारे  में

 निर्णय  किया  जाता  है  ।

 बिल्का  होल  में  जल-कृषि

 5110,  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  चिल्का  झोत  क्षेत्र  को  जल  हृषिक्षेत्र  के  रूप  में  घोषित  करने  का

 प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  बिल्का  झील  में  जल-कृषि  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने

 का  विचार

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  द्वारा  चिल्का  झील  में  जल-कृषि  आरंभ  करने  के  लिए  क्या

 योजनाएं  प्रस्तुत  की  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  योजना  को  स्वोक्ृति  दे  दी  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  योजना  के
 न्वपन  के  लिए  कितनी  घनराशि  मंजूर  की  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  इ्याम  लाल  :

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  (5)  उड़ीसा  सरकार  ने  भारत  सरकार  को  चिल्का  झील  में  जल  कृषि  सम्बन्धी  कोई
 योजना  प्रस्तुत  नहीं  की  भारत  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  छठो
 तथा  सातवीं  पंववर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  उड़ीसा  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  कार्यान्वयन  के  लिए  खारे
 पानी  की  जल  कृषि  की  कुछ  परियोजनाएं  मंजूर  की  है  वे  हैं  :

 Se
 क्रमसं०  परियोजना  का  नाम  मंजर

 को  गई  अनुमानित
 लागत  रुपए

 —  मम  ७

 2 3 मुदीरथ ह 8.00 2. भुदीरष रा . 6.00 3. बितचितापल्‍ली 322
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 2  3

 4.  पनसपाडा  126.78

 5.  सारथा  6.67

 6.  सारधा  5.12

 7.  अगरीपल्ली  21.00

 8.  कटक  में  खारे  पानी  को  मछुआरा  विकास  एजेंसी  49.00  प्रति  वर्ष

 इन  परियोजनाओं  के  कार्यास्वयन  के  लिए  भारत  सरकार  ते  अब  तक  50  प्रतिशत  केस्द्रीय

 भागीदारी  के  रूप  में  36.85  लाख  रुपए  की  धनराशि  निर्मुक्त  की

 डर  रकों  संबंधी  स्थिति

 5111.  भरी  सेयद  शाहब॒द्दोन  :  गया  कृषि  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1987  को  उर्वरकों  का  श्रेणी-बार  भंडार  कितना

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  उदरकों  का  श्रेणी-वार  कितना  उत्पादन  होने  का

 अनुमान
 ,

 इस  अवधि  के  दोरान  उरवरकों  को  श्रेणी-बार  कितनी  मात्रा  का  आयात  किया

 31  1988  को  उ्ेरकों  का  श्रेणी-वार  भंडार  कितना  होने  का  अनुमान

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  प्रति  हैक्टेयर  उर्बरकों  को  कितनी  मात्रा  का  उपयोग  किया
 और

 क्‍या  उवेरकों  का  उपयोग  बढ़  रहा  है  और  यदि  तो  क्या  ऐसा  कुछ  राज्यों  में  हुआ  है
 अथवा  समूचे  देश  में  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  उ्बरंक  विभाग  में  राश्य  संत्रो  आर०  (१)  1-4-1987  को

 एन  27.26  लाख  भो०  टन

 पी  8.48 लॉख  मो० टन

 क्के  2.50  लाख  मी०  टन

 योग  38.24

 1987-88  1987  से  88  अनुमानित

 एन  हि  54.10  लाख  मी  टन

 पी  15.72  लाख  मी०  टन

 योग  69.82

 323
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 1987-88  87  से  88

 एन  1.56  लाख  मी०  टन

 a  श्न्य

 के  7.39  लाख  मी०  टन

 योग  8.95

 31-3-1988  को  भण्डा

 31  1988  के  भण्डारों  के  1-3-1988  के  निग्नलिखित  भण्डारों  से  उच्चतर  होने
 की  सम्भावना  है

 एव  26.81

 पो  4  के  2.00  0

 के  2.00

 योग  उर्वरक

 (४)  की  प्रति  हैबटेयर  उर्वरक  खपत  इस  अवस्था  में  उपलब्ध  नहीं
 1986-87  के  दौरान  उवंरकों  की  प्रति  हैबटेयर  खपत  के  लिए  48.45  कि«  ग्रा०  ग्यूट्रिएन्ट्स  का

 अनुमान  लगाया  गया  है  ।

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  गम्भीर  सूत्षे  क ेकारण  उरवरकों  को  खपत  में  स्पष्ट  वृद्धि
 की  प्रवत्ति  दिखाई  नहीं  दी  ।

 बिहार  में  राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्म  का  कार्यास्वयन

 5112.  भ्रो  संथव  दाहबद्ोन  :  कया  क्षि  मंत्रों  भ्यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कार्यक्रम  मूल्यॉफन  संगठन  ने  बिहार  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के
 कार्यान्वयन  का  कोई  अध्ययन  किया

 यदि  तो  अध्ययन  के  मुख्य  निष्कर्ष  क्या  ,

 क्या  इस  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  प्रक्रिया  गत  ओर  संस्थागत  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  कोई
 सिफारिश  को  गई

 यदि  तो  क्या  ये  घिफारिशें  कार्यान्वयन  हेतु  बिहार  सरकार  को  भेज  दो  गई
 क्षोर

 (६)  क्‍या  इनके  कार्यान्वयन  पर  निगरानो  रखो  गई  है  अथवा  रखो  जा  रही  है  ?

 924



 8  1910  लिखित

 वि  मत्रालय  में  प्रामोम  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  जनादन  :  योजना
 आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में

 1981-82  तथा  1982-83  के  दोरान  नो  राज्यों  अर्थात्‌--जम्मू  व
 उत्तर  त्रिपुरा  ओर  पश्चिम  बंगाल  में  एर  मूल्यांकन  अ्रध्यपन  किया  था  ।  बिहार

 ओर  उडढ़ीता  के  मामले  कार्य  क्रम  मूल्यांवम  संगठन  ने  केवल  केस  अध्ययन  अध्ययन  की  अंतिम
 रिपोर्ट  1987  में  सरकार  द्वारा  प्राप्त  की  गई  थी  ।

 (a)  अध्ययन  के  मुख्य  निष्कर्ष  संलग्न  बिवरण  |  में  दिए  गए  बिहार  के  मांमले
 निष्कर्षों  को  संलग्त  विवरण  2  में  अलम  से  दर्शावा  गया  है  ।

 कार्यक्रम  भूल्य किन  संगठन  की  मूल्यांकन  रिपोर्ट  में  निहित  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में
 शामिल  क्रियाविधि  तथा  संस्थागत  पहलू  से  सम्बन्धित  मुख्य  सिफारिशें  संलग्न  में  दी

 गई  हैं  ।

 और  अध्ययन  रिपोर्ट  में  को  गई  सभी  सिफारिशें  बिहार  सहित  सभी  सम्बन्धित
 राज्यों  को  सूचित  कर  दी  गई  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की
 लगातार  निगरानी  की  जा  रही  है  ।

 विवरण

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्य  कम  के  बारे  में  कार्यफम  मूल्यांकन  संगठन  हारा
 किए  गए  सल्यांकस  अध्यपन  के  मरुय  निध्कथ

 1.  अध्ययत  की  समीक्षाधीन  अवधि  1981-82  और  1982-83  के  दोरान  राज्य  स्तरीय
 समन्वय  समिति  की  बैठक  मार्गदशिकाओं  में  निर्धारित  समयावधि  के  अनुसार  नियमित  रूप  से
 जित  नहीं  की  गई  थीं  ।

 2.  रिक्ार्डों  क ेरख-रखाव  के  लिए  कोई  उचित  प्रबन्ध  नहों  है  भोर  आवश्यक  सांख्यिकीय

 आंकड़े  तैयार  करने  के  लिए  कोई  विशेष  प्रयास  नहीं  किए  गए  उपलब्ध  सांब्यिकोय

 सूचना  को  भी  जिला  तथा  राज्य  स्तर  पर  सही  आयोजना  के  लिए  उपयोग  में  नहीं  लाया

 गया

 3.  1981-82  में  केरल  ओर  राजस्थान  के  सिवाय  किसी  भो  चुने  गए  राज्य  ने  शेल्फ

 आफ  प्रोजेक्ट  तैयार  नहीं  की  त्रिपुरा  और  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  1983-84  हेतु  भी  ये

 उपलब्ध  नहीं  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निर्माण  कार्यों  के  चरण  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी

 गई  है  ।

 4.  परियोजनाओं  की  आयोजनाओं  ओर  चयन  में  लाभाधियों  को  बहुत  दी  कम  शामिल  किया

 गया  केवल  17  प्रतिशत  उन  लाभाधियों  को  जिन्होंने  यह  कहा  था  कि  उन्हें  निर्माण

 कार्यों  को  आयोजना  ओर  चयन  में  शामिल  किया  गया  शेष  को  शामिल  नहों  किया  गपा  था  ।

 कर्नाटक  और  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यों  में  लाभावियों  की  भामीदारी  को  सूचना  मिली

 5.  चुने  हुए  लाभाधियों  को  सामाजाबिक  प्रोफाइल  से  पता  चलता  है  कि  44  प्रतिशत  कृषि
 श्रमिक  29  प्रतिशत  गैर-कृषि  श्रसिक  8  प्रतिशत  छोटे  किसान  6  प्रतिशत  सीमास्त  किसान
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 भौर  शेष  13  प्रतिशत  अन्य  धन्धों  में  लगे  हुए  कुंल  नमूने  में  से  49  प्रतिशत  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  थे  ओर  2  प्रतिशत  अन्य  पिछड़ी  हुई  श्रेणियों  क ेलोग  महिलाएं  17

 प्रतिशत  लाभाधियों  के  सामाजाथिक  स्तर  से  पता  चलता  है  कि  कार्यक्रम  के  लाभ  कुल  मिलाकर

 उन  बर्गों  को  पहुंच  रहे  थे  जिनके  निर्मित्त  यह  कार्यक्रम  है  ।

 6.  खण्ड  विकास  अधिकारियों  और  ग्राम  सेवकों  द्वारा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के

 बारे  में  सूचना  का  प्रचार-प्रसार  करने  हेतु  कोई  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  नेहीं  को  जा  रही  नमूना
 लाभाधिपों  में  से  60  प्रतिशत  को  पंचायतों  के  माध्यम  से  और  13  प्रतिशत  की  दोहतों  के  माध्यम  से

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  बारे  में  जानकारी  मिली  थी  ।

 7.  लाभाषियों  में  स ेलमभग  15  प्रतिशत  ने  स्वयं  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यों
 पर  रोजगार  के  लिए  नाम  पंजीकृत  कराएं  और  पंजोकरण  कीਂ  पद्धति  की  सूंचना  कर्नाटक  तथा  त्रिपुरा
 में  दी  गई

 8.  87  प्रतिश॑त  लाभांधियों  ने  अंपने  गाँव  में  और  9  प्रतिशत  लाभार्थियों  ने  गांव  के  अन्दर

 और  बाहर  कार्य  प्राप्त  4  प्रतिशत  ने  केवल  अपने  गांव  के  बाहर  रोजगार  प्राप्त  किया  और

 उनमें  से  कुछ  को  रोजगार  के  लिए  5  किलोमीटर  से  अधिक  को  दूरो  तय  करनी  पड़ी  ।

 9.  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  लाभाधियीं  केलिए  रोजगार  के  मुख्य  स्रोत  गेर-राष्ट्रीय
 ग्रामीण  कार्यक्रम  के  कार्य  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमों  में  सामान्य  तौर  पर  कुछ

 पूरक  ओर  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  थे  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  श्रमिकों  को
 लब्ध  कराए  गए  रोजगार  के  अवसरों  की  मात्रा  बड़े  पंमाने  पर  भिन्‍न  थी  और  यहां  तक  कि  राज्य  के
 भीतर  चुनिदा  जिलों  में  भी  भिन्न  थी  ।

 10.  1982-83  2-83  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अम्तगंत  एक  नमूना  परिवार
 के  लिए  रोजगार  का  ओसत  अंश  21.6  प्रतिशत

 11,  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मुख्य  रूप  से  ब्ष  से  कम  काम
 वाले  महीनों  के  दोरान  अतिरिक्त  रोजगार  प्रदान  करने  पर  ध्यान  केन्द्रित  करते  हुए  यह  सही  रूप  में
 निष्कष  निकाला  गया  था  कि  कार्यक्रम  का  कार्य  कुल  इन  उद्देश्यों  को  पूरा  कर

 रहा

 1982-83  के  दोरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  के  अन्तर्गत  कुल  रोअगार  का  लगभग

 80  प्रतिशत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  ओर  पिछड़े  बर्गों  के  लोगों  को  मिला  था  ।

 जो  नमूना  आकार  के  70  प्रतिशत  बेठते  थे  ।  न्‍

 13.  1982-83  के  दौरान  रोजगार  में  कृषि  श्रमिकों  का  अंश  लगभग  79  प्रतिशत  था  ।

 14.  अधिकांश  चुनिदा  राज्यों  द्वारा  कंम  कम  कार्यक्रम  के  प्रारम्भिक  वर्षों  में  अनुसूचित
 जाति/अनुसूचित  जनजातियों  को  लॉभं  पहुंचाने  को  योजनाएँ  आरम्भ  नहीं  को  गई
 1982-83  में  ऐसी  योजनाएं  केवल  केरेल  और  पश्चिम  बंगाल  में  चुनिदा  गाँवों  में  शुरू  को
 गई  थी  ।

 15.  नमूता  गांवों  में  ग्रामीण  सड़कों  को  निर्माण  कीय  मुख्य  रूप  से  किया  गया
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 16.  सभी  चुनिदा  राज्यों  में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजग्रार  कार्य क्रम  से  पहले  के  वर्ष  को  तुलना  में

 1982-83  के  दौरान  लाभायियों  की  कुल  मजदूरी  आय  में  वृद्धि  हुई  राष्ट्रीय  ग्राम्नीण  रोजगार
 कार्यक्रम  से  मजदूरी  आय  परिवार  की  औसत  मजदूरी  आय  की  23  प्रतिशत

 17.  पंजाब  और  पश्चिम  बंगाल  को  छोड़कर  नमूना  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीय  ग्रामोण  रोजगार
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  भुगतान  की  गई  मजदूरी  कुल  प्रित़्ाकर  वही  थी  जो  राज्यों  द्वारा  अथवा  जिसा

 प्रशासन  द्वारा  निध्धरित  की  गई  न्यूनतम  कृषि  मजदूरी  की  दरें  थीं  ।  कैरल  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  के  अन्तमंत  दी  गई  वास्तविक  मजदूरों  न्यूनतम  मज़दूरी  की  तुलना  में  अधिक  दूसरी  भोर

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  पश्चिम  पंजाब  के  गुरदासपुर  जिले  और
 राजस्थान  के  वीकानेर  जिले  में  दी  गई  मजदूरी  कम्र  केरल  में  कई  बार  न्यूनतम  मजदूरों  की

 तुलना  में  अधिक  भुगतान  को  समायोजित  करने  के  लिए  मस्टर  रोल  को  बढ़ा-चढ़ाकर  लिखा
 गया  था  ।

 वियरण  2

 बिहार  के  संबंध  में  कार्य कृप्  मस्प्रौक्नन  संगठन  को  सूल्याफन
 रिपोर्ट  में  निहित  निष्कर्ष

 (1)  राज्य  स्तरीय  सम्तिति  की  वैठकें  नियमित  रूप  से  आयोजित  नहीं  की  गई

 (2)  राज्यों  के  पाप  विभिन्‍त  परियोजनाओं  की  आयोजना  के  लिए  अपेक्षित  रिका्डों
 के

 रखाव  के  बारे  में  अकड़  उपलब्ध  नहीं  थे  ।

 (3)  अपर्याप्त  आंकड़ों  के  आधार  पर  आबंटन  किए  गए

 (4)  1981-82  और  1982-83  में  कोई  ऑफ  तंथार  नहीं  किए

 गए

 (5)  मजदूरों  के  पंजीकरण  को  कोई  पद्धति  नहीं

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  रिपोर्ट  में  विहित  राष्ट्रीय  प्रामोच  शोअगार  कार्यक्रस  के

 कार्यान्वयन  में  शासिल  कार्यविधि  तथा  संस्थागत  पहलुओों  के  बारे  में  सिकारिशों

 1.  राज्य  स्तरीय  समन्वय  समिति  एल०  सी०  की  बंठक  नियमित  रूप  से

 जित  नहीं  की  गई  थीं  ;  राज्य  सरकार  द्वारा  मार्गदरशिकाओं  के  अन्‍्तगंत  अपेक्षित  तथा  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यास्वयन  की  प्रभावी  रूप  से  निगराती  करने  के  लिए  राज्य

 स्तरीय  समिति  की  बैठक  आयोजित  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम  उठाए  जाने  इन  समितियों

 के  सदस्यों  द्वारा  बार-बार  क्षेत्रीय  दौरे  किए  जाने  चाहिए  ।

 2.  रिकार्डों  के रख-रखाव  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  को  गई  है  और  न  ही  आवश्यक

 सांडियकोय  आंकड़े  तैयार  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  गए  केन्द्र  ठथा  राज्य  सरकारों  के

 निश्चियों  को  शामिल  करके  एक  छोटा  ग्रुप  गठित  किया  जाए  जो  प्रगति  के  आंकड़ों  के  संकलन  और
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 ———

 रखाव  के  प्रश्त  तथा  कार्यक्रम  के  अन्य  पहलुओं  की  पर्याप्त  रूप  से  और  तुलनात्मक  तथा  संगत  बाधार

 पर  जांच  गरेता  ।

 3.  अधिकांश  राज्यों  में  शेल्फ  आफ  प्रोजेक्ट्स  तैयार  नहीं  किए  जा  रहे  थे  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्वगंत  योजनाएं  और  मार्मदशिकाओं  में  निर्धारित  की  गई

 प्राथमिकताओं  और  उद्देश्यों  के अनुसार  अधिक  वेजश्ञानिक  और  सुव्यवस्थित  ढंग  से  तैपार  की  जानी  चाहिए
 ताकि  शेल्फ  आफ  प्रोजेक्ट्स  में  ऐसे  जो  विशेषकर  महिलाओं  तथा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  की  बंधुप्रा  मजदूरों  अथवा  जहां  मजदूरों  का  स्तर  कम  के  लाभ  के  लिए  को

 शामिल  किया  जा

 4.  कार्य  परियोजनाओं  की  आयोजना  और  चयन  में  लाभाधषियों  को  शामिल  नहीं  किया

 उन्हें  शामिल  किया  जाता

 5,  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  बारे  में  सूचता  का  प्रवार-प्रसार  करने  में  खंड  विकास
 ओर  ग्राम  सेवकों  को  भूमिका  महत्वपूर्ण  वहीं  ग्राभीण  लोयों  में  कार्यक्रम  के  बारे  में

 सूचना  का  प्रवार  व  प्रसार  करना  आवश्यक  है  ताकि  कार्यक्रम  का  उचित  कायन्वियन  सुनिश्चित  किया
 जा

 6.  अधिकांश  चुने  हुये  जिलों  में  अलग  से  कोई  स्टाफ  नियुक्त  नहीं  किया  गया  और  मौजूदा
 स्टाफ  अपने  सामान्य  कार्य  के  अलावा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  भी  देख  रहा  निगरानी

 और  प्रगति  रिपोर्टिंग  की  ठप्रवस्थाओं  को  सुदृढ़  बनाया  जाता  चाहिए  और  उनमें  सुधार  किया  जाना

 चाहिए  ।  मौके  पर  दीरों  के  सुजित  परिप्तम्पत्तिपों  के  रख-रखाव  की  जांच  तथा  रिकार्डों  के
 उचित  रख  के  सम्बन्ध  में  और  परितम्पत्तियों/मिर्माण  कार्यों  से  संबंधित  आंकड़ों  की  जांच  की

 निगरानी  कार्य कम  के  एक  अभिन्न  अंग  के  छूप  में  माना  जता  निधियों  के  आबंटन  के  लिए
 मार्गदशिकाओं  में  निर्धारित  मानदण्ड  से  कभी-कमी  जिलों  में  निधियों  के  माबंटन  में  असंतुलन  हो  जाता

 विभिन्‍न  जिलों  में  निधियों  के  आवंटन  के  प्रयोजन  हेतु  वेकल्पिक  मानदण्ड  तैयार  किए  जाने

 चाहिए  ।

 गहूं  का  आयात

 5112.  श्रो  चिन्तासणि  जेना  :  गया  खाद्य  ओर  नागरिक  परत  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 कि  ः

 क्‍या  सरकार  ने  वर्ष  1987-88  के  दोरान  अभूतपूर्व  सूखे  के  कारश  गेहूं  का  आयात  किया
 भौर

 यदि  तो  किये  गये  भायात  का  देशवार  ब्यौरा  क्या  है  ?
 a

 खाध  और  नागरिह  पति  मम्त्रालय  में  उपमंत्री  डो०  एल०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गुलादी  धाग  में  दिललो  विकास  प्राक्षिकरण  के  दोषयुक्त  प्लेट

 5114.  भी  सतत  कुमार  लंदल  :  गया  हाहरी  विकास  मंत्री  मह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  गुलाबी  दिल्ली  में  स्व-वित्त  पोषण  योजमा  के  अंतर्गंक  फ्लेंटों  में

 ढांचागत/और  अन्य  दोष  होने  के  बारे  में  कुछ  गंभीर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 यदि  तो  उनका  स्वष्ठप  क्‍या  और

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  इन  दोषों  को  ठीक  करने  के  लिए  यदि  कोई  प्रभावी  कदम

 उठाए  हैं  तो  वे  कया

 शहरी  बिकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  गुलाबी  दिल्‍ली  में

 वित्त  पोषित  योजना  के  फ्लैटों  की  तंरचनात्मक  दोषों  के  बारे  में  कोई  गम्भीर  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 वेश्य  समिति  ने  कुछ  छोटे-मोटे  संरचनात्मक  दोष  तथा  अन्य  प्रकार  के  दोष  बताए  थे  और  इन

 सभी  दोषों  को  दूर  किया  जा  चुका  है  ठपा  तत्पश्चात्‌  फ्लेटों  का
 भारतोय  तकतीकी  संध्यान  से  भार

 परीक्षण  कराया  गया  था  तथा  संरचतात्मक  रूप  से  उन्हें  सुरक्षित  पाया  गया  ।  कुछ  शिकायतें  मामूली

 तथा  सामान्य  प्रकृति  की  जो  बड़े  पैमाने  के  निर्माणों  में  अपरिहायं  हैं  तथा  उन्हें  नियमित  रूप  से  दूर

 किया  जा  रहा  है  ।

 इस  समय  अधिरांश  शिकायतें  रब-रखाव  की  प्रकृति  वालो  हैं  अर्थात  कुछ  स्थानों  में  दोष

 पूर्ण  रिसाव  आदि  ।

 एक  वृर्णश्पेण  पूछताछ  कार्यालय  को  स्थापना  की  गई  है  तथा  जो  शिकायतें  पूछताछ

 कार्यालय  में  प्राप्त  होती  उन्हें  नियमित  रूप  से  दूर  किया  जाता  इसके  जो  भी  त्रुटियां

 निवारियों  द्वारा  बताई  जाती  उन्हें  सुधारने  क ेलिए  एक  कार्यक्रम  कार्यान्वित  किणा  जा  रहा

 राष्ट्रीय  एल्यूसिनियस  कंपनी  हारा  अजित  विदेशी  मुद्रा

 5115.  श्रोमती  जयम्तो  पटनायक  :  बया  इस्पात  भोर  जान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 उनके  मन्हालथ  के  अधीत  विदेशी  मुद्रा  अजित  करते  वाले  साव॑जनिक  उपक्रमों  के  क्या

 नाम

 व्या  रॉष्ट्रीय  एल्यूमितियम  कंपनी  उतमें  से  एक

 यदि  तो  इशा  कंपनी  ते  एल्यूमितियम  के  निर्यात  से  वर्ष  1987-88  में  कितनी  विदेशी

 मुद्रा  अजित  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रो  एम०  एल०  फोतेदार  )  :  इस्पात  भर  खान  मन्त्रालय  में

 कै  — विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  उपक्रम  हे

 1.  स्टील  अथारिटी

 2.  मेकन  लि०

 3.  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  नियम

 4.  हुई  पुर्ख  जा  इरन
 और  कंपनी  लि०  कर
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 |_5़॒ञझ्  उम्र

 5.  मैंगनीज  मोर  लि०

 6-  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०

 जी  हां  ।

 और  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  ने  एल्यूमिनियम  धातु  का  निर्यात  नहीं
 किया  कितु  उसने  एल्यूमिना  के  उत्तर  कोरिमा  को  निर्यात  से  2.25  करोड़  रु०  तथा  मंसर्स  हाइड्रो
 ट्रेंडिग  एस०  ए०  को  निर्यात  से  7.4  करोड़  रु०  की  विदेशी  मुद्रा  कमाई  है  ।  मैसस  हाईडो  ट्रेडिंग  एस०
 ए०  को  1988  तक  एल्यूमिना  के  निर्यात  से  7.4  करोड़  र०  की  और  विदेशी  मुद्रा  मिलने  की

 -'  आशा

 गोआ  में  होटलों  को  स्थापना

 5116.  श्री  हांताराम  नापक  :  क्‍या  पर्यदन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  दो  महीनों  के  दौरान  केर्द्रीय  सरकार  द्वारा  गोआ  में  कितनी  होटल  परियोजनाओं  को

 मंज्री  दी

 इन  परियोजनाओं  के  नाम  क्या

 इन  परियोजानाओं  को  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  करने  का  विचार

 इस  पर  कितना  व्यय  और

 (2)  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यटन  मम्न्नालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  गिरिधर  :  से  पिछले  दो  महीनों  के

 दोरान  पर्यटन  विभाग  में  स्थापित  अन्तरमंत्रालय  समिति  द्वारा  गोआ  में  निम्नलिखित  9  होटल
 जनाओं  को  अवस्थिति  को  कतिपय  शर्तों  के  अधीन  सिद्धांत  रूप  से  अनुमोदन  प्रदान  किया  जा  चुका  है  :---

 क्रम  स०  प्रवर्तंक/परियोजनाओं  का  नाम  अवस्थिति

 1.  अलक्रोन  रोयल  एस्टेट  प्रा०  लि०  कोवेलोसिम

 2.  ए०  सी०  डीसूजा  कलानगुटे
 3.  श्री  सांतिमन  इग्नाट्यूत  कोलवा

 4.  लावेरीना  मोबार  इंटरनेशनल  रिसार्ट  नि  कोवेलोसिम

 5.  कम्फर्ट  रिजेंसी  इन्न  कन्डोलिम

 :  6.  बिल्ली  डारेटो  कलानगुटे

 जे
 ह

 7.  श्री  स्टानते  बारोस  परीरा  कान्सोलिम

 है
 8.  स्नेह  होटल्स  मजोरदा

 9.  श्री  कुलदीप  सिह  कन्डोलिम
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 नमन  व  नकक  ७४५७७  फस न  नकीीीीनीनीलीतीीीतन  नी  तन

 ओर  पर्यटन  विभाग  द्वारा  प्रत्येक  परियोजना  के  अनमोदन  हेतु  विस्तत  प्रस्ताव  प्राप्त

 होने  के  बाद  ही  इन  परियोजनाओं  में  अंतग्रंस्त  खर्च  तथा  अन्य  ब्यौरे  उपलब्ध  हो  पाएंगे  ।

 खेतो  में  विविधता  लाना

 5117.  भरी  के०  रामचन्द्र  रेड्डो  :  क्या  कृषि  सम्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  गेहूं  के  बजाय  तिलहन  को  खेती  करने  वालों  को  कोई  प्रोत्साहन  देती

 ओर

 यदि  तो  क्या  कपास  और  तम्बाकू  के  बदले  तिलहन  की  खेती  करते  वालों  को  भी

 प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  व्याम  लाल

 तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  तथा  आधिक  रूप  से  ब्यवहाय  अन्य  तिलहन  फसलों

 के  लिए  वर्षा  तिचित  गेहूं  को  तोरिया-सरतों  के  क्षेत्र  में बदलने  के  लिए  राष्ट्रीय  तिलहन  तथा  वनस्पति

 विकास  बोड्ड  के  माध्यम  से  शुरू  को  गई  योजना  के  अंतगंत  बीज  मिनिकिटों  के वितरण  और  खंड  प्रदर्शन

 के  रूप  में  किसानों  को  प्रोत्साहन  दिए  गए

 जी  नहीं  ।

 अलेप्पो  में  जलफरड़ा  केन्द्र  का

 5118.  क्री  वक्‍कम  पुरतबोसत  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  केरल  राज्य  सरकार  ने  अलेप्पी  में  एक  जलक़ीड़ा  केन्द्र  क ेविकास  के  लिपे  वित्तोय

 सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बस्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  भन्‍्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  गिरिघर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  t

 ग्रामीण  भोद्योगिकोकरण

 5119.  डा०  टी०  कल्पना  वेवो  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,

 क्या  ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  हेतु  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है  ताकि

 स्थानीय  सामग्री  और  स्थानीय  प्रतिभा  का  उपयोग  करके  प्रामीण  लोगों  की

 स्थिति  और  जीवनयापन  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जा  सके  तथा  उनका  शहूरों  की  ओर

 पलायन  रोका  जा

 यदि  तो  विभिस्त  राज्यों  में  विशेषकर  आकर  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  वाले

 उद्योगों  का  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 कृषि  मंत्रालय  में  कृष  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मन्त्रो  द्याम  लाल  :
 खादी  तथा  लघु  उद्योग  जंसे  नारियल-जटा-दस्तकारी  के

 कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  और  सहकारी  क्षेत्र  में  कृषि-आधारित  उद्योगों  के  संवर्धन  और  विकास  के
 माध्यम  से  ग्रामीण  औद्योगिकीकरण  पर  बल  दिया  जाता  इन  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए
 स्वीकृत  प्रतिमान  के  आधार  पर  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।  केन्द्र  सरकार  इन  उद्योगों  के
 विकास  और  रक्षा  के  लिए  राज्य  जिनमें  अ/न्ध्र  प्रदेश  शामिल  को  कई  प्रकार  के  सहयोग
 देती  1985-86  भौर  1986-87  के  दोरान  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  जिला  उद्योग  केन्द्र  की  केन्द्र
 द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  91  लाख  रुपए  ओर  83  लाख  रुपए  की  वित्तीव  सहायता

 दी  गई  आन्ध्र  प्रदेश  में  ग्राम  और  लघु  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सातवीं  योजना  में  93.60  करोड़
 रुपए  का  प्रावधान  रथ्वा  गया  1986-87  के  अन्त  तक  सहृकारो  क्षेत्र  आन्ध्र  प्रदेश  में  172
 परिसंस्करण  इकाइयां  स्थापित  की  गई  1987-88  और  1988-89  का  कार्यक्रम
 10  इकाइयों  और  7  इकाइयों  की  स्थापना  का

 समुद्रो  उत्पाद

 5120.  श्री  एश्च०  जी०  घोलप  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्र  स ेकुल  कितनी  मात्रा  में  समुद्री  उत्ताद  पकड़े  जाते  हैं  और  गहरे  में
 किस  प्रकार  की  मछली  उपलब्ध

 सातवीं  पंचवर्षीप्र  योजना  में  मछली  पकड़ने  वाली  कितनी  नौकाओं  की  आवश्यकता  होगी
 और  उनकी  वर्तमान  संख्या  बया  और

 क्‍या  हमारे  समुद्री  संसाधनों  का  आवश्यकता  से  अधिक  विदोहन  किया  जा  रहा  है  और
 यदि  तो  इस  पर  नियत्रण  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  भ्ोर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  द्याम  लाल  :
 1986-87  में  पकड़ी  गई  कुल  समुद्री  मछली  17.13  लाख  मीटरी  टन  अनन्तिसम  अब

 तक  किए  गए  समन्वेषी  सर्वेक्षणों  स ेपता  चलता  कि  भारतीय  गहरे  समुद्र  में  बल्म  भाई  इंडियन
 ड्रिफ्ट  घूड  फिल  लोजार्ड  होसे  मेकरेज  आदि  मछली  को  महत्वपूर्ण  प्रणालियां
 उपलब्ध  हैं  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयानों  की  संझ्या
 को  उतंमान  141  से  500  तक  बढ़ाने  का  प्रध्ताव  किया  गया

 नहीं  ।  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  में  पेषघलल  को  कमी

 5121.  श्रो  मोहम्मद  महृफूज  अली  खां  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  के  भूमिगत  जल  का  स्तर  बहुत  अधश्विक  घट  गया  है  और  यमुना  नदी  के  पानी
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 का  जलस्तर  घटने  से  दिल्‍ली  में  आगमी  गर्मी  के  मौसम  में  पेपजल  की  सप्लाई  में  भारी  कमी  होने  की
 आशंका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  शहर  की  पेयजल  की  मांग  को  तुलना  में  इस
 समय  पेयजल  को  सप्लाई  कितनी  है  तथा  इस  समय  पेयजल  की  कमी  से  कौन-कौन  से  क्षेत्र  सबसे  अधिक
 प्रभावित

 वर्ष  1991  तथा  2001  तक  शहर  को  जनसंड्या  में  वर्तमान  वृद्धि  की  दर  के  कारण
 पेयजल  की  सप्लाई  की  मांग  कितनी  बढ़ने  की  आशा  और

 पेयजल  की  बढ़ती  हुई  माँग  को  अधिक-से-अधिक  पूरा  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाय
 करने  का  विचार

 हाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलथोर  :  तथा  दिल्‍ली

 जलपूर्ति  एवं  मलव्ययन  संस्थान  ने  दिल्ली  में  भूमिगत  जल  स्तर  में  गिरावट  के  बारे  में  सूचित  किया

 4720  लाख  गैलन  प्रतिदिन  जलपूर्ति  की  मूल्यांकित  आवश्यकता  की  तुलना  में  दिल्ली  में  विद्यमान

 जलपूर्ति  4090  लाख  गैलन  प्रतिदिन  है  ।  इस  समय  दिल्‍ली  में  पानी  की  कोई  विकट  कमी  नहीं
 सरकार  को  जानकारी  है  कि  भागामी  गर्ियों  के  महीनों  के  दोरान  शहर  में  पानी  की  कमी  की

 सम्भावना  है  ।  जबकि  वर्तमान  सूले  की  स्थिति  के  कारण  कमी  से  निपटना  सम्भव  नहीं
 सरकार  जहां  तक  सम्भव  वर्तमान  स्तर  के  निकट  तक  शहर  में  जलपूर्ति  बनाये  रखने  के  लिए  वे  सभी

 उपाय  करने  के  जो  व्यवहाये  के  उद्देश्य  से  उत्तर  प्रदेश  और  हरियाणा  की  राज्य  सरकारों  के

 साथ  निरन्तर  सम्पर्क  बनाये  हुए  बतंमान  कमी  के  कारण  वजीराबाद  और  बन्द्रावल  जल  शोधन
 संयंत्रों  के  नियंत्रणाधीन  क्षेत्रों  में  पानी  में  कुछ  कमी  की  है  ।

 1991  तक  दिल्ली  में  पानी  की  मूल्यांकित  आवश्यकता  5920  लाख  गैलन  प्रतिदिन  है
 तथा  2001  तक  यह  10240  लाख  गँलन  प्रतिदिन

 केरल  सें  बेरोजगारी

 5122.  भरो  सरेश  कुरुष  :  जया  श्रस्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  में  केरल  में  रोजगार  कायलियों  के  चालू  रजिस्टरों  के  अनुसार
 शिक्षित  युवाओं  में  बेरोजगारी  बढ़ी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  भर  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाए  गए  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  ओर  उपलब्ध  जो
 पिछले  तोन  वर्षो  में  केरल  के  रोजगार  कार्यालयों  में  चालू  रजिस्टरों  पर  दर्ज  नौकरी  चाहने  वाले  शिक्षित
 व्यक्ितयों  भोर  यह  अनिवार्य  नहीं  कि  उनमें  से  सभी  बेरोजगार  की  संख्या  से  संबंधित

 इस  प्रकार  है  ।
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 वर्ष  के  अंत  में
 |

 संख्या  लाखों  में
 फ्त्ूतफतफतर्  फऋऑ/ऊ"फऊऑऔऑऔऋक्‍ऊउउञ_

 13.78

 1986  15.14

 1987  16.19

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  प्रदान  करने  संबंधी  किए  जा  रहे  प्रयात  सातवीं

 वर्षीय  योजना  दस्तावेज  में  प्रदर्शित  किए  गए  इन्हें  केरल  सह्दित  सारे  देश  में  कार्यान्वित  किया  जा

 रद्दा

 गुजरात  में  बांदे  मए  फसल  ऋण

 5123.  भी  रणजोत  सिह  गायरुबाड़  :  गया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  खरोफ  और  रबी  फसलों  के  दोरान  बांटे  गये  फसल  ऋण  फसल  बीमा  की  किस
 अवधि  के  संबंध  में

 क्या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  गुजरांत  में  तुर  जेसी  दीघं  अवधि  की  फसल  खरीफ
 और  रबी  दोनों  फलल  अवधियों  को  मिलाकर  तंयार  होती  है  भऔौर  इस  कारण  अल्प  अवधि  की  अन्य
 फशलों  को  तुलना  में  तुर  की  फसल  के  लिए  निर्धारित  तारीख  से  भिरन  कोई  अन्य  मानदंड  अपनाने  की
 भावश्यकता

 बयां  सरकार  को  इस  संबंध  में  गुजरात  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मम्त्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राष्य  मंत्रों  प्यास  लाल  :
 से  वुद्तत्त  फसल  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  खरीफ  और  रबी  मोप्तमों  के  लिए  क्रमशः  बीमा  के

 अंतर्गत  शामिल  करने  के  संबंध  में  आने  वाले  बर्ष  के  |  अप्रेल  से  30  और  1  अक्तूबर  से

 31  भा  तक  सहकारी  क्रण  वाणिज्यिक  बंकों  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  कृषि  संबंधी

 ऋण  वितरित  किये  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  जानकारी  है  कि  गुजरात  में  तुर  दीध॑  अवधि  की
 फसल  राज्य  सरकार  ने  इस  संबंध  में  एक  प्रस्ताव  भेजा  जिसके  बारे  में  यह  निर्णय  लिया  गया
 था  कि  वृहत्त  फप्ल  बीमा  योजना  के  तहत  मोसमिक  अनुशासन  कायम  रखने  के  लिए  यह  है
 कि  सम्पूर्ण  देश  में  खरीफ  ओर  रबो  मौसमों  में  ऋण  लेने  की  अवधियां  एक  समौन  होनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  तुर  फसल  का  संबंध  ५ह  भी  निर्णय  किया  गया  था  कि  गुजरात  में  प्रत्येक  वर्ष  |  अप्रैल
 से  30  सितम्बर  तक  बोमाकृत  किसानों  को  वितरण  किए  गए  ऋणों  की  राशि  वृहत्त  फसल  बीमा
 योजना  के  अंतगंत  शामिल  होनो  बशतें  कि  उससे  संबंधित  सभी  उपर्युक्त  संस्थानों

 प्रत्येक  वर्ष  अक्तूबर  के  अंत  तक  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  को  प्राप्त  हो  जाएं  ।

 प्राइवट  और  पब्लिक  कम्बनियों  के  कर्मचारियों  के  आभितोों  को  परिवार  पेंशन

 5124.  भरो  महेशा  लिह  :  क्या  भरस  संत्रो  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे
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 प्राइवेट  और  पढ्िलिक  कम्पनियों  संबंधी  परिवार  पेंशन  योजनाओों  -  के  अन्तगंत  कितने
 ग्यक्तियों  को  पेंशन  मिल  रही

 परिवार  पेंशन  की  दरें  क्‍या

 किसी  कर्मचारी  की  मृत्यु  हो  जाने  के  बाद  परिवार  पेंशन  मंजूर  करने  के लिए  यदि  कोई
 अधिकतम  समय  सीमा  निर्धारित  की  गई  तो  बह  बय

 कितने  मामले  तीन  महीनों  से  अधिक  समय  से  लब्बित

 क्‍या  परिवार  पेंशन  की  दरें  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 क्षौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्रम  सन्‍त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  जगदोश  :  उपलब्ध  सूचना  के
 31-12-1987  को  क्षमंचारी  परिवार  पेंशन  योजना  के  अधीन  56,812  लाभानुभोगी  परिवार  पेंशन
 प्राप्त  कर  रहे  थे  ।

 परिवार  पेंशन  की  मौजूदा  दरें  निम्नानुसार  हैं  :--
 न  ननन+न-ननम-मन  नमन  नमन  33333.»  न  न  +क  ५»  नमननन  ५  ५3५+८++3++---+-3+>-53+++७3++3+3»»+«+»+-«»«रकम,

 सदस्य  का  वेतन  मासिक  पेंशन  दर
 अमन  का  हुआ बह

 400  रु०  से  कम  वेतन  का  30  प्रतिशता  बशर्से  कि  यह
 न्यूनतम  60  रु०  तथा  अधिकतम  120  रू०
 हो  ।

 400  २०  से  अधिक  वेतन  का  20  प्रतिशत  बशतें  कि  यह
 स्ूनतम  120  रु०  और  अधिकतम
 $00  रु०  हो  ।

 इसके  पत्वार  पैंशन  प्राप्तकर्ताओं  को  80  रु०  से  130  रु०  के  बीच  अनुपूरक  बद्धि
 दी  जा  रही  जो  सदस्यों  के  वेतन  पर  निर्भर  करती  है  ।

 मौजूदा  अनुदेशों  के  20  दिन  के  भीतर  दावों  का  भुगतान  किया  जाय  बशतें  कि
 दावे  सभी  तरह  से  पूरे  हों  ।

 31-12-1987  को  दो  वर्ष  से अधिक  समय  से  2024  मासिक  परिवार  पेंशन  दावे
 लम्बित  पड़े  थे  ।

 (2)  हां  ।

 इसके  बारे  में  शीघ्र  निर्णय  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 भारत  एल्पूमिनियम  कंपनी  को  हुआ  घाटा

 5125.  भरी  भट्टम  भीरताममू्ति  :  कया  इस्पात  और  खास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  छि  :
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 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  को-पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दोरान  घाटा  हुआ  है

 और  यदि  तो  प्रतिवर्ष  कितना  घाटा  हुआ

 क्या  भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  जिन  यूनिटों  में  उसे  घाटा  हो  रहा  है  बन्द  करने

 के  लिए  कहा  गया

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्यौरा  बया

 भारत  एल्यूमिनियम  कंपनी  को  राइस  और  रोल्डਂ  उत्पादों  पर  कितना  घाटा
 हुआ  ?

 इत्पात  और  खान  मन्त्रो  एम०  एल०  :  जी  बालकों  को  गत  तीन  वर्षों
 के  दोरान  हुआ  घाटा  इस  प्रकार  है  :

 1984-85  5  14.75  करोड़  रु० *
 1985-86  5-86  77.37  करोड़  रु०

 1986-87  43.15  करोड़  रु०
 न  रत

 *सप्तरकारी  क्रणों  पर  ब्याज  माफी  दी  गई  ।

 ओर  जी  नहीं  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  एल्यूमिनियम  प्रापर्जी  रोड  व  रोल्ड  उत्पादों  के  प्रतिटन  उत्पादन
 में  बाल्को  को  हुआ  घाटा  इस  प्रकार  है  :

 आंकड़े  रुपयों

 1984-85  5  1985-86  1986-87

 पिंड  490  6816  5690

 प्रापर्जी  रौड  158
 "4567

 4567  3260

 रोल्ड  उत्पाद  7691  5484  2343
 a, न»  कदम

 कपास  को  खेती  के  लिये  बेशानिक  तरोके

 श्रीमरी  जयन्ती  पटतायक  :  क्‍या  कृषि  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  झृपा  करेंगे  कि  :

 बेहतर  उपज  प्राप्त  करने  के  लिए  वंज्ञानिकत  तरीके  से  कपास  उगाने  के  लिए  कौन  से  कदम
 उठाए  गए  भोर

 किस-किस  राज्य  या  फ  मे  अनुसंधान  केन्द्रों  में  प्रयोगात्मक  आधार  पर  अधिक  उपज

 बाली कपास की खेती के लिए नए ओर वैज्ञानिक तरीके अपनाये गये हैं ? कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान सथा शिक्षा जिभाग में राज्य संत्रो हरि कृष्ण बेसद्रीप कपास अनुसंधान नागपुर और अखिल भारतीय समन्वित कपास सुधार प्रायोजबा 336
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 की  अधिक  पैद्ाआार  देने  व।ली  किस्पों  और  सुबरे  हुए  फसल  उत्पादन  व  फपल  संरक्षण  तकनीकों
 के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुश्नंधात  परिषद  अनुपंधान  प्रायोजित  कर  रही

 इस  तरह  से  विकसित  की  गई  तकनीकों  को  में  भा०  कृ०  अनु  ०  प०  की  प्रथम  चरण
 की  विस्तार  सेवा  ओर  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  माध्यम  से  प्रसारित  किया  गया

 तीचे  दिये  राज्यों  में  कपास  अनुसंधान  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं  :

 संस्थान/अनुसंघान  केन्द्र  स्थान  राज्य

 2  3

 1.  केन्द्रीय  कपास  अनुसंधान  संस्थान  नागपुर  महा  राष्ट्र

 2.  सी०  आई०  सी०  आर  क्षेत्रीय  केन्द्र  कोयम्बट्र  तमिलनाडु

 3.  सी०  आई०  सी०  आर  क्षेत्रीय  केन्द्र  सिरसा  हरियाणा

 4.  अखिल  भारतीय  समन्वित  कपास  सुधार  कोयम्बट्र  तमिलनाडु
 प्रायोजना  सी०  आई०  सी०  आर  क्षेत्रीय

 केन्द्र  समन्वयन  यूनिट

 5.  अनुसंधान  केन्द्र  भाई०  सी०  आई०  1.  लुधियाना  पंजाब

 2.  फरीदकोट  पंजाब
 3.  हिसार  हरियाणा

 4.  श्री  गंगानगर  राजस्थान

 5.  सूरत  गुजरात

 6.  तलोड़  गुजरात

 7.  वीरांगम  गुजरात

 8.  जूनागढ़  गुजरात
 9.  खंडवा  मध्य  प्रदेश

 10,  इन्दोर  मध्य  प्रदेश

 11.  वदनवार  मध्य  प्रदेश

 12.  ग्वालियर  मध्य  प्रदेश

 13.  अकोला  महा  राष्ट्र
 14.  पाडेगांव  महाराष्ट्र

 15.  पुणे  महाराष्ट्र

 16.  सान्देड  महाराष्ट्र

 17.  राहुरी  महाराष्ट्र
 18.  घारवाड़  कर्नाटक
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 19.  अराभवी  कर्नाटक

 20.  सिकगुप्पा  कर्नाटक

 21.  गुम्दूर  आंध्र  प्रदेश

 22.  नन्दयाल  अंभ्र  प्रदेश

 23.  कोयम्बटूर  तमिलनाडु

 24.  कोविलपढ्ठी  तमिलनाडु
 25.  श्री  बिल्लीपथूर  तमिलनाडु

 26.  मधुरा  उत्तर  प्रदेश

 27.  जोरहाट  असम

 भिलाई  इस्पात  श्ष॑यंत्र  का  विस्तार

 5127.  श्री  सेयद  शाहब॒द्दीन  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिवर्ष  4  मिलियन  टन  इस्पात  का  उत्पादन  करने  के  लिए  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  के

 विस्तार  तथा  आधुनिधिकरण  पर  कितनी  लागत  आने  का  अनुपान

 इस  परियोजना  पर  आरम्भ  में  कितनी  लागत  आते  का  अनुमान

 इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  आरम्भ  में  क्‍या  समय  निर्धारित  किया  गया
 और

 संयंत्र  क ेअदनी  अधिकतम  डिजाइन  क्षमता  कब  तक  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  हैं  ?

 इस्पात  ओर  खान  मन्‍्त्रालय  में  इस्पात  विभाग  सें  राज्य  मत्री  योगेन्‍द्र  :  फरवरी
 1976  में  स्वीकृत  25  लाख  टन  से  40  टन  तक  भिलाई  का  विस्तार  करने  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित
 जानकारी  निम्नानुसार  है  :

 2145.5  करोड़  रुपये  1985  की  तीसरी  तिमाही  के  मूल्यों  क ेआधार

 937.7  करोड़  रुपये  1974  की  पहली  तिमाही  के  मूल्यों  के  आधार

 कार्यात्वयन  1981  |  तक  पूरा  किया  जाना
 ह

 सेल  की  निगमित  योजना  के  इस  संयंत्र  के  वषं  1990-91  तक  अपनी  इष्टतम
 डिजाइन  क्षमता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना

 कृषि  और  बागवानों  का  विकास

 5128.  श्री  ह्रोश  रावत  :  क्‍या  कृषि  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 उत्तर  प्रदेश  में  कृषि  ओर  बागवानी  के  विकास  पर  अंब  तक  प्रति  व्यक्ति  कितमी  धनराशि

 व्यय  की  गई

 बया  यह  घतराशि  राष्ट्रीय  ओसत  से  कम  और

 यदि  तो  कितनी  कम  है  ओर  हस  राज्य  में  कृषि  पर  प्रति  व्यक्ति  ब्यय  की  औसत  को

 बढ़ाने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाये  जाने  का  विचार

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  कृषि  मध्तरालय  में  राज्य  मसत्रो  श्याम  लाल  :
 से  भारतीय  रिजवं  ब॑क  द्वारा  गठित  पूर्वी  भारत  में  कृषि  उत्पादकता  सम्बन्धी  समिति

 (1983-84)  द्वारा  निकाले  गए  अनुमान  के  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  प्रति  कृषि  श्रमिक  सरकारी
 जिसमें  कृषि  ओर  सम्बद्ध  सिंचाई  और  बाढ़  नियंत्रण  तथा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  शामिनष

 में  वर्षानुवर्षं  बढ़ोतरी  का  रुख  दिखाई  दिया  चोथी  योजना  के  दोरान  सरकारी  व्यय  प्रति  कृषि
 श्रमिक  27  रुपए  से  बढ़कर  पांचवीं  योजना  के  दोरान  493  रुपए  हो  गया  और  छठो  योजना  के  दौरान

 यह  और  अधिक  बढ़कर  957  रुपए  हो  गया  ।

 न्यूबतम  मजबूरो  में  संशोधन

 ]

 भी  रास  समझावन  :  गया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यूनतम  मजदूरों  अधिनियम  गैर-सरकारी  क्षेत्र  जोर  दुकानों  एवं  कारखानों  आदि
 के  कर्मचारियों  को  मूल्य  वृद्धि  से उचित  दिलाने  के  लिए  उपयुक्त  किया  गया

 क्या  नया  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  लागू  हो  गया  और

 यदि  तो  कब  से  और  इस  फार्मूले  के  आधार  पर  महंगाई  भत्ते  की  आगे  किस्सें  किस

 प्रकार  दी  जायेंगी  ?

 श्रम  सस्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  न्यूनतम  मजदूरी
 1948  में  यह  व्यवस्था  है  कि  अनुसूचित  रोजगारों  के  संबंध  में  समुचित  सरकार  द्वारा  निर्धारित  या

 संशोधित  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों  में  मजदूरी  की  मूल  दरें  हों  और  ऐसे  अन्तरालों  पर  या  ऐसे  तरीके

 से  जेसा  कि  समुचित  सरकार  निर्देश  ऐसे  श्रमिकों  पर  लागू  जीवन  निर्वाह  सूचकांक  को  भिम्तता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  किसी  दर  पर  विशेष  भत्ता  समायोजित  किया  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  कुछ
 नियोजनों  के  संबंध  में  न्यूनतम  मजदूरी  को  उपभोवता  मूल्य  सूचकांक  के  साथ  सम्बद्ध  किया

 1980  में  हुए  राज्य  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  में  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  कम  से  कम  दो  वर्ष  में  एक

 बार  या  उपभोक्ता  मल्य  सूचकांक  में  50  प्वाइंट  को  वृद्धि  होने  जो  भो  पहले  आवश्यकताਂ

 नुसार  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों  की  पुनरीक्षा  की  जाय  तथा  इन्हें  संशोधित  किया  जाय  |  1987

 में  श्रम  मंत्री  सम्मेलन  के  अधिवेशन  में  इस  सिफारिश  को  दोहराया  उक्त  अधिनियम  में

 यह  व्यवस्था  है  कि  न्यूनतम  मजदूरी  की  पुनरीक्षा  तथा  इसमें  संशोधन  अन्तरालों  पर  क्रिया  जाय  लेकिन

 यह  5  वर्ष  से अधिक  न  हो  ।  इस  संबंध  में  संशोधन  करने  के  सुझाव  पर  1987  में  न्यूनतम

 मजदूरी  सलाहकार  बोर्ड  द्वारा  विचार-विमर्श  किया  गया  तथा  यह  सिफारिश  की  गई  कि

 भधिक  से  अधिक  2  वर्ष  के  अन्तराल  पर  मजदूरी  की  न्यूनतम  दरों  में  संशोधन  की  व्यवस्था  करने  के
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 लिए  उपबन्धों  में  संशोधन  किया  जाय  जब  तक  कि  न्यूनतम  दरें  इस  तरह  निर्धारित  या  संशोधित  न
 किया  जाय॑  कि  उनमें  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  सम्बद्ध  विशेष  भत्ते  को  व्यवस्था  हो  और  जिस  मामले
 में  समुचित  सरकार  ने  न्यूनतम  मजदूरी  की  पुनरीक्षा  की  हो  गौर  आवश्यकतानुसार  अधिक  से  अधिक
 5  वर्ष  के  अन्तराल  पर  ऐसी  मजदूरी  में  संशोधन  किया  हो  ।

 ओद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  उपभोक्ता  मुल्य  सूचकांक  की  नई  श्ूखला  (1982-100)
 अभी  लागू  नहीं  की  गई

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मंगनेसाइट  का  आयात

 5130.  श्रो  हरोश  रावत  :  क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  उत्तर  प्रदेश  में  मैगनेसाइट  के  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  बावजूद
 इसका  विदेशों  से  आयात  कर  रहो

 यदि  तो  अब  तक  कुल  कितनी  मात्रा  में  मंगनेसाइट  का  आयात  किया  गया
 भौर

 सरकार  द्वारा  आयात  रोकने  ओर  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 इस्पात  ओर  खान  मन्त्रालय  में  इस्पात  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  योगेश  :

 सरकार  मंगनेसाइट  का  आयात  नहीं  करती  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  न्यून  ग्रेड  के  मंगनेसाइट  के  परिष्करण  के  लिए  नई  इकाइयों  को  स्थापित  करने
 को  बढ़ावा  दे  रहो  है  जिसे  देश  में  अच्छी  बवालिटी  का  डंड  बन  मेंगनेसाइट  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध

 ह्दो  सके  ।

 मसालों  के  कृषि  क्षेत्र  का  बिस्तार

 ]
 5131.  श्री  के०  सोहनदास  :  कया  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भसालों  के  कृषि  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की  जा

 रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धदी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  सन्त्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  इयाम  लाल  :

 भोर  1987-88  के  दोरान  स्वीकृत  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  समेकित  मसाला  विकास  योजना  के

 अंतर्गत  काली  मिर्च  की  156  लाख  कलमों  और  लोंग  की  1.9  लाखे  पौद  के  वितरण  के  कार्यक्रम  शुरू
 किए  गए  जिनमें  फालो  प्रिच  के  अंगगंत  7,000  हैक्टेयर  और  लोंग  के  अंतर्गत  700  हैक्टेयर  क्षेत्र

 लाया  जाएगा  ।
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 अ  लबजअबअ  अइअ  अंक  ल  अडडजअखअइअल€लडअलय८फखॉ/अ  बअखघ,जघघ,ड,यअ्््  ्  क्र
 हिन्दुस्तान  लोवर  हारा  बिम  प्लांट  का  अंद  किया  जाता

 भीमती  योता  मुख  मी  :  क्या  श्रम  मंत्रो  हिन्दुस्तान  लोवर  द्वारा  बिम  प्लांट  बंद  किए
 जाने  के  बारे  में  8  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4737  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बारे  में  श्रम  मंत्रालय  से  अपेक्षित  जानकारी  प्राप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  जगदीश  :  और  भौद्योगिक  विवाद
 1947  के  अधीन  समुचित  प्राधिकरण  उत्तर  प्रदेश  जिसके  साथ  मामला  उठाया

 गया  ने  बताया  है  कि  विम  प्लांट  बंद  नहीं  किया  गया  है  बल्कि  व्यापारिक  दृष्टि  से  इसका  संचालन
 1-5-84  को  निलंबित  कर  दिया  गया  इसके  कारण  प्रभावित  हुए  नो  कर्मकारों  को  कारखाने  के
 अन्य  विभागों  में  पुनः  खपा  लिया  गया

 इलेक्ट्रिक  आाकंफरनंस  इंडस्ट्री  का  विकास

 5133.  डा०  ए०  कोे०  पटेल  :  बया  इस्पात  ओर  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योगों  के  विकास  की  नीति  निश्चित  करने  के  संबंध  मे  इलेबिट्रक  आर्क  फरनेस

 इंडस्ट्री  क ेआथिक  पहलुओं  की  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंदी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  असाधारण  विलम्ध  का  उद्योग  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 इस्पात  ओर  खान  सम्त्रालय  में  इस्पात  बिभाग  में  राज्य  मन्त्रो  योगेखश  :

 से  उद्योग  की  आधिक  स्थिति  पर  एकत्रित  जानकारी  के  आधार  पर  विद्युत्‌  चाप  भट्टी  उद्योग  को

 समीक्षा  की  जांज  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍लो  राज्य  सहकारी  बंक

 5134.  थ्रो  कसला  प्रसाद  सिंह  :  कया  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जया  सरकार  का  ध्यान  26  1988  के  में  है  दिल्ली
 राज्य  सहकारी  बैंक  मेंਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  राज्य  सहकारी  बैक  के  लेखाओं  की  हाख  ही  में  कोई  जांच  की
 गई  थी  और  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  रिजवं  बेक  की  स्वीकृति  प्राप्त  किये  बिना  भारत  स्थित
 विदेशी  बैंकों  में  करोड़ों  दपए  जमा  किए  गए  भौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  जांच  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ef  हृथि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  इयाम  साल  :
 भारत  सरकार  को  कथित  समाचार  की  जानकारी

 ह
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 30-6-1987  को  समाप्त  हुए  वर्क  के  लिए  दिल्‍ली  राज्य  सरकोरी  बेक  लिमिटेड  के

 लेखों  में  लेखा  परीक्षा  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  को  है  ।

 और  बेक  की  अधिीशेय  भिधि  में  6  करोड़  रुपए  की  नई  दिल्‍ली  स्थित
 विदेशी  बैंकों  की  स्थानीय  शाखाओं  के  पास  जमा  है  |  सहकारी  दिल्ली  ने  दिहली
 राज्य  सहकारी  बक  को  हिदायत  दी  हैकि  वे  विदेशी  बेकों  में  जमा  राशि  को  निकाल  लें  और  आगे  इन
 बैंकों  में  कोई  राशि  जमा  न

 12.00  भध्याह्

 थी  अजप  मुशरान  :  माननीय  रक्षा  मंत्री  ने  24  मार्च  को  जबलपुर  में

 हुए  विस्फोट  के  बारे  में  एक  वक्‍तड्य  दिया  अब  मैं  इस  दुघंटना  स्थल  पर  गया  था  ओर  अभी  भी

 कुछ  छुट-पुट  विस्फोट  हो  रहे  लेकिन  जबलपुर  और  सारे  देश  के  लोगों  की  चिता  का  मुख्य  कारण

 पह  है  कि  दु्भंटना  की  वजह  कया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  दे  दो  ।

 झो  अजय  मुशशात  :  मैंने  एक  नोटिस  दिया

 जध्यक्ष  महोदय  :  आप  दे  दो  ।  मैं  देखूंगा  ।

 aed आया  मवाद ]

 झो  अजय  मुशरान  :  हम  एक  बिस्तुत  चर्चा  चाहते

 अध्यक्ष  महोद  ५:  यही  मैं  कर  रहा  हूं  ।

 भो  हरोद  रावत  :  सारे  जबलपुर  में  आतंक  का  वाताढ्रण  है  और  कभेंचारी  भी
 डरे  हुए

 अध्यक्ष  मैंने  आपकी  बात  मास  मैं  डिसकशन  करवा  दूंगा  ।

 ]
 श्री  अजय  मुशरान  :  विस्फोट  के  संभावित  कारण  के  बारे  में  कई  आशंकारें  हैं  और  इस  पर

 चर्चा  होनी  मैंने  एक  नोटिस  दिया  है  जौरे  माननीय  मंत्री को  एक  वक्‍तब्य  अवश्य  देता
 समाचार  पत्रों  में  प्रत्येक  दित  सभी  प्रकार  की  ख़बरें  छप  रही
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 —

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  बात  मान  ली  हिस्कशम  कहंगा  ।

 शओोभती  रविल्लावती  चहुबंदी  :  माननीष  मंत्री  जी  स्टेटमेंट  तो  लोगों  को  थोड़ा संतोष  होगा  ।

 अध्यक्ष  प्होदय  :  कोई  न  कोई  तरीके  से  डिस्कशन  करा  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  कुछ  चर्चा  करने  की  अनुमति

 ओ  दिनेश  गोस्वासी  :  सब  ठोक  है  ।  कोई  शूस्य  काल  नहीं  होगा  ।

 .
 अध्यक्ष  महीद्रत्र॒  :  बहुत  ऐसे  ही  करवा  देते  हैं  ।

 12.02  म०  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 मेशनल  हेवी  इंजोनिर्बारिश  क्रोजापरेटिय  नई  बिल्‍लो  का  ज्ष

 1986-87  का  वाधषिक  प्रतिवेदन  और  कार्यकरण  की  समोक्षा

 कृषि  संत्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आरਂ  मैं,भी  भजनलाल  की  ओर
 से  निम्नलिब्चित  पत्र  सआ  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  नेशनल  हैवी  इंजीनिर्तारिेग  कोग्रापरेटिय  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के
 वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  श्रति  तथा  बंग्रेजी  तथा  लेखा-परीक्षित
 लेखे  ।.

 (2)  नेशनल  हैवी  इंजीनियरिंग  कोआपरेटिव  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के
 कार्यक्रण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एज०  टी०  5787/88] ]

 इस्पात  ओर  श्याम  अन्त्रालय  की  क्य  1988-89  की  अनुदामों  को  बिस्तुत  मांगें

 जल  संसाधन  मंत्री  िनेश  :  मैं  श्रो  एम०  एल०  फोतेदार  की  ओर  से  इस्पात  और
 खान  मंत्रालय  की  वर्ष  1988-89  की  शनुदानों  की  बिस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  ।  वेछिए  संख्या  एल०  टी०  5788/88 ]
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 मन  नमन  नी॑नीन3ननमनननानननननननननननन-नन  नमन  नमकीन  नम  ननन-न-न  मन  न  नमन  ननमनमन  न  कमननम  नमन  नं  +  नमन-म-ान++ननन++

 राष्ट्रीय  हृथकरधा  घिकास  निगम  लखनऊ  के  वर्ष  1986-87  ओर  ब्रिटिश

 इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  वर्ष  1986-87  के  का्पंकरण
 को  समोक्षा  और  बाधिक  प्रतियेदन

 कृषि  सन्त्रालय  में  उर्वरक  विभाग  में  राज्य  संत्रो  आर०  पैं  श्री  राम  निवास  मिर्घा
 की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपघारा  (।)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )--

 राष्ट्रीय  हपकरघा  विकास  निगम  लखनऊ  के  वर्ष  1986-87  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 राष्ट्रीय  हपकरघा  विकास  निगम  लब्नऊ  का  वर्ष  1986-87
 का  वाषिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 ह

 में  रस्तो  गई  ।  देखिये  संस्था  एल०  टो०  5789/88]

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  वर्ष  1986-87  के  कार्य -
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  वर्ष  1986-87  का
 वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर
 परीक्षक  की

 में  रखो  गईं  ।  देखिये  संशया  एल०  ढी०  5790/88]

 (2)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  धारा  12  के  अंतर्गत  केन्द्रीय
 रेशम  बंगलौर  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  भ्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  घारा  12  की  उपधारा  (4)  के
 मंतगंत  केन्द्रीय  रेशम  बंगलोर  के  वर्ष  1986-87  के  वाधथिक  लेखे  को  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बंगलोर  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यक्ररण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयुंक्त  (2)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखते  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।  -

 प्रिंयालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  $791/88]

 शिशु  1961  के  अन्तर्गत  अधिसुचनाएं  भर  इस  पत्रों  को  सभा  पंडल  पर
 रखने  में  हुए  विलम्ध  के  कारण  दर्शाने  वाले  बिवरण

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  मैं  निम्नलिबित  पत्र सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :  का  '
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 (1)  शिक्षु  1961  को  धारा  37  की  उपधारा  (3  )  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित
 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )--

 लिक्षु  1987,  जो  10  1937  के  भारत  के
 पत्र  में  अधिसुचता  संख्या  सा०  का०  नि०  761  में  प्रक्ाश्चित  हुए  थे  ।

 शिक्षु  1987,  जो  19  1987  के  भारत  के
 पत्र  में  अधिसूचना  संदया  सा०  का०  नि०  863  में  प्रकाशित  हुए

 शिक्ष्‌  1987,  जो  17  1997  के  भारत  के
 पत्र  में  मधियूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  785  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5792/88 ]

 (2)  शिक्ष  1961  की  धारा  8  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई

 अधिसूचना  संदया  सा०  का०  नि०  762,  जो  10  1987  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थो  तथा  जिसमें  उक्त  अधिसूचना  के  साथ  संलग्त  तालिका  में  बिनिद्धिष्ट

 अभिद्धित  व्यवसायों  के  लिये  अकुशल  कर्मकारों  के  अलावा  करमकारों  कौ  तुलना  में
 व्यवसाय  शिक्षुओ्ों  का  अनुपात  निर्धारित  करने  वाला  आदेश  दिया  हुथा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  शिक्षु  1961  की  घारा  2  के  खण्ड  के  अन्तगंत  जारी  की  गई

 सूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  763,  जो  10  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  अधिनियम  के  प्रयोजनों  हेतु  अधिसूचना  में
 उल्लिखित  व्यवसायों  को  अभिहित  व्यवत्ताथ  वितिदिष्ट  किया  गया  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपयुक्त  (1)  से  (3)  में  उल्लिखित  अधिपूचताओं  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए
 जिलम्ब  के  कारण  दर्शाते  वाले  तीत  विदबरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  वेलिये  संख्या  एल०  टी०  5793/88  ]

 (5)  शिक्ष  1986  की  घारा  1  को  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  जारी
 की  गई  अधिसू बना  संक्या  सा०  का०  नि०  974  जो  10  1987  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  उक्त  अधिनियम  को  लागू  करने

 की  तारीख  16  1987  नियत  की  वई  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।  ॥

 में  रखते  गई  ।  बेखिये  संश्या  एच०  टी०  5794/88 ]

 (6)  केन्द्रीय  कर्मकार  शिक्षा  बोर्ड  के  वर्ष  1986-87  के  वाषिक  ॥१्रतिवेदन  को  एक
 प्रति  तथा  ।

 केन्द्रीय  कमेंकार  शिक्षा  बोर्ड  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  लेसे  को  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।
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 केन्द्रीय  कमंकार  शिक्षा  बोर्ड  के  वर्ष  1986-87  6-87  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (7)  उपर्युक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संच्या  एल०  टी०  5795/88 ]

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारो  भ्रावास  नई  बिल्ली  के  बर्ष  1986-87
 का  वाधिक  वाजिक  लेखा  ओर  फका्यकरण  को  समोक्षा

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  मैं  निम्ननिखित  पत्र  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  :

 (1)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक
 प्रतिवितन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1986-87  6-87  के  वाषिक
 लेखे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  उन  पर  लेखापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 (3)  भारतीव  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1986-87  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  तमीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5796/88  ]

 सिक्का  निर्माण  1906  के  अधीन  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बी  के०  :  श्री  एडुआर्डो
 फैलीरो  की  ओर  से  सिक्‍का-निर्माण  1906  की  धारा  21  को  उपधारा  (3)  के  अंतर्गत
 सिक्‍का-निर्माण  पच्चीस  पैसे  और  दस  पंसे  जिनमें  18  प्रतिशत  0.03
 प्रतिशत  0.40  प्रतिशत  0.50  प्रतिशत  0.50  प्रतिशत  0.02
 प्रतिशत  0.035  प्रतिशत  फास्फोरस  और  शेष  लोहा  फेरिंटिक  स्टेनलैस  रटील  के  सिक्‍कों
 का  मानक  भार  और  गुणों  के  अन्तर  की  1988,  जो  4  1५88  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  143  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  5797/88  ],
 आयात  ओर  निर्यात  1947  के  अभ्तर्गत  मधिसूचनायें  ओर

 वाणिज्य  मंत्रालय  की  जय  1988-89  की  अनुदानों  की  विस्तृत  मायें  और
 तम्बाकू  गुंटूर  के  बर्ध  1986-87  के  बाबिक  प्रशासनिक  प्रतियेदन

 ओर  कार्यकरण  की  सभोक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने
 में  हुए  बिलम्ब  के  कारणों  को  दशने  बाला  विवरण

 फल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मन्त्री  राजेंद्र  कुमारी  :  श्री  प्रिय  रंजन  दास
 मुंशी  को  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभो  पटल  पर  दृख्ती
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 8  1910  सभा  पद़ल  पर  रके  गए  पत्र

 (1)  आयात  भोर  निर्यात  1947  को  घारा  3  के  अन्तगंत  जारो  की

 गई  अधियूचना  संख्या  का०  आ०  237  जो  !  1988  के  भारत  के
 पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  |  1967  को  खुली  सामान्‍य

 अनुज्ञप्ति  संख्या  15/87  में  कतिपथ  संशोधन  किये  गये  को  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  5798/88 ]

 (2)  वाणिज्य  मंत्रालय  की  वर्ष  1988-89  को  अनुदानों  की  विस्तृत  मांगों  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी

 (3)  तम्बाक्‌  गुंट्र  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  को
 क  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 तम्बाकू  गुंट्र  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा
 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दशाते  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संहधा  एल०  टी  5796/88 ]

 आवश्यक  वस्तु  1955  ओर  भारतीय  मानक  ब्यूरो
 1986  के  अम्तर्गंत  अधिसूचनायें

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  उप  मन्त्रो  डो०  एल०  :  मैं  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  (3)  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत

 दाद्य  तिलहन  तथा  खाद्य  तेल  पांचवां  संशोधन  1987
 *

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  1052  में  प्रकाशित  हुआ
 की  एक  प्रति  ज़्था  अंग्रेजी  |

 में  रखो  गयी  ।  देकिये  संख्या  एल०  ढी०  5801/88] ]

 (2)  भारतीय  मानक  ब्यूरो  1986  की  धारा  (4)  की  उपधघारा  (1)  के  अंतर्गत

 जारी  की  गई  अधिसूचना  संदया  का०  आ०  368,  जो  20  1988  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिपके  द्वारा  ।2  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  का०  आ०  464  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  की  एक  प्रति

 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गयी  ।  वेलिये  संश्या  एल०  टी०  580  2/88  ]

 (3)  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1984-85  5  के  वाबिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेब्ापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गये  |  देखिये  संश्या  एल०  टो०  5803/88 ]
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 शज्य  सभा  से  संदेश  “28  198  8

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  नई  दिहलो  के  वर्ष
 1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखें  गये  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  5804/88 ]

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 1986-87  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  अंग्रेजी
 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गप्रे  ।  देलिए  संदषा  एल०  टो२  5805/88 ]

 भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 1984-85,  1985-86  तथा  1986-87  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 (4)  उपयुक्त  मद  (3)  के  तथा  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में

 हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने  बाला  एक  वितरण  तथा  अंगेजी  ।

 में  रसे  गधे  |  देखिए  संस्था  एल०  सै०  5805/88  ]

 12.04  म०  प०

 राज्य  सभा  से  संदेश

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासजिव  से
 प्राप्त  निम्न  संदेशों  की  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :

 सभा  के  शबरक्रिवा  तथा  कार्य-संचालन  मियमों  के  नियम  186  के
 नियम  (6)  के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  विनियोग  1988  को  जिसे
 लोक  सभा  द्वारा  अपनी  18  1988  की  बेठक  में  पारित  किय्रा  गया  था  और  राज्य  सभा
 को  उसकी  धिफारिशों  के  लिए  भेजा  गया  वापस  लोटाने  और  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है
 कि  इस  सभा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  घ्िफारिशें  नहीं  करनी

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  मियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम
 (6)  के  उपबन्धों  के  असुप्तरण  में  मुझे  1988  जिसे  लोक  सभा  द्वारा
 अपनी  2]  मार्च  1988  को  बंठक  में  पारित  किया  गया  था  भौर  राज्य  सभा  को  उसकी
 सिफारिशों  के

 लिए
 भेजा  गया  वापस  लोटाने  श्लोर  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  इस

 सभा  की  इस  विधेयक  फे  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशों  नहीं  करनी  हैं  ।”
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 12.05  म०  प०

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कर्मचारियों  द्वारा  हड़ताल  से

 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  ध्यानाकर्षण  के  उत्तर  में

 24  4988  को  दो  गई  कतिपय  जानकारी

 में  झुद्धि  करने  वाला  बस्सव्य

 जल  भू-तल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैंने  24-3-1988  को
 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  कमंजारियों  को  हड़ताल  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  सर्वश्री  सुरेश
 भ्रजीत  कुमार  बिन्तामणि  सुधीर  राय  ओर  आनन्द  पाठक  के  ध्यानाकषंण  नोटिस  के  उत्तर
 में  सदन  के  समक्ष  एक  वबक्‍तव्य  दिया  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दीं  का  उत्तर  देते  समय
 मैंने  यह  बताया  था  कि  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रलेख  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  सरकार
 को  अनिवार्य  रूप  से  दिल्‍ली  में  ट्रांसफोर्ट  सेक्टर  का  40  प्रतिशत  श्राइवेटाइजेशन  कर  देना  और
 इसलिए  हम  किसी  सुस्थिर  नीति  के  विरुद्ध  नहीं  जा  रहे  यात्री  परिवहन  में  प्राइवेट  आपरेटरों  को
 लगाना  सरकार  को  स्वीकार्य  नीति-का  एक  अंग  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  अनुमोदित  सातवीं
 पंचवर्षीप  योजना  कागजात  में  इस  संबंध  में  व्यापक  नीति  निम्त  प्रकार  निर्धारित  की  गई  है  :  --

 के  अभाव  के  संदर्भ  में  यात्री  परिवहन  की  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्राइवेट

 ट्रांसपोर्ट  की  भावी  भूमिका  के  बारे  में  सुनिश्चित  नीति  के  दायरे  में  प्राइवेट  आपरेटरों  द्वारा
 मांग  में  अंतर  की  पू्ि  के  विकल्प  पर  सक्तिय  रूप  से  पहल  की  पंचवर्षीय
 योजना  1985-90  का  १०  220)

 इस  नीति  को  वाबिक  योजना  1987-88  ओर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  मध्यकालीन  मूल्यांकन
 में  भी  दोहराया  गया  है  जिसे  राष्ट्रीय  विकास  परिषंद्‌  ने

 19-3-1988  को  अनुमोदित  किया  था  ।

 दिल्‍ली  में  यात्री  परिबंहन  में  प्राइवेट  सेक्टर  की  सहभागिता  की  सीमा  सिर्धारित  करने  संबंधी
 मानदण्ड  योजना  आयोग  के  परामर्श  से  तय  किया  गया  योजना  आयोग  द्वारा  आयोजित  आवधिक
 समीक्षाबों  के  दोरान  1983  में  खासकर  यह  निर्दिष्ट  किया  गया  है  कि  क्रिप्ती  भो  समय  दिल्‍ली  परिवहन
 निगम  के  बेड़े  में  40  प्रतिशत  प्राइवेट  प्रचालित  बसें  इसे  बाद  में  हुई  चर्चाओं  में  भी  दोहराया
 गया  है  और  यह  भी  स्पष्ट  किया  गया  था  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अधिक  प्राइवेट  बसे  लगाई
 जाएं  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधीन  प्रचालित  सकस  बेड़े  का  40  प्रतिशत  की  सीमा  से  अधिक

 प्राइवेट  प्रचालित  बसे  न  हों  ।

 दिल्ली  परिवहन  नियम  की  1985-86  की  वाधिक  रिपोर्ट  में  जिसे  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत
 किया  गया  सातवों  योजना  में  दिल्ली  परिवहन  विमस  का  अनुमान  इस  अवधारणा  पर  भी  दिया

 गया  था  कि  मोजना  आयोग  के  सुझाव  किसो  भी  समय  बेड़े  में  40  प्रतिशत  प्राइवेट
 प्रचालित  बसे  होंगी  ।

 मैंने  17  1988  को  लिखित  प्रश्त  सं०  3491  के  उत्तर  में  भो  यहू  बताया था  कि  दिल्‍ली
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 तियम  377  के  अधीन  मामले  28  1988

 की  मौजूदा  व्यवस्था  में  दिल्‍ली  परिवहन  निमम  के  प्रचालन  में  40  प्रतिशत  सीमा  तक  प्राइवेट  बसें
 चलाने  का  प्रावधान  है  ।  इसलिए  दिल्‍ली  में  यात्री  बसों  के  बेड़े  का  40  प्रतिशत  प्राइवेट  स्वामित्व  में

 होने  का  विशिष्ट  मानदण्ड  सरकार  को  स्वीकार्य  और  विदित  नीति  का  अंग  जबकि  नीति  स्पष्ट  .

 रूप  से  निर्दिष्ट  है  ओर  40  प्रतिशत  सीमा  तक  प्राइवेटाइजेशन  भी  तय  मेरे  विवरण  में
 उल्लिखित  40  प्रतिशत  के  आंकड़े  का  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  प्रलेख  में  कोई  विशिष्ट  उल्लेख  नहीं

 चूंकि  मेरे  24-3-88  के  वक्‍तव्य  का  यह  अर्थ  लगने  की  संभावना  है  कि  40  प्रतिशत  के  विशिष्ट

 आंकड़े  का  सातबीं  योजना  प्रलेख  में  उल्लेख  मैं  उपरोक्त  नीति  से  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  ।
 मेरे  वक्‍तब्य  से  उत्पन्न  गलतफहमी  ओर  किततों  प्रकार  की  असुविधा  के  लिए  मुझे  खेद

 म०  १०

 नियस  377  के  मामले

 राजस्थान  में  सूले  को  स्थिति  ते  निपटने  के  लिए  घिसोष  सहायता  को  आवश्यकता
 के  बारे  में  अनुमाव  लगाने  के  लिए  बहां  एक  ओर  अध्ययन  दल  भेजना

 '

 भरी  बडढ़ि  चन्र  जेन  भारत  सरकार  के  उच्च  केन्द्रीय  अध्ययन  जिसमें  6  सचिव

 ने  राजस्यान  में  जैधलमेर  एवं  जोधपुर  जिलों  में  व्यापक  दोरा  करने  के  उपरान्त

 1987  से  1988  तक  को  समयावधि  के  लिए  195.00  करोड़  रुपये  की  घनराशि  द्वेतु
 रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सिफारिश  की

 राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  मजदूरी  10.50  रुपये  दी  गई  उसके  आधार  पर  कुल  कार्यरत

 अमिकों  फे  आधार  पर  रोजगार  कार्यक्रम  के  भन्‍्तगंत  216.00  करोड़  रुपये  की  घनराशि  की  सीमा

 निर्धातित  की  जानी  चाहिए

 कृषि  मंत्रालय  ने  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  की  मजदूरी  8  रुपये  का  निर्धारण  कर  सिर्फ

 137  करोड़  रपये  की  धनराशि  की  सीमा  निर्धारित  की  है  जिससे  राज्य  को  सूखे  का  मुकाबला  करने

 में  बड़ी  बाधा  पहुंची  हैं  ओर  राज्य  की  वित्तीय  स्थिति  पर  बड़ा  कुप्रभाव  पड़ा  है  ।

 अतः  भारत  सरकार  से  निवेदन  है  कि  राजस्थान  को  सूखे  से  मुकाबला  करने  के  लिए

 1987  से  1988  तक  व्यय  प्तीमा  को  संशोधित  कर  216  करोछ  रुपये  ब्यय  सोमा  स्वीकृत

 करें  ।  अप्रैल  से  1988  के  लिए  भारत  सरकार  ने  77.50  करोड़  रुपये  को  धनराशि

 तक  व्यय  सीमा  निर्धारित  की  है  जो  अपर्याप्त  है  जोकि  पिछले  वर्ष  की  इस  समयावधि  तक  की

 84  करोड़  रुपये  की  घनराशि  से  भी  कम  है  ।  आने  वालों  गर्मी  में  अकाल  को  स्थिति  भयंकर  रूप

 धारण  कर  30  लाख  तक  मजदूरों  को  रोजमार  देना  होगा  ।  राज्य  सरकार  ने  पूरक  प्रतिवेदन

 497.86  करोड़  की  ब्यय  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिए  भेजा  है  ।

 भारत  सरकार  से  निवेदन  है  कि  पुनः  एक  केस्द्रीप  अध्ययन  दल  भेजकर  नये  ध्तिरे  से  स्थिति  पर

 पुनविवार  करे  और  वाजिब  व्यय  सीमा  1988  से  1988  तक  497.86  करोड़  रुपयों
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 की  निर्धारित
 करें  ओर  सरकार  से  किये  के  लिए  89  करोड़  जो  राज्य  सरकार

 को  मिलने  तुरन्त  भारत  सरकार  द्वारा  अदा  किये

 >>

 नवोबय  स्कूलों  के  लिए  चुने  गए  अध्यापकों  को  राजनेतिक  असंबद्धता  सुनिश्चित  करना

 श्री  आई०  रासा  राय  :  नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  नवोदय  स्कूलों  को  खोले
 जाते  की  बात  का  सभी  वर्गों  के  प्रगतिशील  विचार  वाले  लोगों  ने  स्वागत  किया  इससे  कम-से-कम
 ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  आधिक  ओर  सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़े  परिवारों  के  कुछ  प्रतिभाशाली  बच्चों  को
 जीवन  में  आगे  बढ़ने  का  अवसर  मिलता  इन  स्कूलों  के  अध्यापकों  का  चयन  करते  समय  केवल  उन
 लोगों  को  हो  चुना  जाना  चाहिए  जिनकी  किसी  भी  राजनंतिक  दल  से  संबद्धता  नहीं  है  ।  चूंकि  सरकार
 इस  परियोजना  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रही  इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुशोध  है  कि  वह
 पर्याप्त  छानब्रीन  करने  के  बाद  अध्यापकों  के  चयन  के  मामले  पर  समुचित  ध्यान  ताकि  इस
 योजना  पर  लगे  धन  का  समुचित  उपयोग  हो  ।

 दण्डकारण्य  प्राधिकरण  हारा  चलाये  जा  रहे  अस्पताल

 श्री  प्रधानी  :  दण्डकारण्य  परियोजना  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये  शरणाधियों
 के  पुनर्वात  का  कार्य  में  आरम्भ  किया  था  भौर  अब  यह  काये  उड़ीसा  और  मध्य  प्रदेश  में
 समाप्त  होने  जा  रहा  कोरापुट  और  बस्तर  जिलों  में  दंडकारण्य  प्राधिकरण  ने  परियोजना  क्षेत्र  में
 अनेक  अस्पताल  स्थापित  किये  थे  और  मैथिली  और  कोन्‍्डागन  में  बहुत  अच्छे
 अस्पताल  हैं  जो  राज्य  के  किसी  भी  अन्य  जिला  अस्पतालों  से  बेहतर  हैं  ।  इस  क्षेत्र  के  शरणार्थी
 तथा  स्थानीय  व्यक्ति  लगभग  25  वर्षों  से इन  अस्पतालों  की  सेवाओं  का  लाभ  उठाते  आ  रहे  अब
 सरकार  इन  अस्पतालों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  सौंप  रही  चूंकि  इन  अस्पतालों  और
 स्थानीय  अस्पतालों  के  स्तरों  में  बहुत  भारी  अन्तर  अतः  स्थानीय  लोगों  ने  भारत  सरकार  को  इन
 अस्पतालों  को  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  ते  सौतने  का  बार-ब/र  अनुरोध  किया  की  को
 जैसा  कि  भारत  सरकार  ने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  वह  अगले  पांच  वर्षों  के  लिए  इन  अस्पतालों  की
 रेख  करते  का  खर्चा  उठाने  की  इच्छुक  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  डर  है  कि  जैसे  ही  ये  अस्पताल  राज्य
 सरकारों  को  सांप  दिये  इन  अस्पतालों  का  स्तर  गिर  जाएगा  ।

 अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्र  सरकार  एक  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  अधीन  इन  अस्पतालों
 को  स्वतंत्र  रूप  से  कार्य  करने  की  अनुमति  दे  तथा  वह  अधिकारी  परियोजना  क्षेत्र  में  सभी  अस्पतालों  के

 लिए  पैसा  लेने  और  बांटने  की  जिम्मेदारी  ले  तया  इन्हें  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  सुपर  करने  से  पूर्व
 कम-से-कम  आते  बाले  पांच  वर्षों  के  लिए  इन  अस्पतालों  का  वतंमान  स्तर  बनाये  रखे  ।

 भ०  प०
 ह

 महोदय  पोठाशीन

 बिहार  को  पूणिण  विले  में  सड़कों  को  सरस्मत  के  लिए  विसीय  सहातता  प्रदान  करता

 श्रीमती माधुरी सिह : अध्यक्ष नियम 377 के अधीन मैं निम्मलिक्तति सूचना देती हैं :---
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 मेरा  चुनाव  क्षेत्र  पूणिया  बिहार  का  सबसे  पुराना  जिड़ा  परल्तु  स्वतंत्रता  के  40  वर्ष

 बाद  भी  यह  गहुत सी  ब्तों  में  वदुत  ही  विठठी  हुई  जगह  इस  बार  की  भीयण  बाढ़  ने  जो  कुछ
 भी  पहले  तरत्की  हुई  थी  उते  क्रिर  पहले  की  स्थिति  में  पहुंचा  दिया  खासकर  के  सड़कों  की  हूलतें

 बहुत  ही  दयनीय  उत्तर  बिहार  की  बाढ़  की  हालत  से  केन्द्रीध  सरकार  भी  अनंभिज्  नहीं  यहां
 तक  कि  हमारे  माननीथ  प्रधान  मन्त्री  जी  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  करते  हुए  भी  वहां  जनता  के
 दोच  में  इसके  लिए  वहां  की  साथी  जवता  उनकी  बहुत  ही  आभारी  है  और  उनके  लिए  सभी
 के  हृदय  में  ऊचा  स्थान  है  ।  वंतते  तो  ठप  क्षेत्र  को  हालत  पहले  से  ही  बिगड़ी  हुई  लेकित  इस  बाढ़
 ने  बहुत  ही  दयनीप  स्विति  में  पहुंचा  दिया  है  ।  सड़कों  को  हालत  सुधारने  मे  मेरा  ख्याल  है  कि  जब
 तक  भारत  सरकार  मदद  नहीं  करेगी  तब  तक  उन्हें  जल्दी  सही  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा  ।

 अतः  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आविक  रूप  से  बिहार  सरकार  की  पूर्ण  मदद  करने
 की  कृपा  जिससे  यातायात  सुव्येवस्थित  हो  सके  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  गाजीपुर  के  लिए  वामुबृत  सेवा  आरम्भ  करना

 क्रो  जनुल  बद्वर  :  देश  में  वायुद्ृत  सेवाएं  कल  करते  समग्र  उत्तर  प्रदेश  में  गाजीपुर
 की  वायुदृत  सेवा  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था  एयरफील्ड  को  नया  रूप  दिया  गया
 और  उसका  निर्माण  कार्य  पूरा  किया  जा  चुका  परत्तु  अभी  तक  कायुदृत  सेवा  वहां  चालू  नहीं  की

 गई

 वायुदूत  सेवा  विशेष  तौर  पर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  हवाई  यात्रा  करने  बालों  के  लिए  शुरू  की  गई

 थी  ।  गाजीपुर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  पिछड़े  इलाके  के  बीचों  बीच  स्थित  इस  सेवा  का  उत्तर  प्रदेश  में
 बलिया  तथा  आजमगढ़  एवं  बिहार  में  रोहतास  एवं  भोअपुर  जिलों  को  सबसे  ज्यादा  लाभ

 होगा  ।  बायुदूत  सेवा  शुरू  करने  की  घोषणा  5  वर्ष  पूर्व  की  गई  थी  ।  लोग  अभी  भी  गाजीपुर  में  वायुदुत
 सेवा  शुरू  किये  जामे  का  इन्तजार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  नागर  विमानन  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  गाजीपुर  में  तुरन्त  ही  वायुदृत  सेबा  शुरू  करने

 के  लिए  कदम  उठायें  और  मैं  समझता  हुं  कि  एयरफोल्ड  भी  तंयार  है

 अस्मू  तथा  कइसोर  को  नाल  पर  पल  का  निर्माण  करने  के  लिए
 विज्तीप  सहायता  प्रवान  करना

 श्री  जनक  राज  गुप्त  :  अंनिया  गांव  के  निकट  नालए  के  ऊपर  पुल  ने  होते  की

 वजह  से  जम्मू  कश्मीर  के  जिला  जम्मू  में  तेली  बिसताह  में  असिया  गांव  और  अन्य  सीमावर्ती  गांवों  के

 निव[सिपों  को  भारी  अशुविधा  और  कठिनाई  हो  रही  पहले  उत्त  गांव  के  निकट  उस  जाले  पर

 खेली  जिजਂ  हुआ  करता  था  लेकिन  अब  सी  भी  हटा  दिया  गया  है  ।

 मैं  रक्षा  भारत  रारकार  से  अंग्रह  कहता  कि  बह  जालाਂ  पर  पुल  बनासे  के  लिए

 पर्याव्त  धन  मुट्ैया  करायें  ताकि  वहां  के  लोगों  को  किसी  प्रकार  को  असुधिधा  न  हो  ।
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 कै
 तमिलनाडु  1988.89

 खानुदालों  मांगें  1988.89
 ग्रोर

 अ्रनुप्रक  को  मांगें
 1987-88

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  वर्ष  1988-89  के  लिए  प्रस्तुत
 किये  गये  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  होगो  ।  हा

 सभा  में  तमिलनाडु  राज्य  के  लिएः  वृष  1988-89  के  बजट  के  संबंध  में  लेखानुदानों  मांगों
 पर  मतदान  तथा  चर्चा  भी

 इसके  अतिरिबत  सभा  में  तमिलनाडु  के  1987-88  के  बजट  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक
 मांगों  पर  मतदान  तथा  चर्चा  भी  जिसके  लिए  दो  धन्टे  का  ससय  निश्चित  किया  गया  मद
 संब्या  ।0  से  ।2  पर  एक  साथ  चर्चा  की  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 के  स्तक्रम  2  मांग  संख्या  |  से  59  के  सामने  दिखाये  गये  मांग  शीर्षों  के
 संबंध  में  31  1909  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी
 करने  या  के  संबंध  कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गयीं  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी
 लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  तमिलनाडु  को  संचित  निषि  में  लेखे  पर

 राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।/

 कि  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगोंड्रैके  संबंध  में  3
 1988  को  समाप्त  झेने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  की  अदायगी  करने  हेतु
 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिल्लाई  गयी  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से
 अनधिक  संबंधित  अनुपूरक  राशियां  तमिलनाडु  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी

 जाए  :

 मांग  संख्या  :  1,  3  से  28,  30,  31,  32,  34  से  55,  57,  58  और  59”

 लोक  सभा  को  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  1988-89  के  लिए

 शेक्षामदान  को  मांगें

 मांग  मांग  का  नोम  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत
 संख्या  लेखानुदान  की  मांग  की  राशि
 Oe  धृ  ृ  ृ  ७  रर  ७आऋऋआऋआ

 1  2  3  7४  7
 -  |  ॒£॒£|॒|<|ु[ः॒॒  9 फ$फ$$आ  न ह

 राजस्व
 :

 पूंजी
 स्पए  स्पए

 1.  भू-राजस्व  विभाग  12,34,97,000
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 तमिलनाडु  1988-89,  लेखानुदानों  की  मांगें  1988-89

 और  अनुयूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 सि
 1  2

 2.  राज्य  उत्राद-शुहक  विभाग  2,26,71,000

 3.  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  2,10,32,000

 4.  सामान्य  बिक्रो  कर  और  अन्य  कर  तथा  3,000

 शुल्क-प्रशासन

 5.  स्टाम्प  प्रशासन  5,00,52,000

 6.  पंजीयन  हि  5,00,52,000

 राज्य  विधान  9,08,05,000

 8.  निर्वाचन  9,08,05,000

 9.  राज्य  के  मंत्रीगण  ओर  23,99,86,000
 मुब्यालय  कमचारी

 |

 11.  दुग्धपूर्ति  योजनाएं  29,09,0

 12.  जिला  प्रशासन  29,09,0  5,000

 तमिलनाडु  हिन्दू  घाविक  एवं  पू्त  धर्मस्व  2,58,84,000

 का  प्रशासन

 15.  न्याय  प्रशासन  75,80,45,000

 16.  जेलें  5,59,48,000

 17.  पुलिस  75,80,45,000

 18.  अग्निक्षमन  सेवाएं  5,59,48,000

 19.  शिक्षा  43,77,63,000

 20.  चिकित्सा  78,02,56,000

 21.  लोक  स्वास्थ्य  43,77,63,000

 20.  कृषि  18,44,48,000  3,000
 मत्स्वय  पालन  4,05,04,000

 22.  पशु  पालन  4,42,53,000

 23.  सहकारिता  2,13,43,000
 24.  उद्योग  4,42,53,000
 25.  भव्िकोना

 26.  हवकरधा  और  *
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 है  1910

 .  खादी

 .  सामुदासिक  विकास  परियोजनाएं  और

 नगरपालिका  प्रशासन

 .  फैबिट्रियों  सहित  श्रभिके

 »  समाज  कल्याण

 .  अनुसूचित  जनजातियों  और  अनुसूबित
 जातियों  आदि  का  कह्याण

 .  पिछड़े  वर्गों  आदि  का  कल्पाण

 «  आवास

 .  शहरी  बिकास

 «  नागरिक  पूर्ति

 .  पिचाई

 «  लोक  निर्माण  कार्य--भवन

 ,  लोक  निर्माण  कार्य--स्थापना  भौर

 आऔजार  तथा  संयन्त्र

 «  सड़क  और  पुल

 .  सड़क  परिवहन  सेवाएं  और  नोबहन

 .  देवी  विपदाओं  के  लिए  राह्ष

 .  पेंशन  तथा  अन्य  सेवा  निवृत्ति  लाभ

 «  विविध

 .  लेखन  सामग्री  ओर  मुद्रण

 «  बन  विभाग

 .  प्रतिपृति  और  समनुदेशन

 .  पयंटत  और  फिल्म  प्रोद्योगिकी

 :  ग्रामीण  उद्योग

 «  जल-पूर्ति

 .  कृषि  पर  पूंजी  परिब्यय

 .  ओद्योगिक  विकास  पर  पूंजी  परिव्यय

 .  सिंचाई  पर  पूंजी  परिव्यय

 2,28,67,000

 97,21,93,000

 13,21,44,000

 48,59,40,000

 32,37,24,000

 8,22,43,000

 2,76,37,000

 29,92,34,000

 78,82,69,000

 43,34,28,000

 1,87,64,000

 15,52,35,000

 48,36,68,000

 3,18,05,000

 39,77,000

 77,91,39,000

 1,79,13,02,000

 9,08,18,000

 9,52,85,000

 20,31,63,000

 1,94,02,000

 10,91,16,000

 63,55,02,000

 तमिलनाडु  1988-89,  लेखानुदानों  को  मांगें  1988-89  88-89
 ओर  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 3
 RE  नन-म५  कम  मनन»  न  बा  थम

 1,95,69,000

 6,96,69,000

 28,57,95,000
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 तमिलनाडु  1988-89,  लेखोनुदानों  को  मांगें  1988-89  28  1988
 ओऔर  अनुपुरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88  8

 2  3

 53.  लोक  निर्माण  काये  पर  पूंजी  --  22,83,70,000
 परिव्यय

 54.  सड़कों  और  पुलों  पर  पूंजी  परिव्यय  न+  21,57,20,000

 55.  सड़क  परिवहन  सेवाओं  व  नौवहन  पर  न  30,172,000

 पूंजी  परि£व्यय

 56.  वनों  पर  पूंजी  परिथ्यय  12:05,21,000

 57.  ग्रामीण  उद्योगों  पर  पूंजी  परिव्यय  79,75,000

 58.  विविध  पूंजी  परिव्यय  7,12)14,000

 59.  राज्य  सरकार  द्वारा  ऋण  और  अंग्रिम  —  5,000

 लोक  सभा  को  स्थोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  वर्ष  की  के  लए
 अनुपुरक  अनुद्दानों  को  मांग

 मांग  मांग  का  नाम  सभा  की  स्वोकृत्ति  के  सिर  प्रस्तुत  मांग

 संख्या  की  राशि

 1  2  3

 राजस्व  पूंजी
 रुपए  रुपए

 1.  भू-राजस्व  विभाग  1,22,42,000  न

 3.  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  1,70,000  -+

 4.  सामान्य  बिक्री  कर  ओर  अन्य  कर  त॑था  1,20,27,000

 शुल्क  प्रशासन

 5.  स्टाम्प  प्रशासन  68,35,000  न्‍+

 6.  पंजीयन  34,01,090  न

 7.  राज्य  विधान  सभा  38,22,000  न

 8.  निर्वाचन  2,69,00,000  न

 9.  राज्य  के  मंत्रीगंण  और  मुंधयालयं  1,76,43,000  न

 कमंचारी  me,

 10.  दुग्धपूति  योजनाएं  46,66,000  a

 11.  जिला  प्रशांसन  6,62,22;000  _



 8  1910  तमिलनाडु  1988-89,  लैखातु  दामों  कौ  मांगें  19  88-  89

 1

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 2

 तमिलनाडु  हिन्दू  घामिक  एवं  पूर्त  धर्मेस्व
 1959  का  प्रशासन

 न्याय  प्रशासन

 जेैलें

 पुलिस
 अग्निशमन  सेवाएं

 शिक्षा

 चिकित्सा

 लोक  स्वास्थ्य

 कृषि

 मत्स्य  पालन

 पशु  पालन

 .  सहकारिता

 .  उद्योग

 .  सिकोना

 .  हथकरघा  और  वस्त्र

 «  खादी

 .  सामुदायिक  विकास  परियोजनाएं  और

 तगरपालिका  प्रशासन

 »  समाज  कल्पाण

 .  अनुषुचित  जनजातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  भादि  का  कल्याण

 ,  पिछड़े  वर्गों  आदि  का  कल्याण

 .  शहरी  विकास

 «  नागरिक  पूर्ति

 .  सिंचाई

 .  लोक  निर्माण  कार्य--भवन

 -  लोक  भिर्माण  कार्य--स्थापता  और

 भोजार  तथा  संयंत्र

 90,03,000

 1,98,36,000

 16,91,43,000

 60,47,000

 76,74,8  6,000

 4,88,92,000

 4,66,92,000

 39,04,94,000

 1,20,90,000

 1,86,07,000

 5,92,76,000

 2,43,81,000

 1,00,94,000

 13,45,97,000

 1,06,00,000

 25,46,61,000

 9,68,68,000

 8,85,57,000

 1,82,22,000

 67,19,000

 1,19,05,000

 6,81,42,000

 1,63,21,000

 1,43,15,000

 और  अनुपूरफ  अनुदानों  को  मांगें  1987-88



 तमिलनाडु  1988-89,  लेखानुदानों  को  मांगे  1988-89  28  1988
 ओर  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 2
 ह

 3

 39.  सड़क  ओर  पुल  1,000  ना

 40.  सड़क  परिवहन  सेबाएं  और  नोबहन  1,31,34,000

 41.  देवी  बिपदाओं  के  लिए  राहुत  1,44,21,000  न

 42.  पेंशन  तथा  अन्य  सेवा  निवुत्ति  लाभ  46,44,31,000  _

 43.  विविध  2,000  ्ग्ा

 44.  लेखन  सामग्री  भोर  मुद्रण  2,84,000  न

 45.  वन  विभाग  3,63,76,000  बन

 46.  प्रतिपू्ति  और  समनुदेशन  10,02,21,000  ना

 47.  पर्यटन  और  फिल्म  प्रौद्योगिकी  72,77,000

 48.  ग्रामीण  उद्योग  1,44,25,000  न

 49.  जल-पूर्ति  5,000  न

 $0.  कृषि  पर  पूंजी  परिव्यय
 न  53,07,000

 51,  भौद्योगिक  विकास  पर  पूंजी  परिव्यय  न  5,48,97,000

 52.  सिचाई  पर  पूंजी  परिव्यय  ना  3,000

 53.  लोक  निर्माण  कार्य  पर  पूंजी  _  12,000
 परिब्यय---भवन

 54.  सड़कों  ओर  पुलों  पर  पूंजी  परिभ्यय  न  3,000

 55.  सड़क  परिवहत  सेवाओं  व  नौवहून  पर  1,50,15,000

 पूंजी  परिव्यय

 57.  ग्रामीण  उद्योगों  पर  पूंजी  परिव्यव  न  33,73,000

 58.  विविध  पूंजी  परिव्यय  ना  4,63,04,000

 59.  राज्य  सरकार  द्वारा  ऋण  और  अग्रिम  न  45,50,18,000
 के  कफ  ओ  अघध  घ  सछससछसइचक्‍ुेि्लं_ं्ंीाओी  जज  असल  अइडअक्‍::ब  ल डअडक)ॉजडजरखलनलनतनयययतेतयघयतघयतघयससतनआन-9+ल3.-मन-नन-न-तनीीसतस तन

 भो  एम०  रघुमा  रेड्डी  :  में  तमिलनाश  बजट  पर  चर्चा  शुरू  करता  यह
 मुबत  बजट  है  ।  यह  चुनाव  पूर्व  तथा  राजनैतिक  उद्देश्य  से  प्रेरित  बजट  चुनाव  से  एकदम  पहले
 उन्होंने  तमिलनाडु  के  लोगों  के  दिल  जीतने  के  लिए  यह  बजट  प्रस्तुत  क्रिया  है  ।  परन्तु  कांग्रेसी
 द्रविष्टरिन  यूनियन  को  भूल  गए  हैं  जिनके  साथ  उन्होंने  नेतागिरी  को  है और  अब  तक  अपने  नेताओं  को
 चुना  उन्होंने  दो  महिलाओं  के  बीच  एक  समस्या  सी  खड़ी  कर  दी  है।वे  एक  महिला  को  ऊपर
 उठाना  चाहते  थे  तथा  उसके  बाद  उसे  खड़डे  में  धकेल  दिया  ।  उसके  बाद  स्वार्थ  भावना  से  उ  होंने

 तमिलनाडु में राज्यपाल शासन लागू किया । 358



 8  1910  तमिलनाशु  1988-89,  लेखानुदानों  को  मांगें  1:  88-89
 ओर  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1987-88

 कम
 मब  जहां  गैर-कांग्रेसी  सरकारें  हैं  वहां  राज्यपाल  का  पद  राजनैतिक  पद  बन  भुका  है  |  वास्तव

 में  इन  राज्यपालों  के  कार्यालय  सत्ता  दल  के  प्रदेश  कांग्रेस  कार्यालय  हो  गए  दल  के  सभी  कार्य

 राज्यपाल  कार्यालय  से  किए  जाते  वे  राज्यपाल  कार्यालय  में  दल  के  ब्यजितयों  को  ही  समायोजित

 करते  आप  रिकार्डों  को  मंगवाकर  उनसे  पुष्टि  कर  सकते  इसका  पता  लगाया  जा  सकता

 सभी  न  सिफं  मद्रास  सभी  जगह  इसका  अनुसरण  किया  जा  रहा

 इस  सदन  में  कर-मुक्त  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  वारे

 क्षी  धांतारास  नायक  :  वे  राज्यपालों  पर  आश्षेप  लगा  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  कोई  बात  भापत्तिजनक  हुई  तो  मैं  उसे  देखूंगा  ।

 भरी  एम०  रघमा  रेड्डी  :  मैं  कोई  आक्षेप  नहीं  लगा  रहा  यह  तो  सत्य  है  ।

 श्रो  ज्ञांताराम  नायक  :  आप  इस  पर  अपना  विनिर्णव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  किसी  -  राज्यपाल  अथवा  किसी  राज्यपाल  विशेष  का  नाम  नहीं  ले

 रहे

 )

 डपाध्यक्ष  सहोदय  :  यदि  वह  किसी  राज्यपाल  का  नाम  लेते  हैं  या  किसी  विशेष  राज्यपाल  पर

 कोई  आरोप  लगाते  हैं  तो  यह  आक्षेपर  है  ।  यदि  वह  भाम  बात  करते  हैं  तो  क्या  हर्ज  मैं  रिकार्ड  को

 ।।  यदि  कुछ  आपत्तिजनक  हुआ  तो  मैं  उसे  कार्यवाही  बुसान्त  से  निकाल

 भी  एम०  रघधुमा  रेडडो  :  यहां  सत्तारढ़  दल  ने  राज्य  के  सत्ताइ॒ढ़  दल  में  मस्थिरता  पँदा  कर

 दी  उन्होंने  राज्य  में  अस्थिरता  पैदा  कर  दी  असल  में  उन्होंने  एक  महिला  को  सहारा  दिया  और

 फिर  उसे  गिरा  भी  दिया  और  उन्होंने  तमिलवातियों  को  जीतने  के  लिए  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू
 किया  ।

 श्री  सो०  माघव  रेडडो  :  न  कि  उन्हें  जीतने  के  लिए  बल्कि  चुनाव  जीतने  के

 कक  हक दखग व

 ....  थी  एम०  रघचमा  रेड्डी  :  जो  चुनाव  जीतने  के  तमिलबासियों  को  जीतने  के

 लेकिन  तमिलवासी  चालाक  वे  जानते  हैं  कि  बदा  हो  रहा  वे  अपने  ही  व्यक्ति  को  जिताएंने  न

 कि  उसे  जिसे  आप  चाहते  हैं  या  सोच  रहे

 यह  कर-मुक्त  जिसमें  327  करोड़  रुपये  का  संबित  घाटा  आप  इसे  निर्वाश्ि

 लोकप्रिय  जब  की  भी  चुन  कर  के  निए  भार  बनता  रहे  मुर्स  नहीं

 मालूम  आप  चुनाव  कब  करवाते  जा  रहे  मेरा  अनुरोध  है  और  मेरी  मांग  है  कि  आप  तुरन्त  ही

 चुनाव  करवाएं  ।

 श्रो  गोपाल  कृष्ण  थोदा  हपया  जाप  क्‍यों  बीच  में  बोल  रहे  है  ?  आपको

 बोलने  का  अश्विकार  है  ?  ;  ु
 '  ह

 श्रो  एम०  रथषमा  रेड्डी  :  आग  क्यों  वहीं  दुरन्त  ही  चुनाव  करवाते  ?  इसमें  कोई  हानि  नहीं
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 वहां  कोई  कानून  व्यवस्या  नहीं  लोगों  का  दृष्टिवतोज  स्पष्ट  आप  चुनाव  करवा  सकते  हैं  ।

 लोकब्रिय  सरकार  लाई  जा  सकती  है  ।  परन्तु  आपने  तमिलयाडु  को  रुवय॑  उन्हें  अपना  दुजद

 प्रस्तुत  करने  का  अवधर  नहीं  अब  भापने  यह  घाटे  का  बजट  प्रस्तुत  यह  चुनाब-पूर्व
 बजट  आपने  किसानों  को  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  है  ।  मैं  जायता  ये  किस  प्रकार  के  प्रोत्साहन

 छह  महीनों  की  अवधि  लिए  बतेमान  बकायों  को  स्थवित  करता  सका  सहकारी  संस्थाओों  की  सम्पत्ति

 की  कुर्की  न  करता  ।  क्यो  यह  किसानों  के  लिए  प्रोत्साहन  है  ?  भयंकर  सूखे  के  प्रभाव  से  पिछले  चार

 वर्षों  से  निरन्तर  यह  राज्य  प्रभावित  आप  आन्ध्र  प्रदेश  और  हरियाणा  की  सरकारों  की  तरह

 कार्यवाही  क्‍यों  नहीं  करते  ?  हरियाणा  सरकार  ने  पूरा  ऋण  माफ  कर  दिया  है  ओर  थांध्र  प्रदेश  की

 सरकार  ने  पूरा  ब्याज  माफ  कर  ऋण  स्थगित  क्रने  का  अर्थ  यह  है  कि  भ्राप  किसानों  के  बोझ

 में  बढ़ोत्त  री  कर  रहे  किसान  पहले  से  ही  परेशान  आप  उन्हें  ओर  मधिक  परेशान  करना  चाहते
 छः  महोने  बाद  आप  किसानों  से  ऋणों  की  वसूलो  करेंगे  ।  क्‍या  उन्हें  अच्छो  फसल  की  आशा  है  ?

 नहीं  ।

 आपने  कावेरी  नदी  के  पानी  की  समस्मा  को  हल  नहीं  क्रिया  बजट  दें  तेलगू  गंगा
 योजना  का  कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  1984  में  तेलगु  गंगा
 परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  उन्‍होंने  30  करोड़  रुपए  दिए  आप  मद्रास  के  लोगों  की  पीने  के
 पानी  की  समस्या  का  समाधान  करेंगे  ?  बजट  में  आपने  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  आपने

 साहित्य  अनुवाद  ओर  विधवा  पेंशव  योजना  के  बारे  में  जिक्र  किया  है  विधवा  पेंशन  योजना  के  अंतर्गत
 25  हजार  लोगों  को  3  करोड़  रुपए  की  धनराध्ि  दी  आप  घटिया  चाल  अपनाता  चाहते  हैं  ।
 यदि  सरकार  वास्तव  में  इस  योजना  को  कियान्वित  करना  चाहुती  है  तो  आपको  कुल  विध्वाओं  को

 संख्या  ध्यान  में  रखनी  चाहिए  थी  और  इस  योजता  के  लिए  आपको  कम  से  कम  30  करोड़  रुपए  की

 घनराशि  आबंटित  करनी  चाहिए  ।

 आवास  कार्यक्रम  के  लिए  आपने  केवल  27  करोड़  रुपए  की  घनराशि  आबंदित  की  इस
 घनराशि  से  आप  आप  आवास  की  समस्या  कैपे  हल  करेंगे  ।  आप  इसमें  बढ़ोत्तरी  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 आप  इस  कार्यक्रम  को  शुरू  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकार  की  सहायता
 करनी  चाहिए  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  कमजोर  बर्गों  के  आवाप्त  के  लिए  ग्रामीण  भुभिहीन  रोजगार  गारंटी
 योजना  के  अन्तर्गत  कोटा  में  कमी  कर  दी  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  मुझे  मालूम  नहीं  उन्होंने
 कमझोर  वर्गों  के  भावास  के  लिए  भूमिहीन  गारंटी  योजना  के  अंतर्गत  धनराशि  में  कमी  कर  दी  है  ।
 केन्द्रीय  सरकार  को  तमिलनाडु  के  लोगों  की  सहायता  करनी  चाहिए  ।  आपके  पीने  के  पानी  की  समस्या
 का  समाधान  नहीं  किया  है  ।

 उद्योगों  क ेलिए  आपने  केवल  69  करोड़  रुपए  की  राशि  आवंटित  की  आप  रोजगार  के
 अवसर  पंदा  करना  चाहने  हैं।.इप  धनरांशि  से  आप  रोजगार  के  अवसर  कंसे  पेदा  करेंगे  ?  अम्य
 संसाधन  क्या  हैं  ?  बेरोजगार  नवयुवकों  के  लिए  क्‍या  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?  इसके  बारे  में  बजट  में

 कुछ  नहीं  कहा  गया  है  |

 कृषि  के  लिए  आपने  बहुत  ही  कम  धनराशि  आशंडिंत  की  जनसंख्या  का  सत्तर  प्रतिशत  भाग
 कृधि  पर  निर्भर  बजट  में  आपने  दस  प्रतिशत  से  कम  आबंटन  किया  बिजलो  क्षेत्र  क ेलिए
 502  करोड  रुपए की  घनरोंशि  दी  भई  परन्तु  में  तिचाई  परियोजनाओं  के  आरे  में  कुछ  नहों
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 meee ै  सभ्जन्ध में  कोई

 कहा  गया  है|  बजट  में  काबेरी  समस्या  और  बड़ी  तिचाई  परियोजनाओं  के  सभ्वनन्ध  में  कोई  उल्लेख
 हीं  किया  गया  है--क्या  आप  इसका  निर्माण  करेंगे  ?

 इन  सब  वातों  के  अभाव  में  राज्य  को  समृद्ध  होने  की  आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  जिस  राज्य  में
 विगत  तीन  या  चार  वर्षों  से  भयंकर  सूखा  पड़  रहा  हो  तो  आप  किसानों  से  ऋण  अदा  करने  की  आशा
 कंसे  कर  सकते  हैं  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  मानतीय  मंत्री  सहकारी  ब्याज  माफ  कर  दें--मैं  आपसे  संपूर्ण  ब्याज
 माफ  करने  का  अनुरोध  करता  मैं  यह  नहीं  चाहता  कि  ऋण  को  वर्तमान  फसल  के  लिए  स्थगित  कर
 दिया  आप  आंध्र  प्रदेश  और  अप्तम  की  तरह  क्िश्त  प्रणाली  शुरू  क्यों  नहीं  करते  -  एक
 साल  में  एक  एच०  पी०  के  लिए  50  रुपए  भोर  एच०  पी०  के  लिए  500  रुपए  होने  चाहिए  ।

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  वहां  यह  पहले  से  ही

 श्री  रधुमा  रेड्डो  :  वहां  आंध्र  प्रदेश  की  किश्त  प्रणाली  नहीं  उनकी  प्रणाली  भिन्‍न  है  ।

 लघु  या  सीमान्त  किसानों  के  सामले  में  सरकार  को  ऋण  की  संपूर्ण  राशि  माफ  कर  देनी  चाहिए  क्योंकि
 वे  दरअसल  भयंकर  सूखे  की  चपेट  में  हैं  ।

 कृषि  क्षेत्र  को  अतिरिक्त  कनवशन  दिए  जाने  चाहिए  ।

 बजट  में  किसी  नई  योजना  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  |  स्वर्गीय  एम०  जी०  आर०  ने  जिन
 योजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  था  केवल  उन्हीं  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  मई  बोतल  में  वही
 पुरानी  मदिरा  आप  इन  बातों  की  परवाह  क्पों  नहीं  करते  ?  आपने  50  तम्रिल  किताबों  के  अनुवाद
 का  प्रावधान  किया  क्‍या  आपका  विचार  है  कि  इतना  ही  पर्याप्त  होगा  ?  यदि  आप  तमिलनाडु  की
 जनता  का  विश्वाम  जीतना  चाहते  हैं  तो  उप्तते  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  तमिल  भाषा  के  विकास  जैसे
 कार्यक्रम  शुरू  किए  केवल  50  किताबों  का  अनुवाद  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  आपको  कुछ
 अन्य  कार्य  भी  करते  राज्य  के  प्रत्येक  भाग  में  स्थानीय  साहित्य  का  प्रचार  किया  जाना

 चाहिए  ।
 राज्य

 कुछ  केन्द्रीय  नेता  बहा  जाकर  यह  प्रचार  करते  हैं  कि  केन्द्रोव  सरकार  जल्दी  चुनाव  करना

 चाहती  चूंकि  राज्य  भयंकर  सूखे  की  चपेट  में  है इसलिए  चुनाव  कराना  संभव  नहीं  इस  प्रकार

 दृष्टिकोण  वहां  की  आम  श्रमिक  ओर  किसानों  के  लिए  किसी  भी  प्रकार  उपयोगी  नहीं  है  ।
 पीने  का  पानी  नहीं  है  बिजली  नहीं  इन  चीजों  के  अभाव  में  केबल  प्रचार  से  ही  उद्देश्य  की

 पूति  नहीं  होगी  ।  तमिलनाडु  के  लोग  बड़े  बुद्धिमान  वे  वहां  की  सरकार  चलाने  के  लिए  सही
 व्यवित  या  सही  दल  का  चुनाव  परन्तु  मेरा  सरकार  से  केवल  अनुरोध  है  कि  तमिलनाडु  में
 यथाशी  घ्र  चुनाव  कराए

 मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  वहां  राज्यपाल  ने  अक्तूबर  के  महोने  में  सहकारी  संस्थाओं  के  चुनाव
 कराने  के  आदेश  दे  दिए  इसका  मतलब  है  कि  आप  वहां  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  अवतूबर  या
 तब  तक  बढ़ाना  चाहते  हैं  जब  तक  कि  वहां  को  जतता  का  आपको  समर्थन  न  प्राप्त  हो  राज्यपाल
 वहां  चुनाव  क्यों  वहां  लोकप्रिथर  सरकार  को  चुनाव  कराने  यह  उनका
 काय  है  ।
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 इस  बजट  में  बहुत  बड़ा  घाटा  है  ।  आप  इस  घाटे  को  कंसे  पूरा  करेंगे  ?  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं
 कहा  गपा  आप  यह  भली-भांति  जानते  हैं  कि  विपक्ष  का  कोई  दल  सत्ता  में  आयेगा  इसलिए  आप
 सरकार  पर  बोझ  डालना  चाहते  भाप  उस  सरकार  को  अलोकप्रिय  बनाना  चाहते  हैं  जिससे  कि
 आप  उसकी  आलोचना  कर  इन  सब  बातों  के  साथ  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 शीघ्रातिशीघ्र  लोकप्रिय  सरकार  बताई  चुनाव  कराए  कावेरी  नदी  के  पानी  तथा  पीने  के

 पानी  पर  विचार  किया  नवयुवकों  को  प्रेरित  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिए  उद्योग  स्थापित

 किए  जाएं  ।

 मैं  आपसे  पुनः  अनुरोध  करता  हूं  कि  तेलगु  गंगा  परियोजना  के  लिए  कुछ  प्रावधान  किए  जाएं
 जो  मद्रास  शहर  की  जनता  के  लिए  पीने  के  पानी  का  मुख्य  साधन  यदि  आप  बजट  में  कोई
 प्रावधान  नहीं  करते  और  आंध्र  प्रदेश  की  सरकार  को  भुगतान  नहीं  करते  तो  मद्रास  शहर  को  पानी

 हीं  आयेगा  क्‍योंकि  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने इसकी  घोषणा  पहले  ही  कर  दी  इसलिए  आप  इस
 बात  का  ध्यान  रखें  कि  मद्रास  शहर  के  लोगों  को  परेशानी  नहीं  हीनी  उनके  लिए  पीने  के
 पानी  की  व्यवस्था  की  नहर  तंयार  है  ।  उस  पर  कार्य  चल  रहा  मैं  आपसे  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  उप्त  परियोजना  को  स्वीकृति  दी  आंध्र  प्ररेश  और  तमिलनाडु  के  लोगों  की  सहायता  दी

 जाए  जिमसे  कि  इन  दोनों  देशों  के  बीच  भविष्य  में  भाईचारा  बना  रहे  ।

 के०  कुप्पुस्वामी  :  उपाध्यक्ष  मैं  अत्यन्त  खुशी  से  1988-89
 के  लिए  तमितताइ  के  बजट  का  सप्रषंत  करता  हूं  क्योंकि  विधान  सभा  का  सदस्य  न  होने  पर  भी  मुझे
 राज्य  से  बजट  पर  बोलने  का  अवपर  पल  रहा  बजट  में  वित्त  मन्त्री  ने  बहुत-ली  कल्याणकारी
 योजनाओों  की  घोषणा  की  हम  सभी  कल्याणकारी  उपायों  का  स्वागत  करते  हैं  ।

 जहां  तक  एक  संगठन  के  हुप  में  कांग्रेस  का  सम्बन्ध  है  हम  सभी  कांग्रेसी  हर  तरीके  से  इस  देश
 की  कठिताई  से  प्राष्त  स्वतंत्रता  की  रक्षा  हम  सब  इस  देश  की  एकता  और  अभखंडता  तथा
 स्वतंत्रता  की  रक्षा  के  लिए  अपने  प्राणों  की  आहुति  देने  को  तैथार  लेकिन  विगत  बीस  वर्षों
 में  अर्थात  1967  के  बाद  से आज  तक  ओद्योगिक  विकास  में  तमिलनाडु  का  दर्जा  घटकर  13  वें  स्थान
 पर  आ  गया  है  जो  कि  अन्य  भारतीय  राज्यों  में  तीसरे  स्थान  पर  था  |  तथापि  डा०  एम०  जी०  आर७०
 के  दस  वर्षों  के

 शासन  काल  में  तमिलनाडु  की  जनता  की  सामाजिक  स्थितियों  में  काफी  सुधार  हुआ  ।
 To  एम०  जी०  आर०  ने  गरीबों  और  पददलितों  के  उत्थान  के  लिए  बहत  सी  कल्याणकारी  मोजनाओं

 को  क्रियान्वित  किया  ।  उनमें  से  एक  योजना  पौष्टिक  भोजन  के  बारे  में  थी  ।  अभी  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है
 कि  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  जाने  चाहिए  और  यह  भो  कहा  है  कि  कार्यक्रम  को  बड़ी
 सर्कियता  से  लागू  किया  जायेगा  ।  हते  इसको  प्रशंसा  करनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  कृषि  का  सम्बन्ध  है  उसके  लिए  सरकार  ने  147  करोड़  रुपये  की  घनराशि  आबटित  की
 है  ।  बिजली  उत्तादन  के  लिए  502  करोड़  रुयये  की  धनराशि  आबंटित  की  शिक्षा  के लिए  650
 करोड़  एपये  दिये  गये  1987-88  के  दौरान  कृषि  के  लिए  138  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आबंटित
 बी  गयी  ।  इस  वर्ष  इसमें  बढोल्तरोी  कर  इसे  147  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  यह  वृद्धि  6.5  प्रतिशत

 तीज  आसन  नननत्कननजन्ननननन-++>«+>>०«०«  ws
 के  प्वि तमिल

 में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 है  |  स्वस्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  के  लिए  156  करोड़  रुपये  की  घनराशि  आबंदित  की  गयी  है  ।
 पीने  के  पानो  जैधी  बुनियादी  सुविधाओं  के  लिए  176  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ।
 तेलुगु-गंपा  परितोजता  के  लिए  60  करोड़  रुयये  की  राशि  पहले  दी  गयी  थो  ।  अब  इस  परियोजना  के  लिए
 30  करोड़  रुपये  दिये  गये  इस  परियोजना  के  लिए  कुल  90  करोड़  रुपये  की  धनराशि  आबंटित
 की  गयी  इतनी  बड़ी  घराशि  के  बावजूद  भी  माननीय  मुख्य  मंत्री  श्री  एन०  टी०  आर०  सहयोग
 नहीं  जता  रहे  माननीय  सदस्य  श्री  सोमू  और  थी  कुलनदईवेलू  ने  इस  तथ्य  का  उल्लेख  नहीं
 किया  ।  मद्रास  शहूर  में  पोते  के  पत्ती  का  भारी  संकट  ये  सदस्य  जब  तमिलनाडु  में  जाते  हैं  तो
 जनता  की  समस्याओं  के  बारे  में  नहीं  कहते  ।  इसको  बजाय  ये  अपने  निहित  स्वार्थों  में  लीन  रहते  हैं  ।
 इस  अवसर  पर  मेरी  मांग  है  कि  देश  के  समग्र  जल  संसाधनों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ।
 27  करोड़  रुपए  कामराज  हरिजन  नई  आवास  योजना  के  लिए  आबंटित  किये  गये  गरीबों  और
 दलितों  की  सहायता  करने  के  लिए  सभा  को  सरकार के  प्रयासों  की  सराहना  करनी  चाहिए  ।

 हम  जवाहर  लाल  नेहरू  निशुल्क  विज्ञान  पुस्तक  योजना  का  भी  स्वागत  करते  हैं  जिसके  तहत
 तीन  हजार  विद्यार्थियों  को  विज्ञान  की  पुस्तकों  के  वितरण  की  व्यवस्था

 जहां  तक  विक्रय  कर  का  सम्बन्ध  है  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  लगभग  70  प्रतिशत  बनियानें
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  त्रिपुर  में  बनती  इन  बनियानों  से  विक्रय  कर  हटाने  का  प्रस्ताव  था  ।  इंदिरा  गांधी
 के  शासन  के  दोरान  इस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  सका  |  विक्रप  कर  को  समाप्त  करने
 के  लिए  एक  निर्णय  लिया  जाना  चाहिए  ।

 ह

 भब  मद्यनिषेद्य  नीति  को  लिया  जाता  है।॥  तमिलनाडु  की  गलियों  में  शराब  शहद  और  दूध  की
 तरह  बह  रहो  है  ।  मद्यनिषेद्य  नीति  को  लागू  करते  समय  केबल  छोटे  अपराधियों  को  पकड़ा  जाता
 प्रवतंन  कमंचारी  शराब  के  बड़े  नवाबों  को  नहीं  आमतौर  पर  छोटे  अपराधियों  को  के

 तहत  जेल  में  बंद  किया  जाता  मैं  मद्यनिषेध  नीति  के  बारे  में  कुछ  महत्वपूर्ण  सुझाव  दे  रहा
 हूँ  । इसलिए  जो  कुछ  मैं  कह  रहा  हूं  उत्त  पर  गंभीरता  से  छ्प्रान  मद्यनिषेध  कानून  सभी  बड़े-बड़े

 शराब  के  लखपति  करोड़पतियों  पर  भी  लागू  होना  इन  शराब  के  नवाबों
 के  साथ  सख्ती  से  पेश  आना  जो  काला  धन  इन्होंने  जमा  कर  रखा  है  उसको  निकाल  बाहर
 किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  राज्य  में  पुलिस  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  यह  संतोषजनक  नहीं  पुलिस  के  पास
 पर्याप्त  गाड़ियां  नहीं  उनको  पर्थाप्त  ग्राड़ियां  दी  जानी  चाहिएं  मर  गतिशीलता  में  मदद  करनी

 क्‍योंकि  पुलिस  को  कानून  ओर  व्यवस्था  बनाए  रखनी  पड़तो  दूधरे  राज्यों  की  पुलिस  के
 मुकाबले  में  तमिलनाडु  की  पुलिस  को  कम  वेतन  मिलता  यही  स्थिति  वहां  के  अध्यापकों  और
 अराजपत्रित  फर्ंचारियों  की  इनके  वेतन  में  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  भोर  मंत्री  महोदय  को  इस  हेतु
 बजट  में  अतिरिक्त  आवंटन  करना  1967  के  पश्चात्‌  अध्यापकों  और  अराजपत्रित
 कर्मचारियों  के  वेतन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गयी  हो  सकता  है  कुछ  ब॒द्धि  की  भयी  हो  परन्तु  दूसरे
 राज्यों  की  पुलिस  और  कमंचारियों  के  मुकाबले  में  तमिलनाडु  पुलिस  को  बहुत  कम  वेतन  मिल  रहा
 है  ।  इस  सम्बन्ध  में  अध्यापकों  ने  कई  आंदोलन  चलाए  इनकी  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  किया
 गया  हालांकि  इस  मामले  में  राज्यपाल  आवश्यक  कदम  उठा  रहे  हम  दहन  कदमों  का  स्वागत
 करते
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 तमिलनाडु  1988-89,  लेखानुंदानों  को  मांगें  1988-89  28  1988

 ओर  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगे  1987-88

 एक  तमिल  समाचारपत्र  में  एक  संपादकीय  छपा  है  जिसमें  यह  ठीक  ही

 कहा  गया  है  कि  राज्य  में  चुनाव  कराने  की  कोई  जल्दी  नहीं  राज्य  विधान  सभा  के  चुनाव  करवाने

 में  हमारी  भी  गहत  छवि  परग्तु  अनुचित  जल्दबाजी  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 राज्यपाल  के  अधीन  प्रशासन  कोफारगार  बला  दिया  गया  है  ।  र।ज्यपाल  ने  एक  ही  दिन  में

 300  फाइलें  निपटाई  जिस  उत्साह  और  स्फूर्ति  से  राज्य  सरकार  कार्य  कर  रही  है  वह

 प्रशंघनीय  है  ।

 में  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  आई०  ए०  एस०  ओर  भाई०  पी०  एस०  अधिकारियों

 का  सेवा  काल  बढ़ा  दिया  जाता  यहां  तक  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  शासन  काल  में  भी  इस

 प्रणालो  को  नहीं  अपनाया  गया  मैं  मंत्री  से  पूछता  हूं  कि  इनके  सेवा  काल  को  क्यों  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  ।  58  वर्ष  को  आयु  के  पश्चात्‌  इनको  सेवानिवृत  हो  जाना  चाहिए  ब्योंकि  इनका  सेवाकाल

 बढ़ाया  जाता  तो  यह  लोग  बढ़ाये  गये  2  वर्ष  के  सेवा  काल  के  अपने  निहित  स्वार्थ  विकतित

 कर  लेते  ये  कदाचार  में  लिप्त  हो  जाते  हैं  ओर  करोड़ों  रुपए  की  धन  सम्पत्ति  हकट्टा  कर

 लेते  मैं  कई  मामलों  में  ऐसा  लि  कर  सकता  हू  ।
 कक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  ब॒तान्‍्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 क्रो  सो०  के०  कृप्पुस्वामी  :  इसके  बाद  मैं  राज्य  में  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हूं  ।  स्थानीय  गुंडे  मलत  ढंग  से  अपने  नाम  पर  100  कार्ड  बनवा  लेते  हैं  और  गरीब  लोगों

 के  राशन  को  ले  जाते  हैं  और  गरीब  आदमी  के  उपभोग  की  वस्तुओं  को  खुले  बाआर  में  बेच  देते  हैं  ओर

 इस  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  मूल  उद्देश्य  को  ही  समाप्त  कर  देते  पहले  गरीब  जनता  के  लिए

 ताड़-तेल  के  डिब्बे  उपलब्ध  नहीं  अब  राज्यपाल  के  शासन  में  सभी  राशन  को  दुकानों
 पर  सार्वजनिक  वितरण  के  लिए  ताड़-तेल  उपलब्ध  किसी  भी  राशन  की  दुकान  में

 कप  ताड़-तेल  के  डिब्बे  उपलब्ध  ये  राज्यपाल  के  शासन  से  पहले  उपलब्ध  क्यों

 नहीं  थे  ।  इसलिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  माननीय  मंत्री  को

 कारी  कदम  उठाने

 अब  गन्दी  बस्ती  सफाई  बोर्ड  को  लिया  जाये  ।  मैं  दस  विभाग  में  भ्रष्टाचार  के  मामलों  के  बारे

 में  बताता  हूं  ।  कोयम्बट्र  जिले  में  काफी  संदया  में  टोकरों  बुनकर  इन  बुनकरों  क ेलिए  मकान  बनाने

 के  लिए  47  लाख  रुपये  आबंदित  किए  गए  मैं  नहीं  जानता  कि  यह  धम  कहां  गया  ।  अधिकारी

 मद्रास  से  आये  हैं  भोर  उन्हें  इस  बारे  मैं  एक  विवरण  तैयार  करना  जि्त  उद्देश्य  के  लिए
 47  लाख  रुपये  इन  बुनकरों  क ेलिए  आबंटित  किए  गए  थे  उनका  इस्तेमाल  सही  लक्ष्य  के  लिए  नहीं
 किया  गया  ।

 ह

 डा०  एम०  जी०  आर०  ने  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार
 कार्यक्रम  क ेतहत  30  लाख  मकान  बनाने  को  एक  योजना  की  घोषणा  की  जिन  लोगों  को  इस
 योजना  को  कार्यान्वित  करने  का  भार  स्लौंपा  यया  उन्होंने  इसका  घन  स्वयं  इड़प  लिया  ।  इस  बात
 की  जांच  की

 जानी  चाहिये  ओर  जिन  लोगों  ने  पैसा  खाया  है  उनके  थिलाफ  मुदहमसे  दर्ज  किए  जाने

 अककार्यवाही  वतांत  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 चाहिए  ।  मदि  मन्त्री  महोदय  उनके  घरों  पर  छापे  मारने  का  आदेश  देते  हैं  तो  करोड़ों  रुपयों  के  घोटाले
 पाये  जायेंगे  ।

 थी  पी०  कुलमदईबेल  :  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  एम०  जी०
 To  द्वारा  घोषित  :0  लाख  मकान  प्रदान  करने  की  योजना  भार०  एल०  जी०  पी०  और  एन०

 आर०  ई०  पी०  के  मकानों  को  शामिल  नहीं  करती  यह  एक  अलग  योजना  है  ।

 उषाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपको  बारी  आये  तब  आप  इस  बारे  में  बोल  सकते  श्रो
 धुप्पुस्वामी  आप  अपना  भाषण  जारी

 )

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  कोई  चर्चा  नहीं  ।  आप  अध्यक्ष  महोदय  को  संबोधित  करें  ।

 भो  सो०  के०  कषप्पुस्वाओ  :  मन्त्री  महोदव  ने  कुछ  आंकड़े  बताये  जिनसे  पता  चलता  है
 कि  केन्द्रीय  सरकार  के  हरिजनों  ओर  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  लिये  कुछ  मकानों  का
 निर्माण  किया  गया  था  परत्तु  अध्यापकों  के  लिये  कोई  आशमंटन  नहीं  किया  राज्यपाल  के  शासन
 के  दोराण  अध्यापकों  को  भी  मकान  प्रदाव  करने  के  लिएं  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 फ  ...
 मेरा  अगला  मुद्दा  सहकारी  समित्यों  के  बारे  में  जिन  गरोब  किसानों  ओर  बुनकरों  ने

 सहकारी  श्रमितियों  से ऋण  लिया  हुआ  है  वे  इसके  बोझ  के  तले  पिसे  जा  रहे  यदि  5000  रुपये  का
 ऋण  लिया  जाता  है  तो  गरीब  किसान  अथवा  बुनकर  को  10000  रुपये  ब्याज  के  रूप  में  देने  पड़ते  हैं  ।
 यह  इससे  ज्यादा  धनराशि  इसलिये  सहकारी  समितियों  से  लिये  यए  ऋणों  पर  ब्याज  की  राशि
 माफ  कर  दी  जानी  चाहिए  ओर  केवल  मूल  राशि  ही  इन  लोगों  से  वधुल  की  जानी  चाहिए  तमिलभाडु
 के  कई  जिलों  में  सूखे  को  भयंकर  स्थिति  रहो  है  ।  वहां  पीने  का  पानी  भी  नहीं  है  ।  जिपुर  के  निवाधियों
 को  हफ्ते  में  एक  दिन  पोते  का  पानी  मिलता  त्रिपुर  शहर  में  7  लाब  से  अधिक  लोग  रहते
 हस  शहर  में  पीने  के  पानी  को  व्यवस्था  कै  लिए  16  लाख  रुपए  आबंटित  किए  गए  ये  ओऔर  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  होने  के  बाद  पीने  की  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  इस  धन  के  इस्तेमाल  हेतु  शीक्र
 कदम  उठाए  जा  रहे  1985  में  भी  मैंने  के'द्र  के  साथ  बातचीत  की  थी  भौर  इस  उद्देश्य  के लिए
 745  लाख  रुपए  की  सहायता  भी  की  गयी  थी  ।  अब  इस  पर  कार्य  आरम्भ  हो  गया  यहां  तक  कि
 शिक्षित  बेरोजगार  तथा  स्व-नियोजन  योजना  के  अन्तग्रेत  सहायता  के  मामले  में  भ्रष्टाचार  व्याप्त
 वेंक  सिर्फ  उन  लोगों  को  ऋण  देते  है  जो  बंक  कर्मचारियों  को  रिश्वत  देते  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए
 आवेदन  के  साथ  सभो  कागजात  पूरे  करने  के  बाद  भो  गरीब  शिक्षित  बेरोजगारों  को  ऋण  नहीं  मिल
 रहा  बँंक  बेनामो  उपाधियों  वाले  लोगों  को  प्रदान  कर  रहे  यदि  इस  देश  के  युवकों  को
 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  नहीं  किए  गए  तो  वे  सरकार  के  खिलाफ  विद्रोह  कर  ऐसी  स्थिति  नहीं
 पैदा  होनी  चाहिए  ।

 रोजमार  दपतरों  की  स्थिति  को  देखा  वहां  पर  प्रह्टाचार  की  भरमार  माननीय
 मंत्री  को  रोजगार  केन्द्रों  में  दजे  नाभ  वाले  व्यक्तियों  को  वरिष्ठता  के  आधार  पर  नौकरियां  देने  के

 लिए
 कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 बजट  वक्तव्य  में  110  से  भी  अधिक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  का  प्रावधान  इरा
 सहेश्य  के  लिए  किए  गए  पर्वाप्त  वित्तीय  आर्थटन  की  मैं  सराहना  करता  उदाहरण  के  तौर  पर
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 कोमम्बटूर  अस्पताल  को  यदि  जीवन  के  लिए  संघर्ष  कर  रहे  किसो  रोगी  को  वहां  पर  ले  जाया

 जाए  तो  माप  उसे  बिना  इलाज  के  अस्पताल  से  मत  भबस्या  में  देखेंगे  ।  यदि  किसी  रोगी  को  मारना

 है  तो  उते  कोयम्ब्टूर  अस्पताल  में  ले  मैंने  स्वयं  ऐसी  हालत  देखी  है  जो  कोयम्बट्र  में  सबसे  बड़े
 अस्पताल  में  व्याप्त  वहां  पर  स्टाफ  तथा  उपकरण  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराए  जाने

 चिकित्सा  सुविधाओं  का  प्रबंध  राज्य  का  मूलभूत  कतंव्य  बनता  आजकल  अध्यापकों  को

 एक  जगह  से  दूपरो  जगह  अन्धाधुन्ध  स्थानांतरित  किया  जा  रहा  है  ।  कामराज  के  समय  पति-पत्नी
 दोनों  को  एक  ही  स्थान  पर  रखने  का  नियम  था  ।  श्री  सोमू  इस  बारे  में  जानते  हैं  ।  पति  तो  कोयम्बटूर
 में  काम  करता  है  ओर  पत्नी  सलेम  में  ।  जब  पत्नी  सलेम  नोकरी  कर  रहो  है  तो  पति  को  कन्याकुमारी
 में  स्थानांतरित  कर  दिया  जाता  है  ।  इसलिए  इस  संबंध  में  कड़े  आदेश  दिए  जाएं  कि  पति-पत्नी  को  एक
 ही  स्थान  पर  रखा

 अब  पेड़ों  को  अन्धाधुन्ध  कटाई  को  लिया  बनों  को  नष्ट  नहीं  किया  जाना
 पर्यावरण  की  सुरक्षा  की  जाती  चाहिए  ।  कोयम्बटूर  में  एक  फारेस्ट  कालेज  वहां  पर  हजारों  पेड़ों
 को  काटकर  एक  प्राइवेट  कालेज  की  स्थापना  की  बात  चल  रही  येह  क्षेत्र  कोई  पांच  एकड़  के
 लगभग  है  ।  यदि  इसमें  से  एक  वर्ग  फुट  से  भो  पेड़  काटे  गए  तो  मैं  आत्मदाह  कर  मंत्री  महोदय
 को  इस  बात  को  गंभीरता  से  लेता  यदि  हमारी  नीति  एक  एक  पेड़  की  है  तो  हजारों
 की  संख्या  में  पेड़ों  को  नष्ट  करने  की  अनुमति  कंसे  दी  जा  सकती  कोयम्बटर  के  निवासियों  ने  वनों
 के  इस  तरह  से  काटने  के  खिलाफ  अधिकारियों  से  विरोध  प्रकट  किया  -

 अब  सड़कों  भौर  पुलों  को  लिया  जब  हम  किसी  सड़क  पर  चलते  हैं  तो  लोग  कहते  हैं
 कि  यह  सड़क  कामराज  ने  बनवायी  जब  में  एक  पदयात्रा  पर  गया  तो  लोगों  ने  प्रशंता  की  कि
 कामराज  ने  एक  विशेष  मार्ग  बनवाया  उसके  किसी  भी  सरकार  ने  इस  तरफ  ध्यान  नहीं
 दिया  है  ?

 1987-88  के  दोरान  मार्गों  और  पुलों  के  निर्माण  के लिए  92  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए
 इस  97  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  मैं  इसकी  सराहना  करता  हूं  ।

 जल  को  कमी  किसानों  की  समस्‍या  कोयम्बटूर  जिले  में  पललदम  अविनासी

 ताललुक  तथा  उत्तरी  कोयम्बटूर  में  लगभग  8  लाख  एकड़  भूमि  में  सदा  ही  सूखा  रहता  भूमि  जल

 भूमि  स्तर  से  300  से  200  फुट  तक  नीचे  उपलब्ध  यदि  इन  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  सुधार  करना

 है  तो  सरकार  को  पंडिवार  और  पोन्‍नाम  जुजाह  नदियों  को  जोड़ना  होगा  ।  इसका  प्रस्ताव  1955
 और  1974  में  किया  गया  था  ।  सैद्धान्तिक  तौर  परश्रीमती  गांधी  इससे  सहमत  हो  ग्यी  थी  । “
 इस  नदी  जल  परियोजना  के  लिए  धन  का  आबंटन  किया  जाता  चाहिए  ।  मांननीय  मंत्री  को  इस
 परियोजना  को  शीघ्रता  से  पूरा  करते  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  ताकि  लोगों  को  पीने  का  पानी
 प्रदान  किया  जा  सके  |  इस  परियोजना  के  लिए  100  करोड़  रुपए  आवंटित  किए  जाने  इन
 नदियों  का  जल  समुद्र  में  बरबाद  हो  जाता  यदि  इन  नदियों  के  प्रवाह  मार्ग  को  भोड़  दिया  जाए
 तो  सूखे  खेतों  में  विचाई  करने  के  लिए  जल  का  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  विद्युत  का  उत्पादन
 भी  किया  जा  सकता  है  ओर  केरल  को  इसकी  सप्लाई  की  जा  सकतो  है  ।  में  अनुरोध  करता

 हूं  कि  सभी  जल  संसाधनों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  उत्तरी  कोयम्बटूर  में  एक  ऊपरि  पुल  का  निर्माण
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 करने  के  लिए  8  करोड़  रुपए  दिए  इसका  निर्माण  अविलम्ब  होना  |

 8  8  करोड़  मैं  सभा  में  आपको  सभी  दस्तावेज  दिद्याऊंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अध्यक्ष  पीठ  को  संबोधित

 श्री  सो०  के०  क्‌प्पुस्वामी  :  चिदम्ब्रम  जिले  में  हैयो  इलक्ट्रीकल  यूनिट  के  सरकार  ने
 150  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  रसायन  कारखाना  लगाने  का  प्रस्ताव  रखा  मैं  इसका  स्वागत
 करता  हूं  ।  मैं  ऊटी  में  100  करोड़  रुपए  की  लागत  से  एक  इलेबट्रानिक  उद्योग  लगाने  का  भी  स्वागत
 करता  हूं  ।  मैं  मन्‍्त्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  ये  परियोजनाएं  अविलग्ब  शुरू  की  जानी
 केवल  धनराशि  निर्धारित  करना  या  आधारशिला  रखना  ही  पर्याप्त  नहीं  वास्तविक  कार्य  शुरू  किया
 जाना  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  को  औद्योगिक  मानचित्र  पर  अग्रिम  श्रेणी  के  राज्य  के  रूप  में  रखने  के  लिए  मंत्री  जो
 को  बड़ा  प्रयास  करना  इस  राज्य  का  तीसरा  स्थान  था  जो  अब  हो  गया  इसे
 तीसरे  स्थान  पर  लाया  जाना  चाहिए  ।

 7

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तीसरे  स्थान  पर  क्यों  ?  इसे  प्रथम  स्थान  पर  आना

 श्रो  सो०  के  ०  क॒प्पुस्वामी  :  जी  मैं  आपकी  बात  से  सहमत  हूं  ।  इसे  प्रथम  स्थान  पर  होना

 दूसरों  बात  पाठ्य  पुस्तकों  की  सप्लाई  के  बारे  में  विशद्वाथियों  को  ठीक  समय  पर  पाद्य  पुस्तकें

 नहीं  दी  जा  रही  नि:सन्देह  मेरे  पास  पढ़ने  के  लिए  पेसा  तथा  हौंतला  नहीं  मैं  नहीं  परन्तु
 दूसरे  लोगों  की  शिक्षा  में  रुचि  रखता  हु  ।  कम-से-कम  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  योगदान  देना

 इस  ब्रजट  में  विद्याथियों  को  पाठ्यपुस्तकें  देने  का  प्रावधान  विद्यावियों  को  पुस्तकें  देने  के  प्रावधान

 हेतु  श्री  कामराज  तथा  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  कई  योजनाओं  की  घोषणा  की  थी  ।  बतंमान  योजना

 भी  उस  श्र  बला  में  एक  मैं  इसका  स्वागत  करता  हु  ।

 अगली  बात  वुनकरी  की  समस्या  के  बारे  में  इस  क्षेत्र  के  लिए  40  करोड़  रुपए  भाबटित

 किए  गए  16.80  करोड़  स्पए  अभो  आबंटित  किए  जाने  माननीय  मंत्री  को  अविलग्ब

 राशि  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  केवल  इसी  से  ही  शुनकरों  की  समस्या  हल  होगी  ।

 अगली  बात  कपास  के  रेशे  की  कीमतों  के  बारे  में  कीमतें  आसमान  को  छ  रही  फिर

 पविछले  दो  महीने  से  कीमतों  को  कम  करने  के  प्रयास  बिए  गए  कपास  को  कीमतें  जो

 82.75  70  25  रुपए  तथा  10  रुपए  प्रति  किलो  थीअब  53.75  40

 15  रुपए  तथा  8  रुपए  प्रति  किलो

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहने  मैं  सरकार  से  निवेदन  कर्ता  हूं  कि  प्रत्येड  भाषा  को  यथा

 हत्व  दिया  जाना  चःहिए  ।  मैं  व्यक्तिगत  रूपसे  यह  सहन  नहीं  कर  सकता  हूं  कि  हिन्दी  हमारे  ऊपर  थोपी

 जाए  ।  इसी  प्रकार  मैं  दूसरे  लोगों  से  भी  सहमत  नहीं  हू  जो  लोगों  को  हिन्दी  सीने  से  मना  करते

 आए  कहते  हैं  कि  द्रविड़  आन्दोलन  और  द्रविड़  आन्दोलन  तथा  इसी  बात  का  राग  अतल्या  रहे  है,|इससे
 लाभ  नहीं  होगा  ।  जो  कोई-हिन्दी  सोखना  चाहता  है  वह  ऐसा  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  यहां  तक  कि

 श्री  मोधू  भी  हिन्दी  सीख  रहे  श्री  कुलनदईवेलू  हिन्दी  सीक्ष  चुके
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 क्षी०  एन०  वी०  एन०  सोम  :  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 उपाध्यक्ष  महोर॒य  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं

 क्रो  एन०  बो०  एन०  सोमू  :  चाहे  मेरी  जान  चली  मैं  हिन्दों  नहीं  सौखूंगा
 उन्हें  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए  ।

 भरी  सो०  के०  कप्पुस्वामो  :  हम  भारत-श्रोलंका  समझौते  का  समर्थन  करते  इसे  लागू  किया
 जाना  चाहिए  तथा  समस्याओं  को  शाल्तिपूर्वक  हल  किया  जाना  कई  लोगों  ने  इसे  लागू  किए
 जाने  के  बारे  में  आशंकार्ये  व्यक्त  की  समझौते  को  शांलिपूवंक  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इस
 बजट  का  हादिक  समर्थतर  करता  हु  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  बो०  एस०  कृष्ण  अस्पर  :  उपाध्यक्ष  यह  वास्तव  में  दुर्भाग्य  ही
 बात  है  कि  तमिलनाडु  जैसा  विकसित  जिप्तमें  कामराज  तथा  अन्नादुराई
 जैसे  महान  सपृत  पैदा  अब  राष्ट्रपति  शासनाधीन  वर्तमान  हालत  के  लिए  कांग्रेस  (६)  दायित्व
 पे  नहीं  बच  सकती  ।  बेशक  ए०  आई०  ए०  डी०  एम»  के०  में  अन्दरूनी  विवाद  परस्तु  कांग्रेस

 ने  अपनी  भूमिका  बेहतर  ढंग  से  अदा  नहीं  की  ।  ठोक  श्री  एम०  जी०  आर०  की  मृत्यु  के  बाद  राज्य
 में  इसकी  भूमिका  स्पष्ट  नहीं  रही  ।

 यदाप्रि  मैं  इतने  विस्तार  से  नहीं  बोल  सकता  जितना  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  कुप्पुस्वामी
 अभी  बोले  फिर  भी  मैं  स्वाभाविक  रूप  से  तमिलनाडु  में  रुचि  रखता  हु  क्योंकि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र
 से  तमिलनाइ  की  दूरी  कुछ  ही  किलोमीटर  होस्सूर  का  औद्योगिक  जो  उपाध्यक्ष
 महोदय  के  निर्वाचन  क्षेत्र  के

 समीप  है  और  जिसकी  औद्योगिक  क्रियाकलापों  के  लिए  चर्चा  मेरे
 चुनाव  क्षेत्र  स ेकुछ  एक  किलोमीटर  की  दूरी  पर  यहां  कार्यरत  अधिकांश  लोग  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में
 रहते  स्गाभाविक  है  कि  मैं  तमिलनाडु  के  मामलों  में  रुचि  रखता  बेशक  किसो  को  भी  यह्‌ आशा  नहीं  थी  कि  तमिलसाडु  का  बजट  इस  सभा  के  समक्ष  परन्तु  दुर्भाग्पवश  यह  सभा  के
 समक्ष  आ  गया

 मैं  इस  बजट  पर  कुछ  टिप्पणियां  करना  चाहता  जैसे  की  मेरे  दोस्त  श्री  रधमा  रेड्डी  ने
 ठीक  ही  कहा  है  कि  यह  एक  चुनाब्ोन्‍्नमुख  बजट  इसके  बारे  में  कोई  शक  नहीं  है  ।  मैं  समझता
 हूं  कि  इसे  स्वीकार  करने  में  कोई  गलत  बात  नहीं  है  क्योंकि  हम  सभी  राजनैतिक  दलों  से  वम्पन्धित

 सामान्य  तोर  पर  राजनंतिक  दल  आने  वालीं  किसो  भा  स्थात  का  लाभ  उठाते  आप
 यह  क्यों  कहते  हैं  कि  यह  बजट  राजनोति  से  प्रेरित  नहीं  है  अथवा  यह  एक  सुनावोन्मुख  बजट  नहीं  है  ?
 यह  ऐसा  ही  बजट  है  ।  ,

 ह

 जिस  ढंग  से  आपने  बजट  में  कई  लोकप्रिय  जंछ्ते  कामराज  आबास  जवाहर  लाल
 नेहरू  विज्ञान  पुस्तक  विधवा  पेंशन  रखे  हैं  ये  स्वयं  अपनी  कहानी  कहते  सामान्य तौर  पर  राष्ट्रपति  शासन  व्ापूर्व  रहेगा  ।  आपने  पंजाब  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  किया  क्योंकि  आप जानते  हैं  कि  वहां  चुनाव  बहुत  हूर  पल्तु  आपके  यहाँ  ऐसा  किया  है  क्योंकि  यहां  चने  नि काल  के  लिए  स्थगित  नहीं  किए  जा  पकते  !  या

 मैं  इस  मुद्दे  पर  नहीं  बोलना  चाहता  या  परन्तु  इत्ललिए  बोलता  पड़ा  कयोंक्षि  मेरे  मानसीय  भित्र श्री  कुप्पुस्वामी  ने  कहा  है  कि  तःकाल षु  नहा  कराये  जाते  चाहिए  ।  मुझे  आश्चर्य  हुआ  |  मैं  बह
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 महसूस  करता  हूं  कि  यह  तमिलनाडु  के  लोगों  का  अपमान  तमिलनाइ  के  लोग  राजनैतिक  रूप  से
 बहुत  सजग  हैं  ।  उन्होंने  सदा  ही  स्थिर  सरकार  को  वोट  दिए  उन्होंने  अनिश्चितता  के  लिए  कभी
 स्थान  नहीं  उनका  तिर्णय  बहुत  स्पष्ट  होगा  चाहे  वे  किसी  भी  पार्टी  को  वोट  दें  वे  हसे
 बहुमत  से  सत्ता  में  लाते  हैं'''(व्यबधान)'*ਂ

 मेरे  विचार  में  श्री  कुप्पुस्वामी  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  बात  के  इच्छुक  हैं  कि  चुनाव  शीघ्र  होने

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  किन्‍्ही  भी  परिस्थितियों  में  सरकार  को  तमिलनाडु  विधान  सभा  के

 चुनाव  स्थगित  नहीं  करने  चाहिए  |  निश्चित  रूप  से  ऐसा  करने  का  कोई  कारण  छहों  आप  अभी
 तक  चुनाव  करा  सकते  थे  ।  क्योंकि  वहां  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  पंजाब  या  किसी  अन्य  स्थान
 जैसी  नहीं  हैं  ।  यह  बिल्कुल  सामान्य  तमिलनाडु  में  कभी  भी  आन्तरिक  गड़बड़ी  नहीं  हुई  ।  ऐसा
 कोई  भी  कारण  नहीं  है  कि  आप  वहां  चुनाव  न  यहां  तक  कि  अब  तक  आप  चुनाव
 की  तिधि  की  घोषणा  कर  सकते  फिर  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  तमिलनाड़  में  चुनाव
 निर्धारित  समय  अर्थात  राष्ट्रपति  शासन  की  समाप्ति  से  पूर्व  होने  चाहिये  जून  या  जुलाई  तक

 होने  चाहिए  ।  मैं  फिर  इस  बात  पर  जोर  देता  हूं  क्योंकि  यह  बहुत  आवश्यक

 जहां  तक  बजट  का  सम्बन्ध  निःसन्देह  मैं  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  मैंने  इसका  विस्‍्तृत
 अध्ययन  नहों  किया  फिर  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  अबसर  वहां  जाता  रहता  मेरा

 व्यक्तिगत  स्वार्थ  भी  है  क्‍योंकि  मेरे  रिश्तेदार  मद्रास  में  रहते  तमिलनाडु  के  विशेष  तौर  पर

 कई  नगरों  पीने  के  पानी  की  कमी  के  कारण  पीड़ित  हैं  ।  सरकार  को  पीने  के  पानी  की  समस्या  के

 समाधान  को  उच्च  महत्व  देना  चाहिए  था  ।  विशेष  तौरपर  मद्रास  शहर  में  लोग  गर्मियों  का  सामना  कैसे

 करते  हैं  और  इस  बारे  में  महोदय  आप  बेहतर  जानते  केवल  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 महाराष्ट्र  तया  आंध्र  प्रदेश  की  तत्कालीन  राज्य  सरकारें  इस  समझौते  पर  पहुंची  थीं  भौर

 हम  सब  सह्ष  सहमत  हो  गये  थे  कि  कृष्णा  नदी  का  पानी  मद्रास  शहर  के  लिए  लाया  जाना

 आधा  रशिला  रखे  हुए  तया  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  द्वारा  प्रधान  मंत्री  के  रूप  में  उत  अवसर

 पर  आश्वासन  दिये  हुए  पहले  हो  चार  वर्ष  बीत  चुके  मुझे  अच्छी  तरह  याद  मैंने  अखबारों  में

 पढ़ा  है  कि  एक  औयचारिक  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  तीन  या  चार  साल  के  अन्दर  कृष्णा  नदी

 का  पानी  लाया  जायेगा  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  यह  अभी  बहुत  दूर  इस  गति  को  देखते  हुये  कोई  आशा

 नहीं  है  कि  तिकट  भविष्य  में  कृष्णा  नदी  का  पानी  मद्रास  शहर  में  आयेगा  ।

 इसके  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  |  पश्चपि  जहाँ  तक  तेलुगु  गंगा  का  सम्बन्ध  है  कुछ  विवाद

 हो  सकता  जहां  तक  इस  परियोजना  कर  सम्बन्ध  बिल्कुल  भी  कोई  समस्या  नहीं  सरकार

 को  यह  देखने  के  लिए  कि  तत्काल  मद्रास  शहर  में  पानी  लाया  जायेगा  पर्याप्त  धनराशि  प्रदान  करनी

 इसी  प्रकार  श्री  कुप्पुस्वामों  तिदपुर  के  बारे  में  कह  रहे  थे  ।  तमिलनाडु  में  पेप  जल  की  कमी

 से  कई  नगर  पीड़ित  विशेष  तौर  पर  गायों  में  यह  बिल्कुल  आवश्यक  जो  कोई  भी  तमिलनाइ

 पर  शासन  करने  आयेगा  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  महंपूस  करता  हूं  कि  उप्ते  इस  समस्या  को  सर्वोच्च

 मिकता  देनी  चाहिए  ।
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 इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  बात  पर  भी  बल  देना  चाहूंगा  कि  हम  बहुत  अच्छी  पड़ीसी  यह
 हवतारी  इच्छा  है  कि  हम  परस्पर  मिलकर  काकेरी  क्थिद  को  हल  अतः  मैं  आपके  माध्यम  से
 भारत  सरकार  से  यह  अप्रील  करता  हूं  कि  बातचीत  से  इस  इस  विकाद  को  हल  करने  के  लिए  लोकप्रिय
 सरकार  बनने  के  शीघ्र  बाद  आप  तमिलनाड  तथा  कर्नाटक  के  मुख्य  मत्रियों  की  एक  अन्य  बंठक  बुलायें  ,

 तमिलनाडू  जब  कभी  मुसीबत  में  होता  है  तोहम  उनके  बचाव  के  लिए  भाते  हैं  ।  हम  तमिलनाडु
 को  पानी  देते  जब  तमिलनाडु  पीड़ित  होता  है  तो  समस्त  राष्ट्र  पीड़ित  होता  है  विशेष  तोर
 पर  पडोप्ती  राज्य  पीड़ित  होते  मैं  भारत  सरकार  से  निवेदन  करता  हुं  कि  वह  यह  देखे
 कि  इस  विवाद  का  हल  हो  जाये  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  तमिलनाडु  के  संसद  सदस्यों  से  भी  एक  विशेष  अपोल
 करता  हूं  ।  यदि  यह  समस्या  न्यायासिकरण  के  पास  भेज  दी  जाती  है  तो  इसमें  बहुत  अधिक  समय

 लगेगा--हो  सकता  है  एक  दशक  लग

 श्री  पो०  कूलनदईबेलू  :  फिर  विकल्प  क्‍या  है  ?  न्यायाधिकररण  का  गठन  करना  हो  एक  मात्र
 समाधान  है  जिससे  समस्या  हल  हो  सकती  है  ।

 श्री  बो०  एत०  कृष्ण  अब्यर  :  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  पहले  परस्पर  मिल  कर  इसका  निपटारा
 करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  मुझे  विश्वास  है  ।  एक  प्रयास  किया  जाता  चाहिए  ।  न्यायाधिकरणों
 में  समय  लगता  अनेक  स्यायाधिकरणों  द्वारा  निर्णय  देख  सकते  उनको  लागू  करने  की  बजाय
 उनका  अतिक्रमण  हुआ  फिर  न्यायधिकरणों  द्वारा  दिये  गये  निर्षय  लोगों  के  मन  में  कड॒ुवाहुट  छोड़  देते  हैं  ।
 अतः  हमे  एक  प्रयास  करना  हिए  ।  हम  कुछ  खोयेंगे  नहीं  ।  एम०  जी०  आर०  के  समय  भी  एक  प्रयास
 किया  गया  था  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  इस  समय  इसे  मुह्े  को  लिया  जाये  क्‍योंकि  तमिलताड़  में  लोकप्रिय
 सरकार  नहीं  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  में  राज्यपाल  ने  इसका  जिक्र  किया  है  ।  लोकश्रिय
 सरकार  आ  जाये  और  उन्हें  पहली  श्राथमिकता  इस  समस्या  को  हल  करने  कौ  देनी  यदि  हम
 इसे  आपस  में  मिल  कर  नहीं  हल  कर  सकते  हैं  तब  न्यायाधिकरण  की  नियुक्तित  के  सिवाय  और  कोई
 रास्ता  नहीं

 रब  मैं.एम०  जो०  आर०  की  एक  अन्य  अर्थात्‌  दोपहर  का  पौष्टिक  भोजन  नामक
 यो/ना,  के  बारे  में  कुछ  शबर  कहना  चाहुंदा  यह  एक  बहुत  कल्याणकारी  योजना  है  जो  हमारे
 राष्ट्र  में  यह  हमारी  नई  झ्लिक्षा  तीति  का  अंधिन्त  अंग  आज  तमिलनाडु  में  प्राथमिक  विद्यालयों
 में  स्कूल  छोड़ने  वालों  की  संख्या  में  कमी  इसी  योजता  कारण  क्योंकि  पाठशालाओं  में  आने
 वाले  बहुत  से  बच्चों  को  मात्र  यही  भोजन  है  जो  वे  पाते  हैं  ।  चूंकि  वे  इतने  गरीब  हैं  कि  वे  दूसरे  वक्‍त
 का  भोजन  नहीं  प्राप्त  कर  मकते  मैं  इस  अवधर  पर  केन्द्र  सरकार  पर  यह  दबाव  डालना  चाहता
 हूं  कि  उन्हें  यह  नहीं  सोचना  बाहिए  कि  इस  योजना  को  लागू  करने  का  काम  केवल  राज्य  सरकार  पर
 ही  आपको  उन्हें  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  ।

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  200  करोड़  रुपये  का  सम्पूर्ण  भार  आप  को  ही  वहन  करता  चाहिये
 बल्कि  मेरा  यह  कहना  है  कि  राज्य  पर  यह  एक  भारी  बोझ  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  यह्‌
 बात  लाना  चाहता  हू  कि  कृपया  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  विशेष  योजना  को  केन्द्र  से  वित्तीय  सहायत
 मिलती  रहे  ।  मैं  जानता  हूं  कि  आप  पहले  हो  ब्ाद्यान्नों  पर  राजप्रहायता  दे  रहे  हैं  लेकिन  जैसे  आप
 भादियागी  लोगों  को  विशेष  राजरह्ायता  दे  रहे  हैं  बसे  ही  इसे भी  विशेष  राजसहा  पता  की  आवश्यकता

 हु
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 है  ।  जब  कभी  भी  नियन्त्रित  मूल्यों  में  वद्धि  की  जंगती  है  तो  इससे  राज्य  सरकारों  पर  अतिरिक्त  बोचझ
 पड़ता  जो  इन  योजनाओं  को  चला  रही  हैं  |  हाले  ही  में  आपने  गेहूं  के  मूल्य  में  वद्धि  की  अब
 तमिलनाडु  का  क्यों  होगा  |  तमिलनाडु  कौ  इस  योजना  पर  और  अधिक  धनराशि  ब्यैय  करनी  पड़ेगी  ।
 इसलिए  मैं  सरकार  से  अनु तेध

 करता  हूं  कि  वह  इते  पृर्णतयां  दूधरे  दृष्टिकोर्ण  से  देखें  तथां  यह
 श्वित  करे  कि  एम०  जी०ऑऔर०  द्वारा  चलाई  गई  तमिलनाडु  की  इस  विशेष  योजना  को  केन्द्र  सरकार
 से  सहायता  मिले  ।

 मेरे  मित्र  श्री  कुप्पुस्वामी  ने  बिल्कुल  सहीं  कहा  था  कि  भारत  के  औद्योगिक  मानचित्र  में  कभी
 तमिलताडु  का  सर्बोच्च  स्थान  होता  था  ।  ऐसा  मह्दान  राजनेता  मुछ्य  मंत्री  श्री  कामराज  के  कारण  ही
 संभव  था  जिनके  सहायक  वर्तमान  राष्ट्रपति  श्री  आर०  बेंकटरमन  से  कम  महत्वपूर्ण  व्यक्तित  नहीं  थे  ।
 जब  वे  सत्ता  में  थे  तब  भारत  के  ओद्योंगिक  मानचित्र  में  तमिलनाडु  आया  |  अब  विशेष  रूप  से  छोटे
 स्वर  के  उद्योगों  तथा  हथररघा  उद्योगों  के  वहां  पर  होते  हुए  यह  बहुत  हो  आवश्यक  है  कि  आप  उस
 स्थिति  को  मजबूत  में  जानता  हूं  कि  इस  सब  के  लिए  कुछ  धनराशि  का  प्रावधान  हैं  ।  लेकिन  मैं

 महसूस  करता  हूं  कि  यह  राशि  काफी  नहीं  है  ।

 मैं  अब  एक  ओर  एक  मुद्दे  पर  प्रकाश  डालना  चांहता  हूं  कि  ऑपने  युवा  अविवाहित

 महिलाओं  के  बारे  में  सोचा  आप  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  है  कि  वे  अपने  परों  पर  खड़ी  हो
 सके  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।  बेसहारा  महिलाओं  और  विधवाओं  को  पेंशन  देकर  आपने  उन्हें  राहुत
 दो  मैं  इस  सबका  स्वागत  करता  हूं  ।  आप  यह  सुनिश्चित  करना  चाहते  हैं  कि  25,000  महिलाओं
 को  स्वरोजगार  मिल  जाये  ।  इन  सभी  उपायों  का  स्वागत  इसके  साथ  ही  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय
 के  ध्यान  में  यह  जानकारी  लामा  चाहता  हूं  कि  ऐसे  लाखों  तमिल  युवक  हैं  जो  बगैर  किसी  नौकरो  के  हैं
 तथा  जो  बेरोजगार  माननोय  मंत्री  महोदय  को  इसकी  जांनकारी  नहीं  एक  तमिल
 व्यक्ति  बहुत  ही  कठोर  परिश्रम  करते  वाला  होता  आप  किसी  भो  खान  अथवा  क्षिसी  भी
 धीन  योजना  पर  कहीं  भी  चले  जांइये  ।  आपको  मेहनेते  के  बारे  में  पता  चलेगा  ।  आप  वहां  तमिलों
 को  काम  करता  हुआ  इसलिए  इन  हाथों  की  बेकार  मत  रहने  आप  उ.हें  नौकरी
 दीजिये  |  यह  पूर्णतया  आवश्यक  मुझे  खेद  है  कि  इस  चुनाव  बजट  में  भी  आपने  नवयुवकों  के  बारे
 में  कुछ  नहीं  सोचा  तमिल  युवकों  की  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करना  भी  उतना  ही
 पूर्ण  ह ैजितना  अन्य  किसी  समस्या  को  हल  करना  महत्वपूर्ण  जैसा  कि  आपने  महिलाओं  की  बे
 गारी  के  लिए  कुछ  धनराशि  का  प्रावधान  किया  है  उसी  प्रकार  आपको  पर्याप्त  धनराशि  देनी
 में  यह  नहीं  कहता  कि  उन  सबको  सरकारी  नौकरी  मिलनी  यह  असम्भव  है  ।  वे  संगठित  क्षेत्र
 में  नौकरी  नहीं  पा  सकते  हैं|  क्योंकि  वे  अत्यन्त  कुशल  कारीगर  हैं  इसलिए  वे  किसी  भी  प्रकार  का
 कार्य  कर  सकऊफते  हैं  ।  तमिल  युवकों  की  बेरोजगारी  की  समसस्‍्यां  को  हल  करने  के  लिए  आपको  कोई
 योजना  तैयार  करनी  चाहिए  थी  ।  यह  पूर्णतया  आवश्यक  नि:सन्देह  इस  सरकार  को  बताने  से  कोई
 फायदा  नहीं  मैं  यह  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  वहां  एक  लोक॑ब्रिय  सरकार  का  गठन  होना
 फिर  भी  मैं  सरक्रार  से  अनुरोध  करंता  हूं  कि  इसे  ध्यान  में  रखे  तथां  यह  देखें  कि  घनराशि  का  कुछ  इस
 तरह  से  उपंयोग  हो  कि  वेरोंजंगारी  की  संमसस्‍्यां  का  समाधान  हो  सके  ।  यह  केन्द्र  का  दायित्व  है  कि

 वह  सुनिश्चित  करे  कि  वे  सारे  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्यों  का  सर्माधान  लेकिन  अभी  हम
 तमिलनाडु  पर  चर्चा  कर  रहे  इसलिएं  मैं  आंग्रह  करता  हूं  कि  तमिल  युवकों  कौ  धमस्यां  का  हल
 ढूंढने  के  लिए  आपंकी  आवे्यक  धनराशि  की  व्यवस्था  करनी  चहिए  ।
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 भाषा  की  समस्या  के  बारे  में  एक  और  मुद्दा  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  मे  लाना

 चाहूंगा  ।  नि:सन्देह  इस  म।मले  में  मैं  अपने  तमिलनाडु  के  मित्रों  स ेसहमत  नहीं  हूं  क्योंकि  मेरे  राज्य  ने

 त्रिभाषी  फार्मूला  स्वीकार  किया  तमिलताडु  ने  इसे  स्वीकार  नहों  किया  लेकिन  यह  कुछ  भो

 हो  और  उतकी  आशंकाएं  कुछ  भो  वे  ऐता  महसूस  करते  हैं  जेसे  कि  हिन्दी  को  उन  पर  थोपा  जा

 रहा  यदि  इसें  आप  उन  पर  हो  छोड़  दें  तो  मधिक  लोग  हिन्दी  सीखेंगे  ।

 मैं  बहुत  खुग  हुं  कि  आपने  तमिल  साहित्य  के  विकास  के  लिए  धनराशि  को  व्यवस्था  को  है  ।

 निसन्देह  इसका  स्वागत  लेकित  इसके  साथ  ही  आप  देखते  हैं  कि  जब  भी  मैं  भाषा-समस्या  पर
 बोलता  हूं  तो  हमेशा  यही  आग्रह  करता  हूं  कि  त्रि-भाषी  फार्मूला  पूर्ण  रूप  से  न  तिफ  दक्षिण  राज्यों  में

 ही  लागू  होना  चाहिए  बल्कि  उत्तरी  राज्यों  में  इसे  और  अधिकलागू  किया  जाना  उत्तर  भारत
 के  राज्यों  में  इसका  अधिक  उल्लंघन  किया  जा  रहा  हम  कुछ  ही  दिनों  में  कम  से  कम  हिन्दी  समझ
 तो  सकते  और  कुछ  दिनों  में  हम  हिन्दी  में  बोलने  के  योग्य  भी  हो  जाएंगे  ।  यहां  तक  कि  श्री  कुप्पुस्वामी
 भी  अब  हिन्दी  में  बोल  सकते  लेकिन  उत्तर  भारत  में  कितने  लोग  कननड़  आदि
 दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  में  से  कोई  एक  भाषा  भी  बोल  सकते  हैं  ?  उन्होंने  कोई  प्रयास  ही  नहीं  किया

 है  ।  राष्ट्रीय  अबण्डता  के  हित  में  तथा  अपने  देश  की  एकता  के  हित  में  तथा  क्योंकि  हम  सब  भारतमाता
 के  पुत्र  हैं  इसलिए  यह  पूर्णतया  आवश्यक  है  कि  त्रिभाषी  फार्मूले  को  लागू  किया

 एक  बार  फिर  मैं  अपने  मित्र  श्री  रघुमा  रेड्डी  की  इस  मांग  का  समर्थत  करता  हूं  कि  तमिलनाडु
 में  चुनाव  होने  मैं  माशा  करता  हूं  कि  इसकी  घोषणा  शीघ्र  हो  हो  जाएगी  ।  यदि  चुनाव
 भायोग  कल  या  परसों  यह  घोषणा  कर  दे  कि  अमुक-अमुक  तिथियों  को  चुनाव  होंगे  तो  मुझे  अत्यधिक

 खुशी  होगी  ।  तमिलनाडु  के  लोग  राजनेतिक  रूप  से  अत्यधिक  जागरूक  वे  उस्त  राज्य  में  एक  स्थावी
 सरकार  देने  के  लिए  वचनंबद्ध  हैं  ।

 ओर  एन०  डेनिस  :  इन  प्रस्तावों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  निम्तलिखित

 कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  :  धजट  में  कोई  नये  कर  नहीं  यह  एक  करमुक्त  अत्यधिक  सन्तुलित
 बजट  है|  इसमें  अनेकों  कल्याणकारी  उपायों  का  प्रावधान  तमिलनाडु  के  लोगों  के  कल्याण  के
 लिए  एम०  जी०  आर०  के  योगदान  तथा  देश  की  एकता  तथा  अखंडता  की  रक्षा  के  लिए  उन  द्वारा
 दिए  गए  सहयोग  के  लिए  माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  प्रारम्भ  में  ही  स्वर्गीय  श्री  एम०  जी०  आर०
 को  ठोक  हो  श्रद्धांजलि  अपित  की  बजट  में  पिछली  सरकार  के  कल्यं।णकारी  उपायों  को  बढ़े  हुए
 आबंटन  के  साथ  लागू  करते  हुए  जारी  रखने  का  प्रस्ताव  है  तथा  कल्याणकारी  उपायों  की  नई  योजनाओं
 को  भी  शुरू  किया  गया  तमिलनाडु  के  लोगों  के  सर्वोच्च  विशेष  रूप  से  गरीद  तथा  पिछड़े  हुए
 लोगों  के  हितों  का  बजट  में  ध्यान  रखा  गया  अनुसूचित  जातियों  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  को
 प्रत्यक्ष  रूप  से  लाभान्वित  करते  हुए  तथा  पेय  जल  सप्लाई  संपर्क  सड़क  तथा  आवास  देने  के
 के  लिए  कल्याणकारी  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  पर  जोर  दिया  गया  गरीब
 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  छात्रों  के लाभ  के  लिए  तथा  तमिल  भाषा  और  संस्कृति  के  विकास  के  लिए
 व्यवस्था  की  गई  है  ।  हयकरघा  बुनकरों  को  दिए  जाने  वाले  धागे  का  मूल्य  घटाने  के  लिए  उपाय  किए
 गए  पेंशन  की  न्यूनतम  राशि  को  बढ़ाकर  350  रुपए  प्रति  मास  कर  दिया  गया  है  ।  लगभग  सभी
 क्षेत्रों  मे ंआबंटन  की  मात्रा  बढ़ी  हुई  है  ।  कृषि  क ेलिए  141  करोड़  रुपये  की  बजाय  151  करोड़  रुपए
 को  व्यवस्था  पेय  जल  के  लिए  148  करोड़  रुपए  की  बजाय  160  करोड़  समाज  कल्याण  के
 लिए  92  करोड़  रुणए  की  बजाय  97  करोड़  शिक्षा  के  लिए  597  करोड़  रुपए  की  बजाय  690
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 करोड़  रुपए  और  उद्योग  के  लिए  54  करोड़  रुपए  को  बजाय  65  करोड़  रुपये  की  ब्यवस्था  है  |  दोपहर
 के  भोजन  की  योजता  के  लिए  177  करोड़  रुपए  की  राशि  रथ्की  गयो  है  |  यह  एक  स्वागत  योग्य  प्रस्ताव

 है  जिसके  अनुसार  110  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  का  विचार  वर्ष  1988-89  के  लिए
 वाधिक  योजना  परिव्यय  के  लिए  1457  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित  की  गई  है  जोकि  चालू  वर्ष

 की  1250  करोड़  रुपए  की  राधि  से  16  प्रतिशत  अधिक  विद्युत  के लिए  408  करोड़  रुपए  को

 बजाय  502  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  सड़कों  तथा  पुलों  के  लिए  45  करोड़  रुपये  की  बजाय  56

 करोड़  कृषि  के  लिए  यह  राशि  136  करोड़  रुपए  जल  वितरण  के  लिये  यह  राशि  247  करोड़
 रुपये  तथा  उद्योग  के  लिये  69  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  इसके  अलावा  कुछ  क्षेत्रों  में  अन्य  राज्यों

 की  तुलना  में  मैं  तमिलनाडु  के  विकास  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  ।

 वर्ष  1983-84  के  आंकड़ों  के  अनुसार  विभिश्न  राज्यों  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  के  लोगों

 का  प्रतिशत  इस  प्रकार  था  :  पंजाब  :  13.8  हरियाणा  :  15.6  असम  :  23.5

 गुजरात  १  24.3  केरल  :  26.8  प्रतिशत  तथा  तमिलनाडु  :  39.6  प्रतिशत  ।  इस

 प्रकार  तमिलनाडु  उन  राज्यों  में  से  एक  है  जहां  पर  लोगों  की  काफी  तादात  गरीबी  रेखा  से  तीचे

 रहती

 अब  ओद्योगिक  विकास  को  वर्ष  1970-71  ओर  1984-85  के  वर्षों  के  बीच  प्रति

 व्यक्ति  वाषिक  वृद्धि  प्रतिशत  इस  प्रकार  था  :  पंजाब  :  4.9  हरियाणा  :  4.46

 उड़ीपता  :  4  उत्तर  4.32  जम्मू  और  5.57  गोवा  :

 11.33  प्रतिशत  तथा  तमिलनाडु  ;  2.26  जबकि  राष्ट्रीय  औसत  2.48  प्रतिशत  था  ।

 जहां  तक  साक्षरता  की  दर  का  प्रश्न  तो  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  स्थिति  यह  थी  :

 राष्ट्रीय  औसत  :  36.23  केरल  :  70  महाराष्ट्र  :  47  चंडीगढ़  :  64

 भिजोरम  :  59  पांडीचेरी  :  55  प्रतिशत  तथा  तमिलवादु  :  46  प्रतिशत  ।

 इन  आंकड़ों  से  प्रतीत  होता  है  कि  हाल  के  वर्षों  में  तमिलनाडु  में  विकास  के  कार्यों  में  प्रगति  बहुत

 अच्छी  नहीं  रही  |  तमिलनाडु  के  विकास  के  लिए  विकात  के  कार्यों  में  तेजी  लानी  उन्हें  सुचार  करना

 है  तथा  बहुत  प्रभावपूर्वक  निगरानी  करनी  है  |

 अब  मैं  कुछ  अस्य  क्षेत्रों  का  उल्लेख  करना  चाहुूंगा  ।  सबसे  पहले  कृषि  को  लूंगा  ।  तमिलनाडु  के

 किसान  गम्भीर  सूले  के  प्रभाव  से  अभी  उभर  नहीं  पाये  हैं  ।  बिजली  के  बिलों  की  अदायगी  को  6  महीने

 तक  स्थगित  कृषि  के  पम्प  सेटों  को  आंशिक  भुगतान  करने  पर  भी  फिर  से  बिजली  का

 कनेक्शन  देने  की  सुविधा  तथा  राजस्व  ओर  सहकारी  ऋणों  की  वसूली  स्थगित  करने  ज॑ंसे  उपायों  से

 राज्य  के  किसानों  को  बड़ी  राहत  मिली  है  |

 भव  मैं  कायेरी  जल  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहूंगा  जिसके  बारे  में  मेरे  माननीय  मित्र  ने

 अभी  उल्लेख  किया  वर्ष  1970  बातचीत  के  20  दोर  होने  के  बावजूद  मुख्य  प्रतिद्वन्द्ी  कर्नाटक

 और  तमिलनाड  के  बीच  इस  झगड़े  के  बारे  में  कोई  समझौता  नहीं  हुआ  इरूका  विकल्प  केवल  यह

 है  कि  इस  मामले  को  न्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया  जाये  और  यह  शर्ते  लगा  दी  जाये  कि  उन्हें  एक

 समय-सीमा  के  अन्तगंत  निर्णय  करना  होगा  ।
 ु

 इसके  साथ  ही  पश्चिचम  की  ओर  बहते  वालो  नदियों  के  पानी  को  तमिलनाडु  के  सूखा  पीड़ित
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 क्षेत्रों  में  ल ेजाने  को  भी  व्यवस्था  को  जाती  लेंच्‌  सिंचाई  टेंकीं  का  भो  नियमित  रूप  से  सह्दो
 समय  पर  रखरब्ाव  किया  जाना  चांहिंए  ।

 मत्स्य  उद्योग  के  बारे  में  तमिलनाडु  की  बहुत  लम्बी  तट  रेश्वा  परन्तु  वहां  मछली  पकड़ने  का
 कार्य  अपेक्षित  रूप  से  विकसित  नहीं  हो  पाया  वहां  मछुआंरों  की  आर्थिक  स्थिति  बहुत  खराब  है
 और  वे  परम्परागत  नावों  से  मछली  पकड़  रहे  उनके  पास  रहने  को  कोई  मकान  नहीं  हैं  और  वे

 भीइ-भाड़  वाली  संकेरी  भूमि-पष्टियों  में  स्वास्थ्य  कें  लिए  हानिकारक  परिस्थितियों  में  रहते
 उनके  लिए  आंवास-सुविधा  को  व्यवस्था  को  जाती  मछुआरों  कौ  सभी  प्रकार  के  आदानं  दिए
 जाने  चाहिएं  ।  कन्योकुंमौरी  के  मेंछुभरे  अर्थात्‌  अरब  सागर  तट  के  मछली  पकड़ने  के  लिए
 देश  के  विभिन्‍न  भागों  और  विशेष  रूप  से  कंनटिंक  और  तंमिलनाडु  के  अंन्ध  जिलों  में  भौ  जाते

 तमिलनाडु  के  पश्चिमी  तट  प्राथमिकता  के  तौर  पर  थंगपत्तनम  में  अथवा  किसी  अन्य  स्थान
 पर  मछली  पकड़ने  के  लिये  एक  बन्दरगाह  बनाई  जानी  चाहिए  |  मछुआरे  अक्सर  दुर्घटनाओं  का  शिकार

 होते  हैं  ।  सरकार  द्वारा  उन्हें  मुआबजा  दिए  जाने  से  पहले  बहुत  सी  औपचारिकतायें  पूरी  करनी  पड़ती
 अतः  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहुंगा  कि  मुआवज  की  राध्षि  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ओर  अनावश्यक

 ओपचारिकताओं  के  जिना  उसकी  अदायगी  की  जानी  कन्याकुमारी  जिले  में  उनकी

 कताओं  की  पूरति  के  लिए  सेला  चावल  की  आर्पूति  की  जानी  चाहिए  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  12  किलो  प्रति  का  के  स्थान
 पर  20  किलो  प्रति  कार्ड  आवंटन  किया  जाना  न  केवल  बस्तुओं  की  मांत्रा  बढ़ाई  जानी

 चाहिये  अपितु  गुणवत्ता  में  भी  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 आवश्यक  वस्तुओं  जंसे  मिट्टी  का  तेल  तथा  अन्य  वस्तुएं  काले  बाजार  में  वे  ची
 जाती  कालाबाजारी  करने  वालों  और  जमाझखोरों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यव्राही  को  जानी

 चाहिए  ।

 भौद्योगिक  विकास  के  बारे  जैसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि

 हमारा  औद्योगिक  विकास  बहुत  उत्साहृदायक  नहीं  तमिलनाडु  सरकार  की  ओऔद्योगिक  नीति  में
 परिवतंन  किया  जाना  चाहिए  !  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहुूंगा  कि  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  उद्यमियों
 को  बहुत  लम्बे  समय  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  इस  पहलू  पर  विवार  किया  जाता  चांहिए  और

 वहां  पर  अविलंब  हो  उदच्चोंग  भ्रारम्भ  किए  जाने  की  ब्यंवेस्था  १)  जःतो  चाहिए  ।  बहुत  सारे  उंद्योग  रुग्ण
 बनते  जा  रहे  शीघ्र  ही  ओंद्योगिक  रुग्णता  को  दूर  बिथा  जाता  औद्योगिक  विकास  की

 दृष्टि  से  तमिलनाडु  को  स्थान  तीसरा  समझा  जाती  थी  पंरेन्तु-अब  तमिशनाडु  तीसरे  स्थान  से  घटकर
 स्थान  पर  आ  गया  है  ।  अतः  इसका  ध्यान  रखा  जाता  हथकरघा  उद्योग  के  बारे  में

 कपड़े  की  बिक्री  न  छट  प्राप्त  करने  में  देरी  तथा  याते  को  कप्ती  की  समस्थॉओं  को  टूर  किया
 जाना

 उपाध्यक्ष  महोँदर्य  :  भोप  पहले  हों  20  भिनट  ले  चुके  हुयया  जल्दी  संभांप्त  कीजिये  ।

 भी  एन०  डेनिस  :  अब  मैं  अपने  जिले  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहुंगा  ।  मैं  यह  भी
 उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  जसें-ज॑स्ते  दूरी  बढ़ती  जाती  कार्यात्वयन  शिथिल  होता  जाता  है
 ओर  कन्याबुमारी  जैसे  दुरवर्ती  स्थान  तक  पहुंचते-पहुंचते  तो  यह  पूरी  तरह  धीमा  पड़  जाता  है  और
 कुछ  भो  लागू  नहीं  हो  पाता  ।  कर्पोकुमारी  सदाते  और  दिल्ली  से  वहैत  दूर  और  जहां  तक
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 करत्याकुमारी  का  सम्बन्ध  वहां  कोई  मेडिकल  इढीनियरिंग  कललेज  अयवा  कृषि
 लय  नहीं  है  ओर  बहां कोई  औद्योगिक  संस्थान  भी  नहीं  हस  कमी  को  ओर  भी  ध्यात  दिया  जाना
 चाहिए  ।  यह  एक  भोद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा-जिला  कन्याकुमारी-में  टिठेनियम  उद्योग  लगाने  की

 गुंजाइश  और  अवतर  कन्याकुमारी  जिले  में  जिरकोनियम  उद्योग  भी  स्थाम्ति  किया  जा  सकता  है
 जिसके  लिए  जिरकान  और  इलमेनाइल  जैसा  कच्चा  माल  भी  उपलब्ध  तमिलनाडु  उद्योग  विकास
 निगम  द्वारा  तमिलनाडु  के  अन्य  जिलों  में  टिटेनियम  और  जिसक्रोनियम  कारखाने  आरम्भ  करने  की  एक
 योजना  यह  कस्याकुमारी  जिले  के  उसके  वैध  अधिकार  से  वंचित  करना  है  क्योंकि  वहां  कच्चा  माल
 पाया  जाता  है  और  कन्याकुमारी  एक  पिछड़ा  जिला

 रबर  फंक्टरो  को  स्थापना  के  बारे  में  यह  कहना  चाहुंगा  कि  कन्याकुमारी  में  रदर  का  उत्पादन
 सबसे  अधिक  है  ।  वहां  सर्वोत्तम  किस्म  को  स्थर  का  उत्पदन  होता  है  भोर  गुणवत्ता  को  दृष्टि  से  भी

 इसका  देश  में  सबसे  ऊचा  स्थान  इसके  अलावा  वहां  आवश्यक  मूलभूत  सुविधाएं  भी
 उपलब्ध  हैं  ।

 कोलाचल  बन्वरगाह  के  सुधार  के  लिए  शीक्र  कदम  उठाये  जाने  ऐतिहासिक  रूप  से

 यह  तमिलनाडु  के  पश्चिमी  तट  फर  एक  महत्वपूर्ण  बम्दस्मछु  है  शोर  इस  बन्दरगाह  का  सुधार
 कन्याकुमारी  जिले  के  आर्थिक  बिकास  के  लिए  अत्यन्त  मागश्यक  हे  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि  कन्याकुमारी  को  एक  पयंटन  केन्द्र  बताया  जाना  पहले
 इधके  विक'स  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  की  गई  थी  परन्तु  इसे  अभी  तक  कार्याशखित  नहीं  किया
 गया  कन्य|कुमारी  तथा  अन्य  उपनगरीय  स्थानों  को  पयंटन  केन्द्र  बनाया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 वहां  उनके  विकास  के  बहुत  अवसर  राजकभलंगम  में  एक  ताप  विद्युत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए
 भी  कार्यवाही  की  जानी

 अस्त  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहुंगा  कि  गत  कई  वर्षो  से  कन्पराकुमारी  जिले  में  कोई  प्रमुख
 विकास  कार्य  नहीं  किया  गया  थंग  पत्ततम्‌  तथा  गनो  प्िियान  ज॑पे  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर

 शीघ्र  ही  पुल  बनाए  जाने  चाहिएं  ताकि  कन्याकुमारी  जिले  में  तटवर्ती  सड़क  का  निर्माण  किया  जा

 सके  ।  इसके  साथ  हो  विलाभुरई  लिफ़्ट  ध्षित्राई  जोकि  गत  कई  वर्षों  से  बन्द  पड़ी  उसे

 तुरन्त  चालू  किया  जाना  चाहिए  ।  तटवर्ती  सड़क  के  बारे  में  मद्रास  से  कस्याकुमारो  तक  की  सड़क  को

 कोलमकोड  तक  बढ़ाया  जाना  चाहिए  जोकि  तमिलनाडु  की  सीमा  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 *#श्रो  ए०  सी०  पण्मुख  :  उपाध्ययक्ष  अपने  भाषण  के  आरम्भ  में  वर्ष

 1988-89  8-89  के  लिए  तमिलताई  के  बजट  पर  बोलने  का  अवजस्तर  प्रदान  करने  के  लिए  आपको  धन्यवाद

 देता  हं  ।  व  1980-85  के  दौरान  मुझे  और  मेरे  माननीय  थिजों  श्री  श्री  सोपू  और

 सुन्दरराज  को  तमिलनाडु  के  बजट  पर  चर्चा  करने  का  भवसर  प्राप्त  हुआ  उल  समय  हम  विधान

 सभा  के  सरस्त्र  मैं  समिलताडु  बजट  पर  इस  सदस  में  चर्चा  करमे  के  इस  अवसर  को  अत्यन्त

 दुर्भाग्यपूर्ण  समझता  हूं  ।
 ह

 विधानसभा  में  इस  वर्ष  राज्यपाल  के  अभिभाषण  के  पश्चात्‌  श्रीमती  जानकी  की  सरकार  को
 विशाल  जलकर  अल  आज  नननलभ  अल  मु  मआ  बाएआ  ााुाा॥  ८  आ  अनुकाद  का  feet  8:  रूपांतर  ।  ना

 समिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिस्दी  रूपांतर  ।
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 विधान  सभा  में  बजट  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  और  उनकी  सरकार  को  गिरा  दिया  गया  ।

 यह  तमिलतादु  के  इतिहास  की  एक  सबसे  अधिक  दुखदायी  घटना  मैं  जोर  देकर  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  लोगों  के  समर्थन  से  श्रीमती  जानकी  पुनः  सत्ता  में  भा  जायेंगी  और  विधान  सभा  में  बजट  प्रस्तुत

 हमें  ऐसी  आशा

 वहां  के  चुनावों  के  बारे  में  यहां  कुछ  बातें  कही  गई  माननीय  श्री  कुप्पुस्वामी  ने  अपने  तक

 के  समर्थन  में  के  एक  सम्पादकीय  लेख  फा  हवाला  दिया  वे  कहते  हैं  कि  एक
 विख्यात  दैनिक  समाचारपत्र  है  अतः  इसके  सम्पादकीय  लेख  को  हमें  मानना  उन्होंने  केवल

 अपना  मत  व्यक्त  किया  परन्तु  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  भव्य  सदन  में  राज्य  बजट

 प्रस्तुत  करने  का  यह  अन्तिम  अवसर  होना  चाहिए  |  अगला  बजट  विधान  सभा  में  प्रस्तुत  किया  जाता

 चाहिए  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उन्हें  तमिलनाडु  में  शीघ्र  चुनाव  की

 तिथि  की  घोषणा  कर  देनी

 डा०  एम०  जी०  आर०  सदी  के  एक  ऐसे  अवतार  थे  जिन्होंने  हमारे  दिलों  को  जीता

 और  हमारे  राज्य  में  10  वर्षों  तक  शासन  उनको  मृत्यु  के  बाद  जिन  लोगों  ने  उनके  शासन  के

 विरुद्ध  उंगली  उठाई  वास्तव  में  उन  लोगों  की  कोई  अन्तरात्मा  नहीं  डा०  एम०  जी०  आर»  ने

 एक  भिष्पाप  जीवन  व्यतीत  किया  और  उनकी  उदारता  की  तुलना  केवल  संगम  युग  के  पारी  से  की  जा

 सकती  है  ।  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  अपने  जीवनकाल  में  एक  आदेश  जारी  किया  था  कि  किसी

 जीवित  व्यक्ति  के  नाम  पर  निधि  बोड  आदि  नहीं  होने  फिर  जब  उनका  स्वास्थ्य

 गिरने  लगा  तो  बहुत  से  लोगों  ने  उन  पर  दब्राव  डाला.कि  मद्राप्त  में  उनके  नाम  पर  एक  मेडिकल

 कालेज  होना  डा०  एम०  जी०  आर०  इस  बात  से  सहमत  हो  गये  ओर  24  दिसम्बर  1987  को

 उस  ग्रेडिकल  कालेज  फा  राष्ट्रपति  द्वारा  उद्घाटन  किया  जाना  इस  मेडिकल  कालेज  के  उद्धाटन
 के  लिए  सभी  प्रकार  की  तैयारियां  कर  ली  गई  इससे  पहले  दिन  ही  भगवान  की  ऐसी  इच्छा  हुई
 किडा०  एम०  जी०  आर»  जिल्‍होंने  यह  आदेश  जारी  किया  था  कि  एक  जीवित  व्यक्षित  के  नाम  से

 किसी  भवन  का  नामकरण  नहीं  किया  जाना  स्वयं  अपने  आदेश  का  उल्लंघन  नहीं  करना

 चाहिए  |  23  1987  को  डा०  एम०  जी०  आरਂ  स्वर्ग  सिघार  गये  ।  वे  आदेशों

 के  प्रति  सच्चे  इस  स्थिति  में  सरकार  से  यह  आग्रह  करता  हूं  कि  अविलम्ब  ही  एम०  जी०  आर०

 के  नाम  से  उस  मेडिकल  कालेज  का  नामकरण  कर  दिया

 जहां  तक  इस  बजट  का  सम्बन्ध  इसमें  3188  करोड़  रुपये  की  प्राप्तियां  और  3405  करोड़

 रुपये  का  खर्च  दिखाया  गया  मैं  वास्तव  में  यह  नहीं  जानता  कि  सरकार  कंसे  इस  327  करोड़  रुपये

 के  घ'टे  को  पूरा  करेगी  ।  ,

 अब  मुझे  योजना  में  किए  गये  आबंटन  का  उल्लेख  करना  वर्ष  1985-86;
 1986-87;  1987-88  और  1988-89  के  लिए  क्रमशः  960  करोड़  1153  करोड़
 1250  करोड़  रुपये  और  1457  करोड़  रुपये  तमिलनाडु  राज्य  क ेलिए  भाबंटित  किए  गए  हैं।इस
 बजट  में  नियमित  वाषिक  आवंटन  किए  गए  हैं  और  किसी  अतिरिक्त  विशेष  राशि  का  आबंटन  नह
 किया  मया  है  ।

 माननीय  वित्तमंत्री  न ेबज>-भाषण  देले  हुए
 डा०

 एसम०  आर»  का  गुणगान  किया  श्रोमती

 जानकी  एम०  जी०  तमिलनाए  के  लोगों  और  ए०  भाई०  एु०  डी०  एम०  की  ओर
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 दिवंगत  नेता  के  प्रति  ऐंसी  श्रद्धांनलि  अपित  करने  के  लिए  मैं  उनके  प्रति  अपना  आभार  व्यक्त  करना
 चाहता  हूं  ।

 भरी  सो०  के०  कुप्युस्वांबो  :  वे  भी  ऐसा  हो  आप  भी  ऐंगा  ही  कह  रहे  किस  की  बात
 ठीक  है  ?

 श्री  ए०  सी०  षण्मुख  :  ए०  भाई०  ए०  डी०  एम०  के०  दल  अध्यक्ष  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  एक

 शो  सो०  के०  कृप्युत्वामो  :  फिर  उनके  बारे  में  क्‍या  स्थिति  मैं  एक  स्पष्टीकरण
 चाहता  हूं  ।

 श्री  ए०  सी०  कण्मुल  !  माननीय  उपाध्यक्ष

 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  आप  कृपया  अपनी  सीट  पर  बैठे  जाइये  ।  यह  तक  करने  का  कोई  तरीका

 नहीं  है  ।  आप  कृपया  अपनी  सीट  पर  बंठ  जाइये  ।  वे  अपनी  बात  कह  रहे  मैं  आपको  हस॑  प्रकार

 दूसरों  की  बातों  में  विष्न  डालने  की  अनुमति  नहीं  दें  सकता  ।  विध्त  मत  डालिये  ।

 श्री  ए०  सी०  बण्मुख  :  मंत्री  महोदय  नें  कुछ  पुराने  कार्यक्रमों  को  ही  नये  नाम  से  प्रस्तावित
 किया  30  लाख  मकान  बनाने  को  योजना  गत  ढाई  वर्षों  स ेचल  रही  यह  कोई  नई  योजना

 नहीं  यदि  आप  कामराज  के  नाम  से  एक  नई  योजना  शुरू  करते  हैं  तो  हम  उसका  स्वागत

 हमारे  बीच  इस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  कि  क्या  कामराज  एक  राष्ट्रीय  नेता  हैं  अथवा  नहीं  ।
 डा०  एम०  जी०  आरਂ  द्रविड़  परम्परा  से  थे  उन्होंने  कामराज  के  नाम  पर  एक  जिले  का  नामकरण
 किया  था  ।  उन्होंने  कामराज  के  नाम  पर  मदुरई  में  एक  विश्वविद्यालय  का  नामकरण  किया

 हम  यह  नहीं  कहते  कि  आप  कामराज  का  नाम  मत  रखिए  ।  हम  यह  कहते  हैं  कि  आप  एक  नई  योजना
 तैयार  कीजिए  और  कामराज  के  नाम  से  उसका  नामकरण  कर  यदि  आवास  योजना  का

 नामकरण  डा०  एम०  जो०  आर०  के  नाम  से  कर  दिया  जाए  तो  हम  इस  बात  का  स्वागत  करेंगे  क्योंकि

 उन्होंने  ही  योजना  को  आरम्भ  किया  था  और  दिवंगत  नेता  के  प्रति  यह  उचित  श्रद्धांजलि

 होगी  ।

 अगला  मुद्दा  पौष्टिक  आहार  योजना  यह  एक  ऐसी  योजना  है  जो  दूसरे  राज्यों  के  लिए

 एक  आदर्श  योजना  यहां  तक  कि  श्री  एन०  टी०  रामाराव  ने  भी  अपने  राज्य  में  यह  योजना  चलाने

 का  प्रयत्न  किंतु  कुछ  अड्चनों  के  कारण  इसे  त्याग  देना  पड़ा  ।  किंतु  पिछले  5  वर्षो  से  यह  योजना

 सफलतापूर्वक  चल  रही  है  मौर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  भी  इस  योजना  की  तारीफ  को  यदि  इस  योजना

 का  नाम  डा०  एम०  जी०  आर»  के  नाम  पर  रखा  जाता  है  तो  यह  उस  दिवंगत  नेता  के  प्रति  सही
 सम्मान  होगा  तमिलनाडु  के  लोग  उनके  हमेशा  आभारो  .

 उत्तरी  अर्काट  जिले  को  दो  प्थक्‌  जिसों  में  बॉटने  का  प्रस्ताव  पिछले  बजट  भाषण  में  किया

 गया  जिस  जिले  का  मुख्यालय  थीरू  वन्ताभलाई  में  उतका  नाम  डा०  एम०  जो०  आर०  के

 नाम  पर  रखा  जाता

 मद्रस  में  एम०  जी०  आर०  की  शमादि  पर  उपसब्ध  करायो  यई  सुरक्षा  व्यवस्था  हुटा  ली  गई

 उसकी  फिर  से  बहाल  किया  जाता  राज्य  सचिवालय  में  मंत्रियों  और  अधिकारियों  के  कमरों
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 में  डा०  एम  जी०  आर०  के  चित्र  लगाए  जाते  थे  ।  वह  चित्र  हटा  दिए  गए  दिवंगत  मुख्य  मंत्री
 अब  कोई  राजनेतिक  दल  के  नेता  नहीं  रहे  ।  उन्हें  अब  राष्ट्रीय  स्तर  का  नेता  माना  गया  उनके
 चित्र  राज्य  सचिवालय  की  दीवारों  पर  अवश्य  लगाए  जाने  डा०  एम०  जी०  आर०  की
 समाधि  को  सुन्दर  बनाया  जाना  उनके  सम्मान  में  कोई  महल  या  हाल  या  कोई  स्मारक
 अवश्य  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 उन्होंने  घोषणा  की  है  कि  वह  डा०  एम०  जो०  आर०  द्वारा  आरम्भ  की  गई  योजनाएं  अधिक
 जोश  से  जारी  हम  इसका  स्वागत  करते  मुपत्त  चप्पल  कृषि  श्रमिकों  को  मुफ्त
 साड़ियां  और  धोतियां  वितरित  करने  की  ग्रामीण  परिवारों  क ेलिए  तथा  परम्पसेटों  के  लिए

 मुफ्त  बिजली  सप्लाई  योजना  डा०  एम०  जो०  आर»  द्वारा  भारम्भ  की  गई  और  कार्यान्वित  की  गई  कुछ
 योजनाएं  आपको  ये  सभी  योजनाएं  जारी  रखनी  चाहिएं  ।

 माननीय  मित्र  कुप्पुस्वामी  ने शिकायत  की  है  कि  राशन  की  दुकानों  पर  पाम  आयल  उपलब्ध

 नहीं  सहकारी  विपणन  समितियां  जनता  में  पाम  आयल  वितरित  करती  यह  सहकारी  विपणन
 समितियां  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  स्थापित  की  गई  डा०  एम०  जी०  आर  ने  सत्ता
 में  आने  के  बाद  ही  श्रीमती  गांधी  द्वारा  प्रस्तावित  20  सूत्री  कार्य  क्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  उद्देश्य
 से  इस  प्रकार  की  19,000  सम्रितियों  की  स्थापना  की  ।  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  गरीब  लोगों  को
 2  रुपए  किलो  चावल  उपलब्ध  कराया  यद्यपि  यह  5  रुपए  प्रति  किलो  खरीदा  जाता  था  ।  पीने  का  पानी
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  पृयक्‌  जन  बोड  की  स्थापना  की  गई  और  इसके  लिए  250  करोड़  रुपए
 की  व्यवस्था  की  गई  ।  सभी  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान

 ईमानदारीपूरवंक  और  गंभीर  रूप  से  प्रयत्न  किए  गए  ।  आत्सनिर्भरता  योजना  पर  पूर्ण  ध्यान  दिया  गया
 था  और  तअगामी  वर्षो  के  दौरान  भी  ध्यान  दिया  जाता  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस
 आत्मनिभरता  योजना  को  जारी  रखने  के  लिए  और  अधिक  घन  आवंटित  करे  ।

 सूखे  की  परिस्थितियों  के कारण  240  करोड़  रुपए  के  कृषि  ऋण  माफ  किए  गए  यह
 पर्याप्त  नहों  सभी  व्ृ.षि  ऋण  माफ  किए  जाने  चाहिए  ।  आपने  विद्युत  प्रभारों  को  भी  6  महीने
 तक  वसूल  न  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  गरीब  किसान  पिछले  चार  वर्ष  से  सूखे  की  चपेट  में

 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  विद्युत  प्रभार  माफ  कर  दें  ।  इन्हें  स्थगित  करने
 से  काम  नहीं  चलेगा  |

 राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  की  दशा  में  सुधार  किया  जाना  उन्हें  केन्द्रीय
 सरकार  के  कमंचारियों  क ेसमान  वेतन  विलनता  चाहिए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  विशेष  आबंटन  किया
 जाना  ह

 स्थानीय  निकायों  को  भंग  करने  संबंधी  अफवाहें  जोरों  पर  य ेइस  समय  राज्य  में  लोक  तांत्रिक
 तरीकों  से  चुने  गए  निकाय  हैं  और  ग्राम  तथा  कर्ता  पंचायतों  को  किसी  भी  स्थिति  में  भग  नहों  किया
 जाना  इन  निकायों  को  इनका  कार्यक्राल  पूरा  करने  दिया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  ने  इनके  लिए
 अयना  आदेश  दिया  था  ।

 हमें  राज्य  विधान  सभा  के  अुनाबों  की  त्यूट्रीज  मालूम  नहीं  राज्यपाल  ने  घोषणा  की
 है  कि  सभी  सहकारी  समितियों  के  चुनाव  अक्ष्तु्षर  में  इस  घोषणा  यह  स्पष्ट  कि  अवतूधर
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 तक राज्य विधान सभा के चुनाव नहीं होंगे। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एए>॑.

 तक  राज्य  विधान  सभा  के  चुनाव  नहीं  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  स्थानीय
 निकायों  को  भंग  न  करे  ।

 तमिलनाडु  में  बिजलो  की  भारी  कमी  नेवेली  तथा  कलपक्कम  विद्युत  केन्द्रों  में  पंदा  की
 जाने  वाली  बिजली  का  60  प्रतिशत  विशेष  केवल  तमिलनाडु  के  लिए  उपयोग  किया  तमिलनाडु
 बिजली  बोर्ड  को  आस्ट्रेलिया  से कम  राख  वाले  सरते  कोयले  का  आयात  करने  की  मांग  अभी  लम्बित
 है  ।  कम  से  फम  राज्यपाल  के  शासन  में  तो  आस्ट्रेलिया  स ेकोयले  का  आयात  करने  के  आदेश  जारी  किए

 |

 जाने चाहिए | ओककनेकल विद्युत परियोजना माननोय उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती वहां पंसे प्रति यूनिट की सस्ती दर से पन-बिजली का उत्पादन किया जा सकता केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को जल्द यह परियोजना आरम्भ करनी चाहिए तथा राज्य के लोगों को बिजली को कमी से राहत दिलानी चाहिए । श्री एन० टी० रामाराबव ने मद्रास में तेलुगु-गंगा परियोजना के बारे में एक वक्तव्य दिया था । उन्होंने कहा था कि डा० एम० जी० आर० उनके बड़े भाई हैं ओर उन्हों की खातिर वह इस योजना के लिए सहमत हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार सहयोग करने को तंयार केन्द्रीय सरकार को तुरन्त अड़चनें दूर करके यह परियोजना कार्यान्वित करनी मद्रास शहर में पीने का पानी इसी योजना द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता डा० एम० जी० आर» ने केन्द्रीय सरकार को कई बार कहा कि कावेरी नदी जल विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना यह न्यायाधिकरण बिता किसी विलम्ब के स्थापित किया जाता अब आपकी सरकार है तो आपके लिए इसको नियुक्ति करना कठिन नहीं होना चाहिए | तिरुनि तथा थन्जोर जिलों के किसान वर्ष में केवल एक फसल उगा सकते हैं । पहले वह हर साल तीन-तीन फसलें उगाया करते थे । इस प्रकार की आशंकाएं हैं कि आप डा० एम० जो० आर० द्वारा आरम्भ को गई पोषक भोजन योजना को कोई खास महत्व नहीं आपने यह साबित किया इस योजना के लिए आम तौर पर 200 करोड़ रुपये भाबंटित किये जाते थे । इस बजट में केवल करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई आबंटन में 23 करोड़ रुपये की कटोती का अर्थ है कि इस योजना के विस्तार क्षेत्र में भी कमी आएगी । ऐसा नहीं होना चाहिए । दूसरी ओर इस योजना के लिए तो आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने देश भर में 500 मेगावाट बिजली पेदा करने की योजना तेयार की तमिलनाडु सरकार ने डा० एम० जी० आर» के शासन के दोरान विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के लिये कुई प्रस्ताव भेजे । उन प्रस्तावों को अभी तक मंजुरी नहीं दी गई कम से कम राज्यपाल हो में तो उन्हें मंजरी दे दी जानी तमिलनाडु के लोग इसके लिये आभारी होंगे । जब रेल मंत्री श्री माधव राव सिन्धिया ने मद्रास में इस्टोगरल कोच फैक्टरी का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि यह दक्षिण भारत की शान किंतु उनको प्रशंसा उनके होंठों तक हो सीमित मंत्री महोदय ने कलकत्ता मेट्रो परियोजना को पूरा करने के लिए धन आबंटित किया । कितु उन्होंने मद्रास में रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिये धन आवंटित नहीं किया । पूरी लागत को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर-बराबर बांटे जाने पर सहमति हुई मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि 379
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 a  अ([ऑ  इू_ीऔअऋके्े्ैेै्र्ऑ  इक  नन्‍ल्‍््स्‍स्‍्स्‍ओआंं  कण
 मद्रास  में  यातायात  फी  भीड़भाड़  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  इस  परियोजना  को  शीक्म  पूरा  करने  के

 लिए  विशेष  आबंटन  निर्धारित  किया  जाए  ।

 पिछले  वष्च  30  लाख  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  30  करोड़  रुपये  अआयंदित  किये  गये  थे  ।  इस
 वर्ष  केवल  साढ़े  पांच  करोड़  रुपये  का  आवंटन  किया  गया  यह  आवंटन  बढ़ाया  जाना

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  अनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  150  करोड़  रुपए  भाबंटित  किए  गये  हैं
 और  उनके  आवास  के  लिये  27  करोड़  दपए  आबंटित  किए  गए  किंतु  1988-89  को  अनुवानों  की

 मांगों  को  पुस्तक  में  पृष्ठ  125  पर  विज्लेश्न  केन्द्रीय  सहायता  11  करोड़  शिक्षा  के  लिये  28  करोड़
 समाज  कल्याण  के  लिए  22  करोड़  आधास  के  लिये  11  करोड़  रुपये  और  यह  कुल  मिला

 कर  72  करोड़  रुपए  बंठता  1987-88  में  ढा०  एम०  ज़ो०  आर०  के  शासन  काल  में  हमने  55

 करोड़  रुपये  आबंटित  किये  थे  ।  केवल  10  करोड़  रुपये  हो  अधिक  आवंटित  किए  गये  कितु  माननीय

 मंत्री  जी  ने  घोषणा  की  है  कि  177  करोड़  रुपये  आबंटित  किये  गये  मंत्री  कृपया  इसे
 स्पष्ट  कर  ।

 संसाधन  प्रतिशत  के  रूप  में  शिक्षा  क ेलिये  जो  25  से  26  प्रतिशत  हुआ  करता
 इस  वर्ष  घटकर  21.6  प्रतिशत  रह  गया  शनुदानों  की  मांगों  की  पुस्तिका  के  पृष्ठ  63  पर  समाज
 कल्याण  के  लिए  186  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  जो  कुल  प्राप्तियों  की  4.5  प्रतिशत  है  ।  ढा०

 एम०  जी०  आर०  के  शासनकाल  के  दोरान  इस  शीष॑  के  लिये  6.64  प्रतिशत  आबंटित  किया  जाता
 था  ।  समाज  कल्याण  पर  व्यय  में  2.14  प्रतिशत  कटोती  को  गई  है  ।  इसी  जिस  पर  डा०

 एम०  जी०  भार०  के  समय  में  कुल  संसाधनों  का  5  प्रतिशत  व्यय  होता  अब  घट  कर  केवल  2.73

 प्रतिक्षत  रह  गया  सड्टकों  ओर  पुलों  के  लिये  पिछले  वर्ष  ज्ञो  आबंटन  4.26  प्रतिशत  इस  वर्ष

 घट  कर  2.73  प्रतिशत  हो  गया  पिछड़े  वर्गों  के  विकास  के  लिए  पिछले  वर्ष  37  करोड़  रुपये

 अर्थात्‌  2.13  प्रतिशत  आबटित  किया  गया  इस  वर्ष  उस  शीष  के  अन्तगंत  केवल  17  करोड़  रुपए

 अर्थात्‌  कुल  संसाधनों  का  0.5  प्रतिशत  आबंटित  किया  गया  25,000  महिलाओं  को  रोजगार

 दिलाने  के  लिए  3  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  यह  बिल्कुल  व्यावहारिक  नहीं  है  ।  अब  तक

 आप  अतिरिकत  घनराशि  आबटित  नहीं  आप  अपना  लक्ष्प  प्राप्त  नहीं  कर

 डा०  एम०  जी०  आर०  के  शासन  काल  में  निःशुल्क  पाठ्य  पुस्तकें  वितरित  करने  की  योजना

 थी  ।  अब  आपने  जवाहर  लाल  नेहरू  के  नाम  पर  पाठ्य-पुस्तकें  वितरित  करने  को  योजना  की  धोषणा

 की  है  ।  यदि  आप  कोई  बिल्कुल  नई  योजना  घोषित  करते  तो  आपको  पूरा  सहयोग  मिलता  ।  आप

 कहिये  कि  आप  शिक्षित  बेरोजगार  को  स्थ:रोजगार  के  लिये  25,000  रुपये  उपलब्ध  करायेंगे  ओर
 उसका  नाम  नेहरू  या  किसी  अन्य  राष्ट्रीय  नेता  के  ताम  पर  इसक़ा  हम  स्थागत  उत्तर
 भारत  के  लोग  नेहरू  को  भूल  गए  हमें  उनकी  याइ  डा०  एम०  जी०  भार०  ने  अपने.निधन  से

 पूर्व  पंडित  नेहरू  की  प्रतिमा  का  अनावरण  किया  इसके  अलावा  हस  प्रकार  को  योजनाओं  का
 नाम  बहुत  से  महान्‌  तमिल  नेताओं  के  नाम  पर  भी  रखा  जा  सकता  जिन्होंने  नेहरू  से  भी  पहले  इस
 देश  के  लिए  बलिदान  दिये  थे  ।  अब  यह  राज्य  आपको  मर्जी  से  चस  रहा  आप  घोषणा  करिए  कि
 आप  ]  रुपये  किलो  चावल  उपलब्ध  कराएंगे  ।  पिछले  10  बर्षों  से  यह  दो  रुपये  किलो  चावल  उपलब्ध
 कराये  जा  रहा  था  जबकि  हम  चाबल  4  से  5  रुपये  किलो  खरीद  रहे  इससे  राजकोष  पर  100
 करोड़  रुपये  का  बाधिक  बोझ  पड़ता  था|  भाप  ऐसा  करें  श्लौर  इसकी  प्रधानमंत्री  राजीव  गांधी  की
 योजना  के  रूप  में  घोषणा  हम  इसे  स्मीकार  हम  इसका  स्वाग्रत  करेंगे  ।
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 महात्त  शहर  को  प्रीते  का  पाती  उपलब्ध  कराने  के  लिए  30  करोड़  रुसये  की  व्यवस्था  की  गई
 यह  पर्याप्त  नहीं  इसके  लिए  कम  से  कम  100  करोड़  रूपए  आशटित  किए  जाने  थे  ।

 मुफ्त  चप्पल  कार्यक्रम  के  लिए  पिछले  वर्ष  20  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गये  इस  ब्े

 यह  आवंटन  आधा  कर  दिया  गया  यह  आबंटन  दुयुना  होना  चाहिये  मंत्री  महोदय  इस  बात
 को  कृपया  नोट  करें  ।

 तमिलनाडु  198  8-89

 अब  मैं  हथक  रघाः  बुनकरों  को  बुरी  दशा  पर  आता  हूं  |  धागे  के  लगातार  निर्यात  के  कारण
 देशी  बाजार  में  कपास  के  धागे  की  कीमतें  आसमान  छू  रही  अन्नाकापुत्त्र  रामालियम  के  नेतत्व  में
 500  या  1,000  बुनकर  मंत्री  महोदय  से  मिले  ओर  अपनी  मांगें  मनवाने  के  लिए  भूख  हडताल
 सूत  का  निर्यात  रोका  जाना  चाहिए  तथा  भाआत  किया  जाना  बाहिए  ।

 प्रत्येक  जिले  के  लिए  कोई  4  या  5  जलाशयों  तथा  छोटे  बांघों  के  निर्माण  की  नई  योजना
 तैयार  की  जागी  चाहिए  ।

 भारतीय  शांति  सेना  आपरेशन  प्र  लयभग  10  करोड़  रुपए  ब्यय  किए  जा  रहे  हमारे
 संसाधनों  में  से  1,200  करोड़  रुपये  स ेअधिक  राशि  व्यय  हो  चुकी  है  ।  जैसा  कि  मेरे  भित्र  कुप्पुस्वामी
 ने  सुल्लाब  दिया  कि  इस  सभस्या  को  शाश्तपूर्वक  सुलझाया  जाता  आप  प्रभाकरन  को  समाप्त
 करके  यह  समस्या  हल  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  चेतावनी  देता  हूं  कि  यदि  प्रभाकरन  को  कुछ  हुआ  तो  लोगों
 के  जज्बात  सोधे  प्रभावित  यदि  भारतीय  शांति  सेना  पर  ब्यय  होने  वाली  भारी  राशि  तमिलनाडु
 के  विकास  कार्यों  पर  खर्च  की  जाती  है  तौ  आप  देखते  कि  तमिलनाइ  एक  खिलता  हुआ  चमन  बन

 उन्होंने  तमिल  साहित्य  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  में  बड़े-बड़े  वक्‍तथ्य  दिये  मानीय  मित्र

 कुप्पुस्थामी  ने  ठोक  हो  कहा  है  कि  हिस्दी  को  जबरदस्ती  लादा  जाना  स्वीकार  नहीं  किया  जायेगा  ।  इस
 प्रकार  का  साइसिक  वक्‍तब्य  देने  पर  मैं  माननीय  सदस्य  का  शुक्रिया  करता  हूं  ।  डा०  अन्ना  तथा  डा०

 एम०  जी०  आर०  ने  एक  दो-भाषी  फामू ला  की  पैरवी  की  ओर  उसे  भाषा  नीति  के  रूप  में  अपनाया

 जाना  चाहिए  ।  हमारे  लोग  उन  पर  हिन्दी  थोपे  जाने  का  बड़ा  विरोध  एक  भाषा  के  रूप  में

 हम  हिंदी  का  कड़ा  विरोध  करते  जो  लोग  इसे  सोखना  चाहते  सीख  सकते  उत्तर  भारत

 के  लोग  तमिल  क्यों  नहीं  जो  प्राचीन  भाषा  के  रूप  में  तीसरी  भाषा  है  ?

 सेतुसमुद्रन  परियोजना  को  रक्षा  परियोजना  के  रूप  में  आरम्भ  क्रिया  जाना  चाहिए  ओर  पूरा
 किया  जाना  इससे  जहाजों  को  भारत  के  तट  का  पूरा  चवकर  नहीं  लगाना

 एक  ऐसी  जो  डा०  एम०  जी०  बार०  के  उन  आदर्णशों  से  विमुख  हो  रही  है  जिसके

 लिए  उन्होंने  बलिदान  एक  ऐसी  सरकार  जिसका  अपना  कोई  आधार  जो  डा०  एम०  जी०

 आर»  के  प्रशासन  पर  चल  रही  श्रीमती  जानकी  रामचन्द्रन  को  सत्ता  में  वापस  आने  से  नहीं  रोक

 सकती  ।  हम  सत्ता  में  वापस  आयेंगे  ओर  हम  राज्य  विधान  सभा  में  अगला  बजट  प्रस्तुत  करने  का

 सम्मान  प्राप्त  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  रालकमार  राम  :  उपाध्यक्ष  मैं  भी  अपने  विद्यार  क्‍प्रकट  करना  चाहता
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 श्रीलंका  समझोते  का  मामला  है  तथा  अस्य  कुछ  मामले  जिनको  मैं  उठाना  चाहता  था  ।  यदि

 आपका  आदेश  हो  तो  मैं  भी  अपनी  बात  कहू  सकता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपना  नाम  दे  दीजिए  ।

 भरी  राजकूमार  शाय  :  मैं  सपना  नाम  सचेतक  को  पहले  हो  दे  चुका  कितु  वह  मेरा  नाम
 आप  तक  नहीं  भेजेंगे  ।  मैं  आपसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  सदस्यों  के  हितों  की  रक्षा  करें  और  केवल
 सचेतक  पर  ही  निर्भर  न  रहें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदव  :  उस  दिन  भी  हमने  आपको  अनुमति  दो  यदि  समय  हुआ  तो  मैं  आज
 भी  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 *श्रो  एन०  सुस्दरराज  :  माननोय  उपाध्यक्ष  हालांकि  इस  पुनीत  सबन  में
 राज्य  बजट  के  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  मुझे  अफसोस  लेकिन  दूपरी  तरफ  मुझे  इस  बात  की  स॒शी  है  कि
 3  वर्ष  के  बाद  मुझे  राज्य  बजट  पर  बोलने  का  मौका  मिला

 तेलगु  देशम  दल  के  माननीय  सदस्य  श्री  एम०  रघुमा  रेड्ो  ने  इस  वाद  का  आभास  दिया  है  कि

 हमने  राज्य  में  एक  महिला  का  दूसरी  महिला  के  विरुद्ध  साथ  देते  हुए  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  है  ।

 उन्‍हें  राज्य  की  राजनैतिक  सच्चाईयों  की  पूरी  जानकारों  हे  और  वह  अभी  भी  स्थिति  को  गलत  तस्वीर
 पेश  कर  रहे  हैं  ।  पहली  बात  यह  है  कि  बह  एक  अल्पमत  सरकार  सरकार  भ्रष्ट  तरीकों  स ेसफल

 होता  चाहती

 श्री  एम०  रघुमा  रेड्डो  :  वह  अल्पमत  की  सरकार  नहीं

 *झ्ो  एन०  सुर्दरराज  :  यदि  बह  बहुमत  की  सरकार  थी  तो  उसे  सदन  में  बहुमत  प्रकट  करता

 चाहिए  था  |  सरकार  को  समर्थन  देने  क ेलिए  118  सदस्यों  की  जावश्यकता  थी  |

 ए०  सी०  वष्मुख  :  मेघालय  में  आपने  विधानसभा  भंग  नहीं  की  ।

 *श्लो  एन०  सुम्दरराज  :  क्‍यों  ?  इसका  क्या  कारण  है  ?

 *थो  ए०  सो०  पण्मुख  :  इसका  क्या  कारण  है  ?

 कहो  एन०  सुन्दरराज  :  गयोंकि  बहू  एक  भ्रष्ट  सरकार

 श्श्ी  ए०  सो०  बण्मुल  :  आप  यह  कंसे  कह  सकते  हैं  कि  वह  एक  फट  सरकार  थी  ?

 कहती  एन०  सुत्दरराज  :  वह  सरकार  भ्रष्ट  थी  क्योंकि  एम०  जो०  आर०  को  दुखद  मृत्यु  के

 पश्चात्‌  राज्य  में  इस  वर्ष  28  जनबरी  को  एक  एम०  एल»  ए०  को  कीमत  2  लाख  से  25  लाख  के  बीच
 थी  ।  बहुत  से  एम०  एल०  ए०  खरीदे  गए  थे  ।  दमने  अपनी  आंखों  से  एक  संत)द  सदस्य  को  एक  सूटकेस
 में  भरे  पांच  लाख  के  करेंतो  नोट  दिल्याते  हुए  देखा  ।  उप्त  राज्य  में  अत्यधिक  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ
 था  ।  घनी  मिल  मालिकों  ने  भ्रध्ट  सरकार  को  बनाने  में  सक्रिय  मदद  की  थी  ।
 माननीय  बित्त  मंत्री  को  अपने  अधीन  राजस्व  गृप्तवर  विभाग  की  सेवाओं  का  राज्य  में

 मूलतः  तमिल  में  दिये  बये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  1
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 नेतिक  जो  कि  धनी  बिच्रोलियों  ओर  सत्ता  के  भूखे  लोगों  में  जो  कि  सत्ता  को  पाना  चाहते
 की  विस्तुत  जानकारी  मालूम  करने  के  लिए  करमा  इन  ठेकेदारों  और  मिल  मालिकों  ने  बदले
 में  बड़े-बड़े  जिनसे  करोड़ों  का  मुनाफा  होता  को  पाने  की  उम्मीद  की  हम  चाहते  हैं  कि

 इसकी  पूरी  जांच-पड़ताल  की  जाए  ओर  अपराधियों  को  पकड़ा  जाए  ।  मुझे  इस  बात  को  जान  कर  बहुत

 खुशो  हुई  है  कि  राजस्व  गुप्तचर  विभाग  और  सी०  बी०  आई०  ने  मामलों  में  छानबीन  शुरू  कर  दी  है

 माननीय  श्री  एम०  रघुमा  रेड्डी  ने  तेलगु  गंगा  परियोजना  की  बात  का  जिक्र  किया  इस  साल
 इसके  लिए  30  हमने  करोड़  का  प्रावधान  किया  कुल  मिलाकर  इस  परियोजना  के  लिए  90  करोड़
 का  आबंटन  किया  जा  चुका  उन्होंने  मद्रास  शहर  की  पीने  के  पानो  की  समस्या  के  बारे  में  भी  कहा

 यहां  तक  कि  कर्नाटक  से  सदस्य  श्री  कृष्णा  भय्यर  ने  भी  सहानुभूति  पूर्वक  इस  मामले  का  उल्लेख

 किया  दोनों  सदस्यों  को  मिलकर  बात  करनी  चाहिए  ओर  इससे  पूरी  समस्या  हो  सुलझ  जाएगी  ।

 2.00  स०  १०

 समस्या  उन  दोनों  के  बीच  समस्या  नहर  को  चाहे  यह  खुली  नहर  हो  या  यह
 बन्द  नहर  हो  |  यही  समस्या  साधारण  लेकिन  बुनियादी  समस्‍या  केन्द्र  आंध्र
 कर्नाटक  सरकार  को  इस  बात  के  प्रयास  करने  चाहिए  कि  इस  बात  का  मिल  बंठकर  शीघ्र  ही  हल
 निकाला

 ह

 इस  वर्ष  की  प्राप्तियां  1457  करोड़  रपए  दिखाई  गई  हैं  ।  यह  पिछले  साल  के  आंकड़ों  से  16.5
 '  प्रतिशत  अधिक  बजट  में  दिए  गए  प्रस्ताव  हमारे  माननीय  प्रधानमंत्री  के  सच्चे  ओर  गंभीर  प्रयासों

 को  दशाते  हैं  जो  तमिलनाडु  के  तबके  के  और  गरीब  लोगों  की  सामयिक्र  सहद्दायता  देने  से

 सम्त्रन्धित

 27  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  विशेषतः  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  के  लिए  तथा  समाज
 के  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  लिए  पीने  के  पानी  और  आवास  की  सुविधाओं  और  आदिवासी  कालोनियों

 में  सड़कों  और  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  किया  गया

 8  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  कामराज  आवास  योजना  के  अंतर्गत
 आवास  सविधाओं  को  जुटाने  के  लिए  हो  माननीय  थ्लो  ए०  सी०  पण्मुख्  ने  इस  बात  का  बहुत
 गलत  तरोके  से  उल्लेख  किया  है  कि  यह  योजना  तो  पुरानी  है  भौर  उत्तका  केवल  नाम  नया

 यह  योजना  नई  नहीं  हम  इस  बात  से  सहमत  यह  योजना  उतनी  ही  पुरानी  है  जितना  कि

 राज्य  में  कांग्रेस  का शासन  |  यह  योजवा  कासदाज  के  समय  में  भो  योजता  बाद  के  वर्षों  में  भी  इस

 तरह  यह  योजना  निरंतर  विकास  का  काल्क्रम  इसका  उद्देश्य  हरिजसों  के  लिए  गूहों  का  निर्माण
 करना  कई  बार  हम  गहों  का  निर्माण  आजास  विकास  भिममों.से  करवाते  कई  बार  हरिजन
 फल्याण  कई  बार  राभस्ड  के  जरिए  -।  हम  हरिदसों  के  लिए  ग्रामीण  भूमिहीत

 कार्मक्रम-के  अंतर्गत  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण  :  रोजगार  क्रा्यंक्म  के  अंतर्गत  गहों  का
 निर्माण  भी  प्रस्ताव  करते  हैं  कि  8000  मानों  का  निर्माण  किया  जाएगा
 जिसमें  :  प्रत्येक  मझान  की  10,000  छाए  होगी  |  इस  बोबना  को  हृुप  कामराज  नई

 हरिजन  आवास  योजना  इस  कार्य  के  लिए  हम  राज्य  निधि  का  इस्सेमाल  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
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 27  करोड़  एपए  का  प्रावधान  एंक  अलग  बांत  जिसमें  से  9  करोड़  संड़कों  के  निर्माण  6  करोड़
 रुपए  हरिजन  गांवों  में  पीने  के  पानी  पर  ख्  किए  जाएंगे  |  3  करोड़  रुपए  25,000  महिलाओं
 को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  पर  खर्च  करने  का  प्रस्ताव  मीननोय  श्री  ए०  जी०  षणमुख
 कहते  हें  कि  यह  प्रावधान  पर्याप्त  नहीं  एक  .  उंप्व्सायी  जो  एक  उद्योग  लगाता  चाहता  है  वह
 पूरो  पंजी  के  साथ  शुरूआत  नहीं  करता  ।  उसे  उद्यम  शुरू  करते  के  लिए  कुल  पूंजी  के  कुछ  हिस्सों
 को  ही  आवश्यकता  होती  जतन्र  व्यवसाय  चल  निकलता  है  तो  ब्यवसाथी  बेक  से  उधार  भादि
 का  सहांरा  लेता  है  और  व्यवत्ताय  चालू  रखता  उसको  बढ़ाता  इसी  तरह  यह  3  करोड़  रुपए
 का  प्रवधान  एक  तरह  से  कामचलाऊ  पूंजी

 हमें  इस  बात  की  सराहना  करनी  चाहिए  कि  1:0  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  विभिन्‍न  प्रकार
 के  समाज  कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  है  जिनका  उद्देश्य  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और
 समाज  के  कमजोर  वर्ग  को  ऊपर  उठाना  मैं  माननोय  प्रधान  मंत्री  जी  को  और  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  को  इस  क्षोत्र  के  लिए  इतना  बहा  प्रावधान  करने  के  लिए  हादिक  शुभकामनाएं  देता  हूं  |  तमिलनाडु
 के  लोग  प्रधानमंत्री  के  इस  अच्छे  कार्य  के लिए  हृदय  से  आभारो  होंगे  ।  जिस  योजना  के  लिए  प्रावधान

 किया  है  उसमें  हरिजनों  और  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  पुनर्वास  सहायता  मिलेगी  ।

 हमारे  ऊपर  इस  बात  की  शंकाएं  प्रकट  की  गई  हैं  कि  हम  एम०  जी०  आर०  द्वारा  शुरू  किए

 गए  समाज  कल्याण  के  कार्य  से  हट  रहे  श्री  ए०  सी०  षणसुख  ने  कहा  कि  हम  एम०  जी०  आर०

 द्वारा  दिखाए  गए  रास्ते  से  हट  रहे  हम  उन्हें  इस  बात  का  आश्वासन  देते  हैं  कि एम०  जो०  आर०

 द्वारा  शुरू  किये  गये  समाज  कल्याण  के  कार्य  को  हम  ज्यादा  जोर  से  हमारा  अभिप्राय  बजट  में

 रखे  गए  प्रस्तावों  से झलकता  है  ।  लेकिन  श्रीमती  जानकी  एम०  जी०  आर०  उन  कार्यों  को  चलाने  में

 वह  निरंतरता  न  देनी  जो  हमने  एम०  जी०  भआर०  के  कार्यक्रम  और  नीतियों  को  चलाने  में  दी  है  ।  कंवल

 हम  ही  इन्हें  करने  में  समर्थ  हैं  और  हम  ही  जनादेंश  से  संत्ता  में  वापिस  भायेंगे  ।

 मैं  बिजली  उत्पादन  के  लिए  502  करोड़  रुपए  के  प्रावधान  का  स्वागत  करता  हूं  ।  रूसी  विकास

 के  बारे  में  बोलते  हुए  लेनिन  ने  कहा  था  बिजली  दो  मैं  रूस  वासियों  को  प्थ्वी  पर  स्व

 बिजली  एक  राष्ट्र  के  विकास  का  मुख्य  आधार  बिजली  को  मदद  से  औद्योगिक  उत्पादन

 को  बढ़ाया  जा  सकता  ओद्योगिक  उत्पादन  से  अपने  ऑप  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  होंगे  ।  यदि

 बिजली  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  हो  तो  उसमें  सारी  सहायक  समस्याएं  जो  हमारी  अर्थव्यवस्था  और

 उद्योग  पर  असर  डाल  रहो  हैं  घुलल  सकती  राष्ट्र  में  बिजली  के  उत्रादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सभी

 कदम  उठाए  जाने  चाहिए

 690  करोड़  रुपएं  का  प्रावधान  शिक्षा  जेसे  अहूरी  क्षेत्र  क ेलिए  किया  गया  किसी  भी  राष्ट्र

 की  उन्नति  शिक्षा  पर  निर्भर  करती  इसंलिए  मैं  निवेइन  करता  हुਂ  कि  इस  प्रावधान  को  बढ़ाया
 को  ग्रामीण  क्षेत्रों  ककਂ  फेलाया  जाना  चाहिए  |  दूरदराज  के  गांवों  में  अभी  भी  अनपढ़ता

 विद्यमान  है  |  ग्रामीग  क्षेत्रों  में  इंजोनियरो  कालेजों  भौरें  विज्ञार्म  प्रयोगशालाएं  खोली  जानी  नई
 शिक्षा  नौतिं  के  अंतर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  नकीदवः  स्कूल  झोीले  जाते  चाहिए  ।  भूतंपूणे  जानकी  मंत्रिमंडल

 के  एक  मत्रीं  ने  नवोदय  स्कूल  खोले  जाने  का  कड़ा  विरोध  किया  था  ।  शायद  उन्हें  इस  व्यवस्था  के  लाधीं
 जिम  पर  यह  सरल  आधारित  कि  जागकारो  नहीं  वह  सवोदयं  स्कलों  को  हिस्दी  थोपने  के

 माध्यम  के  रूप  में  दे  वते  जी  कि  सच  नहीं  है  -  यह  शक  सिंफ  गोरे  देंगे  के  लिए  है  और  सच्चाई  से

 गोतों  टूर
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 यदि  तमिलनाडु  राष्ट्र  की  मुख्य  घारा  में  शामिल  होता  यदि  वहां  के  नागरिकों  में  राष्ट्रीय
 एकता  और  अखंडता  की  भावता  को  भरना  है  और  यदि  तमिलों  ने  राऊरकेला  और  जम्मृ  में  जा
 कर  काम  करना  यदि  बम्बई  के  विद्यार्थी  आसानी  से  तमिलनाडु  था  सकें  और  तमिलनाडु  से  गबाहाटी
 आगे  की  पढ़ाई  पूरी  करने  के  लिए  जा  सके  तो  ऐसा  नवोदय  स्कूलों  में  प्रवेश  से  ही  भासान  हो  सकेगा  ।

 दक्षिगी  राज्यों  में  बेरोजगारी  में  तमिननवाडु  प्रथम  स्थान  पर  यह  समस्या  क्‍यों
 माननीय  श्री  षण्मुख  और  श्री  सोपु  को  इस  विषय  पर  सोबना  क्‍या  हमारे  पान्ष  उतने

 संसाधन  जिससे  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  हो  सके  ?  यदि  वह  हमारे  पाप्त  हों  तो  रोजगार  के

 अवसर  उपलब्ध  कराने  से  कौन  रोक  रहः  है  ?  क्‍या  हम  सबको  रोजगार  दे  सकते  हैं  ?
 |

 *श्री  ए०  सी०  षण्मन्न  :  आप  ऐसा  बयों  कहते  हैं  कि  बेरोजगारी  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  की

 ही  समस्या

 बची  एन०  सुन्दरराज  :  बेरोजगारी  तमिलनाडु  की  विशिष्टता  नहीं  यह  राष्ट्र  में  सब  जगह
 में  इससे  सहमत  हूं  ।  लेकिन  अन्य  दक्षिणी  राज्यों  में  बेरोडगारी  में  तमिलनाडु  प्रथम  स्थान  पर

 यही  राज्यपाल  ने  भी  कहा  उन्होंने  सच  कहा  बेरोजगारी  को  दूर  करने  के  जैसा  कि  मैंने

 पहले  कद्दा  नवोदय  विद्यालय  खोलने  केवल  नवोदय  विद्यालय  ही  हमारे  बच्चों  को  उस

 सांचे  में  ढाल  सकेंगे  जिससे  बह  इस  देश  में  दूर  तक  जा  सके  ओर  अपने  आपको  सांस्कृतिक  दृष्टि  से

 और  भाषाई  दृष्टि  से  देश  के  किसी  भी  भाग  में  घुलमिल  सकें  ।

 अगली  बात  पोषक  भोजन  योजना  से  है  ।  हमने  इस  योजना  के  लिए  177  करोड़  रुपए  का

 प्रावधान  किया  माननीय  सदस्य  श्री  षण्मुख  ने  उल्लेख  किया  है  कि  यह  प्रावधान  पिछले  साल  के

 प्रावधान  से  कम  मैं  नहीं  सोचता  कि  वह  सही  है  ।  इस  वर्ष  का  प्रावधान  निश्चित  ही  पिछले  वर्ष

 के  प्रावधान  से  ज्यादा

 मैं  नहीं  समझता  कि  इस  ग्रोजना  को  लागू  करने  के  बारे  में  मेरी  कोई  शर्त  हमें  इस  योजना

 को  दृढ़तापूर्वक  लागू  करना  लेकिन  इस  योजना  की  शुरूआत  किसने  की  ।  यदि  मैं  यह  कहुं  कि  इसकी

 शुरूआत  कामराज  ने  की  थी  तो  मैं  गलती  पर  नहीं  हूं  ।  उन्होंने  केवल  मध्याक्न  भोजन  की  योजना  गांवों

 के  सभी  स्कूलों  में  चलाई  थी  ।  गरीब  बच्चों  को  मध्याह्न  भोजन  की  व्यवस्था  1954  से  1966  तक

 खलाई  गई  योजना  को  कुशलता  के  साथ  बिता  किसी  सावंजनिक  आलोचना  के  लागू  किया

 गया  था  ।  ॥

 हिन्दू  ने आज  के  सम्पादकोय  में  लिखा  मैं  उद्ध,त  करता  हूं  :--

 के  संदर्भ  में  [170  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  जिस्ते  मुख्यमंत्री  पोषक  भोजन  योजना

 कहा  गया  हैरानी  की  बात  नहीं  देखने  की  बात  यह  है  कि  क्या  इस  मद  में  किया  गया

 प्रावधान  किसी  आधार  पर  किया  गया  क्योंकि  इस  योजना  के  आधारभूत  ढांचे  के  संबंध  में

 अक्सर  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 हासांकि  इस  बात  का  प्रावधान  है  कि  जिला  अधिकारी  जिसमें  तहसीलदार  और  दूसरे  अधिकारी  भोजन

 केन्द्रों  पर  जा  सकते  हैं  और  उनकी  जांच  कर  सकते  हैं  लेकित  वहां  कदाचार  अभी  भो  जातो  हूं  ।  यदि
 नम  पननमन---ननन-न->पननमन-कपननपननकननन  न  न  न  न  न  ननन  पननननी  नी  नीनन  नाप  नमन  की  नम  न  क  नम  न  +५+भक  का +  नमन  नमन  भी  + माइक

 *मूलतः  तमिल  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर
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 कदाचारों  को  रोफना  है  तो  आपको  दोषी  पाए  गए  मफसरों  के  विरुद्ध  कठोर  कदम  उठाने  निलंबन

 और  फिर  बहाली  बहुत  छोटी  तजाएं  अधिकारियों  को  इस  बात  के  अधिकार  दिये  जाने  चाहिए  कि

 वह  मध्यादह्ञ  भोजन  केन्द्रों  क ेकामगरों  में  अनुशासन  लायें  और  यदि  कामगर  सावंजनिक  धन  को  भ्रष्ट

 तरीकों  से  लुटाने  से  बाज  नहीं  आते  हैं  तो  उन्हें  नोकरो  से  निकालने  की  धमकी  दे  ।  गरीब  काभगरों
 को  सुरक्षा  दी  जादी  चाहिए  ।  उनकी  सेवाएं  नियमित  की  जानी  चाहिए  और  उन्हें  नियमित  सरकारी
 कमंवारी  के  रूप  में  मान्यता  दो  जानी  चाहिए  ।  इस  समय  इन  काममरों  को  एकमुश्त  रकम  वेतन  के

 रूप  में  दी  जाती  उन्हें  नियमित  सरकारी  वेतनमान  दिए  जाने  चाहिए  |  तभी  सरकार  उच्च
 कारियों  द्वारा  भ्रष्टाचार  पर  कारगर  ढंग  से  रोक  लगा  सकती

 मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  बहुत-स्ती  औद्योगिक  और  विकास  परियोजनाओं  को  केन्द्र  सरकार  की
 स्वीकृति  नहीं  मिली  इन  परियोजनाओं  को  अविलम्ब  स्वीकृति  दी  जानी

 खासकर  चिदम्बरम्‌  जिले  में  एक  टिटेनियम  संयंत्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  इसको  अनुमति
 दो  जानी  चाहिए  ।  ऊटटी  में  एक  इलेक्ट्रानिक  संघटक  परियोजना  की  भी  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 हिन्दुस्तान  कलर  फोटो  फिल्म  यूनिट  की  स्थापना  ऊंटी  में  ही  की  जानी  किसी  ओर  राज्य  में

 इसवी  स्थापना  की  अनुमति  दी  जानी  मद्रास  में  स्थापना  के  लिए  अस्तावित  पेट्रोकैमिकल
 परियोजना  को  भी  स्त्ोकृति  दी  जानी  कुडालूर  में  टिडको  द्वारा  एक  विद्यूत  परियोजना  शुरू
 की  जानी  उत्तरी  मद्रास  में  एक  विद्यत  केन्द्र  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  |  अखबारों  में  इस
 आशय  की  खबरें  छपी  हैं  कि  तन्‍्जौर  जिले  में  नालीनम  क्षेत्र  में  गेत  के  भंडार  पाये  गए  उसे
 निकाला  जाना  चाहिए  ।  माननीय  उर्वरक  मंत्री  यहीं  बेठे  हुए  वह  युवा  और  ओजस्वी  वह
 जहरी  कदम  तन्‍्जौर  जिले  में  ही  नरीमनम  क्षेत्र  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  निकाली  जा  रही
 है  |  तन्‍जौर  जिले  में  गेम  पर  आधारित  उर्वरक  यूनिट  की  स्थापना  की  जानी  तिहनेलवेल्ली  में

 कुडामंगलम्‌  क्षेत्र  में  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 मुझे  कुछ  मिनट  और  बोलने  ये  महत्वपूर्ण  मांगें  उँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  और  बहुत  से  यब्ता  हैं  ।

 *श्रो  एन०  सुन्वरराज  :  जी  मैं  समाप्त  कर  रहा  हूं  |  सेतु  समुद्रम  परियोजना  एक

 महत्वपूर्ण  परियोजना  है  |  भादिरकार  हमने  इसे  योजना  में  शामिल  कर  लिया  यह  बहुत
 महत्ययू्ण  है  कि  पोतों  को  चक्कर  वाले  रास्ते  से  आना  पड़ता  इसे  रक्षा  परियोजना  के  रूप  में
 अपनाया  जाता  चाहिए  ।

 मद्रास  से  कन्याकुमारी  तक  सगुद्रतट  के  साथ-साथ  सेतु  सड़क  है  #  पुल  तो  बनाए  जा  चुह्के
 पर  अभी  तक  सड़कें  नहीं  बनी  यह  काम  भी  किया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा  जिला  सूखे  से  भयंकर  रूप  से  प्रभावित  हुआ  है  ।  पेयजल  की  समस्या  बहुत  अधिक
 तिचाई  के  लिए  भू-जल  निकालने  के  उपाय  किए  जाने  इससे  ग़रीब  लोग  लाभान्यित

 राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  और  राष्ट्रीय  भूभिहीन  रोजार  गारंटी  कार्यक्रम  के  अन्तगगंत
 आवास,योजदाओं  को  कार्यास्वित  करने  के  लिए  मैं  अपने  जितने  के  अधिकारियों  को  जहर  बधाई

 बहुत  बढ़िया  मकाब  बनाए  ग़ए  के'द्र  और  राज्य  सरंकार  के  अधिकारियों  को  मेरे  जिले  की  आवाज

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 कालोनियों  का  दौरा  करना  चाहिए  ताकि  ऐसे  ही  मकानों  का  निर्माण  अस्य  क्षेत्रों  में  करते  को
 सिफारिश  को  जा  सके  ।

 ह

 माननीय  सदस्य  श्री  सोमू  ते  घोषणा  की  है  कि  वह  हिंदी  नहीं  सीखेंगे  और  उसका  विरोध
 उन्हें  याद  दिला  दूं  कि  कुछ  सप्ताह  पूर्व  द्रबिड़  मुनेत्र  कषगम्‌  और  मस्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कषणम्‌

 पार्टी  क ेलोग  गुट  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  गरीब  गांव  वालों  को  शहरी  क्षेत्र  में  लाए  थे  और
 कहा  था  कि  उन्होंने  भारत  बंद  का  आयोजन  किया  भारत  बंद  हिन्दी  का  शब्द  तो  द्रविड़
 मुनेत्र  कषगम  के  इन  लोगों  ने  तमिलनाडु  में  हिन्दी  शब्दावली  की  शान  का  प्रसार  किया  उन्होंने
 हिन्दी  भाषा  के  प्रसार  में  योगदान  दिया  है  ।

 +ह्यो  एम०  बो०  एनस०  सोमू  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इस  सदन  को  भी
 लोक  सभा  कहा  जाता  इसे  इस  नाम  से  पुकारने  के सिवाय  भौर  कोई  चारा  नहीं

 लेकिन  जहां  तक  हमारा  संबंध  है  हम  इसे  हड़तालਂ  कहुते  हैं  ।

 *श्री  एन०  सुर्दरराज  :  नहीं  |  आपने  इसे  भारत  बंद  इस  प्रकार  द्रधिड़  मुनेत्र
 कषगम  ओर  अखिल  भारतीय  द्रविड़  मुनेत्र  कषगप  दलों  के  हिन्दी  शब्दावली  बंदਂ  के  प्रसार  का
 श्रेय  जाता  लेकिन  उनका  कहना  है  कि  वे  हिल्दी  का  विरोध  करते  अपने  स्वार्थ  की  पू6ति  के
 लिए  वे  हिन्दी  का  उपयोग  करने  के  लिए  तंयार  कुछ  राजनैतिक  लाभ  के  लिए  वे  हिंदी
 या  कोई  भौर  भाषा  सीखने  के  लिए  तंयार  हैं  ।  इन  दलों  ने  13  1988  को  यह  बात  स्पष्ट
 कर

 कुछ  विपक्षी  सदस्यों  ने  इस  बजट  को  राजनीति  से  प्रेरित  चुनाव  पूर्व  बजट  भोर  चुनाव
 स्टंट  कहा  मुझे  उन्हें  बताने  दीजिए  कि  जब  हम  आम  आदमी  के  लिए  अच्छा  काम  करते  हैं  तो
 आप  बीच  में  क्‍यों  आते  हैं  और  बाधा  डालने  बाली  ताकत  के  रूप  में  क्यों  काम  करते  काल्पनिक

 कहानियां  गढ़  कर  आप  अनावश्यक  ओर  नाजायज  आलो  बनायें  क्‍यों  करते  लेकिन  मैं  उन्हें  बता  दूं
 कि  तमिलनाडु  की  जनता  रंजनेतिक  रूप  से  जागरूक  है  ओर  बह  इसका  सही  जबाव  देगी  ।  बह  न्याय

 हमें  विश्वास  है  कि  आने  वाली  पीढ़ियों  तक  आप  सत्ता  में  आते  लोगों  को
 कांग्रेस  में  विश्वात  है  और  चुनावों  में  वे  इसी  के  अनुरूप  काम  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त
 करता  हूं  ।

 कश्री  एन०  वो०  एन०  सोगू  :  उपाध्यक्ष  वर्ष  1988-89  के  तमिलनाडु  के  बजट  पर
 मैं  तमिल  में  बोलूंगा  |  जैसा  कि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  यू०  सी०  पण्मुख  ने  सही  कहा  कि  तमिलनाडु
 में  हम  राज्य  विधान  सभा  में  बजट  पर  चर्चा  तमिल  में  किया  करते  थे  ।  मैं  अपने  सहयोगी  के  इस  मत
 से  सहमत  हूं  कि  इस  सम्माननीय  सभा  में  राज्य  बजट  को  प्रस्तुत  करने  का  यह  पहला  ओर  अन्तिम
 अवसर  होना  विधान  सभा  के  चुनाव  किसी  भी  आधार  पर  स्थगित  नहीं  किए  जाने

 लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  छिन्‍न-भिन्‍न  नहीं  होने  दी  जानी  चुनाव  कराए  जाने  चाहिए  और

 संसद्‌  में  राज्य  के बजट  पर  चर्चा  करने  का  इस  तरह  का  दुर्भाग्यपूर्ण  अवसर  फिर  पंदा  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 अध्यापक  मुझे  यह  देखकर  बड़ी  हैरानी  हुई  है  कि  राज्य  स्वायत्तत्ता  के  लिए  बार  बार
 eng  ५-+नमान--+ननननकननननन-पननननन-नननननानननान-3५4नननन+नननननन  नमन  न+  न ननन-नननन+नकननननननननननननननननननननननननीननननननननन॑ नमन  तनमन  नीनननीनीणयी-यनथननम-नननन-निनीननान-+++3-न-+++
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 की  जाने  वाली  वह  जिसका  डा०  एम०  जी०  रामचद्रत  के  शासन  काल  के  दौरान  दजअट  भाषणों
 में  जोरदार  ढंग  से  उल्लेख  किया  जाता  रहा  का  मौजूदा  बजट  भाषण  में  जानबूझ  कर  उल्लेख  नहीं
 किया  गया  इसलिए  मुझे  राज्य  विधान  सभा  में  वर्ष  1987-88  में  उस  समय  जबकि
 डा०  एम०  जी०  रामचनद्न  मुख्य  मंत्रो  दिये  गये  बजट  भाषण  में  से  कुछ  शब्द  उद्ध,त  करने  पड़
 रहे  हैं  --

 वास्तव  में  संघीय  देश  तभी  बनेगा  जब  बह  अपने  संघटक  राज्यों  को  अधिक
 शक्ति  ओर  स्वायत्तत्ता  देगा  ।”

 इस  भाषण  में  इस  बात  पर  विशेष  जोर  दिया  गया  था  कि  अगर  राष्ट्र  को  वास्तव  में  संघीय
 देश  बनना  है  तो  राज्यों  को  स्वायत्तत्ता  और  शक्तियां  देनी  होंगी  ।  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  जो  भाषण
 दिया  है  उसमें  इसका  उल्लेख  नहीं  जब  केन्द्र  सरकार  में  अस्थायी  शक्षितयां  ही  निहित  हैं  और
 संबेधानिक  मानकों  के  प्रति  केन्द्र  के  मन  में  यह  सम्मान  तो  मुझे  यह  सोचकर  कंपकंपी  होती  है  कि
 अगर  उसे  और  अधिक  शक्तियां  सौंप  दी  जायें  तो  कया  मुझे  अपने  नेता  डा०  करुणानिधि  के

 कहे  यह  राज्य  याद  आ  रहे  हैं  कि  राष्ट्रपति  शासन  की  छह  महीने  की  छोटी-सी  अवधि  में  केन्ह  सरकार
 ने  राज्य  की  स्वायत्तता  को  भारी  झटका  दिया  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  केन्द्र  सरकार  हाथी
 जँती  भूख  के  साथ  अधिक-से-अधिक  शक्तयां  प्राप्त  करना  चाहती  है  ओर  केन्द्र  ने  राज्य  की  शवितयों
 को  हड़पने  के  लिए  राष्ट्रपति  शासन  का  रास्ता  अपनाया

 यहां  तक  कि  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  श्री  एस०  बी०  चव्हाण  ने  केन्द्र  सरकार  पर  साफ  तौर

 से  यह  आरोप  लगाया  है  कि  वह  राज्यों  स ेउतकी  शक्तियां  अपने  हाथ  में  ले  रही  केरल  के  मुख्य
 मंत्री  श्री  ई०  के०  नयनार  ने  भी  यही  मत  ब्यक्त  किया  है  ।  संविधान  में  उल्लिखित  है  कि  संघीय  व्यवस्था

 को  बनाए  रखने  के  लिए  राज्यों  को  अधिक  से  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  चाहिए  पर  केन्द्र  सरकार  ऐसा
 करने  की  इच्छुक  नहीं  इस  वजट  भाषण  में  उन्होंने  एम०  जी०  रामचन्द्रनू  की  प्रशंसा  राष्ट्रीय
 मखंडता  में  योगदान  करने  वाले  एक  महान्‌  व्यक्षित  के  तोर  पर  की  है  पर  राज्यों  को  अधिक  शक्तियां

 देने  का  उल्लेख  जानबूझकर  नहीं  किया  इस  प्रकार  बजट  भाषण  राज्यों  को  अधिक  शक्ति  देने  के

 संवेधानिक  दायित्व  के  प्रति  केन्द्रीय  सरकार  के  दुराग्रहपूर्ण  रवैये  का  प्रमाण  है  |  हमारे  नेता  डॉ०

 करुणानिधि  ने  केन्द्र  सरकार  के  इस  विश्वासघातपूर्ण  काम  को  एक  बच्चे  को  प्यार  करने  के  बहाने
 उसका  गला  काटने  ज॑से  क्र  कार्य  की  संज्ञा  दी  उनका  कहने  का  आशय  था  कि  डा०  एम०  जी०

 रामचन्द्रनू  के  प्रशंधकों  को एम०  जी०  आर०  की  प्रशंसा  करवा  कर  उन्हें  केन्द्र  सरकार  की  आलोचना

 करने  से  रोका  गया  ।  डा०  करुगानिधि  का  कहना  है  कि  यह  तो  ऐसी  कड़वी  दवाई  है  जिस  पर  चाशनी

 चढ़ी  हुई  है  ।

 तमिल  भाषा  के  विकास  के  लिए  आपने  बहुत  कुछ  कहा  एक  ओर  तो  आप  हिंदी  को  थोप

 रहे  हैं  ओर  दूसरी  ओर  आपने  तमिल  भाषा  के  विकास  के  अपने  नेक  इरादे  को  व्यक्त  किया  अगर

 बिल्ली  की  सहायता  की  जाएगी  तो  दूध  कैसे  तमिल  भाषा  का  विकास  करने  का  आपका

 इरादा  नेक  नहीं  है  ।  हम  पर  हिंदी  थोपने  के  आपके  इरादे  स्पष्ट  वह  तो  पालने  में  लेटे  बच्चे  को

 झुलाने  के  लिए  चुटकी  काटने  और  फिर  उसे  सुलाने  के  लिए  लोरी  सुनाने  जैसा  क्या  विरोधा

 पास

 आपको  हिंदी  की  झक  सवार  यहां  तक  कि  महात्मा  गांधी  भी  इस  बोमारी  से  बच्चे  नहीं  ।

 388
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 महात्मा  गांधी  राजाजी  को  अग्रेजी  में  पत्र  लिखा  करते  एक  बार  उन्होंने  राजाजी  को  हिंदी  में
 पत्र  लिखा  ।  राजाजी  को  बहुत  भाधात  पहुंचा  ।  क्‍या  वह  बुद्धिजीवी  नहीं  थे  ?  तो  उन्हें  आघात
 उन्होंने  गांधी  जी  को  तमिल  में  संक्षिप्त  सा  जबाब  दिया  |  उसके  बाद  से  गांधी  जी  ने  राजाजी  को
 हमेशा  अंग्रेजी  में  पत्र  लिखे  ।  अगर  महात्मा  गांधी  को  सबक  देने  के  . लिए  राजाजी  थे  तो  राजीव  गांधी
 को  सबक  देने  के  लिए  डा०  क्लंगनर  को  जरूरत  है  ।

 तमिल  भाषा  के  प्रति  आपमें  अचानक  उत्पन्न  प्रेम  के  बारे  में  आप  धाराप्रवाह  वक्‍तथ्य  दे  रहे
 आप  में  से  कितने  लोग  वास्तव  में  तमिल  संस्कृति  समझते  आप  में  से  बहुत  से  हमारी

 प्राबीन  तमिल  संस्कृति  से  अनभिशञ  इसके  समर्थन  में  मुझे  एक  घटना  का  उल्लेख  करने  दीजिए  ।
 भारतीय  नोसेना  के  इतिहास  का  स्मरणोत्सव  मनाने  के  लिए  बम्बई  में  एक  बड़े  समारोह  का  आयोजन
 किया  गया  ।  समारोह  को  और  भव्य  बनाने  के  लिए  एक  नोपेना  अधिकारी  श्री  वी०  एस०  अरुणाचलम
 ने  एक  बंठक  में  सुझाव  दिया  कि  कुछ  जलपोतों  और  उनके  चालक  दल  को  उसी  शान  से  सज्जित  किया
 जाए  जंसे  महान्‌  चोल  राजाओं  के  समय  में  किया  जाता  था  ओर  उनकी  परेड  निकाली
 कारों  के  अनुसार  उस  समय  उनके  पास  जो  नौसेना  थ्रो  वह  उस  युग  की  सबसे  शक्तिशाली  सेना  थी  ।
 उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  कि  इस  बेड़े  का  नेतृत्व  एक  कमांडर  करे  जो  राजा  राजेन्द्र  चोल  के  रूप  में
 सज्जित  हो  ।  उन्होंने  सोचा  कि  यह  समारोह  के  उद्देश्य  के  अनुरूप  जनरल  अफसर  करमांडिंग

 जिन्होंने  बंठक  की  अध्यक्षता  की  और  जो  बाद  में  नोसेनाध्यक्ष  पूछा  कि  चोौल  कोन  थे  ?  अज्ञानता

 देखिए  ।
 ॥

 वास्तव  में  तमिल  भाषा  के  विकास  के  लिए  आप  बया  प्रस्तावित  कर  रहे  कुछ  भी  नया

 नहीं  ।  संगम  से  आधुनिक  युग  तक  के  महान्‌  तमिल  कवियों  की  मूर्तियां  हम  स्थापित  कर  चुके
 कम्बत  की  स्मृति  में  कराईकल  में  एक  विशाल  स्मारक  बनाया  गया  है  ।  महान्‌  तमिल  कवि  वेल्यूतर  का

 भी  एक  विशाल  स्मारक  हमने  बनाया  यह  सब  काम  हमारे  नेता  डा०  करुणानिधि  के  कार्यकाल  के

 दौरान  हुए  तमिल  भाषा  के  विकापत  भर  समृद्धि  के  लिए  हमारे  द्वारा  किए  गए  अगणित  कामों  की

 आप  गणना  नहीं  कर  सकते  ।

 आपका  कहना  है  कि  आप  ओदूवरों  को  250  रु  मात्तिक  पेंशन  दंगे  ओर  यह  पेंशन  उनको
 मिलेगी  जिनकी  उम्र  60  से  अधिक  अगर  आप  उनकी  वास्तव  में  सहायता  करके  तमिल  संस्कृति
 की  रक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  आयु  सीमा  का  प्रतिबंध  क्‍यों  लगाया  है|  कोमतें  बढ़ती  जा  रही  हैं  ऐसे  में
 बया  यह  अल्प  राशि  उनके  लिए  पर्याप्त  होगी  ?  अगर  उन्हें  500,  750  या  1,000  रुपए  दिए  जाएं
 तो  आपका  क्‍या  नुकसान  होगा  ?  इसलिए  यह  एक  दिखावा  मात्र  अगर  आप  तमिल  भाषा  और

 संसक्ृति  के  विकास  में  वास्तव  में  रुचि  रखते  हैं  जंसा  कि  मह्ठात्मा  गांधी  ने  कहा  इस  भाषा  का

 प्रसार  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  को  छोड़कर  अन्य  राज्यों  में  करिए  ।  क्या  आप  ऐसा
 करने  को  तंयार  हैं  ?

 माननीय  उपाध्यक्ष  सारा  राज्य  भयंकर  सूले  की  चपेट  में  हमारे  गरीब  किसानों
 की  दशा  दयनीय  कृषि  और  सहकारिता  ऋणों  की  वसूली  और  बिजली  की  बकाया  राशि  की  वसूली
 स्थगित  करना  पर्याप्त  नहीं  इन  ऋणों  और  देव  बकाया  को  माफ  कर  देना  जिलों  में

 किसानों  को  दो  जून  रोटी  खाने  के  लिए  कड़ी  मेहनत  करनो  पड़  रही  इसलिए  ऋणों  की  वसूली  को

 स्थगित  करने  से  किसानों  की  सहायता  नहीं  होगी  ।  ऋणों  को  माफ  कर  दिया  जाना  चाहिए  तभी

 किसानों  को  सहायता  मिलेगी  ।
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 ही  सो०  के०  कषप्प्रवामो  :  शो  करणानिधि  के  कार्यकाल  के  दोरान  हुए  एक  कृपक  आन्दोलन
 में  एक  किसान  की  योली  मारकर  ह॒त्या  कर  दी  गई  और  अब  यह  ऋणों  को  समाप्त  करने  की  मांग
 कर  रहे  वह  तथ्यों  को  भूल  गए

 +श्रो  एन०  बो०  एन०  सोम  :  माननीय  उपाध्यक्ष  श्री  कुप्पुस्वामी  राजनीति  में  बच्चे
 मैं  उन्हें  बता  दूं  कि जितनी  उनकी  उम्र  है  उतना  तो  मेरा  राजनीतिक  अनुभव  है  ।

 आपने  महिलाओं  के  लिए  बढ़िया  योजनाएं  तेयार  की  हैं  ।  एक  योजना  है  कि  युवतियां  अपनी
 शादी  को  स्थगित  कर  दें  ।  दूमरी  योजना  में  जिवाहित  युवतियों  कों  सलाह  दी  गई  है  कि  अभी  संतान
 उत्पन्न  न  करें  ।  क्या  इसके  लिए  आपको  एक  सरकार  की  और  वह  भी  एक  केन्द्रीय  सरकार  को  जरूरत

 क्या  इस  तरह  के  प्रचार  क ेलिए  आपको  एक  वित्त  एक  प्रधान  मंत्री  और  उप  मंत्री  की
 जरूरत  है  ?  एक  उम्र  भाती  है  जब  तमिल  युवंतियां  अपने  केशों  को  फूलों  से  सजाती  अपने  माथे

 पर  सिन्दूर  लगाती  हैं  और  हल्दी  तथा  चन्दन  का  लेप  करती  हैं  ओर  अपने  गले  में  मंगलसूत्र  पहनकर
 अपने  पति  को  प्रतीक्षा  करती  सरकार  उन्हें  गलत  सलाह  दे  रही  है  कि  वे  अपनी  शादी  स्थगित  कर

 पिछले  22  सालों  से  तमिल  की  जनता  ने  कांग्रेस  को  सत्ता  में  नहीं  भाने  सत्ता  में  आने  के

 अपने  प्रयास  में  कांग्रेस  पागल  हो  गई  है  क्योंकि  बह  सलाह  दे  रही  है  कि  युवतियां  विवाह  को  स्थगित

 कर

 +श्यी  सो०  के०  क॒प्पुस्वाभो  :  हम  सत्ता  में  आ  जायेंगे  ;  क्यों  नहीं  आ  सकते  ?  हमने  आजादी  के

 लिए  लड़ाई  लड़ी  आपको  वाक  स्वतंत्रता  मिली  जिसका  आप  यहां  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  ।

 जिसने  अंग्रेजों  के  खिलाफ  लड़ाई  लड़ो  भीर  आपको  भाजादी  तमिलनाडु  में  भी  सत्ता  में  भा

 आपने  तो  वास्तव  में  अंग्रेजों  से सांठ-गांठ  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चुपचाप  बेठ  जाइए  ।

 *झो  एन०  बो०  एम०  सोम  :  श्री  कुप्पुस्वामी  का  यह  तक  हात्यास्पद  है  कि  उन्होंने  अंग्रेजों  के

 खिलाफ  लड़ाई  लड़ी  इसलिए  कंग्रेत  को  सत्ता  में  माना  क्‍या  एक  जिसने

 कालेज  के  निर्माण  में  सहायता  की  कालेज  का  प्रधानाचाय  होने  का  दावा  कर  सकता  है  ?  श्री

 कुप्पुस्वामी  का  तक  और  भिस्त्री  का  तक  एक  से  हैं  इसलिए  उन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाना  चाहिए
 और  उनकी  निंदा  की  जानी  चाहिए  ।  यह  बहुत  हास्यास्पद  सा  लगता

 22  वर्षों  में  कांग्रेस  तमिलनाडु  में  फोई  स्थान  नहीं  बना  सकी  है  ।  भविध्य  में  भी  उन्हें  समर्थन

 नहीं  मिलेगा  ।  यदि  ऐसा  है  तो  कांग्रेत  को  तमिल  युवतियों  को  यह  सलाह  देने  का  क्या  अधिकार  है  कि

 वे  अपने  विवाह  स्थगित  कर  दें  ।

 पिछले  कुछ  वर्षों  में  सरंकार  ने  कृष्णा  मंदी  का  जल  मंद्रास  शहर  में  लाने  के  लिए  काफी  प्रचार

 किया  है  ।  इस  बारे  में  विज्ञापन  दिए  पोस्टर  भादि  लगाए  गए  ।

 *श्री  सो०  के०  क॒प्पुस्याभी  :  वीरानम  धोटाले  के  बारे  में  क्या  किया  गया  ?  यह

 साढ़े  तीन  करोड़  रुपए  का  घोटाला

 *श्ो  एन०  वो०  एन०  सोम  यदि  इसी  तरह  से  लगातार  बोलते  रहे  तो  मैं

 सपता  वक्‍सव्य  जारी  नहों  रख  सकता  ।
 "Raa:
 »मूलतः  तोमल  में  दिए  गए  भाषण  के  अग्रेजी  अनुवाद  का  दिंदी
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 *शो  के०  कृप्युस्थामो  :  यदि  आप  तथ्य  तो  ठोक  यदि  आप  गलत  बातें

 तो  मैं  इसकी  अनुमात  नहा  दूगा  ।

 *श्रो  एन०  बो०  एन०  झोमू  :  में  बता  हुं  ओर  मुझे  पता  है  मुझे  क्‍या  बोलना  मैं
 अपने  विचार  व्यक्त  करूगा  ।

 *श्रो  सी०  के०  कुप्युस्व:मो  :  वीरातम  परियोजना  में  कया  हुआ  ?  आपने  काफी  रीशि  हड़प  कर
 ली  |  क्या  आप  पाती  उपलब्ध  करा  पाए  थ  ?

 *श्री  एन०  बी०  एन०  सोमू  :  यहां  तक  कि  प्रत्िद्ध  कांग्रेती  श्रो  उम्रापति  ने  अन्ना  अरिबालयम
 के  निम"ण  का  सराहना  का  है  ।

 शो  सो०  क०  कृप्वुस्वामी  :  कीटनामकों  के  घोटाले  का  क्या  हुआ  ?

 *श्ली  एन०  बो०  एन०  सोम  :  स्विसबंक  घोटाले  ओर  बोफोप्त  घोटाले  में  आपने  जो  लूटपाट
 उसे  आप  भूल  सकते  हैँ  ।  आप  चुप  रहिए  ।  अपना  मुंह  बद

 सो०  के०  कुप्पुस्वामो  को  इज्जत  देना  सीडिए  ।

 *श्री  बो०  एन०  सोध्‌  :  आदर  दीजिए  ओर  आदर  पाइये  ।

 कई  वर्ष  पढले  यह  प्रवार  किया  गया  था  कि  वे  नदी  का  जल  भ्रद्वास  शहर  तक

 श्रीमती  गाधी  की  उपस्थित  में  एक  बड़ा  कार्यक्रम  आयोजित  किया  गया  राज्य  सरकार  ने  60

 करोड़  रुएए  दिए  ।  लेकिन  कोई  नहीं  जानता  कि  मद्राप्त  शहर  में  कृष्णा  नदी  का  जल  कब  तक  उपलब्ध

 कराया  प्रधानमत्री  इस  में  नहीं  वित्त  मत्री  नहीं  राज्यवाल  श्रो

 अलेजें डर  नहीं  जानते  ।  केन्द्र  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  नहीं  दो  इस  गति  से  तो

 मद्रात  शहर  के  निवार्तियों  को  पानी  नहीं  मिलेगा  और  अच्छा  होगा  वे  मित्रकर  हरे  कृष्णਂ

 ॥

 दूसरी  सुबह  मैंने  समाचार-पत्र  में  पढ़ा  कि  प्रधानमंत्री  इलाहाबाद  जिले  में  यमुना  पर

 पुल  तिर्माण  का  शिलान्यास  अमिता भ  बञ्चन  ने  त्याग  पत्र  दे  दिया  उत्-चुनाव  कराए  जाने

 है  ।  को  मद्दे  नजर  रखते  हुए  आपने  इस  उपरिपुल  के  निर्माण  के  लिए  500  करोड़  रुपए

 भाबंटित  किए  हैं  ।

 लेकित  तमिलनाडु  की  योगनाझों  की  ओर  बहुत  कम्र  यान  दिया  जा  रहा  कृष्णा  जल

 योजना  को  रही  की  टोकरी  में  डाल  दिया  सेतु  समुद्र  परियोजना  पर  घूल  चढ़  रही  हर  तरफ

 से  तमिलनाड़  की  उपेक्षा  की  जा  रही  इसके  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा  जबकि

 तमिलनाड़  में  पानी  की  बहुत  जरूरत  आपने  उप-चुभाव  जोदने  के  लिए  इलाहाबद  में  500  करोड़

 रुपए  लगा  दिए  क्या  यहो  राष्ट्रीय  विकास  है  ?  व्या  गरही  राष्ट्रोप  भख्डता  है  ?  क्या  यही  राष्ट्रोय

 एकता  है  ?

 ..  इस  समय  की  जनसंख्या  45  लाख  73  हुजार  1991]  में  यह  जनसंदया

 बढ़हर  70  लाख  10  हजार  तक  पहुंच  मद्बास  के  गिदाल्षियों  को  पेव  जल  की  कमी  को  समस्या

 *मूउतः  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रुपान्तर  ।
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 कुछ  कदम  उठाने

 राज्य  में  वेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  कोई  ठोप्त  प्रस्ताव  नहीं  रखा  गया  1978-79  के
 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संस्या  9,68,314  1985-86  5-86  में  यह  संझया

 हो  गई  ।  7  वर्षों  में  171.68  प्रतिशत  वृद्धि  बाद  में  पेश  किये  गये  बजटों

 में  भी  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  के  लिये  कोई  ठोस  योजना  नहीं  बनाई  लाखों  करोड़ों
 शिक्षित  बेरोजगार  लोग  एकदम  निराश  हो  गए  हैं  ।

 अद्विल  भारतीय  अन्‍्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम्‌  के  शासन  काल  के  दौरान  गरीबों  के  लिए  3  वर्ष
 में  30  लाख  घर  बनाने  की  घोषणा  की  गई  थी  ।  तथापि  वह  घोषणा  भी  कागजों  पर  ही  रह  गयी  ।

 वित्त  मंत्री  ने  इसके  लिए  कुछ  घन  आबंटित  किया  हमारे  नेता  डा०  करुणानिधि  ने  केन्द्र  सरकार

 से  इस  बारे  में  ठोक  ही  पूछा  है  इतनी  कम  धनराशि  में  वे  3  वर्ष  में  30  लाख  घर  कंसे  बना  सकते

 मान  एक  घर  की  लागत  10,000  रुपए  30  लाख  घरों  के  निर्माण  के  लिए
 30009  करोड़  रुपए  की  जहरत  पड़ेगी  और  3  वर्षो  में  ही  घर  बनाने  के  लिए  प्रति  वर्ष  1,000  करोड़

 रुपए  आबंटित  करने  बजट  में  इस  तरह  का  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  केवल  साढ़े
 पांच  करोड़  रुपए  आबंटित  किए  गए  यह  मात्र  गरीबों  को  धोखा  देने  का  प्रयास्त

 डा०  कलायंगर  के  शासन  के  दौरान  हमने  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  ]  लाख  मकान  बनाने
 की  घोषणा  की  थी  ।  आदि  द्वविड़ों  तथा  मछुआ्रों  के  लिए  60,000  मकान  बनाए  गए  थे  ।  जब  डा०
 कलायंगर  मुख्यमंत्री  थे  तब  तमिलनाडु  पहला  ऐमा  राज्य  था  जहां  उनके  नेतृत्व  में  ललम  क्लीपरेंत  बोर्ड
 बनाया  गया  था  ।  कच्चे  घरों  में  रहने  वाले  लोग  बंहु-मंजिले  भवनों  में  रहने  लगे  ।  31-3-1977  तक
 41319  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  उसके  बाद  31-3-86  तक  कुल  41515  गांवों  का

 विद्युतीकरण  हुआ  था  ।  उसका  अर्थ  है  10  वर्षों  में  केवन  196  गांवों  का  विद्युतीकरण  किया
 गया  |  उपका  अर्थ  है  डी०  एम०  के०  के  शासन  के  बाद  ग्रामीण  विकास  की  पूर्णतः  उपेक्षा  की

 गई  ।

 अब  3,000  करोड़  रुपए  की  प्राप्तियां  हैं।डी०  एम  के०  के  शासन  के  दोरान  यह  केवल
 590  करोड़  रुपए  थी  ।  इन  अल्प  संसाधनों  से  हमने  असंड्य  कल्याण  योजनाएं  बनाई  अब  3,000
 करोड़  रुपयों  से  कितनी  योजनाओं  की  घोषणा  की  गई  आंकड़ों  की  तुलना  कीजिए  |  जब  राजरव
 500  क  ड़  रुपए  मिलता  तब  डो०  एम०  के०  सरकार  ने  कितनी  सड़कें  और  पुल  बनवाये  ?  जब

 राजस्त्र  प्राध्तियां  बढ़कर  3,000  फरोड़  झपए  हो  गई  तो  बाद  की  सरकारों  ने  कितनी  सड़क  और  पुल
 बनवाए  ?  यदि  आप  आंकड़ों  की  तुलना  करें  तो  इसे  समझ  सकते  हमारे  शासन  काल  के  दौरान
 कितने  कालेज  और  रुकूल  बतवाए  गए  ?  अब  कितने  बनाए  गए  हैं  ?  अब  प्राइवेट  पोलीटेकनोक  कालेग

 बनाए  जा  रहे  हैं  और  बे  घन  इकट्ठा  कर  रहे  हमारी  उपलब्धियों  को  गणना  नहों  की  जा
 सकती  ।  हमने  निर्धन  किसानों  के  6,000  पम्प  सेटों  क ेलिए  बिजली  का  कनेक्शन  दिया  ।

 कांग्रेस  के  20  वर्ष  के शासम  के  दोरास  केबल  2,000  ब्रविड्  कालोनियों  का  विशद्युतीकरण
 किया  गया  ।  हमारे  शासन  के  दौरान  23,000  आदि  द्रविद्र  कालोनियों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  ।
 केवल  डी०  एमं०  के०  के  शासने  के  दौरान  ही  1,40,000  खेतिहर  मजदूरों  कौ  आवास  स्थलों  का
 मालिकान  हक  देने  के  लिए  कानून  बनाया  गया  ।  अनुसूचित  पिछड़े  वर्गों  के  कल्याण  के
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 वेसहारा  कुष्ठ  रोगियों  के  पुनर्वास  के  नेत्र-शिविरों  के

 विधवाओं  के  पुनविवाहू  के  लिए  योजनायें  बनाई  धर्मशालायें  हाथ  से  खींचे  जाने  बाले
 रिक्‍्शों  के  स्थान  पर  निःशुल्क  साईकिल-रिक्शं  वितरित  करने  के  लिए  योजनाएं  बनाई  गई  और  डी०

 एम०  के०  के  शासन  में  कई  अन्य  सामाजिक  सुरक्षा  प्रबंध  किए  डी०  एम०  के०  का  शासत
 तमिलों  तमिलों  के  लिए  और  तमिलों  द्वारा  स्वर्ण  शासन  था  ।  और  आज  माननीय  मंत्री  श्री  पी०

 चिदम्बरम  ने  निराधार  आरोप  लगाया  है  कि  पिछले  20  वर्षों  जिसमें  डी०  एम०  के०  शासन  के
 10  वर्ष  भी  शामिल  राज्य  का  प्रशासन  खराब  हालत  में  मंत्री  महोदय  ने  आगे  कहा  है  कि
 निर्धन  और  निर्धन  हो  गए  उन्होंने  24  1987  से  पहले  ऐसा  कहा  था  ।  कांग्रेस  सत्ता
 में  आने  का  विफल  प्रयास  कर  रही  श्रीमान्‌  कुप्पुस्वामी  आप  समाचार  पत्र  पढ़िए  |

 मुझे  से  उद्धत  करमे  दीजिए  ।  हमें  श्रो  भागवत  झा  आजाद  की  बात  सुननो  चाहिए  जिन्होंने
 हाल  ही  में  विहार  के  मुख्यमंत्री  का  पद  संभाला  हमें  यह  सुनने  दीजिए  कि  उन्हें  बिहार  में  अपने  से

 पहले  की  सरकार  के  बारे  में  क्या  कहना  है  झो  दुर्भाग्य  से  कांग्रेस  से  संबद्ध  मैं  उनके  शब्द  उद्धृत
 करना  चाहता  हूं  जो  गृह  मंत्री  श्री  पी०  चिदम्भरम  जिन्हें  डी०  एम०  के०  शासन  की  निंदा  करने
 के  लिए  चुता  गया  कांग्रेस  के  अक्षम  और  भ्रष्ट  प्रशासन  के  बारे  में  कहा  है  :  --

 का  प्रशासन  पूरी  तरह  अव्यवस्थित  मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  शक्ति
 शाली  लोगों  के  बेटे  हर  तरह  की  आपराधिक  गतिविधियों  में  संलग्न  मैं  राज्य  संबिवालय
 ओर  सरकारी  दफ्तरों  में  पुनः  व्यवस्था  लाने  का  प्रयास  भ्रष्टाचार  बढ़  रहा  मैं
 माफिया  को  यह  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  वे  सरकार  से  बड़े  नहीं

 श्री  भागवत  झा  आजाद  कल  तक  इस  सभा  के  सदस्य  थे  ।  वह  कांग्रेसी  थे  और  अब  वह  राज्प  के
 कांग्रेसी  मुख्यमंत्री  वन  गए  हैं  और  उन्होंने  पिछली  कांग्रेत  सरकार  के  प्रशासन  को  कड़ी  निंदा  की

 है  ।  इनसे  पहले  बिहार  के  मुख्यमंत्री  श्री  दुबे  थे  ।  आज  वहू  इस  सभा  में  विधि  मंत्री  के  रूप  में  इस
 खेदजनक  स्थिति  को  देखिए  ।  एक  व्यक्ति  जिसके  लिए  मुख्य  मंत्री  ने  ऐसे  शब्दों  का  इस्तेमाल
 किया  है  जो  उन्हें  भ्रष्ट  कहने  से  कम  नहीं  यहां  मंत्री  बने  बंठे  अतः  मंत्री  गहोदय  दूसरों  में  दोष
 निकालने  से  पहले  अपने  सदन  में  व्यवस्था  बनाइए  ।

 जब  श्री  जी०  के०  मूपनार  राज्य  सरकार  के  बिरुद्ध  ज्ञापन  देने  क ेलिए  तमिलनाडु  के  राज्यपास
 के  पास  फिर  श्रो  चिदम्बरम  यह  केसे  भूले  हुए  हैं  कि  वह  केन्द्र  में  राज्य  मंत्री  क्या  यह  सरकारी
 तंत्र  का  दुरुपयोग  नहीं  है  ?  क्‍या  एक  पार्टी  के  अधिकारी  के  साथ  जाना  उनके  पद  का  दुरुपयोग
 नहीं  है  ?

 सो०  के०  कुप्पुस्वादों  :  क्या  बहू  संसद  सदस्य  के  नाते  नहीं  जा  सकते  ?  क्या  उन्हें  जनता
 की  शिकायतों  के  बारे  में  राज्यपाल  को  बताने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ?

 *थ्री  एम०  बो०  एन०  सोमू  :  श्री  मूपनार  के  साथ  प्रधानमंत्री  को  भो  जाने  दोजिए  ।  हमें
 इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  क्‍या  यहू  सरकारी  पद  का  दुरुपयोग  नहीं  है  ?  क्‍या  इस  राजनैतिक
 गोरव  के  अनुरूप  है  ?

 यदि  श्री  चिवम्बरम  को  इन  राजनंतिक  बारीकियों  की  जानकारों  नहीं  हैं  तो  अन्य  लोगों  को

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अगुंगाद  का  हिस्‍दी  रूपाप्तर  ।
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 क्या  पता  होगा  ?  मैं  यह  कहुंगा  कि  स्पष्ट  रूप  से  यह  इस  राज्यपाल  के  शासन  को  कांग्रेस  के
 शासन  में  बदलने  का  प्रयास

 मुख्यमंत्री  ही  के  तरीके  से  सहकारी  समितियों  के  चुनावों  की  घोषणा  करते  हैं  ।  क्‍या
 वह  मदुरे  ओर  कोयम्बदटूर  नगर  निगमों  के  चुनावों  के लिए  उसी  तरह  से  आदेश  दे  सकते
 राज्यपाल  कार्यकलाप  और  उनके  द्वारा  की  गई  घोषणाओं  से  स्पष्ट  है  कि  सत्तारूद्ध  दल  का  राज्य  में
 जल्दी  चुनाव  कराने  का  कोई  इरादा  नहीं  राज्यपाल  के  शासन  से  हर  तरह  से  सत्ताबाद
 की  गंध  आती  हम  राज्य  विधानसभा  के  चुनाव  कराना  चाहते  सहकारी  समितियों  के

 नहीं  ।

 माननीप  उपाध्यक्ष  ये  बजट  प्रस्ताव  थोड़ो  राशि  से  बड़ा  कार्य  करने  का  निर्यंक
 प्रयास  है  ।  ये  चालाकियां  नहीं  चलेंगी  ।  आखिर  इस  थोड़ी-सी  राशि  से  नाममात्र  का  ही  काम  होगा
 और  शेष  प्रस्तावों  पर  ध्यान  नहीं  दिया  चारकोल  की  भांति  ये  बेकार  हो  रहे  डा०
 कलायंगर  ने  इसे  ऐसा  ही  बताया  मैं  भी  यही  शब्द  इस्तेमांल  करना  चाहता  इसलिए  इस  बजट

 से  तमिलनाडु  के  लाखों  गरीब  लोगों  को  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  कांग्रंस  के  पुराने  कार्यो  का

 चुनाव  में  पता  चल  जाएगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  घन्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर
 दिया  ।

 *क्षी  पो०  आर०  एस०  वेंकदेशन  :  उपाध्यक्ष  मैं  वर्ष  1988-89  के  लिए

 तमिलनाडु  के  बजट  का  स्वागत  करता  हू  ।

 पिछले  वर्ष  1250  करोड़  रुपए  की  राजस्व  प्राप्तियां  इस  वर्ष  वह  बढ़कर  1,450  करोड़
 रुपए  हो  गई  में  मानतीय  प्रधानमंत्री  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  संसाधनों  में  16.5  प्रतिशत
 की  वृद्धि  की

 एक  लम्बे  अन्तराल  के  बाद  राज्य  के  बजट  में  नये  कर  नहीं  लगाए  गए  बजट  में  बहुत  से
 विकासात्मक  और  अन्य  कल्याण  संबंधी  उपाय  किए  गए  निःसंदेह  बजट  से  राज्य  के  ओद्योगिक
 विकास  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  इस  तरह  तमिलनाडु  का  ऐसे  राज्यों  में  दूसरा  स्थान  जहां  बे  रोजगा री
 की  समस्या  भी  जहां  तक  लघ  और  मध्यपम्र  रुण  इक्रईयों  का  संबंध  उनमें  राज्य  का  तीसरा
 ओर  छठा  स्थान  राज्य  में  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  तीचे  का  जोवन
 यापन  कर  रहे  तमिलनाडु  का  ऐसे  राज्यों  में  स्थान  है  जहां  100  करोड़  रुपए  से  अधिक
 का  पूंजी  निवेश  अश्विल  भारतीप्र  आधार  पर  ली  गई  पूंजी  निवेश  प्रतिशतता  की  दृष्टि  से

 तमिलनाडु  का  हिस्सा  केवल  2.6  प्रतिशत  राज्य  में  केन्द्र  सरकार  के  पूंजी  निवेश  के  मामले

 इसका  स्थान  नौंवां  तमिलनाडु  के  उद्योगों  ओर  कृषि  को  जिन  मुख्य  समस्याओं  का  सामता  करना

 पड़  रहा  है  वे  हैं  बिजली  और  पानी  ।  जिन  लोगों  के  पास  बोर  कुए  व  र्पम्प  सेट  हैं  बे  उन  लोगों
 को  पाती  बेचते  हैं  जिनके  पास  पानी  नहीं  यह  दुखद  स्थिति

 उदाहरण  के  लिए  सड़कों  को  बहुत  बसें  से उनकी  मरम्मत  नहीं  हुई  |  हर  जगह
 यातायात  की  भीड़भाड़  आप  सड़कों  पर  पशुओं  को  देख  सकते  अनधिकृत  निर्माण  और  नई

 तंमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 कालोनियां  बन  रही  कूड़ा  नहीं  उठाया  जाता  और  सड़कों  पर  बदब्‌  उठ  रही  सड़क  को  बत्तियां

 नहों  जलती  तमिलनाडु  इतना  पिछड़ा  हुआ  तमिलनाडु  की  इस  स्थिति  पर  हमें  हैरानो  होती

 है  ।  पहले  तमिलनाडु  को  ईर्ष्या  से  देखा  जाता  आज  उसकों  यह  स्थिति  है  ।

 ए०  सी०  षण्मुख  :  पूरे  भारत  में  यही  स्थिति  यह  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 पो०  आर०  एस०  वेंकटडइन  :  आप  कृपया  सेरी  बात  सुनिए  ।  तमिलनाडु  हर  क्षेत्र  में  आगे
 शिक्षा  प्रशासन  लोक  निर्माण  कार्यों  के  सम्पादन  नगर  आयोजना  में  ओर  भन्य  कई  क्षेत्रों

 में  यह  अग्रणी  होता  था  ।

 राज्य  के  इस  पिछड़ेपन  के  लिए  पिछले  20  वर्षों  में  क्षेत्रीय  दलों  के  लापरवाही  द्वारा  किए  गए
 शासन  को  उत्तरदायी  ठहराया  जा  सकता  राज्य  के  प्रशासन  को  शक्तिशाली  बनाने  के  लिए  हमें
 योग्य  नेता  की  जरूरत  केवल  एक  दल  अर्थात्‌  इंदिरा  कांग्रेत  ही  ऐसा  भोजस्वी  नेता  दे
 सकती  है  ।

 तमिलनाडु  की  जनता  का  उन  क्षेत्रीम  दलों  से  विश्वास  उठ  चुका  है  जिन्होंने  धन  का  अपब्यय
 किया  वे  उनके  भ्रष्ट  प्रशासन  से  निराश  हो  चुके  हैं  ओर  राजनीतिक  दलों  के  प्रति  उनके  मन  में
 अरुचि  हो  गई  है  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  सरकार  निम्नलिखित  बातों  पर  ध्यान  दे  :

 (1)  जिला  विकास  योजदादों  के  कार्यान्‍्वयत्त  और  विस्तार  के  लिए  योजना  बताई  जानी

 चाहिए  ।

 (2)  सारे  तमिलनाडु  में  युद्ध  स्तर  पर  झीलों  और  अन्य  जल  स्रोतों  की सफाई
 की  जानी  चाहिए  ।

 (3)  राज्य  की  अथंव्यवस्था  को  फिर  से  सुदुढ  बनाने  के  लिए  ओद्योगिक  व  आधिक  प्रगति  को

 बढ़ाने  के  साधनों  और  तरीकों  का  सुझाव  देने  क ेलिए  विशेषज्ञ  अथंशास्त्रियों  की  एक  समिति  बनाई
 जानी  चाहिए  ।

 (4)  राज्य  में  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  निरन्तर  निगरानी  की  जानी  चाहिए  ।

 (5)  जनता  की  शिकायतों  को  सुना  जाए  और  उन  पर  कार्यवाही  की  जाए  ।

 (6)  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  आवेदनों  को  तुरन्त  निपटाया  जाना

 कि
 (7)  सरकारी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  अधिकारियों  को  राजनीति  से  दूर  रखा  जाना

 >

 (8)  अनुचित  तथा  तदर्थ  आबंटनों  से  बना  जाना  चाहिए  ।

 (9)  समाज  कल्याण  योजनाओं  को  अतिरिक्त  उत्साह  से  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ।

 (10)  मोसम  के  अनुसार  खेती  कर  आयोजना  की  जानी  चाहिए  ।

 (11)  हमारे  पास  पानी  का  तिचाई  तथा  पीने  के  लिए  लाभकर  ढंग  से  उपभोग  किया
 जाना

 तमिल  में  दिए  गए  भादण  के  अग्नेजी  अनुबाद  का  हिंदी  रूपास्त
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 (12)  शुष्क  खेती  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।

 (13)  राज्य  में  डेरो  विकास  कार्यक्रमों  के  लिए आई०  डो०  डी०  सी०  तथा  एन०  डी०  डी०
 सी०  द्वारा  किए  गए  85  करोड़  रुएए  के  नियतनों  का  तुरन्त  भुगतान  एवं  उसका  उपयोग  किया  जाना

 चाहिए  ।

 (14)  कराधान  ढांचे  को  युक्तिसंगत  बनाया  जाना  बिक्री  कर  समाप्त  करने  के  लिए
 उपाय  किये  जाने

 (15)  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेशहरों  की  ओर  पलायन  को  तुरन्त  रोका  जाना  चाहिए  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  जीवन-स्वर  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 राज्य  में  बढ़ते  हुए  भ्रष्टाचार  के  कसर  जेते  विस्तार  को  रोका  जाना  सभी
 ऋष्ट  सौदों  की  गहराई  से  जांच  करवाई  जानो  चाहिए  ।

 माननीय  श्री  सोमू  ने  हिन्दी  के  थोपे  जाने  की  बात  कही  मैं  श्रो  सोमू  का  आभारी  हूं  कि

 उन्होंने  हमारे  नेता  श्री  राजीब  बांधी  को  राजाजी  तथा  महात्मा  गांधी  के  बराबर  माना

 हैल्ली  एन०  बो०  एन०  सोभू  :  मैंने  जो  कहा  है  उसे  आप  गलत  समझें  मैंने  कहा  था  कि

 महात्मा  को  पाठ  सिखाने  के  लिए  एक  राजाओी  वहां  थे  और  अब  डा०  करुणानिधि  को  राजीव  गांधी
 को  पाठ  सिखाने  की  जरूरत  है  ।

 ०पयी  पो०  आर०  एत०  बेंकटंशन  :  मैं  अपनी  बात  पर  भा  रहा  लेकिन  मुझे
 बताने  दीजिए  कि  हम  डा०  करुणानिधि  को  राजीव  गांधी  के  बराबर  ऊचाई  तक  नहीं  ले  जा

 सकते  ।

 माननीय  श्री  सोमू  को  समझना  चाहिए  कि  वहां  पर  श्री  करुणानिधि  के  शासन  के  दौरान  राज्य
 प्रशासन  में  बहुत  ज्यादा  अब्यबस्था  मची  हुई  सारा  वाताबरण  दूषित  कर  दिया  गया
 अब  श्री  करुणानिधि  अपने  किए  पर  पछता  रहे  सत्ता  में  आने  का  आपका  सपना  सच  नहीं
 होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  पी०  कुलनदईवेलू  ।

 भरो  राजकुमार  राय  :  में  भी  बोलना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  समय  हुआ  तो  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  ।  कृपया  सदन  का  समय  बर्बाद
 मत  करिए  ।

 !

 भो  हरोञझ  राबत  :  आप  बजट  पर  बोलना  चाहेंगे  या  भाषा  पर  ?

 यही  राजकमार  राय  :  तमिलनाडु  राज्य  के  लोगों  के  ह्वित  में  मुझे  बोलने  को  अनुमति
 दी  जाए  ।

 करो  हरोश  रायत  :  जन  मोर्च  का  तमिलनाडु  से  क्या  सम्बन्ध  है  ?

 )

 मूलतः  तमिः  न  में  दिए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिंदी  रूपान्तर  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  मेरी  बात  समझ  रहे  मैं  क्या  कह  रहा  हूं  ।  मैं  कह  रहा  हूं  कि
 यदि  समय  हुआ  तो  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  ।  श्री  कुलनदईवेलू  आप  बोलिए  ।

 श्री  पौ०  कुलसदईवेल  :  मैं  भारत  के  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  अध्यन्त
 आभारी  हू  कि  उन्होंने  हमारे  स्वर्गीव  मुख्य  मंत्री  माननीय  श्री  एम०  जी०  आर०  को  सर्वोच्च  नागरिक
 सम्मान  तथा  भारत  रत्न  अवाड़  दिए  जाने  के  लिए  मैं  भारत  के  राष्ट्रपति  का  भी  अत्यन्त
 आभारी  बजट  में  हमारे  भारत  रत्न  श्री  एम०  जी०  आर०  को  श्रद्धांजलि  दिये  जाने  के  लिए

 नाडु  के  लोग  केन्द्र  सरकार  के  अत्यन्त  आभारी हैं  ।  सभी  लोग  जानते  हैं  कि  एम०  जी०  आर०  ने

 तमिलनाडु  राज्य  के  लोगों  के लिए  अपना  जीवन  समर्पित  कर  दिया  केन्द्र  सरकार  के  साथ  उनके

 बहुत  अच्छे  सम्बन्ध  थे  ।  उन्होंने  हमेशा  ही  मजबूत  केन्द्र  तथा  मजबूत  राज्य  की  बात  कही  ।  हम  उन्हीं
 नोतियों  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।  हम  श्री  एम०  जो०  आर०  के  बताये  उनकी

 उनके  कायेक्रमों  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।  हम  पद  ग्रामीण  व्यक्तियों  तथा  किसानों  के  लिए
 उनके  योगदान  का  भो  अनुत्तरण  कर  रहे  एम०  जो०  आर०  के  शासन  के  दोरान  पदद  लितों
 को  बहुत  से  लाभ  दिए  गए  उनके  शासन  से  लगभग  सभी  लोग  संतुष्ट  थे  ।

 जहां  तक  इस  बजट  का  सम्बन्ध  है  में  इसे  कर-मुक्त  बजट  कहूंगा  ।  जी  कर-मुक्त  परन्तु
 1988-89  में  बजट  में  122  करोड़  रुपए  का  घाटा  मेरा  खास  मुद्दा  यह  है  कि  क्या  यह  बजट
 विकासोन्मुखी  है  अथवा  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  बजट  में  कोई  नई  योजना  लायी  गई  है  अथवा
 नहीं  ।  मैंने  माननीय  मंत्री  का  वब्तव्य  देखा  है  ।  मैंने  उन  अन्य  किताबों  को  भी  देखा  है  जो  कि  इस  बजट
 के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  हैं  ।  इस  दजट  में  किसी  नई  योजना  की  घोषणा  नहीं  की  गई  है  और  यही
 मेरा  विनम्र  निवेदन

 राजस्व  प्राप्तियां  3188  करोड़  रुपए  हैं  तथा  राजस्व  व्यय  3405  करोड़  रुपए  है  तथा  राजस्व
 घाटा  217  करोड़  रुपए  पूंजी  लेखों  में  राजस्थ  प्राप्तियां  710  करोड़  रुपए  हैं  तथा  व्यय  के  लिए
 700  करोड़  रुपए  का  अनुमान  लगाया  गया  अतः  यदि  चालू  वर्ष  के  अनुमानित  इतिशेष  घाटे
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  लेन  देन  को  सम्मिलित  नहीं  किया  तो  यह  राशि  203  करोड़  रुपए

 अनुमानित  समग्र  घाटा  लगभग  124  करोड़  रुपए  है  तथा  1988-89  के  अन्त  में  संचित  घाटा
 327  करोड़  रुपए  अर्थ-शास्त्र  का  विद्यार्थी  होने  के  नाते  मेरा  सरल  प्रश्न  यह  है  कि  आप
 किस  तरह  इस  327  फरोड़  रुपए  के  घाटे  को  पूरा  करेंगे  ।  आपकी  क्‍या  योजना  तमिलनाडु  राज्य  में
 आप  कौन  से  नए  कर  लगाने  जा  रहे  हैं  ?  आपको  इन  सभी  बातों  को  विस्तार  से  बताना  है
 परन्तु  आपने  अपनी  और  से  किसी  भी  कार्यक्रम  या  योजना  का  उल्लेख  नहीं  किया  जिसमें  327  करोड़
 रुपए  के  घाटे  को  पूरा  किया  जाएगा  ।  अतः  मैं  कहू  गा  कि  बजटसिवाय  दिखावा  के  और  कुछ  नहीं  है  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इस  बजट  में  कोई  नई  योजनाएं  लागू  नहीं  की  गई  सात
 वर्षों  से अधिक  समय  तक  मैं  श्री  एम०  जी०  रामचन्द्रन  के  शासन  में  मंत्री  रहा  ।  उस  अवधि  के  दौरान
 बहुत  सी  नई  योजनाएं  लागू  की  लेकिन  जब  कभो  भी  केन्द्रीय  मंत्री  तमिलनाडु  आते  हैं  वे  यही
 कहते  हैं  कि  द्विड़ियन  शासन  के  10  वर्षों  में  तमिलनाडु  राज्य  में  कोई  प्रगति  या  विकास  नहीं  हुआ  है
 तथा  बेरोजगारी  एंव  गरीबी  की  समस्या  बढ़  गई  है  आदि  आदि  ।  उनका  कहना  है  कि  तमिलनाड़  में
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 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  प्ंछ्या  अध्य  राज्यों  की  उपेक्षा  अधिक  है  ।  वे  इसी

 तरह  के  आंकड़े  देते  रहते  हैं  ।  मैं  उतसे  एक  सरल  सा  प्रश्न  पूछना  चाहता  हु  ।  गरीबी  की  रेखा
 रित  करने  के  उनके  मापदंड  क्‍या  वे  इसको  कंसे  निर्धारित  करते  मैं  आपको  बता  दूं  कि

 लंनाडु  ही  एक  मात्र  ऐसा  राज्य  है  जो  अपने  यहां  के  निर्धन  व्यक्तियों  को  पौष्टिक  भोजन  देता  इस
 पौष्टिक  भ्रोजन  योजना  के  तहत  जो  कि  सन्‌  1982  से  चली  आ  रहो  हम  हर  रोज  लगभग  82
 लाख  कम्पनियों  को  एक  वक्‍त  का  भोजन दे  रहे  हैं  ।  क्या  मैं  पूछ  सकृता  हु  कि  क्या  कोई  और  ऐसा  राज्य

 है  जहां  पर  इस  तरह  की  योजना  लागू  की  जा  रहो  है  ?  इस  तरह  की  योजना  किसी  और  राज्य  में

 लागू  नहीं  की  जा  रही  सिर्फ  इसलिए  कि  एम०  जी०  भार०  ने  इस  योजना  को  लागू  किया  था  ।
 क्‍या  आप  यह  कहेंगे  कि  यह  योजना  अच्छी  नहीं  इस  तथ्य  के  बावजूद  भी  कि  इससे  82  लाख

 बेसहारा  महिलाओं  तथा  वृद्धावस्था  पेंशन  पाने  वालों  को  पौष्टिक  भोजन  मिलता  है  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  यह  अभी  भी  जारी  शिक्रायत  क्या  यह  बन्द  नहीं  की

 गई  है  ।

 क्रो  पो०  कलनवईबेलू  :  जो  यह  जारी  लेकिन  आप  ऐसा  क्यों  कहते  हैं  कि  तमिलनाडु
 में  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  ज्यादा  व्यक्ति  गरीबी  रेखा  के  नीचे  आप  कैसे  कहेंगे  कि  बेरोजगारी
 की  समस्या  बढ़  रही  है  ?  जनसंख्या  युद्धि  दर  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?  आप  जनसंड्या  वृद्धि  की  बात

 पर  भी  ध्यान  क्यों  नहीं  देते  ?  आप  क्‍यों  तमिलनाडु  के  लोगों  को  कहते  है  कि  द्रविडियन  शासन  में  जिसमें

 कि  एम०  जी०  आर०  का  शासन  भी  शामिल  तमिलनाडु  सभी  तरह  से  पिछड़  गया  है  ।  अब  जब  इस

 तरह  की  वात  करते  हैं  तो  मेरे  पास  भी  इसके  विष्द्ध  तक॑  वास्तव  में  एम०  जी०  भार०  के  शासन

 के  दौरान  तमिलनाडु  में  एक  सो  एक  प्रतिशत  ग्रामोण  विद्युतीकरण  एम०  जीं०  आर०  शासन  क्रे

 दौरान  ही  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  की  फिर  से  शुरूआत  की  गई  |  एम०  जी०  झार०  शासन  के

 दौरान  ही  किसानों  के  कर्जों  को  माफ  कर  दिया  गया  ।  एम०  जी०  आर०  शासन  के  दौरान  ही  मुफ्त  घोती

 तथा  साड़ियां  निर्धन  व्यक्तियों  को  बांदी  1967  जबकि  राज्य  में  कांग्रेस  का  शासन

 क्या  इस  तरह  का  काई  कार्यक्रम  लागू  किया  गया  था  ?  इस  तरह  की  किसी  भी  योजना  के  बारे  में

 कभी  भी  विचार  नहीं  किया  ये  सभी  योजनाएं  1977-87  के  दौरान  स्वर्गोय  श्री  एम०  जी०

 आर०  के  शासनकाल  में  लागू  की  गई  इसीलिए  हम  तमिलनाडु  के  निर्धंन  एंव  पददलिन  व्यवितयों
 के  लिए  परोपकारी  तथा  लाभकारी  योजनाएं  ओर  कार्यक्रम  चला  सके  थे  ।

 इस  बजट  के  बारे  में  मैं  कुछ  बातें  कहना  चाहूंगा  ।  आज  हम  तमिलताहु  के  बजट  पर  इस
 संसद  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  क्योंकि  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  है  ।  वास्तव  में  इस  संसद  में  स्तिफं  केन्द्रीय
 बजट  पर  ही  चर्चा  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  संसद  में  राज्य  बजट  पर  चर्चा  करना  सचमुच  एक

 दुर्भाग्यपूर्ण  बात  चूंकि  इस  लोकतंत्र  में  विश्वास  रखते  हैं  इसलिए  ऐसा  हम  मानते  हैं  कि  राज्य
 लोकप्रिय  सरकारों  के  नियंत्रण  के  अधीन  होने  चाहिए  |  जब  इस  तरह  की  बात  है  तो  आप  तमिलनाडु
 में  चुनाव  कब  करवा  रहे  क्या  आपने  बजट  भाषण  में  या  कही  और  इस्त  बात  उल्लेख  किया  है  कि

 मई  या  जून  के  महीनों  में  तमिलनाडु  में  चुनाव  होने  जा  रहे  हैं  ?  इसका  क्या  अभिप्राय  अब
 आप  चुनावों  को  स्थगित  करना  चाहते  आप  नहीं  चाहते  है  कि  वहां  लोकप्रिय  सरकार  भाये  ।  क्या

 इसका  अथ  है  कि  1989  का  बजट  भी  यही  प्रस्तुत  किया  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मैं  अ्ञापको

 एक  बात  यदि  आप  चुनाव  करवाना  चाहते  हैं  तो  आपको  इसे  जल्दी  से  जल्दी  कराना

 होगा  ।

 398



 8  1910  तमिलनाडु  1988-89

 तमिलनाडु  में  तीसरी  बार  राष्ट्रपति  शान  लागू  किया  गया  1976  जब  डी०  एम०
 के०  की  सरकार  थी  तो  उसे  भग  कर  दिया  गया  |  फिर  1980  में  अखिल  भारतीय  अन्‍्ना  डी०
 एम०  के०  सत्ता  में  आई  इसे  भी  भंग  कर  दिया  गया  था  तथा  अब  तौप्तरी  बार  1987  में  सरकार  को
 यहां  भंग  कर  दिया  गया

 मेरा  यही  कहना  है  कि  आप  वहां  जल्दी  से  जल्दी  चुनाव  करवायें  ;  मैं  अल्यसंख्यक  सरकार  के
 विधटन  की  आलोचना  नहीं  कर  रहा  मैं  वास्तव  में  यह  चाहता  था  तथा  साथ  ही  आपसे  अनुरोध
 करूंगा  कि  आप  वहां  शीघ्र  से  शीघ्र  चुनाव  करवायें  ।

 मैं  यहां  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  राज्यपाल  वहां  है  तो  सरकार  का  प्रतिनिधि  कौन
 वहां  कितने  सलाहकार  हैं  ?  कैवल  तीन  सलाहकार  करोब  सारे  अधिकारी  वहां  मान
 यदि  वहां  एक  लोकप्रिय  सरकार  तो  वहां  20  से  अधिक  मंत्री  होंगे  जिनके  पास  अलग-अलग  विभाग
 होंगे  ।  उनमें  से  प्रत्येक  अपने-अपने  मंत्रालय  का  कार्य  देखेगा  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा
 कि  वह  राज्यपाल  की  सहायता  के  लिए  संसद्‌  सदस्थों  की  एक  समिति  इससे  पहले  भी  ऐसा
 किया  जा  चुका  जब  1976  से  १7  तक  तमिलनाडु  राज्य  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन  था  तो
 राज्यपाल  को  सलाह  देने  के  लिए  संसद्‌  सदस्यों  को  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  ऐसा
 इसलिए  किया  गया  था  क्योंकि  केवल  संप्तद्‌  सदस्य  ही  वास्तव  में  लोगों  द्वारा  चुने  गए  प्रतिनिधि  होते

 इसलिए  जब  वहां  तमिलनाडु  राज्य  में  संसद्‌  सदस्य  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  आप  स्वयं  एक  समिति
 का  गठन  कर  सकते  आप  समिति  बनाने  के  लिए  तथा  राज्यपाल  की  सहायता  के  लिए  लोगों  को

 चुन  सकते  मैं  कहुगा  जिन  समस्याओं  का  हमें  वहां  पर  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  केवल  तभी  उन्हें
 किया  जा  सकता  लोगों  की  आकांक्षाएं  केवल  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  द्वारा  ही  पूरी  की  जा  सकती  हैं
 तथा  केवल  अधिकारियों  द्वारा  नहीं  |  तम्लिनाडु  में  बहुत-सी  योजनाएं  लम्बित  पड़ी  हैं  तथा  आपने
 अपने  बजट  भाषण  में  किसी  एक  का  भी  उल्लेख  तक  करने  का  कष्ट  नहीं  कावेरी  विवाद  के
 बारे  में  आपने  कुछ  नहीं  कहा  ।  यह  1971  से  लम्बित  पड़ा  हमारा  राज्य  नदी  तटबर्ती  राज्य  है
 तथा  हमारा  पूरा  हक  है  कि  हमें  पानी  मिले  किन्तु  यह  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  हमें  अपने  अधिकारों  से
 वंचित  किया  जा  रहा  हम  केन्द्र  से  अनु  रोध  कर  रहे  हैं  कि  वह  आवश्यक  कार्यवाही  हमने
 अनेक  अभ्यावेदन  दिए  हमने  केन्द्र  क ेपास  अनेक  शापन  भेजे  थे  किन्तु  आपने  उस  पर  कोई  कार्यवाही
 नहीं  की  ।  आप  बताएं  आपने  क्‍या  कार्यवाही  मैंने  श्री  जंकरानन्द  को  एक  पत्र  लिखा  मैंने  इस
 बात  को  लोक  सभा  में  भी  कहा  मैंने  नियम  377  के  अधीन  7-8-85  को  इस  विषय  में  कहा
 हमने  10  टी०  एम०  सी०  कावेरी  का  पानी  कर्नाटक  से  तमिलनाडु  को  दिए  जाने  की  तत्काल  आवश्यकता
 के  सबन्ध  में  मामला  उठाया  वह  कहते  हैं  तथा  मैं  उसको  उद्धत  करता  हूं  :

 कावेरी  विवाद  को  सुलझाने  के  संबंध  में  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  के

 मंत्रियों  के  बीच  द्विपक्षीय  चर्चा  की  जानी  थी  जैसा  कि  केन्द्र  ने  1983  में  कावेरी

 बेसिन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  वेठक  में  निर्णय  किया  गया  था  ।”

 भाप  मुझे  बताएं  कि  हमारी  कितनी  बार  द्विपक्षीय  वर्ताएं  हुई  1971  के  बाद  यह  मामला  उच्चतम
 स्थायालय  में  चला  गया  ।  एक  मामला  दर्ज  किया  बाद  में  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  श्रोमती

 इंदिरा  गांधी  जी  की  सलाह  १२  इसे  बापिस  ले  लिया  गया  |  उसके  बाद  केन्द्र  न ेइस  समस्या  को  हल
 करना  चाहा  था  किन्तु  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  |  अभी  तक  केन्द्र  द्वरा  कोई  कार्यवाही  शुरू  नहीं
 की  गई  हमने  तत्कालीन  जल  संसाधन  मंत्री  श्री  शंक्रानन्द  तथा  वर्तमान  जल  संसाधन  मंत्री
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 सतना

 श्री  दिनेश  पिह  से  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  एक  न्‍्यायाधिकरण  बताते  के  लिए  अनुरोध  किया
 था  ।  हमारी  कर्नाटक  तथा  तमिलताडु  तथा  केरल  के  साथ  भी  अनेक  बार  द्विपक्षीय  वार्ताएं  हुई
 लेकिन  सभी  द्विपक्षीय  वार्ताएं  असफल  रही  हैं  ।  यहां  तक  कि  हम  यह  कहने  लगे  कि  जब  तक  एक
 न्यायाधिकरण  नहीं  बनाया  जायेगा  तब  तक  यह  मामला  किसी  तरह  से  नहीं  सुलझ  सकता  यही
 कारण  है  कि  हमने  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  किया  कि  बह  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग

 करते  हुए  जल्दी-से-जल्दी  एक  न्‍्यायाधिकरण  केवल  तभी  कावेरों  जल  विवाद  हल  किया  जा
 सकता  है  ।

 आपने  अपने  बजट  में  कृष्णा  नदी  जल  के  विषय  में  भी  किसी  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ।

 इसका  उल्लेख  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  योजना  है  ।  अभी  भी  मद्रास  शहर  को
 पीने  के  पानी  के  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  गर्मी  अभी  हाल  ही  में  शुरू  हुई  वहां  यह

 जुलाई  तक  रहेगी  ।  भर्थात्‌  अगले  चार  महीनों  हमें  पानी  कंसे  मिलेगा  ?  मद्रास  शहर  को
 पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  आपका  बया  कायंत्रम  है  ?

 केवल  एम०  जी०  आर»  के  शासन  के  दोरान  हम  मद्रास  के  लोगों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  पानी
 दे  सके  लेकिन  आपने  अपने  इस  बजट  में  इसके  लिए  कोई  कार्यक्रम  नहीं  रखा  है  ।

 आगे  मैं  बहुत-सी  लम्बित  योजनाओं  को  मंजूरी  न  दिए  जाने  के  बारे  में  कहता  आपने
 उनका  उल्लेख  तक  नहीं  किया  है  ।  केन्द्र  सरकार  के  पास  बहुत-सी  योजनाएं  20  वर्ष  से  भी  अधिक
 समय  से  लम्बित  पड़ी  सेतु  समुद्रम  योजना  की  कया  स्थिति  है  ?  आपने  इसका  उल्लेख  तक  नहीं
 किया  आपने  पूवंतटीय  सड़क  का  उल्लेख  नहीं  किया  आपने  बकक्रघम  नहर  योजना  का  उल्लेख

 नहीं  किया  आपने  जिसे  एम०  जी०  आर०  चाहते  का  उल्लेख  नहीं
 किया  ।  ये  वे  प्रसिद्ध  पुरानी  योजनाएं  हैं  जो  20  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़ी  आपने
 उनका  जिक्र  तक  नहीं  किया  आपने  एक  भी  योजना  नहीं  बनाई  ।

 1980  से  1984  तक  एम०  जी०  आर  के  शासन  के  दौरान  हमारा  एक  कार्यक्रमਂ
 चल  रहा  था ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  हमने  इस  योजना  के  अधीन  240  करोड़  रुपये  खर्च  किए  थे  ।  उनके
 नियम  के  आस्तियां  बताई  गई  क्या  कोई  इससे  इंकार  कर  सकता  1981  से  1984  के
 मध्य  4,000  से  अधिक  स्कूली  इमारतें  बनाई  गई  क्‍या  कोई  इससे  इंकार  कर  सकता  है  ?

 एम०  जी०  आर०  के  शासन  के  दोरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  63,000  किलो  मोटर  सड़कें  बनाई  गई
 एम०  जी०  आर०  के  शासन  के  दोरान  1500  से  भी  अधिक  केन्द्रਂ  स्थापित  किए  क्‍या
 कोई  यह  कह  सकता  है  कि  इस  प्रकार  की  योजनाएं  लोगों  को  लोकश्रिय  नहीं  हैं  मथवा  लाभप्रद  नहीं

 अप  कैपते  कहते  हैं  कि एम०  जी०  आर०  की  सरकार  के  दौरान  लोगों  की  सहायता  के  लिए  कुछ
 नहीं  किया  गया  ?  हु

 वास्तव  में  एम०  जी०  आर०  गरीजों  की  सहायता  करते  थे  तथा  अमीरों  से  लेते  एम०  जी ०
 आर०  ने  यही  नीति  अपनाई  थी  ।  यही  कारण  है  कि  वह  बहुत  प्रसिद्ध

 अब  मैं  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  विषय  में  बताना  चाहूंगा  |  हालांकि  100  प्रतिशत  प्रामों  में

 विद्यू  तीकरण  योजनाओं  के  अधीन  कार्य  पूरा  हो  चुका  अभी  तक  बिजली  की  कमी  के  कारण  उद्योग
 प्रभावित  हो  रहे  हैं  ।  हमने  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  वह  आस्ट्रेलिया  से  कोयला  मंगाने
 की  अनुमति  हमारा  कोयला  भर्छा  नहों  क्योंकि  इसमें  राख  का  अंश  अधिक  है  ।  यह्दी  कारण  है
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 कि  हम  आाट्रेलिया  से कोयला  आयात  करना  चाहते  पिछने  चार  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने
 इपतकी  अनुमति  नहीं  दी  ।

 प्रो०  एन०  जो२  रंगा  :  हमारे  देश  में  पर्याप्त  कोयला

 क्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  लेकिन  हमारा  कोयला  घटिया  किस्म  का  क्योंकि  इसमें  राख  का
 अंश  अधिक  तापीय  संयंत्रों  में  प्रयोग  के  लिए  यह  बहुत  अच्छा  नहीं  यही  कारण  है  कि  हम
 आस्ट्रेलिया  स ेकोपला  आयात  करना  चाहते  थे  ।  उससे  इंकार  किया  गया

 अर  लिगनाइट  के  बारे  में  कहता  हूं  ।  हम  लिगनाइट  का  प्रयोग  विद्युत  बनाने  के  लिए  करता

 चाहते  उसके  लिए  भी  हमें  अभी  तक  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।

 अब  मैं  के  बारे  में  कहना  चाहुंगा  ।  गरीब  किसानों  के  लिए  24  घंटे  विद्युत्‌  सप्लाई  की
 जा  रही  है|  अन्य  किसी  भी  राज्य  में  इम  योजना  पर  अमल  नहीं  किया  जा  रहा

 केवल  एम०  जी०  आर०  के  शासन  के  दोरान  इस  योजना  पर  अमल  किया  जा  रहा  था
 तथा  अश्व  शक्ति  की  दरें  भी  नियत  की  गई  थीं  तथा  कृषक  इसका  भुगतान  कर  सकते  थे  ।

 क्ृपकों  के  ऋण  के  संबंध  में  वास्तव  में  आप  लगभग  छः  महीने  की  विद्युत्‌  की  बकाया  राशि

 उनके  नाम  डाल-रहे  पिछले  चार  वर्षों  से  सूखे  के  कृषक  सूखे  की  चपेट  में  हैं  तथा  वे  अपनी

 फसल  नहीं  बढ़ा  सके  हैं  ॥  उनके  पास  बिलकुल  धन  नहीं  मैं  बिलकुल  अच्छी  तरह  से  जानता

 हूँ  कि  कितने  लोगों  के  पास  खाने  को  भोजन  तक  नहीं  यदि  राष्ट्रपति  शासन  अवतूबर  तक  जारी

 रहता  है  तो  मेरा  माननीय  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  उनकी  बिजली  की  बकाया  राशि  को

 माफ  कर

 इन  दिनों  कुछ  समुदाय  आन्दोलनों  में  लगे  हुए  वे सरकार  को  चेतावनी  दे  रहे  यहां  तक
 कि  वानियार  समुदाय  ने  वास्तव  में  आन्दोलन  चलाया  उन्होंने  चेतावनी  दी  थी  कि  यदि  कोई  चुनाव
 होंगे  तो  वे  उनका  बहिष्कार  करेंगे  ।  इस  समस्या  को  तत्काल  सुलझाया  जाना  चाहिए  ।

 जब  एम०  जी०  आर०  जीवित  थे  तो  उन्होंने  सभी  समुदायों  के  लोगों  को  आमंत्रित  किया  था
 तथा  उनकी  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  लगातार  एक  सप्ताह  तक  सचिवालय  में  बँठे
 ताकि  सभी  समुदायों  की  समुदाय-वार  सभी  समस्याएं  तत्काल  सुलझायी

 मुझे  आश्चर्य  है  कि  आपने  श्रीलंका  का  उल्जेख  क्‍यों  नहीं  किया  ।  श्रीलंका  को  समस्या  बहुत
 बड़ी  समस्या  नहीं  न  केवल  तमिलनाडु  अपितु  राष्ट्र  के  लिए  भी  ।  जब  आप  स्वर्गीय  एम०  जी०  आर०
 को  प्रद्धांजलियां  अधित  कर  रहे  थे  तथा  आपने  एम०  जी०  आर०  के  शासन  के  दौरान  की  गई  अनेक
 बातों  का  उल्लेख  किया  तो  आपने  अपने  वक्‍तव्य  में  श्रीलंका  के  बारे  में  कुछ  क्‍यों  नहीं  कहा  ?  केवल
 एम०  जी०  आर०  के  कारण  ही  आपने  29  1987  को  एक  समझौता  किया  ।  कया  आप  इससे
 इंकार  कर  सकते  हैं  ?  तमिलनाडु  राज्य  के  एम०  जी०  आर०  के  सहयोग से  ही  आप  29
 1987  को  समझौते  पर  हस्ताक्षर  कर  सकने  में  समर्थ  हुए  ।  उन्होंने  समझोते  पर  अमल  करके  समस्या

 को  सुलझाना  भी  चाहा  उनके  यही  शब्द  वह  चाहते  थे  कि  भारतीय  शान्ति  सेना  यहां
 श्रोलंका  में  शान्ति  बनाये  रखने  के  लिए  रहे  ।  एंम०  जी०  आर०  जीवित  नहीं  फिर  भी  हम
 उनके  पद्मनचिक्वों  पर  चलना  चाहते  एस०  जी०  आर०  केन्द्र  के  साथ  मंत्रीपृर्ण  संबंध  बनाना  चाहते

 वह  29  1987  के  भारत-श्रीलंका  समझौते  को  अमल  में  लाना  चाहते  इन  सबके
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 बावजूद  आपने  अपने  वक्तव्य  में  श्रीलंका  का  उल्लेख  नहीं  किया  ।  आपका  कहने  का  आशय  यह  है  कि

 वहां  पर  शान्ति  स्थापित  हो  गई  है  ?  क्या  आपका  कहने  का  आशय  यह  है  कि  क्‍या  समझौता  पूरी

 तरह  से  कार्यान्वित  हो  गया  जब  इस  पर  पूरी  तरह  से  अमल  नहीं  हुआ  तो  आपको

 तमिलनाडु  बजट  में  श्रीलंका  के  विषय  में  उल्लेख  करना  इसका  जिक्र  अवश्य  किया  जाना

 चाहिए

 जहां  तक  खाद्यान्न  उत्पादन  का  संबंध  1982  से  पड़  रहे  लगातार  सूखे  के  कारण  इसमें
 गिरावट  आई  सूले  के  कारण  खाद्य/स्तों  की  कमी  रही  अधिक  खाद्यान्न  उत्पादन  के  लिए  आपको
 तत्काल  कदम  उठाने  होंगे  ।  कृषि  क्षेत्र  में  आप  क्या  कदम  उठा  रहे  यहां  तक  कि  इसके  लिए  आपके
 द्वारा  आवंटित  घनराशि  भी  बहुत  ही  कम  है|  जब  ऐसी  स्थिति  है  तो  आप  कंसे  आशा  करते  हैं  कि
 खाद्यान्न  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सकता  है  ?  जब  कावेरी  नदी  से  तप्नमिलनाडु  को  पानी  नहीं  दिया  जा  रहा
 तो  आप  कंसे  आशा  करते  हैं  कि  खाद्यान्न  उत्लादन  में  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ?  अतः  खाद्यान्‍त  उत्पादन
 में  ब॒द्धि  करने  के लिए  आपको  तत्काल  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।

 हम  पहले  हो  माननीय  प्रधान  मंत्री  तथा  गृह  मंत्री  श्री  बूटा्सि]ह  से  गुंडों  के  विरुद्ध  कड़े
 तत्काल  कदम  उठाने  के  लिए  अनुरोध  कर  चुके  हैं  जो  विधान  सभा  में  ही  नहीं  बल्कि  बाहर  भी  उत्पात

 कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  अभी  तक  आपने  गुंडों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  गुंड  कौन  हैं  ?

 शो  पी०  कुलनदईबेल  :  मैं  आपको  बाद  में

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करता  हुं  कि  वह  कल्याणकारी  कार्यक्रम  शुरू  कावेरी  जल
 विवाद  का  समाघान  कर  तथा  अन्य  लम्बित  पड़ी  योजनाओं  का  समाधान  कर  शीघ्र  ही  तमिलनाडु  की
 मदद  करे  ।  ह

 मैं  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहता  तमिलनाडु  में  शिक्षकों  तथा  अराजपत्रित
 अधिकारियों  को  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  ताथा  शिक्षकों  क ेबराबर  वेतन  दिवा  जाना
 शिक्षकों  ने यह  मामला  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  के  पास  भेजा  उस  समय  मैं  भी  शिक्षकों  के
 साथ  था  ।  परन्तु  जब  हमने  यह  मामला  श्री  एन०  डी०  तिवारी  के  समक्ष  रखा  तो  उन्होंने  कहा  कि  यह
 लागू  किया  क्योंकि  पहले  ही  चट्टोपाध्याय  समिति  की  रिपोर्ट  आ  चुकी  इसलिए  समिति
 की  रिपोर्ट  के  अनुसार  तमिलनाडु  के  अध्यापकों  तथा  अराजपत्रित  अधिकारियों  को  केन्द्र  सरकार  के
 शिक्षकों  के  बराबर  वेतन  दिया  जाना

 ,

 मैं  मानतीय  मंत्री  से निवेदन  करता  हु  कि  मद्रास  में  राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  टप्िनल  का  नाम
 एम०  जी०  आर०  के  नाम  पर  आप  योजनाओं  के  नाम  कामराज  *तथा  नेहरू  के  नाम  पर  रख  रहे

 परस्तु  मेरे  विचार  में  इस  बजट  में  काफ़ी  परिवर्तन  किया  गया  वास्तव  में  हम  इन  योजनाओं
 का  नाम  द्राविह  शासकों  और  नेताओं  के  नाम  पर  रख  रहे  परन्तु  अब  आप  कामराज  और
 नेहरू  के  नाम  पर  रख  रहे  इसके  लिए  हम  आपके  आभारी  हैं  और  हम  नेहरू  तथा  कामराज  का
 सम्मान  भी  करते  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  हमने  एक  जिले  का  नाम  कामराज  के  नाम  पर  काम  राजापुर
 जिला  रखा  है  तथा  एक  विश्वविद्यालय  का  नाम  भी  कामराज  के  नाम  पर  रखा  है  ।  हाल  ही  में
 एए०  जो०  आरण०

 वो  मृत्यु  के  दो  दिन  पहले  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  नेहरू  की  प्रतिमा  का
 वरण  किया  उसके  टीक  दो  दिन  बाद  हमारे  नेता  एम०  जी०  आर०  का  निधन  हो  वास्तव
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 में  हम  अपने  माननीय  मुख्य  भारत  रत्न  एम०  जी०  आर०  का  देहावतक्षान  सहन  नहीं  कर  पा  रहे

 हम  उनके  पदचिक्लों  और  उन  योजनाओं  तथा  कार्यक्रमों  पर  चल  रहे  हैं  जो  उन्होंने  जनता  के  लिए
 शुरू  किए  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  एल०  बलरामन  ।

 3.14  स०  प०

 वक्‍कम  पुरुषोत्मन  पोठासीन

 *श्ो  एल०  बलरासन  :  अपनी  ओर  से  तथा  तमिलनाडु  के  लोगों  को  ओर से  मैं
 यह  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  मातनीय  प्रधान  मन्त्री  और  माननीय  गृह  मंत्री  का  आभार  व्यक्त  करता

 हम  गवे  के  साथ  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  इस  बजट  में  समाज  कल्याण  के  कई  नए  प्रस्ताव  श।मिल
 हैं  ।

 कई  विपक्षी  सदस्थों  ने  अपनी  शैली  में  इसे  चुनावी  बजट  कहा  उन्होंने  यह  संकेत  दिया  है
 कि  जैसे  सभी  कल्याणकारी  योजनाएं  डी०  एम०  के०  सरकार  ने  बनाई  थी  और  लोगों  के  लिए  कुछ  भी
 नहीं  किया  है  ।  इस  संसद  में  वे  जोरंशोर  से  भाषण  दे  रहे  थे  ।

 उन्होंने  कृषि  तथा  सहकारी  ऋणों  और  विद्युत  की  बकाया  राशि  को  6  महीने  तक  स्थगित
 करने  जैसे  लोकप्रिय  कदमों  को  भी  निदा  की  उनका  कहना  है  कि  उनके  ऋण  कम  कर  दिये  जाने

 चाहिये  थे  ।  माननीय  सदस्य  श्री  सोमू  को  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  जब  डी०  एम०  के०  सत्ता  में  थी
 उस  समय  50,000  से  भी  अधिक  किसानों  को  जेल  में  डाल  दिया  गया  था  ।  1971-72  के  दौरान
 मैं  स्वयं  जेल  में  था  ।  मेहरबानी  करके  बंठ  जाइये  ।  मुझे  बोलने  दीजिये  ।

 समापति  महोदय  :  वह  नहों  शुक  रहे  हैं  ।

 थ्री  एन०  बो०  एन०  सोम्‌  :  वह  गलत  बात  कह  रहे

 *श्री  बलरामने  :  मैं  माननीय  सदस्य  सोमू  को  यह  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जब  श्री
 करूणानिधि  मुख्य  मंत्री  थे  उस  समय  मैं  विधान  सभा  का  सदस्य  था  ।  जब  श्री  कामराज  ने  यह  धमकी
 दी  थी  कि  वह  जेल  जायेंगे  तभी  किप्तानों  को  छोड़ा  गया  था  ।  डी०  एम०  के०  सरकार  ने  किसानों
 के  हित  के  साथ  घोषा  दिया  लोग  इसे  भूले  नहीं  है  उनके  लिए  संसद  में  बोलना  न्यायप्तंगत  नहीं
 है  जैसे  कि  उन्होंने  किसानों  की  मदद  की  हो  ।

 किसातों  की  ओर  भारी  मात्रा  में  विद्युत  धनराशि  बकाया  हे  ।  सरकार  तथा  ए०  आई०  ए०
 डो०  एम०  के०  सरकार  के  बीच  बातचीत  विफल  हो  गई  थी  ।  बिजली  बोर्ड  ने  बकाया  देय  पर

 वृद्धि  ब्याज  वसुलना  शुरू  कर  दिया  अर्थात्‌  वे  ब्याज  पर  ब्याज  वसूल  कर  रहे  अब  इस  समस्या
 का  भार  कांग्रेस  सरकार  को  उठाना  होगा  ।  हमें  बकाया  राशि  को  वसूली  6  महीने  तक  स्थगित  करनी
 पड़ी  ।  डी०  एम०  के०  के  सदस्यों  को  मेहरबानोी  करके  यह  समझना  चाहिये  कि  इस  बजट  पर  इस
 सम्मानित  सभा  में  चर्चा  करना  दुर्भाग्य  पूर्ण  स्थिति  है  जो  गत  सरकार  द्वारा  पैदा  की  गई  इस
 समस्या  का  समाधान  पिछली  ए०  आई०  ए०  डो०  एम०  के०  तथा  डी०  एम०  के०  सरकारों  द्वारा  किया
 जा  सकता  था  जिनमें  से  प्रत्येक  ने  राज्य  पर  10  वर्ष  तक  शासन  किया  था  ।  मैं  द्वविड  दलों  के  प्रति

 मूलतः  तमिल  में  दिये  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 इस  बात  के  लिए  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  लोगों  में  यह  भावना  पैदा  कर  दी  है  कि  केवल  कांग्र  स  ही
 उनकी  समस्याओं  का  समाधान  कर  सकती  है  ।

 तमिल  बिजली  बोड  300  करोड़  रुपये  के  घाटे  में  चल  रहा  यद्यपि  विद्य त  देव  राशि

 स्थगन  से  घाटा  बढ़  सकता  है  परन्तु  मन्‍्त्री  महोदय  ने  इस  क्षेत्र  में धनराशि  के  आबंटन  में  वृद्धि  करके

 इस  घाटे  की  पूरति  कर  उदारता  दिखाई  है  ।  इससे  अधिक  विद्युत  उत्पादन  तथा  उसके  परिणामस्वरूप
 ओऔौद्योगिकी  विकास  में  सहायता

 में  अधिकांश  किसान  तिचाई  के  लिए  पम्पसेटों  का  इस्तेमाल  करते  केवल
 अरकाट  में  ही  किसानों  के  पास  3  लाख  पम्प  सेट  हैं  ओर  वे  उठाऊ  सिंचाई  तरीकों  के  जरिए  खेती  कर

 रहे  द्रविड़  दल  किसानों  की  समस्याओं  को  हल  करने  में  विफल  रही  हम  किसानों  को  ऋण
 भार  से  मुक्त  करने  में  सक्षम  रहे  हैं  ।

 है

 श्री  कामराज  इस  देश  के  महान  नेता  उत्तर  भारत  के  लोग  उन्हें  प्यार  से  काला  मांधी

 कहते  हैं  |  सरकार  ने  हरिजनों  का  आवास  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  27  करोड़  रुपये  आबंटित

 किए  हैं  ।  माननीय  कांग्रेसी  सदस्य  योजना  के  ब्यौरे  बता  चुके  हैं  ।  यदि  -  द्रविड़  दलों  से  संबंधित  संदस्य

 यह  दावा  करते  हैं  कि इस  योजना  की  शुरूआत  उन्होंने  की  थी  तो  यह  दावा  झूठा  है  ।  योजना  उसी
 समय  से  तमिलनाडु  में  है  जब  श्री  कामराज  मुख्य  मंत्री  थे  ।  हम  इस  बात  का  स्वागत  करते  हैं  कि  इस
 योजना  का  नाम  महान  नेता  कामराज  के  नाम  पर  रखा  गया  है  ।

 अगली  बात  जवाहर  लाल  नेहरू  विज्ञान  पुस्तक  योजना  के  अन्तगंत  महाविद्यालय  विद्यार्थियों  को
 विज्ञान  की  पुस्तकें  वितरित  करने  के  बारे  में  इस  योजना  का  नाम  आफ  एशियाਂ  के  नाम
 पर  रखा  गया  यह  योजना  डा०  एम०  जी०  आर०  ने  शुरू  नहीं  की  माननीय  मित्र  श्री  ए०
 सी०  षण्मुख  यह  नहीं  समझ  सके  होंगे  कि  महाविद्यालव  विद्याथियों  के  लिए  विज्ञान  की  पुस्तकों  का
 वितरण  करना  एक  बिल्कुल  नई  योजता  यह  एक  लोकप्रिय  उपाय  भी  इसका  स्त्रागत  किया
 जाना  चाहिए  ।

 कई  लोगों  ने  यह  बताया  है  कि  मद्रास  शहर  में  पीने  के  पानी  के  लिये  पर्याप्त  आबंटन  किया
 गया  माननीय  रघुमा  रेड्डी  ने  गलत  कहा  है  कि  तेलगु  गंगा  परियोजना  के  लिए  कोई  घनराशि
 आबंटित  नहीं  की  गई  वास्तव  में  पेयजल  के  लिए  आबंटित  56  करोड़  रुपये  में  से  30  करोड़  रुपये

 पूर्णहप  से  इस  परियोजना  के  लिये  आबटित  किए  गये  हैं  ।

 177  करोड़  रुपये  मध्याक्न  भोजन  योजना  के  लिये  आबंटित  किए  गये  हैं  ।  श्री  ए०  सी०  षण्मुख
 ने  कहा  है  कि  पिछले  वर्ष  इस  योजना  के  लिए  अधिक  घनराशि  आवंदित  की  गई  थी  ।  मेरे  पास  जो

 आंकड़े  हैं  और  जहां  तक  उनका  संबंध  है  पिछले  वर्ष  केवल  171  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  थे  ।

 इस  वर्ष  आबंदित  राशि  पिछले  वर्ष  की  आबंटित  राशि  से  अधिक  है  ।  इस  योजना  के  क्रियान्वयन
 में  आने  वाली  बुराइयों  को  दूर  करना  सब्जियों  की  खरीद  में  भ्रष्टाचार  किया  गया  दिया
 गया  भोजन  इतनी  घटिया  किस्म  का  था  कि  बच्चों  ने  उसे  खाने  से मना  कर  दिया  और  इसकी  बजाय
 उसे  फेंकने  के  लिए  अपने  घर  ले  गए  |  भोजन  की  किस्म  में  सुधार  किया  जाता  चाहिए  तथा  अधिकाधिक
 गरीब  बच्चों  को  यह  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।

 7  करोड़  60  लाख  रुपए  स्कूली  बच्चों  में  मुफ्त  पाठ्य  पुस्तकें  वितरित  करने  के  लिए  आबटित
 किए  गए  हैं  और  15  करोड़  60  लाख  रुपये  मुफ्त  पोशाक  बांटने  के  लिए  आबंटित  किए  गए  10
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 करोड़  रुपए  मुफ्त  चप्पल  योजनाओं  के  लिए  निर्धारित  किए  गये  हम  इन  सभी  आबंटनों  का  स्वागत
 करते  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  उत्यान  के  लिये  150  करोड़  रुपए  का  विशेष  आबंटन  किया  गया  है  ।

 हमें  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  ।  यह  विशेष  अंगभूत  कार्यक्रम  स्वयं  प्रधान  मन्त्री  को  सलाह  पर  शुरू
 किया  गया  है  तथा  तमिलनाडु  के  लोग  इसका  अनुकूल  उत्तर

 पूरे  राज्य  में  भयंकर  सूखा  व्याप्त  राज्य  में  नगर  तथा  गांव  पीने  के  पानी  की  समस्या  का
 पामना  कर  रहे  यद्यपि  हमने  पर्याप्त  वित्तीय  आबंटन  कर  दिया  इन  धनराशियों  के  उपयोग  की
 प्रभावशाली  ढंग  से  निगरानी  की  जानी.चाहिए  ।

 माननोय  प्रधान  मंत्री  के  सुझाव  पर  27  करोड़  रुपये  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण  हेतु
 रित  किये  गये  माननीय  सदस्य  श्री  पी०  कुलनदईवेल  ने  एक  सच  बात  कही  है  कि  एक  समुदाय
 विशेष  वन्निया  के  लोग  राज्य  में  आन्दोलन  कर  रहे  उनका  भांदोलन  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०
 के०  के  शासन  काल  में  इन्हें  बहुत  पिछड़ा  हुआ  बना  दिया  गया  था  ।  वे  सबसे  पिछड़े  हुए  वर्ग  में  थे  तथा

 डी०  एम०  के०  सरकार  ने  उन्हें  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  शामिय  कर  दिया  था  ।  चूंकि  उन्हें  बड़ी  संख्या

 में  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  शामिल  किया  गया  जिन  रियायतों  के  वे  हकदार  थे  वे  उन्हें  दी

 गई

 भी  पी०  कुलनदईवेलू  :  क्या  आपके  कहने  का  यह  आशय  है  कि  आन्दोलन  न्यायसंगत  नहीं  था  ?

 Aad  *झ्ली  एल०  बलरासन  :  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  गलत  मैं  जानता  हूं  कि
 आप  मुझसे  इसी

 प्रकार  आपने  केवल  आग  में  घी  ही  डाला  डी०  एम०  के०  ने  केवल  उसी  जाति  को  पिछड़ी

 हुई  जातियों  की  सूची  में  शामिल  किया  था  जो  पहले  सबसे  पिछड़ी  जातियों  की  घूची  में  थी  ।

 श्री  एन०  वी०  एन०  सोमू  :  मेरे  विचार  कायंवादी  वृत्तांत  में  शामिल  किए  जाने  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाह्दी  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  |  वह  नहीं  मान

 रहे  हैं  ।

 *शरी  एल०  बलरामन  ५;  सभी  जानते  हैं  कि  केवल  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  के०  के  शासन

 काल  के  दोरान  ही  आन्दोलन  शुरू  हुआ  था  ।  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  के०  सरकार  द्वारा  समस्‍या

 का  समाधान  नहीं  हुआ  ।  आप  मस्त्री  थे  और  आप  समस्या  का  समाधान  करने  में  बुरी  तरह  विफल  रहे

 आपने  यह  छ,प  छोड़ी  है  कि  केवल  कांग्रेस  ही
 समस्या  का  समाधान  कर  सकती  मैं  विश्वास

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेश  बनियानों  की  समस्या  का  शांन्तिपूर्ण  तरीके
 से

 समाधान  करने  के  लिए

 कड़ा  प्रयास  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कंदस  उठायेंगे  ।

 उत्तरी  अरकाट  जिला  एक  पिछड़ा  हुआ  जिला  है|  तमिलनाडु  विधान  सभा  में  इस  जिले  को  दो

 जिलों  में  बांटने  का  प्रस्ताव  बहुत  पहले  किया  गया  एक  जिले  का  नाम  घमपुरवारया  जिला  रखना

 माननीय  सदस्य  श्री  ए०  सी०  पषण्मुख  का  कहना  है  कि  जिले  का  ताम  श्री  एम०  डी०  आर०  के

 नाम  पर  रखा  जाता  चाहिए  ।  यह  एक  विवादस्पद  मामला  इस  बात  का  निर्णय  राज्य  में  आने

 वाली  लोकप्रिय  सरकार  को  ही  करना  विभाजन  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 _  #मूलत: तमिल में  दिए  गए राशन

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के
 अंग्र

 जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 उत्तरी  अरकाट  जिले  के  औद्योगिक  विक्रास  हेतु  स्थिति  पैदा  करनी  मुझे  आदा  है  कि

 सरकार  चम्पुरवारयान  जिले  में  एक  चीनी  मिल  लगाने  के  लिये  कदम  कमण्डला

 नागनाथी  नदी  पर  पदमवेदु  नामक  स्थान  पर  एक  बांध  का  कार्य  राजनैतिक  कारणों  से  छोड़  दिया  गया
 जब  मैं  विधान  सभा  का  सदस्य  था  उस  समय  मैंने  कई  बार  सरकार  का  ध्यान  इस  झोर  आकर्षित

 किया  मैं  वही  मांग  इस  सम्मानित  सभा  के  समक्ष  रखता  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री

 ऐसे  बांधों  को  बनाने  के  लिए  अबिलम्द  कार्यवाही
 हि

 कई  सदस्यों  ने  यह  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  चुनाव  पहले  नहीं  कराये  जाएंगे  ।  हम  केवल  वही
 बात  दोहरा  रहे  हैं  जो  आपके  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  के०  ने  सहकारी  समितियों  के  चुनाव  के  बारे

 में  कही  है  ।  आपकी  सरकार  ने  प्रस्ताव  किया  था  कि  चुनाव  इस  वर्ष  अक्तूबर  में  कराये  जाने  चाहिए

 तथा  राज्यपाल  ने  भी  वही  बात  कही  है  ।  राज्यपाल  ने  इन  सहकारी  समितियों  के  चुनावों  की  घोषणा

 कर  दी  है  ताकि  ये  ऋण  देने  वाली  संस्थायें  प्रभावी  तथा  प्रजातांत्रिक  ढंग  से  चुनी  हुई  संस्थायें  बन

 जाएं  ।

 जल्दी  चुनाव  कराये  जाने  में  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हे  ।  ठीक  समय  पर  चुनाव  कराया

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  माननीय  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  संबंध

 में  मेरी  शिकायतों  पर  ध्यान  दें  तथा  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  की  ओर  भी  ध्यान  दें  जो  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  एस०  सिगरावडीबेल  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत

 किए  गए  तमिलनाडु  के  वर्ष  1988-89  के  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  बजट  विकासोन्थुखी  है  और

 सभी  वर्गों  के  लोगों  क ेलिए  लाभकारी  यह  बजट  महिलाओं--युवा  भोर  वृद्ध
 दोनों  को--अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  ओर  अन्य  व्यक्तितयों  को  लाभ  पहुंचाने  वाला

 है  ।  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  अब  तक  किये  गये  सभी  कल्पाणकारी  उपाय  तमिलनाडु  में  अभी  भी  चल  रहे

 हैं  कुछ  और  कल्याणकारी  उपाय  भी  शुरू  किए  जा  रहे  हैं  ।  तमिलनाडु  में  सबसे  अधिक  लोकप्रिय

 उपायों  में  उपाय  मध्याह्ल  का  पोष्टिक  भोजन  योजना  है  ।  वह  योजना  स्वर्गीय  कामराज  द्वारा  शुरू  की

 गई  थी  और  फिर  इसे  स्वर्गीय  एम०  जी०  आर०  ने  व्यापक  रूप  से  जारी  रखा  था  और  अब  भी  यह
 योजना  चलाई  जा  रही  इस  योजना  के  लिए  176  करोड़  रये  की  राशि  आबंटित  की  गई  थी  ।

 श्री  ए०  सी०  पण्पुत्  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  यह  पिछले  वर्ष  की  राशि  से  कम  यह  पिछले

 वर्ष  की  आबंटित  राशि  से  कम  नहीं  पिछले  वर्ष  यह  आबंटन  171  करोड़  रुपये  था  ।  अब  इस
 योजना  के  अन्तगंत  176  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गई  इसके  अन्तर्गत  90  लाख  विद्यार्थियों  ओर
 बच्चों  और  लगभग  एक  लाख  निराश्चित  लोगों  को  शामिल  किया  गया  एक  अन्य  योजना  है  जो

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  चलाई  गई  विशेष  संघटक
 योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के विकास  ओर  लाभ  के

 लिए  150  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  थे  |  इसके  अलावा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  को  आवास  तथा  अन्य  सुख-सुविधाएं  प्रदान  कराने  के  लिए  27  करोड़  रुपए  दिए
 गए  थे  |  यह  कहा  गया  है  कि  विशेष  संघटक  योंजना  के  अम्तगंत  उनके  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।
 लेकिन  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  प्रत्येक  योजना  के  प्रत्येक  विभाग  में  15  प्रतिशत

 सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  आबटित  किए  गए  हैं  और  इसकी  कुल
 राशि  150  करोड़  रुपए  आएगी  ।
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 कामराज  नई  आवासीय  योजना  के  अन्त्गंत  27  करोड़  राए  आवास  के  साथ-साथ  अन्य
 '

 सुविधाएं  प्रदान  करते  के  लिए  दिए  गए  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने  वर्ष
 1988-89  में  तमिलताडु  की  वापिक  योजना  के  लिए  1457  करोड़  रुरोड़  आबंटित  किए
 जो  आशा  थी  उससे  यह  अधिक  है  ।  श्रू  में  1430  करोड़  रुपए  पर  सहमत  हुई  थी  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री
 के  कहने  पर  यह  बढ़ाकर  1457  करोढ़  रुपये  कर  दिए  गए  यह  बढ़ा  हुआ  धन  अब  कामराज  के
 ताम  में  आवास  के  उद्देश्य  क ेलिए  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  स्वर्गीय  कामराज  दलितों  ओर
 हरिजनों  के  समर्थक  थे  ।  हम  सरकार  के  आधारो  हैं  कि  स्वर्गीय  क्रामराज  के  नाम  पर  इस  योजना  का
 नाम  रखा  गया  है  ।

 इस  बजट  से  बुनकर  भी  लाभान्वित  हुए  बुतकरों  के लिए  2000  करोड़  रुपये  दिये  गए  हैं  ।
 इस  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।  तमिलनाडु  में  बुनकर  कठिनाइयों  का  सामाना  कर  रहे  हैं  ।
 रेशमी  और  सूती  दोनों  धागे  की  पूर्ति  कम  मात्रा  में  की  जाती  है  ।  धागे  के  मूल्य  भी  बढ़  गए  हैं  ।  मैं
 सरकार  से  1987  के  मूल्य  स्तर  पर  मूल्य  कम  करने  का  अनुरोध  करता  इसके  अतिरिक्त  हमें  रेशमी
 धागे  का  आयात  भी  करना  चाहिए  ।  हमें  इस  कठिनाई  को  देखते  हुए  सूती  घागे  के  निर्यात  को  भी

 प्रोत्साहन  नहीं  देना

 नेहरू  योजना  के  भन्तगंत  3,000  विद्यार्थियों  को  लाभ  हुआ  लगभग  200  रुपए  मूल्य  की
 विज्ञान  की  कितावें  विद्याथियों  को  दी  इसते  विद्याधियों  का  ज्ञान  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।
 वर्तमान  बजट  में  तमिल  भाषा  और  संस्कृति  के  विकास  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  गए  हैं  ।  मेरे  माननीय
 मित्र  श्री  सोमू  ने  कहा  है  कि  यह  केवल  एक  दिखावा  मात्र  है  ।  वह  समझते  हैं  कि  उनका  दल

 ही  एक  ऐसा  दल  है  जिसे  तमिल  भाषा  ओर  संस्कृति  हेतु  कार्य  करना  हम  जानते  हैं  .
 कि  तमिल  विश्वविद्यालय  तंजावूर  में  स्थापित  किया  गया  है  जो  बिश्वविद्यालयय  अनुदान  भायोग  से
 काफी  अनुदान  प्राप्त  करता  इसकी  स्थापना  भारत  सरकार  की  सहायता  से  एम०  जी०  आर»  द्वारा
 की  गई  थी  ।  अतः  यह  नहीं  कहा  जाना  चाहिए  कि  चूंकि  यह  केवल  कांग्रेस  पार्टी  स ेभआाता  है  यह  एक
 दिखावा  मात्र  है  ।

 इस  अवसर  पर  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुईं  है  कि  पेंशनभोगियों  के  लिए  कम  से  कम  पेंशन
 350  रुपए  कर  दी  गई  वे  भी  लाभाग्बित  हुए  हैं  ।  इन  सभी  योजनाओं  से  पता  चलता  है  कि  सरकार
 ने  सभी  वर्गों  के  लोगों  में  रुचि  दिखाई  है  ।

 इस  अवसर  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  तमिलताडु  में  ओद्योगिक  विकास  धीमा  है  ओर

 तप्रिलनाडु  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  तमिलनाडु
 में  केन्द्रीय  निविश  कम  हो  गया  यह  अब  5  प्रतिशत  तमिलनाडु  में  कांग्रेस  शासन  के
 दौरान  यह  8  प्रतिशत  था  ।  भारत  सरकार  को  तमिलनाडु  में  और  अधिक  केन्द्रीय  निवेश  और  और

 अधिक  आबंटन  करना  चाहिए  ।

 मेरे  मित्रों  न ेभारत  सरकार  के  पास  लंबित  कुछ  परियोजनाओं  को  मंजूरी  देने  के  लिए  कहा
 चिदम्बरनर  जिले  में  एक  टीटानियम  परियोजना  है  जिसकी  150  करोड़  रुपए  लागत

 उदागमंडलम  में  एक  दूसरी  इलेक्ट्रोनिकी  परियोजना  है  जिसकी  लागत  100  करोड़  रुपए  इन
 परियोजनाओं  को  तमिलनाडु  के  हितों  को  देखते  हुए  मंजूरी  दी  जानी  इसके

 तमिलनाडु  में  कावेरी  वेसिन  में  तेल  व  गत  मिला  है  ।  तंजौर  जिले  के  नारीमन्नम  में  लोईकालप्पल

 407



 तमिलताडु  1988-89  28  1988

 भौर  हाल  हो  में  नानीलम  से  तेल  और  गेत  मिला  अब  अधिकतर  गैस  प्रज्वलित  हो  रही  है  और
 यह  बेकार  जाती  भारत  सरकार  को  उस  जिले  में  उपलब्ध  गेस  को  उपयोग  में  ल।ने  के  लिए  उवंरक

 संयंत्र  ओर  तापीय  संपंत्र  जेप्ते  गैस  पर  आधारित  कुछ  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिए  आगे  आना

 में  भारत  सरकार  को  घन्यवाद  देता  हूं  कि  इसने  दो  नई  चोनी  मिलें  स्थापित  करने  के  लिए
 ओर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  तंजीर  में  विद्यमान  फंक्टरों  के  विकास  के  लिए  आशय  पत्र  दिए  हैं  ।

 मैं  अपने  जिले  में  कृषि  के  बारे  में  कुछ  कहना  हमने  कृषि  के  विकास  के  लिए  काफी

 कुछ  किया  हमने  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  आत्मनिभंरता  प्राप्त  की  फिर  भी  किसान  समृद्ध
 नहीं  तंजौर  जिले  विशेष  रूप  से  कावेरी  डेल्टा  में  किसान  महसूस  करते  हैं  कि  उन्हें  घान  तथा
 गन्ने  का  लाभकारी  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  है  ।  कावेरी  डेल्टा  में  उन्हें  भपना  धान  केवल  राज्य  एजेंसी  को

 एकाधिकार  खरीद  के  अन्तर्गत  बेचना  पड़ता  राज्य  सरकार  प्रोत्साहन  के  रूप  में  35  रुपए  प्रति
 क्विटल  के  साथ  समर्थन  मूल्य  देती  यह  राशि  बहुत  कम  है  और  किसान  ओर  अधिक  की  आशा
 करते  हैं  |  भारत  सरकार  को  समर्थन  मूल्य  बढ़ाने  और  प्रोत्साहन  के  रूप  में  35  रुपए  से  50  रुपए
 प्रति  बिवटल  तक  करने  के  लिए  आगे  आना  चाहिए  ।  इससे  किसानों  को  सहायता  मिलेगी  |  हम  सब
 जानते  हैं  कि  किसान  भारी  कर्ज  में  दवे  रहते  व ेअपना  ऋण  और  ब्याज  का  भुगतान  नहीं  कर  सकते

 हैं  ।  कुछ  समय  पूर्व  तमिलनाडु  सरकार  ने  छोटे  जिनके  पास  पांच  एकड  से  कम  भूमि  द्वारा

 सहकारी  समितियों  को  देने  वाले  सभी  भुगतानों  को  माफ  किया  था  लेकिन  वे  ये  रियायतें  बड़े  किसानों

 नहीं  दे  सके  थे  ।  कुछ  समय  धाद  उन  बड़े  किसानों  द्वारा  सहकारी  समितियों  को  देय  ऋणों  पर  ब्याज
 को  इस  शर्त  पर  समाप्त  करने  के  लिए  आगे  आई  जिनके  पास  पांच  एकड़  से  अधिक  भूमि  कि  मूल
 राशि  बरात्रर  किश्तों  में  भुगतान  की  जानी  पहली  किश्त  28-2-87  को  या  इससे  पहले  ओर

 दूसरी  किश्त  30-6-87  को  या  इससे  पहले  दी  जानी  कुछ  किसान  पहलो  किश्त  का  भुगतान
 कर  सके  परन्तु  दूसरी  किश्त  का  कुछ  किसान  किसी  किस्त  का  भुगतान  नहीं  कर  सके  ।
 सरकार  को  कुछ  समय  बढ़ाना  चाहिए  जिससे  कि  किसानों  को  लाभ  मिल  तंजौर  जिले
 किसान  जिस  सबसे  महत्वपूर्ण  समस्या  का  सामना  कर  रहे  वह  है  काबेरी  विवाद  ।  यह  माम्ला
 पिछले  14  वर्षों  से अधिक  समय  से  लम्बित  पड़ा  किसान  जल  के  बंटवारे  पर  सन्निकट  विवाद
 के  अपने  हिस्से  का  जल  नहीं  प्राप्त  कर  सके  ।  कृषि  प्रभावित  हो  रहो  वास्तव  में  इस  वर्ष

 3  38  म०  प०

 वककस  पुरुषोत्तमत्र  पोठासीन

 किसान  सिंचाई  के  लिए  जल  की  कमी  के  कारण  लगभग  2?  लाख  हेबटेयर  में  खरीफ  मौसम  में  खेती

 नहीं  कर  सके  ।  साबारणतया  यह  जल  हर  साल  12  जूत  को  छोड़ा  जाता  था  जोकि  इस  वर्ष  समय  पर

 हीं  छोड़ा  जा  सका  है  ।  पांच  मह्दीते  देर  हो  गई  थी  ।  यह  पिछले  वर्क  के  दौरान  हुआ  था  |
 विषम  अविलम्बनीय  इसे  निपटाया  जाना  तमिलनाडु  और  पांडिचेरो  चार
 राज्यों  क ेबीच  कई  बार  बातचीत  असफल  हो  चुकी  है  और  तमिलनाडु  सरकार  ने  सोचा  है  कि  अगली
 बातवीत  का  भी  कोई  फल  नहीं  निकलेगा  ।  इसने  यह  अनुरोध  किया  है  कि  भारत  सरकार
 इस  मामले  को  एक  समशबद्ध  न्यायाधिकरण  को  सौंपे  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।
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 भी  एस०  लिगराबडीवेल  :  मैंने  केकल  दस  मिनट  लिए  हैं  जबकि  दूसरों  को  20  मिनट  से  अधिक
 समय  दिया  गया  है  ।

 सभापति  महोदय  :

 क्री  एस०  सिगरावडीबेल  :  दूसरों  को  20  मिनट  दिए  गए

 भी  िक कावेरी  डेल्टा  में  किसानों  की  आधथिक  स्थिति  अस्त-व्यस्त  अतः  हमें  मामले  को
 करण  को  सॉंपने  के  बारे  में  शोघ्र  ही  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 मेरे  मित्र  पेयजल  की  समस्या  के  बारे  में  बोले  थे  ।  अभी  भी  जल  का  स्तर  नीचा  है  ।
 अधिकांश  जिलों  में  सूसे  जैसी  स्थिति  कुछ  निवारक  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।  जहां  तक  मद्रास
 शहर  का  सम्बन्ध  जैसा  कि  मेरे  मित्र  ने  बताया  केवल  तेलुगुं  गंगा  परियोजना  पीने  के  पानी  की
 समस्या  को  सुलझा  सकती  यह  परियोजना  लंबित  पड़ो  तमिलनाडु  सरकार  पहले  ही  लगभग
 60  करोड़  रुपए  खर्च  कर  चुकी  अब  30  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  है  ।  भारत  सरकार  इस
 परियोजना  को  मंजूरी  दे  और  यह  देखे  कि  इसे  यथाशीघ्र  कार्यान्वित  किया  जाए  ।

 मैं  तमिलनाडु  में  आंशिक  मद्यनिषेध  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  वहां  आंशिक
 मद्य  निषेध  भारत  में  बनने  वाली  विदेशी  शरात्र  की  लाइसेंस  पद्धति  के  अधीन  अनुमति  ताड़ी
 और  पर  पाबन्दी  लेकिन  आज  ताड़ी  और  सभी  गांवों  में  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध

 इससे  गरीब  लोगों  का  स्वास्थ्य  और  आध्िक  स्थिति  प्रभावित  होती  इस  आंशिक
 मद्य  निषेत्र  को  कठोरता  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 इसके  मैं  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  पर  आता  हूं  ।  हमारी  सरकार  ने  इसमें  सुधार  लाने
 के  लिए  समुचित  उपाय  किए  अब  यह  कहा  गया  है  कि  चावल  प्रति  यूनिट  चार  किलो  की  दर  से
 दिया  जाता  है  बशर्ते  कि  यह  अधिकतम  प्रति  माह  12  किलो  हो  ।  यह  केवल  कागज  पर  ही  अब
 संमूचा  कोटा  वितरित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  यह्‌
 पर्याप्त  नहीं  है  और  में  सरकार  से  प्रति  माह  चावलਂ  का  कोटा  12  किलो  से  बढ़ाकर  कम  से  कम  15
 किलो  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ह

 मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  संबंध  में  एक  अनुरोध  करना  चाहता  |  यह  मेरी
 अन्तिम  बात  राजमार्गों  गौर  ग्रामीण  सड़कों  की  दालत  बड़ी  खराब  उनके  सुधार  के  लिए  कुछ
 किया  जाना  बहुत  दिनों  से  लोगों  की  मांग  है  कि  तंजाबूर  कस्बे  में  राजमार्गों  और
 नगरीय  सड़कों  को  जोड़ने  वाली  रेलवे  लाइन  335/12-13  पर  विद्यमान  उपरिपुल  की  जगह  नया  पुल
 बनाया  विद्यमान  पुल  पुराना  उसके  ऊपर  से  केवल  दो  टन  वजन  के  वाहन  ही  गुजर  सकते  हैं  ।

 इसलिए  भारी  बाहनों  को  पार  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  लोगों  को  चकक्‍करदार  मार्ग  से
 जाना  पड़ता  इस  क्षेत्र  क ेलोग  इसके  लिए  काफो  दिनों  से  मांग  कर  रहे  इसका  निर्माण
 पालिका  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  नगरपालिका  के  पास  धन  का  अभाव  है  इसलिए  पुल  के
 निर्माण  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार  से  कहा  गया  ।  तमिलनाडु  सरकार  ने  भी  इस  परियोजना  को  मंजूरी
 दे  दी  परन्तु  इसने  नगरपालिका  को  निर्देश  दिया  है  कि  यह  कार्य  तमिलनाडु  राज्य  निर्माण  निगम
 को  दिया  जाए  और  तमिलनाड  परिवहन  विकास  तथा  वित्त  निगम  से  72  लाख  रुपए  का  ऋण
 लिया  नगरपालिका  ने  ऋण  के  लिए  आवेदन  किया  है  और  प्रतिभूति  के  रूप  में  अपनी  संपत्ति  भी
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 जमा  कर  दी  है  ।  परन्तु  तमिलनाडु  राज्य  परिवहन  विकास  वित्त  निगम  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  नहीं  दे

 रही  उत्का  कहना  है  कि  तमिलनाडु  की  सरकार  उसके  लिए  गारंटी  तमिलनाडु  की  सरकार

 पहले  ही  कह  चुकी  है  कि  ऋण  उक्त  वित्त  निगम  से  प्राप्त  किया  जाए  इसलिए  सरकार  या  तो  पूर्वोक्‍्त
 वित्त  निगम  को  निर्देश  यह  दे  कि  नगरपालि  हा  द्वारा  जमा  प्रतिभूति  पर  घनराशि  का  भुगतान  करे  या

 स्वयं  गारंटी  दे  जिससे  कि  कार्य  शुरु  किया  जा  सके  और  काफी  लम्बे  समय  से  की  जा  रही  लोगों  की

 मांग  पूरी  की  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सभापति  महोदय  को  इसके  लिए  धन्यवाद  देता  हुं  कि  उन्होंने  मुझे  बोलने

 का  यह  अवसर

 ह
 थ  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  सभापति  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  यह  पहला

 अवसर  है  जबकि  1988-89  के  लिए  बजट  पेश  किया  जा  रहा  दिवंगत  मुख्य  मंत्री  एम०  जी०

 आर०  यहां  के  लोकप्रिय  नेता  थे  वे  अनुसूचित  अनुसूचित  जन-जाति  तथा  गरीबों  के  हृदय  में

 कन-कन  में  व्याप्त  थे  |  यही  कारण  था  कि  उनकी  मृत्यु  के  बाद  बहुत  से  लोगों  ने  आत्मदाह  कर  लिया

 था  ।  लोकप्रियता  का  उनका  यही  प्रमाण  था  कि  उन्होंने  गरीबों  के  प्रति  सहानुभूति  दिखाई  और  उन्हें
 काफी  राहतें  दीं  जैसे  स्कूल  के  बच्चों  के  लिए  भोजन  की  व्यबस्था  की  गई  थी  ।  चावल  ज्यादा  कीमत

 पर  नहीं  देकर  बहुत  ही  कम  कीमत  पर  वितरण  करके  उन्होंने  एक  अच्छा  काम  इससे  गरीब

 लोगों  में  भी  उनका  प्रभाव  बढ़ा  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  वहां  पर  कृषि  में  और  उद्योगों  में  उत्पादन
 घट  सब  राज्यों  से  उसका  उत्पादन  कम  हो  गया  ।  वहां  पर  नौ  मिलें  टेक्सटाइल  की  बन्द  हो
 उसके  बाद  33  मिलें  ओर  बन्द  हो  अब  शायद  ओर  भो  मिलें  बन्द  होने  की  सम्भावना  है  ।  तमिलनाडु
 के  विकास  में  बहुत  कमी  आ  गई  है  ।  जितना  उसका  विकास  होना  चाहिए  था  वह  नहीं  हो  पाया  है  ।

 वहां  पर  बेकारी  भी  बहुत  बढ़ी  है  |  इस्पात  का  मूल्य  बढ़ा  देने  कोयम्बतूर  में  लघु  उद्योग  कई  ऐसे
 हैं  जिनको  बन्द  करने  का  लोगों  ने  फैसला  कर  लिया  आपने  अपने  हाथ  में  वहां  का  राज  लिया  है
 तो  आपको  तमिलताड़  का  विकास  करना  चाहिए  और  उसे  ईमानदारों  से  काम  आगे  लाना  चाहिए
 जिससे  वह  भी  अन्य  राज्यों  का  मुकाबला  कर  सके  ।  हम  बिहारी  लेकिन  बिहार  के  लिए  नहीं  सोचते

 हम  सारे  देश  की  सोचते  हैं  ।  तमिलनाडु  भी  हमारे  देश  का  एक  अंग  आप  जो  क्षेत्रीय  दलों  को

 बढ़ावा  दे  रहे  हैं  भोर  क्षेत्रीय  दलों  के  साथ  हाथ  मिलाकर  सत्ता  में  आने  की  जो  नीति  अपना  रही  है
 यह  एक  खतरनाक  कोशिश  है  ।  इससे  देश  के  लिए  जो  अलगाववादी  ताकतें  हैं  उनको  मजबूती  मिल

 रही  आप  ऐसे  कारनामे  कर  रहे  हैं  जिससे  देश  खंडित  हो  सकता  आपको  दलगत  राज़नीति  से
 उठकर  काम  करना  आपका  ध्यान  देश  की  तरबकी  के  लिए  लगना  चाहिए  |  जबकि  आपका
 ध्यान  अब  क्षेत्रीय  दलों  को  पनपाने  में  लग  रहा  है  ।  आप  वामपंथी  ताकतों  से  ज्यादा  भयभीत  हो  रहे  हैं
 लेकिन  वह  दुनिया  में  अलगाववाद  को  बढ़ावा  नहीं  देती  वह  देश  के  अन्दर  एकता  ओर  सुदढ़ता
 को  मजबूती  प्रदान  करती  आपने  केन्द्र  भौर  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  एक  आयोग  गठित  किया  था
 जिसका  नाम  सरकारिया  आयोग  उसकी  रिपोर्ट  अं  गई  आपको  ईमानदारी  से  उसको  पढ़ना
 चाहिए  कि  क्षेत्रीयता  के  बारे  में  उसने  वया  लिखा  अगर  आप  आपाधापी  में  आकर  राज्यों  में  सत्ता
 में  आना  चाहते  हैं  तो इससे  अलगाववादी  ताकतों  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  आपको  इन  चीजों  को  ध्यान
 में  रखया  क्षेत्रीय  दर्लो  का  जन्म  क्‍यों  होता  है  इस  पर  भी  आपको  सोचना  सत्ता  में
 कई  बरस  रहने  के  कारण  आप  राष्ट्रीय  विचारधारा  से  हटते  जा  रहे  राज्यों  से  आपका  सफाया
 हो  रहा  है  इसलिए  आपमें  घबराहट  हो  रही  इसी  कारण  क्षेत्रीय  दलों  का  जन्म  हो  रहा
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 आपने  भ्रष्टाचार  को  बढ़ावा  क्‍या  आप  इस  तरह  से  राज्यों  का  ओर  देश  का  विकास
 कर  बिल्कुल  नहीं  ।  इससे  कुछ  होने  वाला  नहीं  लोग  आपकी  नीतियों  से  ऊब  चुके  हैं  ओर  वे

 कोई  न  कोई  दूधरा  रास्ता  गक्ष्त्यार  करने  के  लिए  मजबूर  हो  जाते  इसलिए  मैं  आपसे  कहना

 चाहू गा  कि  आप  विभिन्न  राज्यों  में  जिस  तरह  की  पौलिसी  अपना  रहे  उससे  आप  सावधान  हो
 जाएं  ओर  कोई  ऐसा  काम  न  करें  जिसते  राज्यों  में  बेकारी  की  स्थिति  बढ़े  क्योंकि  आपके  कार्यों  के
 कारण  हर  जगह  भ्रष्टाचार  अपनी  चरम  सीमा  तक  पहुंच  गया  है  ।  ठोक  आप  यहां  से  काफी  रुपया

 एलाट  कर  रहे  हैं  लेकिन  जिन  लोगों  की  आदत  ऐसी  बन  गयी  जो  भ्रष्टाचारी  हो  गए  उनके

 कारण  आपके  प॑से  का  सदुपयोग  नहीं  हो  पाता  ।  आपको  पता  करना  चाहिए  कि  आज  देश  का  विकास
 क्यों  नहीं  हो  पा  रहा  राज्यों  का  विकास  क्यों  नहीं  हो  पा  रहा  इसलिए  सबसे  पहले  आप  उस

 गंदगी  को  साफ  करने  की  कार्यवाही  कीजिए  जिसके  कारण  सारे  विकास  के  कार्य  अवरुद्ध  हो  रहे  हैं  ।

 जब  तक  आप  ऐसा  नहीं  देश  का  विकास  नहीं  हो  पाएगा  ।  झूठी  दलोलों  से  आप  देश  को  नहीं
 बचा  देश  खंडित  होता  चला  जाएगा  ।  इतना  ही  कहते  हुए  मैं  अपनी  बात  करता  हू  ।

 ]
 विस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बो०  के०  :  मेरी  इच्छा  थी

 कि  मैं  सदस्यों  की बात  का  उत्तर  तमिल  में  दे  पाता  बयोंकि  कई  सदस्यों  ने  अपना  भाषण  तमिल  में
 दिया  उनका  कहना  है  कि  यदि  इस  बजट  पर  राज्य  विधान  सभा  में  चर्चा  होती  तो  वे  उस  ही
 भाषा  में  बोलते  ।  इसीलिए  श्री  सोमू  और  अन्य  साथी  तमिल  में  बोले  में  केवल  इतना  कह  सकता

 हूः

 मानुभुमिकु  तुने  तलंबर  अवरगले  :  तमिलनाडु  1988-89  विवादत्तिल  कलन्दु  कोन्‍्ड

 मेम्बरकलुक्कु  एन  सनमारन्द  णन्री  |  तमिलनाडु  1988-89  पर  चर्चा  में  जिन
 सदस्पों  ने  भाग  लिया  मैं  उनका  हादिक  धन्यवाद  करता

 श्री  सोमनाथ  चठ्जों  :  आपने  जो  कुछ  क्या  आप  उसे  समझलते  हैं  ?

 श्री  बोौ०  के०  गढ़वी  :  मैं  समझता  हूं  ।  मैं  उन  सभी  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने
 1988-89  के  तमिलनाडु  बजट  को  चर्चा  में  भाग

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  विभिन्‍न  मुद्दों  का  जबाब  देने  से  पहले  मैं  यह  स्पष्ट  करना

 चाहता  हूं  कि  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  यह  एक  चुनाव  बजट  बयोंकि  हमने  इस  बजट  में  वे  सभी
 कल्याणकारी  कार्यक्रम  जारी  रखे  हैंजो  तमिलनाडु  में  पहले  से  चल  रहे  साथ  हमने  कुछ  नए
 कार्यक्रम  भी  रखे  हैं  जिससे  गरीब  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों
 को  लाभ  होगा  ।  इसलिए  यह  कहना  गलत  है  कि  यह  एक  चुनाव  बजट  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  बजट
 में  गरीब  लोगों  के लिए  कोई  कल्याणकारी  कार्यक्रम  नहीं  होने  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  गरीबों
 के  कल्याण  के  लिए  चल  रहे  कार्यक्रमों  को  बंद  कर  दिया  जाए  ?

 इसलिए  मैं  संक्षेप  में  यह  बताना  चाहता  हू  कि  ग्रामीण  जनता  समाज  के  कमजोर  वर्गों  और
 पिछड़े  वर्गों  के  लिए  हमने  बजट  परिशथ्यय  में  वृद्धि  कंसे  की

 3.53  भ०  प०

 महोदव  पीठासीन  हुए ]

 संक्षेप  मे ंयदि  आप  ध्यान  दें  तो  इस  वर्ष  कृषि  के  क्षेत्र  में  परिब्पव  में  6,5  प्रतिशत  की  वृद्धि
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 की  गयी  है  लेकित  कृषि  पर  पूंजी  परिव्यय  के  क्षेत्र  में--क्योंकि  आप  सब  चाहते  थे  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में

 विकास  हो  तथा  कृषि  सम्बन्धी  क्षेत्र  में  वृद्धि  की जाए--पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  33.3
 शत  है  ।

 आपने  उद्योगों  के  बारे  में  कहा  हमने  उद्योगों  पर  भी  ध्यान  दिया  भौद्योगिक  क्षेत्र  में

 12.5%  को  वृद्धि  की  ग्रामीण  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  57  प्रतिशत  की  बुद्धि  की  है  ओर  औद्योगिक  विकास
 पर  पूंजी  परिव्यय  के  क्षेत्र  में  40  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  है  ।

 शिक्षा  के  क्षेत्र  में  16  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  ओऔषधि  के  क्षेत्र  में“-गरीब  लोगों  के लिए  --

 11  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  सावंजनिक  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  19  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  के  कल्याण  के  कार्यों  में  27  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  है  तथा

 पिछड़े  वर्गों  के  लोगों  के  कल्याणकारी  काय॑त्रमों  में  14  प्रतिशत  की  वद्धि  को  पुलों  आदि

 के  जिसकी  ओर  माननीय  सदस्यों  ने  मेरा  ध्यान  आकर्षित  बजट  परिव्यय  में  26  प्रतिशत

 की  वृद्धि  की

 यदि  आप  सम्पूर्ण  बजट  भौरै  उप्तमें  किये  प्रावधानों  पर  व्यापक  रूप  से  ध्यान  दें  तो  आपको  यह
 पता  हो  जाएगा  कि  हमने  उन  सभी  क्षेत्रों  को शामिल  किया  है  जिनमें  जोर  देने  की  जरूरत  इसलिए

 यह  बजट  ऐसा  है  जिसमें  सभी  क्षेत्रों  में  तमिलनाडु  के  विकास  को  ध्यान  में  गया  हमें  मालूम  है
 कि  वहां  सूघा  की  वजह  से  कठिनाइयां  हैं  ।  वहां  लोग  अब  भी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं  लेकिन  कुछ
 सदस्यों  ने  कहा  है  कि  हमने  बजट  परिव्यय  में  कमी  की  यह  ठोक  नहीं  है  ।

 दूधरी  पोषाहार  कार्यक्रम  के  परिव्यय  में  कमी  के  बारे  में  कही  गई  है  ।  वह  भी  ठीक  नहीं
 1986-87  में  वास्तविक  व्यय  158.31  करोड़  का  1987-88  में  संशोधित  अनुमान

 173,14  करोड़  रुपए  का  था  ओर  1988-89  के  बजट  अनुमान  में  इसे  बढ़ाकर  176.81  करोड़

 रुपए  कर  दिया  गया  इसमें  वृद्धि  की  गई  यह  बात  नहीं  है  कि  हमने  इसमें  कमी  कर
 दी

 श्री  पो०  फुलनदईबेलू  :  रुपए  की  कौमत  के  बारे  में  क्या  है  ?  उसका  हास  हो  रहा  है  ।

 श्री  घो०  के०  गढ़बी  :  इस  पर  हम  दूसरी  बार  विचार  कुछ  सदस्यों  का  कहना  है  कि

 हमने  नई  योजनाएं  शुरू  नहीं  की  हैं  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  1988-89  के  लिए  वाबिक  योजना
 को  1430  करोड़  रुपए  से  दढ़ाकर  1457  करोड़  कर  दिया  गया  27  करोड़  रुपए  की  वद्धि  की

 गई  यह  वृद्धि  मुख्यतः  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभ  के  लिए  की  गई

 है  और  इससे  हम  जो  फरना  चाहते  हैं  वह  यह  है  कि  हम  साम्प्रदायिक  तौर  पर  नाजुक  क्षेत्रों  में

 सूचित  जातियों  के  लिए  ग्रुय  आवास  काम्लेक्स  बनाना  चाहते  गांवों,को  जोड़ने  बाली  सड़कें  बनाना

 चाहते  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेपजल  की  सप्लाई  करना  चाहते  हैं  ओर  स्त्रियों  के  लिए  रोजगार  की
 स्कीम  शुरू  करना  चाहते  जहां  तक  ग्रुप  आवास  का  सम्बन्ध  उसके  लिए  8  करोड़  रुपए  व्यय
 करने  की  व्यवस्था  गांवों  को  जोड़ने  वाली  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  9  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था
 ग्रामीण  इलाकों  में  पेय  जल  के  लिए  6  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  है  और  महिलाओं  के  लिए  रोजगार
 के  लिए  3  करोड़  रुपए  को  व्यवस्था  की  गई  है  |  यह  नई  विशेषता  है  ।

 श्री  पो०  कुलनवईबेलू  :  यह  नयी  विशेषता  नहीं  है  ।  यह  एक  थावर्ती  बिशेषता
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 श्रो  बो०  के०  गढ़बी  :  साम्प्रदायिक  तौर  पर  नाजुक  क्षेत्रों  में  यह  होता  है  कि  जब  कभी  वहां
 टकराव  होता  है  तो  झोंपड़ियों  मे ंआग  लगा  दी  जाती  इसलिए  अग्ति-सह  झोपड़ियां  बताने  का

 विचार  किया  गया  है  और  इसे  लागू  भी  किया  जा  रहा

 क्री  पी०  कुलनदईबेलू  :  यह  हमारी  स्वर्गीय  अन्ना  ने  लागू

 श्री  बो०  फे०  गढ़वी  :  श्री  कृष्ण  अय्यर  ने  कावेरी  विबाद  का  जिक्र  किया  है  और  कहा  है  कि

 इसे  न्यायाधिकरण  को  न  सौंपा  दूसरे  सदत्यों  का  कहना  है  कि  क्यायाधिकरण  को  सौंप  दिया
 कर्नाटक  सरकार  तमिलनाडु  के  साथ  सहयोग  नहीं  कर  रही  है  |

 श्री  पो०  कुलनदईवेलू  :  यह  मामला  काफो  लंबे  समय  से  लंबित  पड़ा  हुआ  आप  उन्हें
 चीत  के  लिए  राजी  कीजिए  ।  यह  कार्य  आपका

 श्री  बो०  के०  गढ़वो  :  इसलिए  मैं  कहता

 श्री  बसुदेव  आधायं  आप  इन  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  अन्तर्राज्यीय  परिषद

 का  गठन  क्यों  नहों  करते  ?

 श्री  बो०  के०  गढ़बो  :  इसे  आज  मैं  इसलिए  बता  रहा  हूं  क्योंकि  तमिलनाडु  के  सदस्य  यह  मांग

 कर  रहे  हैं  कि  यह  मामला  न्यायधिकरण  को  सौंप  दिया  जाए  जबकि  श्री  कृष्ण  अव्यर  का  कहना  है  कि

 इसे  न्‍न्यायाधिकरण  को  न  सौंपा

 4.00  म०  प०

 श्री  बो०  के०  गढ़वो  :  आप  आज  ही  तो  बोले  हैं  ।

 श्री  पो०  कुलनवरईवेलू  :  वह  बढुत-सी  बातें  कह  रहे  हैं  |  हम  बहुत  परेशान  हैं  |  हम  निचले

 वर्ती  राज्य  के  निवासी  हैं  |  पाती  के  अभाव  में  हमारी  फसलें  सूख  रही

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  इस  समस्या  के  समाधान  के  बारे  में  भारत  सरकार  बहुत  चितित

 थी  कुलनवईबेल  :  यह  धोखे  में  रखने  वाली  बात

 एक  समाननोय  सदस्य  :  यह  बहुत  ही  नाजुक  समस्या

 श्री  ए०  सी०  षण्मुख  :  यदि  आपको  रुचि  है  तो  आप  न्यायाधिकरण  का  गठन

 श्रो  बो०  के०  गढ़वो  :  मैं  आपको  बता  रहा  हूं  ।  आप  इतने  बेचैन  क्यों  हो  रहे  आपने  जो

 मुद्दे  उठाये  हैं  मैं  उनका  जबाव  दे  रहा  हूं  कि  यह  मामला  भारत  सरकार  के  समक्ष  है  ओर  वह  यह्‌
 विचार  कर  रहो  हैं  कि  इस  समस्या  को  कंसे  हल  किया

 जहां  तक  क्रुष्णा  नदी  के  पानी  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  भी  इस  बार  हमने  30  करोड़  रुपए
 की  व्यवस्था  की  हमें  आशा  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  को  सरकार  इस  समस्या  के  समाधान  में  सहयोग
 करेगी  जिससे  मद्रास  शहर  को  पेयजल  की  सप्लाई  की  जा  सके  ।

 री  एम०  रधुमा  रेडडो  :  बजट  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया

 413



 तमिलनाडु  1988-89  88-89  28  1988

 भरी  बो०  के०  गढ़बी  :  इसका  उल्लेख  किया  गया  आप  यह  नहीं  जानते  कि  बजट  में

 किसका  जिक्र  होता  बजट  में  परिव्यय  होता  आप  इसके  बारे  में  नहीं  जानते  जिन
 राशियों  की  हमें  व्यवस्था  करनी  है  उनका  बजट  में  जिक्र  किया  जाता  आपने  बजट  नहीं
 देखा

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  आप  बजट  को  देखिए  ।

 श्रो  बो०  के०  गढ़दी  :  उन्होंने  नहीं  देखा  है  ।  यही  समस्या  है|  जहां  तक  तमिलनाडु  में  विद्युत
 की  स्थिति  का  सम्बन्ध  नि.संदेह  विद्युत  के  मामले  में  यह  कमी  वाला  राज्य  यह  40  प्रतिशत  से
 60  प्रतिशत  तक  कमी  का  सामना  कर  रहा  हम  इस  बात  से  भी  सहमत  हैं  कि  और

 अधिक  विद्युत  पैदा  करने  को  बहुत  जरूरत  इसलिए  सातवीं  योजना  में  विद्यमान  4,000  मंगावाट
 के  ग्रिड  में  1,411  मंगाबाट  अतिरिक्त  बिद्युत  को  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के  लिए  2,000  करोड़  रुपए
 का  प्रावधान  रखा  गया  यह  पूर्वानुमान  लगाया  गया  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  में  800
 वाट  विद्युत  की  कमी  रहेगी  |  लेकिन  निवेली  लिग्नाइट  तिगम  दो  खानों  पर  आधारित  दो  ताप  विद्युत
 केन्द्र  स्थापित  कर  रहा  है  ।  पहली  खान  पर  आधारित  600  मंगावाट  की  सम्पूर्ण  विद्युत  तब्रिलनाडु
 को  वितरित  की  जानी  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चढ्जो  :  अनेक  प्रकार  के  बायदे  किए  जाते  आप  कोई  भी  वायदा  कर
 सकते  हैं  ।

 क्री  बो०  के०  गढ़बी  :  यह  वायदा  नहीं  यह  वास्तविकता  है  ।  यह  ऐसा  वायदा  नहीं  है  जैसे
 आप  अनेकों  से  वायदे  करते  हैं  ।

 री  पो०  खिदम्बरम  :  हम  आपके  लिए  एक  अच्छा  बजट  बनाएंगे  ।  इसे  आप  हमें  दे  दीजिए  ।

 थ्रो  बो०  के०  गढ़बो  :  वह  तो  नि:संदेह  उन्हें  देना  ही  पड़ेगा  |  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां
 तक  विद्युत  का  संबंध  अभी  तक  तो  इसको  कमी  लेकिन  राज्य  सरकार  के  साथ-साथ  केन्द्र  भी

 तमिलनाडु  में  परियोजना  तथा  तमिलनाडु  के  लिए  विद्युत  की  उपलब्धता  की  ओर  ध्यान  दे  रहा  है  ।  हम
 कठिनाइयों  को  कम  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।

 तमिलनाडु  में  विद्युत  के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया  श्री  रेड़ी  को  इसका  पता

 नहीं  था  ।  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों  को  विद्युत  निःशुल्क  दी  जाती  अन्य  किसानों  को  भी  विद्युत
 प्रति  पावरਂ  के  हिसाब  से  एक  निश्चित  दर  से  दी  जाती  है  ।

 श्री  आपने  ऋण  तथा  ड्याज  के  बारे  में  एक  मुद्दा  उठाया  था  ।

 श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :  स्थगन  करना  समाधान  नहीं  है  ।

 श्री  बोौ०  के०  गढ़बी  :  जहां  तक  सहकारी  समितियों  तथा  अन्य  से  ऋण  का  सवाल  ब्याज
 तथा  अन्य  चीजें  पहले  ही  माफ  की  जा  चुकी  लेकिन  आपको  इसको  जानकारी  नहीं
 आपने  यह  मुद्दा  उठाया  |

 श्री  आपने  भाग  नहीं  लिया  ।  मैं  इस  साथ-साथ  टीका-टिप्पणी  को  पसंद  नहीं  करता  ।
 मैं  उन्हें  जवाब  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  भाग  लिया  है  तथा  व्यवधान  उत्पन्न  करने  का  आपका  कोई
 अधिकार  नहों  है  ।
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 श्री  सोपधनाथ  चटर्जी  :  आप  भारत  की  संसद  को  सम्बोधित  कर  रहे

 श्री  बी०  कं०  गढ़बो  :  मुझे  उनके  द्वारा  उठाए  गए  विशिष्ट  मुद्दों  का  जवाब  भी  देना  श्री
 डनिस  ने  तटीय  क्षेत्रों  मे ंमछली  पकड़ने  वाली  मशीनीकृत  नावों  आदि  के  बारे  में  एक  मामला  उठाया

 मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  45  लाख  रुपए  पहले  ही  दे  दिए  गए  हैं  तथा  घाट  सुविधाओं
 के  विकास  के  लिए  60.43  लाख  रुपए  तथा  मछियारों  ह्वारा  नाव  चलाने  के  लिए  50  लाख  रुपए  का

 प्रावधान  क्योंकि  वह  कन्याकुमारी  से  हैं  इसलिए  उन्होंने  यह  मुद्दा  उठाया

 श्री  कुलनदईवेलू  ने  यह  मुद्दा  उठाया  है  कि  कृषि  और  कृषि  से  संबंधित  कार्यों  क ेलिए  ओर

 अधिक  राशि  आबटित  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  उन्हें  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  वर्ष  1987-88  में

 138  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  थी  जबकि  इस  वर्ष  कषि  के  लिए  147  करोड़  रुपए  रखे  गए

 इसी  प्रकार  कूषि  से  सम्बन्धित  अन्य  कार्यों  के  लिए  वितरण  इस  प्रकार  मछलीपालन  के  लिए  पिछले

 वर्ष  7  करोड़  रुपए  थे  जबकि  अब  8  करोड  रुपए  का  प्रावधान  दुग्ध  वितरण  के  लिए  2  करोड़

 रुपए  थे  और  अब  3  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  पशु  पालन  के  लिए  32  करोड़  रुपये  थे  और  इस

 बार  37  करोड़  रुपये  सहकारी  समितियों  के  लिए  38  करोड़  रुपये  अब  इसके  लिए  52  करोड़

 रुपये  का  प्रावधान  नागरिक  आपूर्ति  क ेलिए  155  करोड़  रुपये  थे  ओर  अब  158  करोड़  रुपये  हैं  ।

 बनों  के  मामले  में  भी  राशि  17  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  19  करोड़  कर  दी  गई  है  तथा  कषि  के  लिए

 ऋणों  में  भी  वृद्धि  करके  2  को  तुलना  में  27  कर  दिया  गया  है  तथा  बनों  के  लिए  पूंजी  परिव्यय  23

 की  तुलना  में  बढ़ाकर  24  कर  दिया  इस  प्रकार  440  करोड़  रुपये  के  कुल  आबंटन  को  बढ़ाकर

 483  करोड़  रुपये  कर  दिया  गया  है  |  अभी  तक  चुनावों  के  बारे  में  एक  मामला  उठाया  गया  मैं

 पहले  ही  प्रतिशत  बता  चुका  हूं  ।  जहां  तक  चुनावों  का  सम्बन्ध  हमें  तो  यह  भी  पसंद  नहीं  है  कि

 तमिलनाडु  का  बजट  लोकसभा  के  सम्मुख  पेश  किया  जाए  तथा  यहां  उस  पर  चर्चा  हो  ।  हम  तो  यही

 चाहते  हैं  कि  भविष्य  में  संबंधित  राज्य  विधानसभाओं  को  अपने  राज्य  के  बजट  पर  चर्चा  करनी

 यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  डा०  एम०  जी०  भार०  की  मृत्यु  के  बाद  पार्टो  एक  होकर

 राज्य  की  बापडोर  को  नहीं  संभाल  सकी  और  किसी  वजह  से  इस  बजट  पर  यहां  चर्चा  हो  भी  रहो  है

 तो  इसके  लिए  हम  लोग  उत्तरदायी  नहीं  हैं  बल्कि  स्वयं  को  एम०  जी०  आर०  का  उत्तराधिकारी

 होने  का  दावा  करने  वाले  लोगों  को  इसका  उत्तरदायी  ठहराया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  यह  कहूगा

 कि  जहां  तक  चुनाव  का  संबंध  गृह  मंत्रालय  ने  तमिलनाडु  में  चुनाव  कराने  के  लिए  मुख्य  चुनाव

 आयुक्त  को  पहले  ही  लिखा  हुआ  है  तथा  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  के

 लय  ने  मतदाता  सूची  के  सशोधन  का  एक  कार्यक्रम  बनाया  है  तथा  वे  यह  काम  मई  के  शुरू  में

 पूर्ण  होने  की  उम्मीद  रखते  यह  सब  चुनाव  भायोग  द्वारा  किया  जाना  थह  हमने  नहीं

 करना
 ह

 श्री  पो०  कुलनदईवेलू  :  आपने  चुनाव  आयोग  को  कोई  संभावित  तिथि  सुझाई  होगी  ।

 श्रो  बी०  के०  गढ़वी  :  उन्हें  मतदाता  सूचियों  में  संशोधन  करना  है  और  उसके  बाद  ह्वीवे  यह

 करवा  सकते  हैं  ।

 श्रो  पी०  कुलनवईबेलू  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह  काम  इस  महीमे  में  पूरा  हो  जाएगा  ।

 क्री  बी०  के०  गढ़वी  :  वे  कहते  हैं  कि  मई  के  प्रारम्भ  में  पूर्ण  हो  जाएगा  ।

 क्री  पी०  कलनदईवें  लू  :  आपते  57  दिन  फट्टे

 ही

 ।
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 श्री  पो०  चिबस्थरस  :  मैं  आपकी  अनुमति  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चुनाव  आयोग
 ने  कहा  है  कि  मतदाता  सूचियां  6  मई  तक  संशोधित  कर  ली  जाएंगी  तथा  7  मई  को  प्रकाशित  की

 रहस्यपूर्णं  56  दिन  रहस्य  नहीं  मार्च  को  मेरे  वक्तव्य  से
 लेकर  6  मई  तक  गिनने  पर  56  दिन  होते  यदि  आप  भो  गिनेंगे  तो  आप  भी  56  दिन  ही
 पाएंगे  ।

 श्री  एन०  बी०  एन०  सोमू  :  उपाध्यक्ष  यदि  सरकार  तमिलनाडु  में  चुनाव  जून  में  करवाना

 चाहती  है  तो  राज्यपाल  ने  सहकारी  समितियों  के  चुनावों  की  घोषणा  क्‍यों  की  जबकि  ऐसा  करना  तो

 एक  लोकप्रिय  सरकार  का  कतंथ्य  होता  यह  नीति  संबंधी  विषय  है  ।

 भरी  पी०  चितम्बरम  :  आप  चुनावों  से  क्यों  डरते  हैं  ?

 श्रो  बो०  क०  गढ़वी  :  श्रो  कुप्पुस्वामी  ने  यहू  मामला  उठाया  था  कि  नशाबंदी  लागू  करने  वाले

 प्रशासन  को  चुस्त  किया  जाता  मैं  उन्हें  यह  बताता  चाहूंगा  कि  इसे  लागू  करने  का
 काम  पुलिस  बल  के  एक  बड़  दल  को  सॉंतगा  गया  है  और  पुलिमस  के  उप  महा-निरीक्षक  इसके

 मुदिया  हैं  ।

 एक  मुद्दा  अध्यापकों  आदि  के  बारे  में  राज्य  के  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 को  पहले  ही  1-  0-1984  से  लागू  कर  दिया  गया  है  तथा  महंगाई  भत्ता  भी  भारत  सरकार  की  दरों
 के  बराबर  हो  दिया  गया  है  ।  मुद्दा  यह  उठाया  गया  था  कि  यह  उन्हें  भारत  सरकार  के  कर्म  वारियों  के

 बराबर  ही  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसे  पहले  ही  कार्यान्वित  किया  जा  चुका

 श्री  पो०  कुलनबईबेल  :  चट्टोपाध्याय  समिति  को  रिपोर्ट  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 थ्रो  बी०  के०  गढ़वो  :  पद्यपि  यह  दोहराना  ही  होगा  ।  फिर  भी  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  जहां
 तक  अध्यापकों  आदि  के  वेतन  को  सवाल  राज्य  के  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को

 1-10-1984  84  से  पहले  ही  लागू  किया  जा  चुका  है  तथा  उन्हें  महंगाई  भत्ता  भारत  सरकार  की  दरों  के

 बराबर  दिया  गया  है  ।

 सार्वतनिक  वितरण  चोरियों  आदि  के  बारे  में  थी  कुप्पुस्वामी  ने  एक  मामला  उठाया

 था  ।  मैं  सभा  को  यह  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  निगरानी  व्यवस्था  लागू  करने  वाली  व्यवस्था  को

 अध्यक्षता  अब  उप  नागरिक  आपूर्ति  करते  वे  दुकानों  पर  छापे  मारते  हैं  तथा

 गलत  कार्यो  का  पता  लगाने  का  प्रयास  करते  हैं  तया  पुलिस  अधिकारियों  तथा  राजस्व  विभाग  के

 अधिकारियों  और  सहकारिता  विभाग  के  अधिकारियों  को  प्रारम्भिक  स्तर  पर  कदाचार  तथा  चोरियों

 को  रोकने  के  लिए  कहा  जाता  है  तथा  पामोलीन  सहित  सभी  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  दर  की  दुकानों
 के  माध्यम  से  वितरित  की  जा  रही  हैं  ।  ;

 पांडियासुपुस्तमपुन्ना  योजना  के  बारे  में  उन्होंने  एक  मामला  उठाया  यह  एक  अन्तर्राज्योय

 नदी  परियोजना  है  तथा  केरल  सरकार  की  सहमति  की  प्रतीक्षा  है  |

 श्री  सोमू  तथा  अन्य  मित्रों  ने  ग्रामीण  बेरोजगारी  के  बारे  में  भी  मुह  उठाए  वे  पहले  ही
 जानते  हैं  कि  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  राज्य  सरकार  पहले  ही  उन  शिक्षित  युवकों  को  बेरोजगारी

 राहत  दे  रही  है  जो  एम०  एम०  एल०  पी८  यू०  सीौ०  या  हायर  सेकंडरी  अथवा  डिग्री  कोर्स  पास

 कर  सके  हैं  तो  जता  कि  मामला  उसी  प्रकार  राहुत  की  मात्रा  भी  क्रमशः  50  75  रुपये  और
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 100  झगये  है  ।  एक  तरफ  तो  हम  बेरोजगार  लोगों  के  लिए  नौकरियों  के  अवस्तर  उत्सन्त  करने  का
 प्रयास  कर  रहे  हैं  और  इसके  साथ-साथ  उन्हें  यह  भत्ता  भी  दिया  जा  रहा  है  ।

 आरक्षण  के  लिए  चल  रहे  आन्दोलन  के  संबंध  में  एक  मुद्दा  उठाया  गया  यह  एक
 नौति  संबंत्री  मामला  है  और  इसका  सही  निर्णय  निर्वाचित  सरकार  ही  ले  सकती  हम  इस  पर
 निर्णय  नहीं  ले  सकते  ।

 श्री  पी०  कुलनवईबलू  :  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  चंढाव  हुए  तो  वे  चुनावों  का  बहिष्कार

 क्रो  बी०  के०  गढ़वी  :  लेकिन  उनको  मांग  यह  है  कि  राज्य  में  20  प्रतिशत  आरक्षण  हो  ।

 श्री  पो०  कुलमबईबेल  :  आप  क्या  आश्वासन  लोगों  को  दे  रहे  हैं  ?

 थी  यो०  के०  गढ़वो  :  हम  आश्वासन  क॑से  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  पो०  कुलतदईवेलू  :  अन्यथा  वे  चुनावों  का  बहिष्कार  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़बी  :  यदि  वे  नोकरियों  ओर  शिक्षा  सुविधाओं  भादि  के लिए  भधिक  आरक्षण

 चाहते  हैं  तो  यह  राज्य  सरकार  का  काये  चूंकि  राष्ट्रपति  शासन  चल  रहा  अतः  हम  इस  प्रकार
 का  नीति  संबंधों  निर्णय  नहीं  ले  सकते  हैं  ।

 भ्री  पी०  कुलसवईबेलू  :  जब  आप  विभिन्‍न  नीतियों  की  घोषणा  कर  रहे  तो  इसकी  भी
 घोषणा  क्‍यों  नहीं  करते  हैं  ?

 थ्रो  बी०  फे०  गढ़वी  :  यह  एक  अलग  मामला  है  ।  ये  आरक्षण  राज्य  के  अन्दर  दिये  जाते
 कल्याण  योजनायें  ओर  प्रशासनिक  उपाय  भिन्‍न  यह  तो  राज्य  की  चुनी  हुई  सरकार  का  काय  है  कि

 वह  आरक्षणों  के  संबंध  में  निणंय  ले  ।  हम  केवल  कामचलाऊ  प्रबन्धकਂ  हम  लोकतांत्रिक  ढांचे  में
 विश्वास  रखते  चुनी  हुई  सरकार  के  पास  अपने  राज्यों  के  संबंध  में  निर्णय  लेने  का  निश्वित  रूप  से
 अधिक  अधिकार  और  अधिक  शब्ित  होती  है  ।

 को  पो०  कूलनवईवेलू  :  राज्यपाल  की  सहायता  करने  वाली  संसद्‌  सदस्यों  की  समिति  के  बारे
 में  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 ह

 क्री  बी०  क०  गढ़बी  :  मैं  उत्त  सुझाव  को  उचित  कायवाही  करने  के  लिए  आगे  भेज  दूंगा  ।

 श्री  एन०  यो०  एन०  सोम्‌  ।  जब  चुने  हुए  उपलब्ध  प्रतिनिधि  केवल  संस्द्‌  सदस्य  हैं  तो  समिति
 गठित  क्‍यों  नहीं  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  थोौ०  के०  गढ़वी  :  जहां  तक  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  उन  अन्य  मुद्दों  की  बात

 जिन्हें  विभिन्‍न  विभागों  ने  निपटना  मैं  निश्चित  रूप  से  देखूंगा  और  उन  पर  कायंवाही  करने  के  लिए

 उन्हें  विभिन्‍न  विभागों  को  भेजूंगा  ।

 कुल  मिलाकर  जैसे  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  इस  बजट  में  कल्याण  योजताओं  और  तमिलनाडु
 के  विकास  के  लिए  अधिक  घन  कीं  ध्येंगस्थीं  की  गई  है  और  मैं  उन्हें  इस  बजट  को  पारित  करने  की  सभा
 से  सिफारिश  करता  हूं  ।
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 ne उपाध्यक्ष महोदव : अब मैं वर्ष [4  4  0  क्‍2््लजल्‌
 उपाध्यक्ष  महोदव  :  अब  मैं  वर्ष  के  लिए  तमिलताड  राज्य  से  संबंधित  लेखानुदानों

 की  मांगें  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  “2!  में  मांग  संख्या  |  से  59  के  सामने  दिखाये  गए  मांग  शोर्षों
 के  संबंध  में  31  1989  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  दौरान  होते  वाले  खर्चों  को
 अदायगी  करने  के  या  के  संबंध  कायं  सूची  के  स्तम्भ  '3'  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा
 तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित
 निधि  में  लेखे  पर  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  !

 ..  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  वर्ष  1987-88  के  लिए  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  ,

 प्रश्न  यह  है  :

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  “2!  में  दिखाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  संबंध  में  3

 1988  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  बर्चों  को  अदा  करने  के  लिए

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  “3!  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से
 अनधिक  संबंधित  अनुपूरक  राशियां  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को
 दी  जायें  :--

 मांग  संख्या  1,  3  से  28,  30,  31,  32,  34  से  55,  57,  58  गौर  5917
 ह  प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 4.17  म०  प०

 तमिलनाडु  विनियोग  बिधेयक*

 बिस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  घी०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 हुं  कि  वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि  से
 ओर  में  से  कतियय  राशियों  के  निकाले  जाने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तोय  बर्ष  1988-89  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की

 दिनांक  28-3-1988  के  भारत  के  राजपत्र  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 वन  «तभी

 संबित  निधि  से  और  में  से  कतिपथ  राशियां  निकाले  जाने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक
 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 भरी  बो०  के०  गढ़वी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  मैं  प्रस्ताव
 करता  हूं

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलताडु  राज्य  की
 संचित  निधि  से  ओर  में  से  कतिपय  राशियां  निकाले  जाने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले
 व्प्रियक  पर  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1988-89  9  के  एक  भाग  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की

 संचित  निधि  से  ओर  में  से  कतिपय  राशियां  निकाले  जाने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  षर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  भौर  3  भोर  अनुसूची  विधेयक  के  अंग  बनें  ।”  ५

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  ओर  3  तथा  भनुसूचो  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधितियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।/

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 *राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित/प्रस्तुत  ।
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 4.19  म०  Go

 तमिलनाडु  विनियोग  विधेयकਂ

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्री  बो०  के०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि  से  ओर  में  से  कतिपय

 और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिक्ृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संबित  निधि

 से  और  में  स ेकतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्री  बो०  के०  गढ़वी  :  मैं  विधेयक**  पुर:स्थापित  करता

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :**

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि

 से  और  में  स ेकतिपय  ओर  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  बाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाए  ।”

 क्रो  अजोत  कुमार  साहा  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  सभा  में

 गणपूर्ति  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  गणपूर्ति  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :  :

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  की  सेवाओं  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  संचित  निधि

 से  और  में  से कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुतआ  ।.  |ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  ओर  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 *दिनांक  28-3-1988  के  भारत  के  राजपत्र  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।

 **राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पृरःस्थापित/प्रस्तुत  ।
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  भौर  3  तथा  अनुसूयों  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 खण्ड  ],  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  के  अंग
 बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 श्री  बो०  के०  गढ़वो  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।/!

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 पक  विधेयक  पारिस  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अगलो  मद  पर  चर्चा

 को  जो०  एम०  बनातवालां  :  इससे  पहले  कि  हम  अगले  मुद्दे  पर  बात  करें  मैं  एक
 छोटे  मुद्दे  का  जिक्र  करना  लेकिन  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  यह  सभा  को  गरिमा  का
 मसला  है  ।  सभा  में  कम  से  कम  एक  मंत्रिमंडलीय  स्तर  का  मंत्री  अवश्य  उपस्थित  रहना  चाहिए  ।  आग
 जिन  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई  है  वह  सभा  के  नियमों  का  उल्लंघन  करके  की  गई  है--पूरा
 उल्लंघन  करके  की  गई  भभी-अभी  गणपूर्ति  घंटी  बजी  थी  ।  गणपूर्ति  घंटी  बजने  के  बाद  भी  एक  भी
 मंत्रिमंडलीय  स्तर  का  मंत्री  नहीं  आया  है  ।  यहू  तो  हद  है  ।  आपको  इस  पर  विशेष  रूप  से  टिप्पेणी  करनी

 चाहिए  ।  मैं  यह  सब  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  कुछ  समय  पहले  से  ये  सभी  मर्यादा  के  मामलों
 में  नियमों  का  बार-बार  उल्लंघन  किया  जा  रहा  अतः  आपको  समय  रहते  कार्यवाही  करनो  चाहिए
 ओर  इस  बात  पर  गौर  करना  चाहिए  कि  गणपूरति  घन्टी  के  बजने  के  बाद  भो  मंत्रिमंडलीय  स्तर  का
 एक  भी  मंत्री  नहीं  भाया  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  हमें  इस  पर  जोर  नहीं  देना  चाहिए  ।  आज  राज्य  सभा  चुनाव  हैं******

 झो  सोमनाथ  चटर्जो  ः  केवल  राज्य  सभा  के  चुनावों  के  कारण  मंत्रिमंडलीय  मंत्री
 यहां  उपस्थित  महीं  होंगे  ।  आप  क्‍या  कह  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  गृहण  मैं  इस  तरह  जोर  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 ञो  जी०  एम०  बनातवाला  :  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  ओर  विवादास्पद  विधेयक  यहां
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 स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  और  उन  पर  चर्चा  को  जा  रही  है  और  मंत्रिमंडलीय  स्तर  का  एक  भी  मन्‍्त्री

 हमें  सुनने  और  हमारी  आकांक्षाओं  को  जानने  के  लिए  यहां  उपस्थित  नहीं  है  ।

 श्रम  ससत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  जगदीश  :  यहां  तक  कि  आपके  अपने  साथी
 आपको  नहीं  सुन  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भरी  बनातवाला  आप  अपनी  बात  कह  लेकिन  मैं  इस  पर  जोर  नहीं
 दे  सकता  हूं  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 को  जी०  एम०  बनातवाला  :  यह  दलीय  राजनीति  का  मामला  नहीं  इसे  संसदीय  गरिमा
 और  संसदीय  प्रतिष्ठा  के  रूप  में  लें******  )

 श्रो  टो०  बशोर  :  मन्त्री  ही  होते  हैं  चाहे  वे  मंत्रिमंडलीय  स्तर  के  हों  या

 राज्य  स्तर  के  हों  ।

 श्री  जगदोश  टाईटलर  :  वे  माननीय  सदस्य  जिन्होंने  गणपूर्ति  का  मसला  उठाया  था  अब  स्वयं

 यहां  उपस्थित  नहों  हैं  ।  वह  कहां  हैं  ?  इस  प्रकार  के  महत्वपूर्ण  मु्ें  उठाये  गए  थे  ।  लेकिन  आपके  अपने

 साथियों  की  आपको  सुनने  में  दिलचस्पी  नहीं  है  ।

 श्री  बसुदेव  क्षाचाय  :  आपके  मंत्रिमंडलीय  मन्त्रियों  के  बारे  में  क्‍या  कितने

 यहां  हैं  ?  +

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  आप  इस  सभा  को  तब  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दें  जब  तक  कि

 एक  मन्त्रिमंडलीय  स्तर  का  मन्त्री  न  आ  जाये'*****  )

 ओरो  बो०  के०  गढ़बो  :  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  हमारे  मन  में  इस  सभा  के  लिए  कोई  इज्जत  नहीं
 हमारे  दिल  में  इस  मंच  के  लिए  सर्वाधिक  इज्जत  है  |  आज  राज्य  सभा  के  चुनाव

 श्रो  जो०  एस०  बनातवाला  :  सभा  की  गरिमा  ओर  गौरव  को  ध्यान  में  रखिए  |  महोदय  आप

 सभा  स्थगित  कीजिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  |  मैं  जोर  नहीं  दे  सकता  हु  ।  मैं  सभा  को  स्थगित
 क्‍यों  करू  |  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  अब  हम  अगला  मुद्दा  लेंगे  ।

 श्री  चिदम्बरम  कृपया  आप  बोलें  ।

 4.25  स०  १०

 अ्रवेध  प्रवासी  द्वारा  संशोधन  विधेयक

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  गह  मस्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो
 पो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता
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 पु
 कि

 अवध  प्रवासी  द्वारा  1983  में  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 जता  कि  सभा  को  ज्ञात  अवेध  प्रवासी  द्वारा  15  अवतूबर 1983  को  प्रर्यापित  अध्यादेश  को  प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  संसद  द्वारा  अधिनियमित  किया  गया
 था  ।  इस  अधिनियम  में  इस  बात  को  देखने  के  लिए  अधिकरण  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  है  कि  क्‍या
 कोई  व्यक्ति  अवैध  प्रवासी  है  ताकि  केन्द्र  सरकार  उस  अवध  प्रवासी  को  भारत  से  निष्कासित  कर  सके
 तथा  इससे  सम्बन्धित  मामलों  से  निवट  सके  ।  यह  अधिनियम  इस  समय  असम  राज्य  में  लागू

 असम  समझौते  के  दौरान  जो  बातचीत  उसमें  असम  राज्य  छात्र  संघ/अखिल  अप्तम  गण
 संग्राम  परिषद  के  प्रतिनिधियों  ने  कुछ  शंकारयें  व्ययत  की  असम  समझौते  के  खंड  5.9  में  इन
 भारक्षणों  के  बारे  में  विचार  अभिव्यवत  किया  गया  जिसका  पाठ  निम्नलिखित

 प्रवासी  द्वारा  1983  के  कार्यान्वयन  के
 संबंध  में  असम  राज्य  छात्र  संघ/अखिल  असम  गण  संग्राम  परिषद  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  व्यक्त
 को  गई  कुछ  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  समुचित  विचार  करेगी  ।”

 उपरोक्त  खंड  के  अनुसरण  में  असम  सरकार  ने  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  था  जिसमें  इस  अधिनियम
 में  कई  संशोधन  करने  के  सुझाव  दिए  गए  थे  ।  इस  अधिनियम  के  कार्यान्वयन  में  पिछले  चार  वर्षों
 में  जो  अनुभव  प्राप्त  उससे  भी  यह  पता  चलता  है  कि  इस  अधिनियम  के  कार्यकरण  को  कारगर
 बनाने  के  लिए  कुछ  परिवतन  करना  अपेक्षित  विभिन्‍न  स्तर  पर  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  से
 बातचीत  हुई  थी  और  जिसके  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  प्रमुख  मामले  प्रकाश  में  आये  थे  :--

 अधिकरणों  में  सदस्यों  की

 गैर  सरकारी  शिकायतों  के  मामले  में  आवास

 प्रत्येक  गैर  सरकारी  शिकायत  के  साथ  शुल्क

 सबूत  का

 उच्च  न्यायालय  के  संशोधन  शक्ति  संबंधी

 गिरफ्तार  करने/हिरासत  में  रखने  की  शक्ति  ।

 असम  के  मुख्य  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  के  बीच  हुए  विचार-विमर्श  के  फलस्वरूप  एक  समझोता

 हुआ  है  ओर  उसी  के  अनुसार  इस  अवंध  प्रवासी  द्वारा  संशोधन

 1987  को  कानूनी  रूप  देने  का  प्रस्ताव  इस  विधेयक  जिपते  असम  सरकार  के  साथ  विस्तारपूर्वक
 चर्चा  करने  के  बाद  अंतिम  रूप  दिया  गया  अन्य  बातों  के  साथ  निम्नलिखित  उपबंध  किए  गए

 अर्थात्‌

 अवेध  प्रवासी  )  अधिकरण  के  सदस्यों  की  संख्या  तीन  से  घटाकर  दो

 गैर  सरकारी  शिकायतों  के  मामले  में  आवास  की  छूट  सीमा  3  कि०  मी०  से  उसी  क्षेत्र

 के  पुलिस  स्टेशन  के  भीतर  के  आवास  तक
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 eer,  (ata)

 गैर  सरकारी  शिकायतों  के  मामले  में  न्यूनतम  शुट्क  25  रुपये  से  घटाकर  रुपये

 जो  व्यक्तित  उसी  पुलिस  स्टेशन  की  सीमा  के  बाहर  रह  रहा  उसे  अधिकरण  से

 व्यवहार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  आवेदन  पत्र  दैने  का  अधिकार

 अपीलीय  अधिकरण  के  सदस्यों  की  स्यूनतम  संख्या  तीन  से  घटाकर  दो

 संविधान  के  अनुच्छेद  226  और  227  के  अधीन  प्रदत्त  उच्च  न्यायालय  की  शक्ितयों
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उच्च  न्यायालय  द्वारा  संशोधन  करने  से  संबंधित  विद्यमान
 बंध  का  विलोपन  करना

 राज्य  भर  के  अवधारण  अधिकरणों  के  ऊपर  निगरानी  रखने  के  लिए  अपीलीय
 करण  को  शविंत  प्रदान

 पुलिस  अधिकारी  जिसका  पद  पुलिस  अधीक्षक  के  पद  से  कम  न  कुछ  व्यक्तियों
 को  बंधक  बनाने  का  अधिकार

 इस  अधितियम  के  अन्तर्गत  अपराधों  के  लिए  न्यूनतम  सजा  दिए  जाने  का  प्रावधान

 तथापि  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  226  और  227  के  अधीन  प्रदत्त
 उच्च  न्यायालय  की  शक्तियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उच्च  न्यायालय  द्वारा  संशोधन  करने  से  संबद्ध
 माने  उपबंध  का  विलोपन  करना  पक्षपातरहित  जिसके  अन्तगंत  उच्चच  न्यायालयों  को  संशोधन
 आवेदनों  की  सुनवाई  करने  ओर  रिट  जारी  करने  का  तथा  प्रदेश  भर  के  उन  समस्त  न्यायालयों  और
 अधिरकणों  की  निगरानी  करने  की  शक्ति  प्राप्त  जो  उनके  निगरानी  क्षेत्राधिकार  से  संबद्ध  हैं  ।

 जहां  तक  सबूत  देने  के  दायित्व  का  प्रश्न  है  इसके  संबंध  महा  न्यायवादी  की  सलाह  स्वीकार्य
 ओर  मान्य  है  कि  अधिनियम  में  इस  संबंध  में  कोई  परिवतंन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 प्रस्तावित  संशोधनों  के  माध्यम  से  इस  अधिनियम  के  अन्तगेंत  बनाये  गए  अधिकरणों  के  कार्य
 को  ओर  सूचारू  बनाने  का  विचार  है  ताकि  असम  समझौते  के  अनुसार  24  1971  के  बाद  असम
 में  जो  भवैश्न  प्रवासी  थे  उनका  पता  लगाया  जा  सके  और  उनका  निष्काशन  किया  जा  सके  ।  यह
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  उचित  और

 पूर्ण  हो और  यह  अनुचित  शंकाओं  या  नागरिकों  के  किसी  भी  वर्ग  के  लिए  परेशानी  का  साधन  न  बने  ।
 इन  संशोधनों  को  तैयार  करते  में  काफी  सावधानी  बरती  मयी  कुछ  लोगों  द्वारा.व्यक्त  किए  गए

 संदेहों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  इस  अवसर  पर  यह  बात  दोहराना  चाहुंगा  कि  सरकार  असम  समझौते
 के  अन्तर्गत  दिए  गए  आश्वासनों  को  पूरा  करने  अपने  दायित्वों  को

 पुरा
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अवेध  प्रवासी  द्वारा  संशोधन  विधेयक  को  सभा

 के  विचाराथर्  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  यह  है  :

 अवेध  प्रवासी  द्वारा  1983  में  संशोधन  करने
 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”
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 अब  प्रस्ताव  संशोधनों  को  बिचासभ  लिया  जाये संशोधनों  को  विचासभ  लिया  श्री  सुरेश  कुरूप  यहां  नहीं  श्री श्री  सुरेश  कुछूप  यहां  नहीं  श्री  बसुदेव  आचार्य

 यहां  उपस्थित  किंतु  श्री  मानिक  साम्याल  यहां  नहीं  प्रो०ण  सोज  भी  नहीं  मुझे  आशा  है  कि
 श्री  आचायें  जी  आप  दोनों  संशोधन  रख  रहे  हैं  ।

 शी  बसुदेव  आचाये  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 अवध  प्रवासी  द्वारा  1983  में  और  संशोधन
 करने  वाला  विधेयक  दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाए  जिसमें  30  सदस्य

 इस  सभा  से  20  भर्थात  :--

 (1)  श्री  अजय  विश्वास

 (2)  श्री  बूटा  तिह

 (3)  श्री  सोमनाथ  चटर्जी

 (4)  श्री  सेफुद्ीन  चोधरी

 (5)  प्रो०  मधु  दण्डवते

 (6)  श्रो  दिनेश  गोस्वामी

 (7)  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 (8)  पघ्री  वी०  एस०  कृष्ण  अय्यर

 (9)  श्री  हस्नान  मोल्लाह

 (10)  श्रीमती  गीता  मुखर्जी

 (1!)  डा०  ए०  के०  पटेल

 (12)  श्री  बलवन्त  सिह  रामूवालिया

 (13)  श्री  सी०  माधव  रेड्डी

 (14)  डा«  सुधीर  राय

 (15)  श्री  अमर  राय  प्रधान

 (16)  श्री  मानिक  सान्याल  ड़

 (17)  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन

 (18)  भ्री  पीयूष  तिरको

 (19)  श्री  के०  पी०  उन्‍्नोक्ृष्णन

 (20)  श्री  बच्ुदेव  आचार्य

 ओर  राज्य  सभा  से  10;

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिए  गणपूरति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों

 की  कुल  संख्या  का  एक  तिहाई

 425



 अवैध  प्रवासी  द्वारा  संशोधन  विधेयक  28  1988

 कि  समिति  अगले  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक  अपना  प्रतिवेदन  इस  सभा  को

 कि  अन्य  विषयों  में  संसदीस  समितियों  के  संबंध  में  इस  सभा  के  प्रक्रिया  नियम  ऐसे
 बतेनों  और  रूपभेदों  के  साथ  लागू  जो  अध्यक्ष  द्वारा  किए  और

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में
 सम्मिलित  हो  और  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  नियुकत  किए  जाने  वाले  10  सदस्यों  के
 नामों  की  सूचना  इस  सभा  को  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  अब  आप  बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  उपाध्यक्ष  भारतीय  संसद  के  लिए  यह  एक  और

 दुःखद  दिन  है  कि  इसे  इस  प्रस्तावित  विधेयक  और  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  आने  वाले  उन  मामलों  पर
 विचार  करना  होगा  जो  लोगों  में  एकता  स्थापित  करने  के  बजाये  उन्हें  विभाजित  करेगा  |

 इस  देश  की  लाखों  निराश  जनता  को  सरकार  को  छलना  का  एक  ओर  उदाहरण

 4.32  स०  १०

 जनूल  बश्वर  पोठासोन

 यह  अयोग्य  जो  न  ढंग  से  सोच  सकती  है  ओर  न  ईमानदारी  राजनैतिक  ईमानदारी
 से  कार्य  कर  सकती  बड़ी  संख्या  में  लोगों  क ेमानवीय  अधिकारों  को  बलि  चढ़ा  रहो  यह  सरकार
 विघटनकारी  ओर  उग्रराष्ट्रीयतावादी  ताकतों  के  साथ  समझौता  करके  मानव  जाति  के  बहुत  बड़े  वर्ग  के

 हितों  की  बलि  चढ़ा  रहो  है  ।

 हम  जानते  इस  देश  के  वहुत  सारे  लोग  यह  महसूस  करने  लगे  हैं  कि  इस  सरकार  से
 कारा  पाना  कठिन  है  ओर  इस  सरकार  के  विनाशकारी  प्रशासन  से  इस  देश  की  जनता  को  बचाने  का
 एक  ही  रास्ता  है  कि  इसे  उखाड़  फेंका  जाए  ।

 कितु  इस  अवसर  पर  मैं  असम  के  अपने  मित्रों  विशेषकर  जो  असम  गण  परिषद  से
 संबंध  रखते  वे  मेरे  बहुत  अच्छे  मित्र  हैं--अप्रील  करता  हु  ।  हम  दमतकारी  ओर  अधिका  रवादी

 प्रतिक्रियावादी  ताकतों  से  एक  साथ  लड़  रहे  हम  यह  संसद  में  ओर  संसद  के  बाहर  दोनों

 जगह  ही  एक  साथ  लड़  रहे  हम  जनता  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  एक
 साथ  लड़  रहे  हैं  और  अपने  राजन॑तिक  क्षेत्र  में  समुचित  संधीय  ढांचे  को  बरकरार  रखने  के  लिए  मैं
 उनसे  अपील  करता  हूं  कि  हमें  एकजुट  होकर  यह  संघर्ष  जारी  रखना  मैं  उनसे  अपील
 करता  हूं  कि  वे  इंस  बात  पर  विचार  करें  कि  क्‍या  यह  विधेयक  इस  देश  के  शोषित  ओर  संघष॑रत
 मानवों  को  अधिक  सुसंगत  और  कारगर  ढंग  से  जोड़ने  में  सहायक  है  ?  हम  उन्हें  अपना  सित्र  और
 अपना  भाई-बंद  मानते  और  असम  के  लोगों  से  मेरी  अपील  है  कि  लोगों  को  बांटो

 उन्हें  जोड़ो  ।  लोगों  की  विवधताओं  भाषा  के  अन्तर  धघामिक  विविधता  जाति  और  बंश
 के  भेद-भाव  पर  जोर  मत  दो  बल्कि  उन  पहलुओं  पर  जोर  दो  जो  लोगों  को  जोड़ती  है  जिससे

 श्री  अताउरहमान  :  यह  चापलूसी
 '**
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 झी  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपने  आरंभ  से  मेरा  भाषण  नहीं  सुना  ।

 श्री  अजय  मुशरान  :  आप  अनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  इसने  मुझे  कितना
 साया  है  ?

 भी  अताउरंहमान  :  मुझे  खेद

 श्री  सोमनाथ  चटलों  :  ताकि  देश  के  सभी  भागों  के  जो  विभिन्‍न  भाषाएं  बोलते  हैं  भोर

 विभिन्‍न  धर्मों  को  मानते  एक  सुब्यवस्थित  ढांचे  का  अभिन्न  अंग  बन  मैं  आशा  करता  हू  कि

 असम  गण  परिषद्‌  में  हमारे  मित्र  कोई  ऐसा  काम  नहीं  करेंगे  जिससे  केन्द्र  का  सत्तारूढ़  दल  उन्हें  अपने

 हाथों  में  कठपुतली  के  रूप  में  प्रयोग  करे  ।

 मेरा  एक  दिख  चस्प  अनुभव  था  ।  गत  सत्र  में  जब  अखिल  असम  विद्यार्थी  संघ  का  एक  दल

 मुझसे  मिला--मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस  संसद  के  अन्य  माननीय  सदस्यों
 से  भी  मिला--हमने  किसी

 कटुता  के  अत्यन्त  सौहादंपूर्ण  चर्चा  की  ।  मैंने  उससे  कहा  कि  हम  अप्तम  समझौते  के  विरुद्ध  थे  ।  कितु

 इसके  बावजूद  कि  जो  उनके  पास  उन्हें  यह  देखना  था  कि  मानव  अधिकारों  पर  किसी  हस्तक्षप  के

 बिना  इसे  लागू  करना  था  ओर  उन  लोगों  के  प्रति  उचित  आदर  व्यक्त  करना  था  जो  अपनी  स्वेच्छा  से

 नहीं  पर  हालात  को  मजबूरी  में  असम  में  रह  रहे

 इसी  भवन  इसी  अहाते  में  महान्‌  भारतीय  नेताओं  ने  अपनी  बचनबद्धता  व्यक्त  की  है  जिन्हें

 राष्ट्रीय  बचनबद्धना  के  रूप  में  स्वीकार  किया  गया  जो  पण्डित  जी  ने  कहा  था  उसे  पुनः  दोहराना

 उचित  होगा  ।  पण्डित  जी  ते  15  1947  को  कहा  था  :--

 अपने  उन  भाइयों  और  बहनों  के  बारे  में  भी  सोचते  हैं  जो
 राजनीतिक  सीमा  के

 कारण  हमसे  बिछुड़  गए  हैं  ओर  दुर्भाग्पवश  इस  समय  हमें  मिली  स्वतंत्रता  में  भाग  नहीं  ले

 सकते  वे  हमारे  हैं  ओर  हमारे  रहेंगे  चाहे  कुछ  भी  और  हम  उनके  सोभाग्य  ओर

 दुर्भाग्य  में  बराबर  के  साझेदार  रहेंगे

 उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  वह  विस्थापित  जो  भारत  में

 रहने  आए  वह  नागरिकता  प्राप्त  करने  के  लिए  बाध्य  यदि  कानून  इस  मामले  में  अपर्याप्त

 तो  कानून  को  बदलना  चाहिए  ।”  इसी  बात  पर  भारत  के  प्रथम  प्रधान  मंत्री  ने  जोर  दिया  ।

 उप-प्रधान  मंत्री  सरदार  वल्लभभाई  पटेल  ने  कहा  :

 सहानुभूति  स्वाभाविक  रूप  से  उनके  साथ  हैं  जो
 अभी  तक  हमारे  साथ  थे  कितु

 अब  हमसे  अलग  हो  रहे  बहुत  कम  लोग  इस  बात  को  समझेंगे  कि  जो  लोग  एकता  की

 कदर  करते  थे  बह  विभाजन  से  उत्पन्न  हुई  कटुता  भर  दुःख  का  विकास  देखेंगे  ।  कितु  सीमा

 के  उस  पार  हमारे  भाई  यह  न  समझें  कि  उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  अथवा  उन्हें  भुलाया
 गया  है  ।  उनके  कल्याण  के  लिए  हमारी  सतकंता  की  जरूरत  है  भोर  हम  पूरो  आशा  ओर

 विश्वास  से  और  पूरी  रुचि  से  उनके  भविष्य  की  ओर  ध्यान  देंगे
 कि

 उनके  अधिकारों  को  रक्षा

 की  जाए  ।”

 परदार  वललभभाई  पटेल  का  एक  और  उद्धरण  मैं  बपने  युवा  प्रधान  मंत्री  को  याद  दिलाना

 चाहता  हु  जो  यह  विधेयक  ला  रहे  हैं  कि  आधुनिक  भारत  के  तिर्माताओं  ने  यह  कहा  थां  और  यह  एक
 ऐसी  बचनबद्धता  है  जो  एक  राष्ट्रीय  वचनबद्धता  के  रुप  में  दी  गई
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 ्३्ण्  ayn  «कम  क>म>न्‍«,

 सरदार  वललभभाई  पटेल  ने  कहा  :

 तब  तक  इंस  स्वतंत्रता  का  पूरा  आनन्द  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  जब  तक  हम  इसे
 उत्तर  ओर  पूर्व  बंगाल  के  हिन्दुओं  को  इसमें  भागीदार  नहीं  बनाते  हैं  ।  हमारी  मातृभूमि  को
 विदेशी  शासन  से  मुक्त  करने  के  लिए  उन्होंने  जी  कष्ट  झेले  हैं  और  हंसते-हंसते  बलिदान  दिए

 मैं  उनको  कंते  भूल  सकता  हूं  ?  अब  के  बाद  भारत  में  होने  वाले  विकास  में  भारत
 सरकार  का  ध्यान  उनके  भविष्य-कल्थाण  की  और  गम्भी  रतापूर्व  क  दिया  जाना  चाहिए  ।”

 राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  ने  क्या  कहा  है  ?  उन्होंने  कहा  :

 मित्र  पूछते  हैं  कि
 क्या  उन  लोगों  को  भारत  में  शरण  मिलेंगी  जो  अत्यधिक  डरे

 हुए  हैं  अथवा  अन्यथा  पाकिस्तान  छोड़ते  हैं  ?  हस  मुद्दे  पर  मेरी  राय  सुस्पष्ठ  ऐसे
 थियों  को  संध  और  उचित  शरण  मिलनी

 प्रित्रों  ने  मुझसे  यह्‌  भी  पूछा  कि  पाकिस्तान  में  जो जमीन  और  मकान  रह  गए
 उनका  क्‍या  होगा  ।  मैंने  बार-बार  पूछा  है  कि  सरकार  को  भूमि  और  भवनों  के  लिए  वर्तमान
 बाजार  का  मुल्य  देना  चाहिए  ।”

 मैं  यह  इस  सदन  को  याद  दिलाने  के  लिए  पढ़  रहा  हू  कि  यह  वधनबद्धताएं  भारत  के  उन  लोगों  के

 लिए  की  यई  थीं  जो  विभाजन  के  पश्चात्‌  एक  अलग  ही  राज्य  के  निवासी  बने  जिसके  लिए  उनसे  उनके

 विचार  नहीं  पूछे  गए  ।

 फिर  मैंने  अश्विल  असम  विद्यार्थी  संघ  से  कहा  कि  हमारी  आपत्तियों  ओर  विरोध  के  बावजूद  चाहे
 कोई  भी  समझोता  हुआ  इन  वचनबद्धताओं  को  पूरा  किया  इप्तसे  उन  लोगों  के  अधिकतर
 अधिकार  छिन  जाते  हैं  कितु  समझौते  में  जो  भी  व्यवस्था  है  उसे  बनाए  रखना  और  मुझे  कहना

 चाहिए  कि  उन्होंने  उनमें  से  कुछ  अत्यन्त  बुद्धिमान  व्यक्तियों  मे  स्वीकार  किया  कि  समझोते  का  लागू
 करना  अथवा  विद्यमान  कानूनों  को  लागू  करने  में  भी  कुछ  उल्लंघन  किए  गए  कुछ  त्रुटियां  हैं  और

 उन्होंने  कहा  हम  युवा  हैं  भौर  हम  जिम्मेवारी  लेते  कितु  हम  देखेंगे  कि  इन्हें  उचित  ढंग  से  लागू
 किया  जाए  और  जतता  को  कोई  कठिनाई  नहीं  होने  दी  जाएगी  ।  कितु  मैं  आज  देखता  हूं  कि  यह
 संशोधन  विधेयक  आया  है  जिससे  इन  लोगों  के लिए  और  भी  कठिनाई  होगी  और  जिसस्ते  प्रशासन

 अथवा  कुछ  लोगों  को  कानून  का  सहारा  लेना  अधिक  सहज  बन  जाता  जो  हमारे  विचार  से  हमारे
 देश  अथवा  संयुक्त  देश  के  लोकाचार  के  विरुद्ध  ह ैऔर  जनता  के  नेताओं  ओर  उस  समय  की  सरकार

 ओर  नेताओं  द्वारा  दिए  गए  मम्भीर  आश्वासनों  के  विरुद्ध

 जब  1५83  में  मूल  विधेयक  पारित  हुआ  तो  श्री  पी०  *सी०  सेठी  गृद्द  मंत्री  ओर  एक
 कैबिनेट  मंत्री  थे  ।  उन्होंने  क्या  कहा  था  ?  उन्होंने

 झ्री  अजय  मुशरान  :  कया  मैं  हस्तक्षेप  कर  सकता  हूं  ?  उन्होंने  स्वर्गीय  पंडित  नेहरू  ओर  स्वर्गीय

 सरदार  वललभभाई  पटेल  का  उद्धरण  दिया  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  उन्होंने  कोई  निश्चित  वचन

 अथवा  आश्वासन  दिया  वह  हमारे  उन  भाइयों  ओर  बहनों  के  प्रति  सहानुभूति  थी  जिन्होंने
 किसी  अन्य  देश  के  नागरिक  बनना  चाहा  ओर  आख़िर  में  वहू  दूसरे  देश  के  ही  नागरिक  बन  गए  ।
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 श्री  सोमनाथ  चढर्जो  :  बतंमान  कांग्रेसियीं  के  शब्दकोश  में  जनता  के  प्रति  वचनबद्धता  के  लिए
 कोई  शब्द  नहीं

 भ्ो  अजय  म॒शरान  :  मैं  कांग्रेसियों  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  मैं  अपकी  सलाह  चाहता  हूं
 क्योंकि  आप  एक  प्रतिष्ठित  वकील  और  विधिशास्त्री

 क्री  सोमनाथ  यटर्जो  :  हमें  इसके  लिए  सरकार  की  प्रतिक्रिया  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  ।

 मैं  विधिशास्त्री  नहीं  हूं  ।  श्रो  पी०  सी०  सेठी  ने  1983  में  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुए
 कहाਂ  )

 श्रो  अजय  आप  इतिहास  को  तोड़-मरोड़  रहे  हैं  ।

 श्रो  अम्बुल  गफूर  :  पूर्व  बंगाल  से  हिंदुओं  को  भारी  संख्या  प्रवास  कर  गई  क्योंकि
 पाकिस्तान  सरकार  ने  उन्हें  यातनाएं  तो  बया  आप  उन्हें  मिकाल  देंगे  जब  वहां  आकर  बस

 यही  बात  आप  कह  रहे  आप  भारतीय  जसना  पार्टी  को  कुछ  करने  के  लिए  क्‍यों  नहीं  कद्दते
 यह  आपकी  वचनबद्धता

 क्रो  सोमनाथ  थटरजों  :  मुझे  गुस्सा  नहीं  आ  रहा  मुझे  आज  दुःख  हो  रहा

 थो  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  देश  की  जनता  को  दिया  गया
 किसी  वचनबद्धता  की  कोई  कानूनों  प्रवतनता  नहीं  कितु  प्रश्न  यह  है  कि

 जहां  तक  इस  देश  का  संबंध  जहां  तक  इस  सरकार  का  संबंध  चाहे  वह  इसको  विश्वास  का  मुद्दा
 समझता  इस  देश  की  जनता  के  साथ  किया  गया  कोई  ईमानदार  ओर  मुझ  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं  है  कि  यह  ईमानदारी  से  किया  गया  आज  उनके  अनुयायी  उस  बचनबद्धता
 का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  भीर  की  गई  बचनबद्धता  का  किसी  प्रकार  से  आदर  नहीं  हो  रहा  है  ।

 श्रो  पी०  सी०

 श्री  संफुद्रीन  चोधरो  :  मध्य  प्रदेश  से  श्री  पी०  सी०  सेठी  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  श्री  पी०  सी०  सेठी  ने  गृह  मंत्री  के  रूप  में  1983  में  बाद-विवाद  का

 उत्तर  देते  हुए  कहा  है  :

 ने  विदेशियों  का  पता  लगाने  और  ब्राहर  निकालने  के  संबंध  में  काम  आरम्भ
 >  कांच

 करने  के  लिए  1971  को  आरंधभिक  वर्ष  मानने  के  लिए  1980  में  प्रधान  मंत्री  ने  संसद

 में  विपक्ष  के नेताओं  और  असम  विधान  सभा  में  राजनंतिक  दलों  के  नेताओं  के  प्रतिनिधियों
 से  बातचीत  करके  केवल  एक  सवंदलीय  स्वंसम्मति  को  लागू  करने  के  लिए  अध्यादेश  को  रह
 करने  के  लिए  विधेयक  लाते  के  लिए  अध्यादेश  जारी  किया  है  ।”

 यह  वक्तव्य  उस्त  सप्रय  के  गह  मंत्री  ने  सदन  में  बाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुए  दिया

 भ्ो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  नहीं  जानता  कि  कनल  मुशरान  को  क्या  हुमा  |  जबलपुर  में  जल  रही
 आग'*ਂ

 श्री  अजय  मुशरान  :  यह  केबल  सहानुभूति  (  )

 भरी  दिनेश  गोस्वामी  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  विधेयक  पर  मेरे  और  मेरे
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 सहगोगी  के  बोच  काफी  मतभेद  उन्हें  अपनी  बात  कहने  दीजिए  ।  हम  उन्हीं  बातों  में  उत्तर  देंगे  जहां

 हम  समझते  है  कि  जबाब  दिया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  सोमनाथ  चटओं  :  मैं  इसका  स्वागत  करता  हू  ।  जंसा  कि  मैंने  हमारों  कोई  लड़ाई

 नहीं  कुछ  मामलों  पर  हमारे  मतभेद  हैं  किन्तु  लड़ाई  का  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।  हम  इसे  आपस  में

 सुलझा  कित्तु  सवाल  यह  है  कि  कनेल  मुशरान  की  ओर  से  कोई  परेशानी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 )

 श्री  पो०  चिदस्बरम  :  जब  सोमनाथ  जी  का  मुझसे  मतभेद  होता  है  तो  वह  झगड़ा  करते

 हैं  जब  दिनेश  गोस्वामी  के  साथ  मतभेद  होता  है  तो  वह  झगड़ते  नहीं  हैं  ।

 थ्रो  सोमनाथ  चटर्ओजो  :  मैं  झगड़ा  नहीं  करता  ।  मैं  झगड़ा  क्‍यों  करू
 ॥

 कल  हमारे  युवा  गृह  मंत्री  ने-दूरदर्शन  पर  बताया  कि  सेना  के  लोगों  में  मनुशासन  होना

 उन्हें  इस  बात  का  खेद  है  कि  जनरल  अरोड़ा  ने  यह  अनुशासन  नहीं  दिखाया  ।  कल
 आप  किस  प्रकार  की  सेना  में  मुझे  नहीं  मालूम

 '*'
 )

 ओर  बसुदेव  आचाय  :  जबलपुर  का  एक्सप्लोजन  है  क्या  ?

 शो  अजय  मझरान  :  जबलपुर  क  एक्सप्लोजन  तो  अंडर  कन्ट्रोल

 थ्रो  सोमनाथ  चटलों  :  इस  महान  सदन  द्वारा  1983  में  पारित  किए  गए  विधेयक  में

 कुछ  न्यूनतम  रक्षोपायों  की  व्यवस्था  को  मई  थी  |  तत्कालीन  गृह  मंत्री  ने  न्यूनतम  रक्षोपाय  किए  जाने

 का  ओऔवित्य  बताया  था  ।  मुझे  नहों  मालूम  कि  श्री  चिदम्बरभ  को  अपने  पूरब  बकता  का  भाषण  पढ़ने  का

 मौका  मिला  या  नहीं  ।  कम-से-कम  इसकी  एक  प्रति  अवश्य  लें  ।

 उन्होंने  बताया  कि  कुछ  उपबंध  किए  गए  14  1983  को  इस  सदन  में  दिए

 अपने  भाषण  में  उन्होंने  कहा  था  :

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  बेकार  आवेदन  पत्र  न  भेजा  जा  विधेयक  में  कुछ
 रक्षोपायों  का  प्रावधान  किया  गया  है  अर्थात  आवेदन-पत्र  के  साथ  शुल्क  भेजा  जाना

 जिस  व्यक्षित  के  सम्बन्ध  में  आवेदन  दिया  गया  उसका  निवास  स्थान  आवेदक  के  निवास
 स्थान  से  तीन  किलोमीटर  के  भीतर  होना  आवेदन  के  साथ  उस  क्षेत्र  के तीन

 मीटर  के  दायरे  में  रहने  बाले  कम-सै-कृम  दो  व्यक्तियों  के  ऋपथ-पत्र  लगे  होंगे  जिस  क्षेत्र  में
 आवेदन-पत्र  में  उल्लिखित  व्यक्त  रह  रहा  है  ।”

 बह  आगे  कहता  है  :

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इस  शध्यवस्था  में  सभी  का  विश्वास  विधेयक  में
 यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  अपीलोय  म्यायाधिकरण  में  कम-से-कम  तीन  और
 अधिक  6  सदस्य  हों  ओर  इस  अपीक्षीय  स्यायाधिकरण  के  सदस्य  या  तो  उच्च  न्यायालय  के
 सेवारत  या  सेवानिषत्त  न्यायाधीश  होंगे  ।”
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 तत्पश्बात्‌  उन्होंने  1983  के  विधेयक  की  प्रमुख  विशेषताओं  का  उल्लेख  किया  जिसमें  सिविल
 ग्यायालय  के  अधिकार  क्षेत्र  का  उपबंध  किया  गया  है  ओर  यह  कि  केन्द्रीय  सरकार  अवेध  प्रवासियों  को
 निकालने  के  लिए  आवश्यक  प्रशासनिक  कार्यवाही  इसके  अलावा  भारत  सरकार  ने  बार-बार
 आश्वासन  दिया  यह  कहा  गया  था  :

 इस  बात  के  लिए  उत्सुक  है  कि  24-3-71  के  बाद  के  अवेध  प्रवासियों  का
 पता  लगाकर  उन्हें  बाहर  निकाला  जाएਂ  हमने  इसका  भी  समर्थन  किया
 करण  के  सदस्य  नियुक्त  किए  जाने  के  लिए  जओं  को  शआकृधित  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार
 द्वारा  अतिरिक्त  प्रोत्साहनों  की  पेशकश  की  जा  रही  है  और  इसके  परिणाम  उत्साहजनक  हैं  ।
 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  जजों  के  नाम  असम  सरकार  को  भेज  दिए  गए  हैं  ।”

 उन्होंने  आगे  कहा  “25  1971  के  अलावा  और  कोई  तारीख  निर्धारित  करना  अव्यवहारिक
 वह  कहते

 “1961-71  के  बीच  आए  लोगों  के  मतदान  अधिकार  को  समाप्त  करना  तथा
 मांग  की  अव्यवहारिकता  तथा  इसके  परिणामस्थरूप  होने  बाली  तकलोफों  पर  ध्यान  दिए
 बिना  उन्हें  आसाम  से  बाहर  निकालना  भारत  सरकार  की  स्वीकार्य  नहीं  था  ।'

 नहोंने  कहा  कि  इससे  प्रभावित  होने  वाले  लोगों  को  तकलीफ  होगो  ।

 ये  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  प्रधान  मंत्री  थी ंतब  भारत  सरकार  की  ओर  से  सभा
 में  दिए  गए  थे  ?  अब  बया  हो  रहा  है  ?  बिना  किसी  बातबीत  के  सर्वाधिक  प्रभावित  लोगों  के  विचार

 जाने  बिना  असम  समझौता  कर  लिया

 कृपया  असम  समझोते  का  पेरा  59

 कतिपय  कठिनाइयों  की  ओर  पूरा  ध्यान  देगीਂ  मैं  प्रतीक्षा  कर  रहा  था  कि  माननोय

 मंत्री  जी  बताएंगे  कि  क्‍या  कठिताइयां  हैं--आल  असम  स्टूडेंट  यूनियन  तथा  अश्विल  असम  गण  संग्राम

 परिषद्‌  द्वारा  इस  अधिनियम  को  लागू  करने  संबंधी  कठिनाइयां  क्या  मंत्री  महोदय  द्वारा

 इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा

 कृपया  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  ओर  कारणों  के  कथन  को  आपको  पता  लगेगा  कि

 मानवीय  मानवीय  रक्षा  ओर  मानवीय  अधिकारों  जैसे  मामलों  को  किस  प्रकार  लिपटाया  गया

 उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  कहा  गया  है  कि  संशोधन  विधेयक  असम  सरकार  के  साथ  विस्तृत
 बातचीत  के  पश्चात्‌  तैयार  किया  गया  है  ॥  और  दिसी  के  साथ  नहीं  !  अन्य  कई  संगठन  भी  उन

 ग्रुपों  या  दलों  का  भी  सदन  में  प्रतिनिधित्व  इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  भाप  असम

 सरकार  के  साथ  बातचीत  किन्तु  आपको  अन्य  प्रभावित  लोगों  के  साथ  भी  बातचीत  करनी

 उनके  संगठन  भी  वहां  वह  कोई  बहुत  बड़ी  मांग  नहीं  कर  रहे  वह  केवल  मानवीय

 अस्तित्व  के  लिए  लड़  रहे  कोई  भी  ब्यग्ति  अपना  बसा  बसाया  घर  खुशी  से  छोड़कर  ऐसी  जगह
 जाकर  नहीं  रहता  जहां  उसे  अपना  जीवन  नए  धतिरे  से  आरम्भ  करना  जन  लोगों  ने  इतने

 सालों  तक  असम  के  विकाल  और  उसकी  समृद्धि  के  लिए  योगदान  दिया  अब  मद  संशोधन

 विधेयक  बिना  उनसे  कोई  बातचीत  किए  लाया  गया  है  और  विधेशक  के  कथन  को  यहां  स्वीकृति

 है  तथा  मंत्री  महोदद  के  श्रपते  वक्‍तच्य  में  भी  कहा  गया  है  कि  असम  सरको'र  के  साथ  बातचीत  को  गई
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 ओर  प्रक्रिया  को  दुरुस्‍्त  करने  के  लिए  परिवर्तम  को  आवश्यकता  महसूस  की  वह  क्या  प्रक्रिया

 है  जिसे  सही  किया  जाना  है  और  क्‍यों  ?

 भारत  सरकार  द्वारा  उस  समय  न्यूनतम  रक्षोपाय  कै  रूप  में  स्वीकार  की  गई  इस  प्रक्रिया  में
 क्या  बुराई  है  नहीं  तो  इसमें  परेशानी  भारत  सरकार  के  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के
 वायदे  कि  आधार  वर्ष  की  निर्धास्ति  तारीख  25  1971  को  असम
 समझौते  में  किस  प्रकार  तिलांजलि  दे  दी  मैं  इसके  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  क्योंकि  इस
 पर  बहस  हो  चुकी  है  ओर  देश  इस  बारे  में  जानता  हमारे  विचार  से  यह  लोगों  के  हितों  की  पूर्ण
 आहुतिथी  ।  उनके  न्यूनतम  अधिकार  छीन  लिए  गए  ओर  इस  देश  में  एक  नए  किस्म  की  नागरिकता  पैदा
 कर  दी  गई  थी  ।  लोग  यहां  रह  नागरिकों  के  रूप  में  उनके  अन्य  अधिकार  पासपोर्द  बनवा
 सकेंगे  कितु  उन्हें  वोट  देने  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।  संसदीय  लोकतंत्र  पर  आधारित  इस  लोकतांत्रिक
 देश  में  यह  किस  प्रकार  के  नागरिक  तैयार  किए  जा  रहे  संसद्‌  भी  मुझे  रहने  तथा  अन्य
 अधिकारों  का  प्रयोग  करने  का  हक  होगा  किन्तु  मुझ  वोट  देने  का  अधिकार  नहीं  असम
 समझौते  का  क्‍या  वह  इसे  बदलने  या  कुछ  भर  करने  का  स्थाम  नहों  किम्तु  मुद्दा  यह  है  कि

 यह  अतम  समझोता  भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  एक  वबायदे  के  विपरीत  किया  प्रभावित  होमे
 वाले  लोगों  से सलाह  किए  सय  जाने  बिना  अब  आप  कानून  बना  रहे  आप  समझोते
 कर  रहे  आप  कानून  बदल  रहे  जिसमें  कहा  गया  था  न्यूनतम  संरक्षण  दिया  आपने
 केवल  प्रशासन  के  लोगों  के  बारे  में  हो  विचार  किया  आपने  केवल  पुलिस  के  लोगों  के  बारे  में  हो
 सोचा  है  जो  पुलिस  की  शक्षितयों  का  प्रयोग  कया  भारत  सरकार  को  लाखों  लोगों  के  साथ  इस
 प्रकार  का  व्यवहार  करना  चाहिए  ?  मैं  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोण  का  कड़ा  विरोध  करता

 जैसा  कि  मैंने  हमने  कुछ  आपत्तियों  के  साथ  इस  विधेयक  को  स्वीकार  किया  क्योंकि

 इसमें  कम-से-कम  कुछ  संरक्षण  दिया  गया  भारत  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  कम-से-कम  इस  बात

 का  ध्यात  रखा  कि  कोई  उत्पीड़न  न  होने  पाए  ।  मैंने  विदेशों  आदेशों  के  विभिन्न  दुरुपयोगों  के

 बारे  में  भी  लिखा  कि  किस  बिना  उचित  मुकदमे  जांच  के  लोगों  को  विदेशी  मान  कर

 बाहर  निकाला  जां  रहा  है--भौर  उन्होंने  मुझे  जबाव  दिया  कि  इस  बात  के  लिए  साबधानोी  बरती

 जाएंगी  कि  इस  प्रक्रिया  का  दुरुपयोग  न  हो  |  कम-से-कम  उध्ष  आश्वासन  को  ही  ध्यान  में  रखा

 कितु  जो  भी  थोड़े  से  अधिकार  दिए  गए  वापस  ले  लिए  गए  हैं  !  उद्देश्यों  ओर  कारणों  के  कथन  में

 तथा  मंत्री  महोदय  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  इसका  उद्देश्य  प्रक्रिया  को  सुब्यवस्थित  बनाना

 इसका  उद्देश्य  यह  भी  है  कि  प्रश्न  का  न्‍्यायोचित  ढंग  से  निधरिण  भी  किया  जाये  कि  क्‍या  कोई
 व्यक्ति  अवैध  प्रवासी  है  ताकि  बेन्द्रीय  सरकार  उन  अवैध  प्रवासियों  को  भारत  से  निकाल  सके  ।”  इसमें

 कहा  गया  ढंग  |ਂ  न्यायोचित  किसके  लिए  ?  वह  न्‍्यायोचितता  पर  केवल  सरकारी

 दृष्टिकोण  से  विचार  कर  रहे  उस  व्यवित  के  दृष्टिकोण  से  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  जोकि  इससे
 प्रभावित  होगा  ।  इस  बारे  में  मंत्री  महोदय  के  वक्‍तथ्य  में  तथा  उदेंश्यों  और  कारणों  के  कथन  एक  भी
 शब्द  नहीं  यदि  आप  विश्लेषण  करें  कि  क्‍या  परिवर्तन  किए  गए  उन्होंने  भी  कहा  उद्देश्यों
 ओर  कारणों  के  कथन  में  भी  शब्दों  और  भाषा  का  ही  थोड़ा  फेरबदल  है  किन्तु  मौलिक  रूप  से

 वह  पहले  से  ही  वहां  मैं  श्री  गोस्वामी  से  भी  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसमें  इस  प्रश्न  का  बिना  किसी
 पक्षात्‌  और  उचित  ढंग  से  निर्णय  लेने  के  बारे  में  क्या  किया  गया

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चपत्‌  वायदा  पूरा  करने  के  बारे  में  हुंआ  ।.  मैं  कल  मुशरान  को
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 याद  दिला  दूं  कि  क्‍या  वह  पुरतके  देखने  का  कष्ट  करेंगे  ।  कांग्रेसी  बनने  के  बाद  यदि  उनकी  पुस्तकें  पढ़ने
 की  आदत  कायम  है  तो  कृपया  इम्मिग्रट  एक्सपलशन  फ्राम  आसाम  1950  अधिनियम  की
 धारा  2  में  एक  उपबंध  किया  गया  जिसमें  असम  से  कतिपय  प्रवासियों  के  बलपूर्वक  निष्कासन  के
 भादेश  को  शक्ति  की  व्यवस्था  की  गयी  किन्तु  उस  अधिनियम  में  जानबूझ  कर  एक  परन्तुक
 शामिल  किया  गया  आपकी  अनुमति  से  मैं  इसे  पढ़ता  हूं  :

 यह  कि  इस  धारा  की  कोई  भी  बात  ऐसे  किसी-भी  व्यक्षित  पर  लागू  नहीं  होगी
 जोकि  किसी  ऐसे  क्षेत्र  में  जोकि  अब  पाकिस्तान  का  भाग  नागरिक  अशान्ति  अथवा  ऐसी
 किसी  अशान्ति  के  भय  से  ऐसे  क्षेत्र  से  विस्थापित  हुआ  है  और  वहां  से  अपना  स्थान  अथवा
 भावास  छोड़  दिया  है  और  जो  बाद  में  असम  में  निवास  करता  रहा  है  ।”

 इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  वे  सभी  आप्रवासी  आ  जायेंगे  जो  बिना  उचित  दस्तावेजों  के  अवैध  हप  से
 असम  में  गए  यह  परन्तुक  उन  लोगों  को  ही  संरक्षण  प्रदान  करता  है  जो  उपद्रवों  के  कारण  असम
 में  आये  अब  इस  बारे  में  कोई  काय्यंवाही  नहीं  की  जा  रही  वे  यहां  विभेद  कर  रहे
 बद्धता  के  प्रति  उनके  मन  में  कोई  कोई  भादर  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  उनके  मन  में  आदर

 कम-से-कम  उनके  प्रति  मोलिक  सहानुभूति  है'*****

 श्री  अजय  मुशरान  :  यह  वचनबद्धता  उन  लोगों  के  लिए  कुछ  महत्व  रखती  जो  वहां  उपद्रवों
 के  कारण  गए  और  जो  वापस  भारत  आ  गए  वे  लोग  पाकिस्तान  के  नागरिक  नहीं  बन  गए
 परन्तु  वे  जो  कुछ  कह  रहे  उससे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  स्व०  पं०  नेहरू  और  स्व०  सरदार  पटेल
 का  यह  आशय  था  कि  सरकार  उनके  लिए  भी  अपनी  वचतबद्धता  को  बनाये

 श्री  सोमताथ  चटर्जो  :  मुझे  खेद  है  कि  मैंने  स्वयं  उन्हें  सम्बोधित  किया  वे  इसे  समझने  के

 मूड  में  नहीं  अब  क्या  परिवततंन  किये  जा  रहे

 क्रो  विनेश  गोस्वामी  :  मुझे  श्री  चटर्जी
 को

 अधिक  समय  देने  में  कोई  आपत्ति  नहों  परन्तु
 मेरा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  आप  पहले  बोलने  वाले  वक्‍ताओं  को  अधिक  समय  देते  हैं  और

 बाद  में  बोलने  ठाले  वक्‍ताओं  को  .5  मिनट  में  अपने  भाषण  को  समाप्त  करना  पड़ता

 श्री  पो०  विबम्बरम  :  अन्ततः  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  आप  सम्तुनन  बनाए  रखिए  ।  उतके  लम्बे  समय  तक  बोलते  रहते
 की  मैं  परवाह  नहीं  करता  ।  परन्तु  अन्य  वक्‍ताओं  को  भी  उतना  ही  समय  दिया  जाना  ऐसा

 नहीं  होता  चाहिए  कि  अन्य  वक्‍ताओं  को  5  मिनट  में  अपना  भाषण  समाप्त  करना  संविधान
 विधेयक  पर  बोलते  हुए  मेरे  साथ  ऐसा  ही  हुआ  है  ।

 समापति  महोदय  :  आपको  अपनी  बात  कहने  का  अवसर  दिया

 श्री  सोमनाथ  चटर्मो  :  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  मेरा  अतिरिक्त  समय  उन्हें  दिया
 जा  सकता

 श्री  जो०  बनातवाला  :  केवल  उन्हें  ही  नहीं  प्रत्येक  व्यमित  को  अपनी  बाल

 कहने  के  लिए  उचित  अवपर  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 नी  लत आओ

 प्रो०  सेफहीस  सोज  :  मैं  अपना  संशोधन  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  न्यायाधिकरण  के  सदस्यों  की  संबया  3  से  घटाकर  2  कर  दी  गयी  है  ।
 क्यों  ?  ऐसा  करने  से  विवाद  का  निष्पक्ष  निर्णय  कंसे  होगा  ?  अब  क्‍या  हो  रहा  है  ?  अब  समानता  कहां

 यह  मामला  दूसरे  व्यक्षित  के पास  जाएगा  ।  एक  व्यक्तित  ही  इस  बारे  में  निर्णय  लेने  में  सक्षम  होगा  ।

 यह  कार  का  दुहराव  क्‍यों  है  ?  इसमें  क्या  औचित्य  तीन  सदस्यों  को  नियुक्त  करने  का  निर्णय

 बूझ  कर  लिया  गया  मैं  श्री  पी०  सी०  सेठी  के  वक्तव्य  को  उठ,त  करता  हूं  :

 संरक्षण  3  सदस्यीय  न्यायाधिकरण  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।”

 फिर  अगला  परिवतंन  आयास  प्रतिवध  में  छूट  के  गरे  में  यह  इसलिए  रखा  गया  था  क्‍योंकि  कोई
 बेकार  की  शिकायत  नहों  की  जाये  ।  यदि  आप  उपबन्धों  को  तो  जब  कोई  व्यक्ति  शिकायत  करता

 है  और  एक  शपथ-पत्र  प्रस्तुत  किया  जाता  है  तो  उसके  तुरन्त  बाद  ही  जिस  व्यक्ति  के  विरुद्ध  शिकायत
 दर्ज  को  गई  उसे  आकर  यह  कहना  पड़ेगा  कि  वहू  विदेशी  व्यक्तित  नहीं  यदि  कोई  ऐसा

 जो  उसे  व्यक्तिगत  रूप  से  जानता  है  और  3  किलोमीटर  के  दायरे  में  रहता  शिकायत  दर्जे
 करा  सकता  इसके  पीछे  यह  सिद्धान्त  है  कि  उस  अयक्ति  को  व्यक्तिगत  रूप  से  उस  व्यक्ति  को
 जानना  होगा  जो  एक  विदेशी  जिसे  वहां  रहने  का  कोई  अधिकार  नहीं  अथवा  जो  वहां  एक
 अवध  भाप्रवासी  परन्तु  अब  इसमें  परिवर्तत  करके  इसे  पुलिस  स्टेशन  क्षेत्र  किया  जा  रहा  जिसमें

 सेकड़ों  वर्ग  किलोमीटर  का  क्षेत्र  आ  जाता  मैं  नहीं  जानता  कि  आपके  क्षेत्र  में  पुलिस  स्टेशन  का
 कितना  क्षेत्र  फिर  कोई  व्यवितगत  रूप  से  कुछ  जाने  बिमा  ही  शिकायत  दर्ज  करेगा--हो
 सकता  है  वे  पुलिस  स्टेशन  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  कोनों/क्षेत्रों  में रहते  जिस  व्यक्ति  को  यह  दोषारोपण
 करना  उसके  लिए  यह  कार्य  आसान  कैसे  आश्वासन  को  छोड़कर--क्या  यह  प्राकृतिक
 न्याय  के  सिद्धान्तों  के  अनुरूप  है  ?

 अगली  बात  फीस के  बारे  में  ऐसा  कहा  गया  है  कि  केवल  गरीब  लोग  ही  ये  शिकायतें  कर

 रहे  मुझे  विश्वास  है  कि  सामान्य  गरीब  जो  प्रेरित  नहीं  हैं  अथवा  जो  शिकायतें  दर्ज  कराने  के

 लिए  तैयार  नहीं  किये  गए  हैं  वे  जाकर  उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  शिकायत  दर्ज  फिर  यह  फोस
 किसके  लिए  कम  की  गयी  है  |  यह  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  आवश्यक  है  कि  बेकार  की
 शिकायतों  पर  किसी  प्रकार  का  प्रतिबंध  लगाया  जा  सके  ।  स्यायाधिकरणों  की  संख्या  को  भी  कम  कर
 दिया  गया  उच्च  न्यायालय  की  पुनरीक्षण  करने  की  शक्ति  को  भी  समाप्त  कर  दिया  गया  ऐसा
 किस  उद्देश्य  से  किया  गया  है  ?  इसमें  मंत्री  महोदय  के  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  नहीं  हम  देखते

 हैं  कि आजकल  कानून  में  जो  कुछ  कहा  जाता  उसके  अलावा  दिये  गए  स्पष्टीकरणों  को  भी  स्वीकार
 करना  होता  संवंधानिक  संशोधन  के  बारे  में  भी  उनके  स्पष्टीकरण  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  मैं

 नहीं  जानता  कि  वे  कब  तक  वहां  रहेंगे  ।
 |

 अगले  दो  महत्वपूर्ण  एक  पुलिस  अधिकारी  को  जो  पुलिस  अधीक्षक  के  पद  से  नीचे  का  ने
 कतिपय  व्यक्तियों  को  आबद्ध  करने  की  शक्ित  प्रदान  करने  के  बारे  में  इस  संशोधन  विधेयक

 में  यह  एक  नई  बात  अब  शक्ति  न्यायाधिकरण  के

 हाथ से पुलिस के हाथ में चली गई और फिर अधिनियम के अन्तगंत अपराधों के लिए न्यूनतम सजा की व्यवस्था की गयी अधिकतम सजा तीन वर्ष तक की हो सकती है और न्यूनतम सजा एक वर्ष की क्या पुलिस शक्ति दी गई इस संशोधन विधेयक की धारा में उल्लेख 434
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 लेखबठ  किए  बिना  किसी  न्यायिक  निर्णयों  के--ऐसे  व्यक्ति  को  जिसके  विरुद्ध  इस
 अधिनियम  के  अधोन  निर्देश  या  आवेदन  किया  गया  जांच  के  समय  उपलब्ध  रहने  के  लिए
 ओर  ऐसे  निबंधनों  और  शर्तों  का  अनुपालन  करने  के  लिए  जो  ऐसे  पुलिस  अधिकारी  द्वारा
 विनिरदिष्ट  की  प्रतिभुति  सहित  या  उसके  बिना  एक  बंधपत्र  लिखने  का  निर्देश  दे  :

 परन्तु  यदि  ऐसा  व्यक्तित  ऐसा  बंधपत्र  लिखने  में  असफल  रहता  है  तो  उसे  गिरफ्तार
 किया  जा  सकेगा  ओर  ऐसी  रीति  से  निरुद्ध  किया  जा  सकेगा  जो  विहित  की  जाए  ।”

 क्या  यह  पुलिस  शक्ति  समुचित  ढंग  से  बिदेशियों  का  पता  लगाने  के  लिए  दो  गई  है  ?  यह  पुलिस  शक्ति
 उन  अधिकारियों  को  दी  गई  जो  उस  सरकार  के  नियन्त्रण  के  अधीन  जिसकी  अपनी  नीतियां

 और  अपने  कार्यक्रम  और  जो  केन्द्रीय  सरकार  से  कानून  में  परिवर्तन  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ताकि

 उनकी  पुलिस  को  यह  शक्तित  ब्राप्त  हो  सके  ?  एक  व्यक्ति  को  जो  न्यूनतम  सुरक्षा  प्राप्त  करने  का

 अधिकार  क्या  यह  उसके  अनुरूप  है  ?  अब  तक  कोई  भी  व्यक्ति  यह  नहों  कह  रहा  है  कि  25

 1971  के  बाद  में  आने  वाले  व्यक्तियों  को  भी  हिरासत  में  नहीं  लिया  जाना  परन्तु  प्रश्त  यह

 है  कि  आपको  मानवीय  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।  सभी  प्रकार  की  शक्षितयां  दी  गई  जो  थोड़ी

 बहुत  सुरक्षा  प्रदान  को  गई  उसे  भी  अब  वापस  लिया  जा  रहा

 कुछ  मामले  हो  क्या  रहा  है  ?  जहां  तक  इस  अधिनियम  का  संबंध  लोगों  को  दस्तावेज

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  जो  ब्यक्ति  30  वर्ष  पुराने  दस्तावेज  प्रस्तुत  कर  रहे  उन्हें
 भी  यह  सिद्ध  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  कि  वे  असस  में  रहते  भा  रहे  उन्हें  उस  व्यक्षित  को

 प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  जिसने  उन्हें  30  वर्ष  पहले  प्रमाणपत्र  दिया  था  ।

 ऐसे  भी  उदाहरण  जिनसे  आपको  पता  चलेगा  कि  1966  से  पहले  की  मतदाता

 वर्ष  1966  से  पहले  के  भूमि  के  1966  से  पहले  के  स्कूल  प्रमाण-पत्रों  और  रोजगार

 पत्रों  को  भी  मान्य  नहीं  समझा  गया  ।  न्यायाधिकरण  ने  उन्हें  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  वाले  अधिकारी

 को  और  न्यायाधिकरर्ण के  समक्ष  गवाहो  देने  के  लिए  प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा

 है  ।  उस  स्कूल  के  मुख्याध्यापक  जिसने  30  साल  पहले  प्रमाण-पत्र  दिया  यदि  वह  जीवित  भो

 तो  भी  कंसे  ढूंढा  जा  सकता  है  ?  इस  बारे  में  ऐसी  स्थिति  मेरे  पास  ऐसे  बहुत  से  उदाहरण
 जब  1966  से  पहले  के  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  प्रमाणपत्रों  को  भी  मान्यता  नहीं  दी  गई  ।

 उन्हें  औपचारिकतापूर्वक  बाहर  निकाला  जा  रहा  लोगों  के  कष्ट  हमारे  कष्ट  रहे  वहां
 के  लोगों  का  कष्ट  यह  है  कि  न्यायाधिकरण  अधिनियम  के  अन्तगंत  भी  उन्हें  यह  सुरक्षा  प्रदान

 नहीं  की  जा  रही  है  और  वे  विदेशियों  संबंधी  आदेशों  पर  निर्भर  कर  रहे  सस्पूर्ण  दायित्व  संबंधित

 व्यक्तियों  पर  है  ।  फिर  एक  आदेश  जारी  कर  दिया  जाता  पुलिस  को  उन्हें  तुरन्त  हटाने  के  लिए
 कहा  जाता  है  और  उन्हें  हटा  दिया  जाता  कोई  भी  व्यक्ति  यह  नहीं  कह  रहा  है  कि  वे  कहां
 जायेंगे  ?******  वे  नरक  में  जो  रहे  उन्हें  आजीवन  अधीन  रहने  के  लिए  मजब्र  किया

 जा  रहा  वे  कहां  जायेंगे  ?  यह  कोई  नहीं  कह  रहा  मैं  इसके  लिए  नहीं  कह  रहा
 मैं  सरकार  में  अपने  मित्रों  और  असम-सरकार  से  यह  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  इस  बारे  में  विचार

 किया  जाए  कि  इससे  हमारे  कल्याण  में  सहायता  कैसे  मिल  रही  है  ।
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 मैं  जानता  जैता  कि  हमने  कहा  हम  चाहते  हैं  कि असम  सम्पन्न  आथिक

 दृष्टि  से  अधिक  सक्षम  बने  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  असम  में  रहने  वाले  लोग  उन  सभी  अवसरों  का  लाभ

 उठायें  जिनके  वे  अधिकारी  हैं'*****  ।  यह  एक  गलत  धारणा  है  कि  हम  असम  और

 असम  की  सम्पन्नता  के  विरुद्ध  हम  असम  को  सम्पन्नता  और  विकास  के  लिए  और  पेट्रो-कमिकल
 कम्पलेक्स  की  स्थापना  के  लिए  उतना  ही  संघर्ष  करेंगे  जितना  हम  अपने  लिए  संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।  हमने
 मांग  की  विनाशकारी  बाढ़  के  दोरान  हमने  जो  असम  के  लोगों  को  समर्थन  दिया  उसके  लिए
 घन्यवाद  देने  के लिए  ए०  ए०  एस०  यू०  का  प्रतिनिधिमंडल  आथा  था  और  उन्होंने  में

 असम  के  पीड़ित  लोगों  के  बारे  में  आपने  जो  कुछ  कहा  और  हमें  जोरदार  समर्थन  उसके  लिए

 हमें  आपका  धन्यवाद  करना  चाहिए  ।”  मेरे  प'स  ये  सभी  बातें  यदि  आप  मुझे  5  मिनट
 का  समय  ओर  दें  तो  मैं  यंत्रणादायक  घटनाओं  का  बयान  करूंगा  ।  वे  कहां  जायेंगे  ?  हम  यह  जानने  वा
 प्रयात  कर  रहे  हैं  कि  उनका  कसूर  क्या  है  ?  उन्होंने  क्या  अपराध  किया  महोदय  मेरी  अपील

 यह  है  कि  हम  एक  सजबत  एक  मजबूत  राष्ट्र  और  मजबत  जनता  देखना  चाहते  आप
 कमजोर  विभाजित  लोगों  से  मजबूत  भारत  नहीं  बना  इंप्त  देश  में  बहुत-सी  विघटनकारी

 प्रवृत्तियां  इस  देश  में  बहुत-सी  विघटनकारी  प्रवृत्तियां  केन्द्रीय  सरकार  जिप्त  प्रकार  से  कार्य  कर

 रही  उससे  लोग  अधिकाधिक  विभाजित  हो  रहे  यह  समय  किसी  व्यक्ति  के  जन्मस्थान

 अथवा  तथाकथित  भाषायी  वर्गीकरण  के  आधार  पर  सोचने  का  नहीं  यह  अखंड  भारत  हो  या  नहीं  ।
 जब  कोई  डब्यक्रित  यहां  यह  पता  करने  आता  चाहे  वह  एक  या  दो  दिन  रहा  तब  इसी  से  सारा
 अन्तर  पड़  जाता

 इस  अधिनियभ  के  अन्तर्गत  उन  लोगों  को  कोई  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  है  जो  1971  के
 बाद  आए  मात्र  यह  आरोप  लगा  कर  कि  कोई  व्यक्ति  गेरकानूनी  प्रवासी  है  इस  देश  का

 नागरिफ  और  मानव  होने  के  नाते  लाभों  और  संरक्षण  से  वंचित  नहीं  हो  जाता  ।  हमारे  अनुसार  यह
 संशोधन  विधेयक  मानव  हितों  उन  लोगों  के  हितों  के  विरुद्ध  है  जो  इपसे  प्रमाणित  होंगे  ।  इसको  इस

 वरह  से  लाया  गया  है  ताकि  प्रशासन  कदम  उठा  सके  और  इससे  उन  लोगों  को  अधिक  कठिनाई  होगी
 जिन्हें  संरक्षण  मुझे  इत  सरकार  से  यह  आशा  करनी  चाहिए  थी  की  कुछ  खीखली  व्यवस्था
 करने  के  बजाय  वहा  एक  ऐसा  विधेयक  लाएगी  जो  मूल  अधिनियम  में  दिए  गए  संरक्षण  को
 अधिक  प्रभावी  बनाएगी  ।  लेकिन  ऐसा  करने  केबजाय  सरकार  ने  ऐसा  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 जो  उन  लोगों  के  हितों  के  विरुद्ध  उनके  हितों  की  रक्षा  उन्हें  समर्थन  और  सहायता  देने  के  बजाय
 उनकेसाथ  ऐसा  व्यवह।र  किया  जा  रहा  हैजो  माननीय  गरिमा  ओर  अस्तित्व  पर  कुठाराधात  करने  वाला

 इसलिए  मैं  इस  विधेषक  का  विरोध  करता  हूं  ओर  इस  चरण  पर  भी  अनुश्रोध  करता  हूं  कि  सरकार
 और  अप्तम  में  मेरे  धितर  इत  बात  पर  विव।र  करें  कि  वे  उत  भाग्वह्ीत  व्यक्तियों  के  लिए  अधिक
 कठिनाई  डत्पन  करेंगे  जितकी  गलतीतहीं  है  या  यह  पूरे  अप्तम  ओर  किसी  के  हित  में  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  कि  इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाए  मैं
 इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  विरोध  करता  हू  ।

 प्रो०  संफुहीन  सोभ  :  मुझे  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  दी
 मैं  सदन  में  था  ओर  जब  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मेरा  नाम  पुकारा  तो  मैंने  सुना  नहीं  था  ।

 सभापति  प्रहोदय  :  आपका  नाम  पुकारा  गया  था  ।  आप  उपस्थित  नहीं  मैं  अपने
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 संशोधनों  को  प्रस्तुत  कहूंगा  ।  मैंने  प्रस्तुत  नहीं  किया  मैं  लम्बा  भाषण  नहीं  मेरे  संशोधन

 बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  सदन  में  उपस्थित  था  मैं  अपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपका  नाम  पुकारा  गया

 प्रो०  सेफद्दीम  सोज  :  मैंने  अपना  नाम  नहीं  सुना'**

 सभापति  महोदय  :  आप  उपस्थित  नहीं  थे  ।  आपका  नाम  पुकारा  गया

 श्री  पो०  चिदम्बरम  :  ऐसा  मत  कहिए  कि  यहा  था!!***

 सभापति  महोदय  :  मैं  वहां  बंठा  था  ।  मैंते  सुना  था  कि  आपका  नाम  पुकारा  गया  था  लेकिन
 आप  यहां  नहीं  थे  ।

 सभा१ति  महोदय  :  श्री  विपिन  पाल  दास  शुरू

 क्रो  विषिन  पाल  बास  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  जैसा
 कि  मंत्री  जी  ने  कहा  यह  विधेयक  असम  सरकार  के  साथ  कई  बार  किए  गए  विचार-विमर्श  का

 परिणाम  है|  इसका  लक्ष्य  असम  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  में  असम  सरकार  के  समक्ष  पेश  आई
 संभावित  कठिनाइयों  को  दूर  करना  आशा  है  कि  इस  विधेयक  के  अधिनियम  बन  जाने  के  बाद
 अतप्तम  गण  परिषद  की  सरकार  के  समक्ष  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  और  बहाने  नहीं

 पिछले  साल  गृह  मंत्रालय  पर  चर्चा  के  दौरान  इस  विषय  के  बारे  में  मैंने  कहा  था  कि  अवेध
 प्रवासी  द्वारा  अधिनियम  1983  विदेशी  नागरिकों  का  पता  लगाने  और  उन्हें
 भेजने  में  बाधक  नहीं  है  ।  मैंने  ऐता  कहा  था  ।  परन्तु  सब  कुछ  कठिनाइयां  बताई  गई  हैं  जिन्हें  इस
 यक के  द्वारा  दूर  करने  की  अनुमति  मांगी  गई  आशा  है  अपनी  असफलता  को  छुपाने  के  लिए  वे

 कोई  ओर  बहाना  नहीं  ढूढ़ेंगे  ।

 मैं  गुवाहाटी  से  प्रमाणित  होने  वाले  दिनांक  22  मार्च  में  छपी  कुछ  पंक्तियों  को  उद्धृत
 करूंगा  जिसमें  उल्लेख  है  कि  मुख्य  मन्‍्त्रो  ने विधात  सभा  में  क्या  कहा  था  में  पूछे  गए  एक  प्रश्न  के

 उत्तर  में  श्री  मोहन्ती  ने कहा  था  कि  29  फरवरी  तक  विदेशी  अधिनियम  1946  के  अन्तगंत  3,85,103
 व्यक्तियों  क ेखिलाफ  जांच  की  गई  ओर  इनमें  से  21,501  मामले  विदेशी  व्यक्तित  न्‍्यायाधिकरणों  के  पास

 उनका  मत  जानने  के  लिए  भेजे  गए  ।  न्यायाधिकरणों  ने  3,854  व्यक्तियों  को  1966-71  का  विदेशी

 घोषित  इसके  अलावा  श्री  मोहन्ती  ने  कहा  कि  अवध  प्रवासी  द्वारा

 1987  7  के  अन्तगंत  1,17,472  व्यक्तियों  की  जांच  की  गई  ।  इनमें  से  639  व्यक्षितयों  को  अवंध  प्रवासी

 घोषित  किया  गया  और  140  को  वापिस  भेजा  गया  ।,,  इस  वक्तव्य  का  क्‍या  भथ्थ  एक  ओर

 तो  अवध  प्रवासी  का  अधिनियम  1983  सरकार  द्वारा  इतने  लोगों
 के खिलाफ

 कार्यवाही  करने  में  बाधक  नहीं  है  ।  वे  विदेशी  व्यक्ति  अधिनियम  के  अन्तर्गत  3,85,103  लोगों  को

 और  अवैध  प्रवासी  का  अधिनियम  के  अन्तगंत  1,17,472  ब्यवितयों  के

 खिलाफ  नोटिस  जारी  कर  इसका  अर्थ  है  कि  जहां  तक  विदेशी  नागरिकों  का  सम्बन्ध  है  उनके  द्वारा
 असम  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  में  उक्त  अधिनियम  बाधक  नहीं  इस  वक्तव्य  से  यह  बात

 णित  हो  गई  है  ।  वक्तव्य  से  दूसरी  बात  यह  प्रमाणित  हुई  है  कि  यद्यपि  लाखों  लोगों  को  नोटिस  तो

 जारी  कर  दिए  अंतत**'***
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 श्री  दिनेश  गोस्वाली  :  कोई  नोटिस  जारी  नहीं  किया  गया  ।  उसमें  यह  नहीं  कहां  यह
 केवल  प्रचार  के  लिए  इस्तेमाल  किया  गया  शब्द  जांच  की  गई  कोई  नोटिस  जारी  नहीं  किया

 गया

 शो  विपिन  पाल  दास  :  यह  मेरी  जानकारी  है''''**  आप  अपनी  बात  कहिएगा'**

 सभापति  महोदय  :  जब  आपकी  बारी  आएगी  तो  आप  अपनी  बात  कह  सकते  जो  वह  कह
 रहे  हैं  उन्हें  कहने  दीजिए  '*****  जब  आपकी  आरी  आएगी  आप  जबाव  देना  ।  जो  वह  कहना
 चाहते  हैं  वह  कहेंगे  । आप  उनसे  कहलवा  नहों  -

 श्री  बिविन  पाल  दास  :  जो  वह  कहना  चाहते  बरें  परन्तु  वे  मेरे  रास्ते  में  क्यों  आा  रहे  हैं  ।

 अखबारों  में  कहा  गया  है  कि  समाचार  में  शब्द  इस्तेमाल  किया  गया  मेरी  जानकारी
 के  अनुसार  लोगों  को  न्यायाधिकरणों  के  समक्ष  उपस्थित  होने  के  लिए  कहा  लाखों  लोगों  को
 अधिकरणों  के  समक्ष  उपस्थित  होने  के  लिए  कहा  गया  और  दो  साल  में  केवल  3994  व्यक्तियों  को
 विदेशी  पाया  इसका  अर्थ  है  कि  हजारों-लाखों  लोगों  को  बेबजह्‌  परेशान  किया  गया  ।  उन्हें
 बेवजहा  अदालत  में  जाने  के  लिए  कहा  गया  ।  कुछ  लोगों  को  जो  एक  जिले  के  थे  दूसरे  जिले  में  स्थित
 अधिकरणों  के  समक्ष  उपस्थित  होने  के  लिए  कहा  गषा**ਂ  हमीद  उत्तेजित  मत  होइए  ।
 में  उसकी  चर्वा  करूगा  ।  मैं  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  ऐसा  हो  रहा  है  और  अखबारों  ने  यह  प्रमाणित
 कर  दिया

 तो  मेरी  मांग  है  कि  इस  संशोधन  विधेयक  जिसका  मैं  समथंत  करता  मैं  आपको
 बताऊंगा  कि  इसका  क्‍यों  समर्थन  करता  पारित  करने  के  बाद  उन  निर्दोष  लोगों  को  परेशान  नहीं
 किया  जाता  चाहिए  जो  भारत  के  नागरिक  हैं  और  विदेशी  नागरिकों  की  पहचान  को  प्रक्रिया  कानून  के

 अनुसार  होनी  चाहिए  ।  ऐसा  भी  नहीं  होना  चाहिए  कि  युवकों  का  गिरोह  पुलिस  स्टेशन  जाकर  यह  कहे
 कि  अमुक  व्यक्ति  विदेशी  उसको  गिरफ्तार  करके  उसके  खिलाफ  कार्यवाही  कीजिए  ।  इस  तरह  नहीं
 होना  कार्यवाही  कानून  के  अनुतार  हो  की  जानो  चाहिए  |  विदेशी  व्यक्तियों  का  पता

 कानून  के  अनुपार  लगाया  जाना  निर्दोष  व्यक्षिययों  को  परेशान  नहीं  किया  जाना
 चाहिए  ।

 भरी  संफदीन  चोधरी  :  आप  गिरोहबाजों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कानून  बनाते  हैं  ।

 श्री  बिविन  पाव  दास  :  जो  सफुदीन  चौधरी  जी  हम  गिरोहबाजों  को  प्रोत्साहित  करने  के
 लिए  फानून  नहीं  बना  रहे  आपको  असम  की  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  इसलिए  चटर्जी  जी

 बड़े-बड़े  सिद्धांतों  की  बात  कर  रहे  उन्होंने  गांधी  जो  वर्गरा  का  उल्लेख  किया  ।  उन्हें
 नहीं  पता  कि  असम  में  क्या  स्थिति  वास्तविक  स्थिति  की  जानकारी  के  बिना  वह  कह
 रहे  चोघरी  जी  मेरे  अच्छे  मित्र  हैं  ओर  उनके  प्रति  सम्मान  प्रकट  करते  हुए  मैं  कहता  हूं  कि  उन्हें
 वास्तविक  स्थिति  को  जानकारी  नहों  है  ।

 जिस  दिन  इस  विधेयक  को  सदत  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  उस  दिन  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  काफी
 शोर  मचाया  था  और  सदन  से  उठकर  बाहर  चले  गए  थे  ।  उनके  अपने  मुद्दे  वे  सोचते  हैं  कि  वे
 वहां  लोगों  अल्यसंख्यकों  के  हितों  की  रक्षा  कर  रहे  बहुत  लेकिन  मेरा  उनसे  एक  विनम्र
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 निवेदन  है|  मेरा  उनसे  हादिक  अनुरोध  है  कि  वे  असम  के  बाहुर  ऐसा  शोर  न  मचाएं  जिससे  असम  में

 रहने  वाले  अल्पसंख्यकों  को  कठिनाई  हो  ।

 1960  में  असम  में  हुए  भाषायी  झगड़ों  में  अल्पसंख्यकों  की  सुरक्षा  का  अनुभव  मुझे  असम
 में  अल्रसंख्यकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सेकड़ों  राजनेतिक  दल  भर  संगठन  हैं  ।  बाहर
 से  बिल्लाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  बाहर  से  चिललाने  की  बजाय  उन्हें  वहां  जाकर  उनके

 सुरक्षा  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ।

 विश्लेषण  में  विनयपूर्बक  यह  कहूंगा  कि  विश्व  में  कहीं  इस  विश्व  के  किसी  भी  भाग
 में  अल्पसंख्यक  समुदाय  की  सुरक्षा  आखिरकार  बहुमत  समुदाय  की  सदभावना  पर  मिर्भर  करती  है  ?

 यह  सदभावना  हासिल  की  जानी  चाहिए  ।  यह  सद॒भावना  मौजूद  होनो  चाहिए  ।  असम  का  अपना  एक
 रिकार्ड  है  ।  पास  ही  बंगाल  में  वर्ष  1946  में  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  असम  ने  सन्‌  1950  को
 कर  उसके  इतिहास  में  कभी  भी  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  वह  भी  एक  जिले  के  थोड़  से  क्षेत्र  तक
 सीमित

 क्री  अमर  राय  प्रधान  :  वह  साम्प्रदायिक  दंगा  नहीं  असम  में  ऐसा  कुछ  नहीं  हुमा  ।

 )

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  साम्प्रदायिक  दंगों  की  बात  पंजाब  ओर  भारत  के  कुछ  अन्य

 भागों  में  उस  समय  हुए  दंगों  के  परिप्रेक्ष्य  में  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  आप  मेरी  बात  उस  मायने  में  असम  में  साम्प्रदायिक  दंगे  नहीं  हुए  ।  यह
 इसलिए  हुआ  क्योंकि  बहुमत  और  अल्यस्ंख्यक  समुदायों  में  सदुभावता  मौजूद  थी  ।

 श्री  सफुहीन  चोधरी  :  यह  सही  है  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  यह  अभी  भी  जारी  भगवान  के  लिए  उस  स्थिति  को  मत

 बिगाडिए  ।

 क्रो  अब्दल  हमोद
 :  आपकी  सरकार  इसे  बिगाड़  रही

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  बेठ  जाऊंगा  ।  यह  क्‍या  हो  रहा  श्री  हमीद  आपको  पता

 ग्ेना  चाहिए  कि  किस  तरह  से  बर्ताव  किया  जाता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  जब  आपकी  बारी  आए  तब  भाप  बोलिए  ।

 )

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  इस  कत्लेआम  को  किस  तरह  नजरंदाज  कर  सकते  हैं  ?

 )

 की  बिविन  पाल  दास  :  मैं  जो  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  ऐतिहासिक  दृष्टि
 से  अल्पसंख्यक  और  बहुमत  समुदाय  में  मधुर  संबंध  रहे  इसी  बात  पर  मैं  जोर  देने  की

 कोशिश  कर

 रहा  हूं  ।  यही  असम  का  इतिहास  इसलिए  हमें  न  कोई  ऐसी  बात  करनी  चाहिए  और  न  कहनी

 चाहिए  जिससे  अल्यसंख्यकों  के लिए  असम  में  परेशानियां  खड़ी  हों  ।

 भी  संयद  शाहइदीस  :  आप  परेशानियां  पैदा  कर  रहे
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 आओ  ऋ  कइक्‍इक्‍7त7++

 श्री  पो०  के०  धृंगन  :  लेकित  असम  सरकार  के  लिए  उस्त  समय  सन्‌
 1983  में  स्थिति  खराब  हो  जाती  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  यह  दूसरी  बात  लेकिन  यह  मेरा  बिचार  अप्तम  में  जन्म  होने
 के  अप्तमी  होने  के  नाते  उसका  इतिहास  मैंने  पढ़ा  मैं  जानता  हूं  कि असम  कया  है  भौर  असमी

 लोग  कंसे  हैं  ।

 अब  मैं  एक-एक  करके  विधेयक  के  उपबन्धों  को  लेता  हूं  ।  मुझे  श्री  चटर्जी  की  तरह
 बोलने  की  जरूरत  नहीं  जो  परिवतन  लाए  गए  हैं  मैं  उनके  बारे  में  बोलने  को  कोशिश  करूंगा  ।  में

 नहीं  समझता  कि  मूल  अधिनियम  में  कोई  क्रांतिकारी  बड़ा  परिवतंन  किया  गया

 क्रो  सेयद  शाहबुद्दोन  :  फिर  इस  विधेयक  को  क्या  आवश्यकता  है  ?

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  इसमें  कुछ  मामूली  से  परिवर्तत  किए  गए  इसमें  कुछ
 मामूली  परिवर्तन  किए  गए  हैं  या  कुछ  ऐसे  परिवर्तन  किए  गए  हैं  जिससे  राज्य  सरकार  के  समक्ष  असम
 समझौते  को  लागू  करने  में  आई  परेशानियों  को  दूर  किया  जा  सके  ।  आखिरकार  आप  सभी  असम
 समझौते  को  मानने  के  लिए  बाध्य  श्री  चटर्जी  भी  उसके  लिए  बाध्य  उनका  इल  1971  के
 भाधार  वर्ष  के  लिए  बाध्य  समझौता  क्‍या  कहता  है  ?  सभी  व्यावहारिक  प्रयोजनों  के

 लिए  1971  को  आधार  वर्ष  मानता  है  ।  जो  वर्ष  1971  से  पहले  भाए  हैं  उन्हें  वहां  से  नहीं  निकाला
 वे  दस  वर्ष  तक  के  लिए  वोट  देने  के  अधिकार  से  वंचित  रह  सकते  लेकिन  वास्तविक

 आधार  वर्ष  1971  था  जो  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  सभी  राजनंतिक  दलों  ने  स्वीकार  किया
 था  और  श्री  चटर्जी  भी  उस  सहमति  में  सम्प्लित  आप  इस  पर  किस  तरह  आपत्ति  कर
 सकते  हैं  ?

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  इस  पर  आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैंने  ऐसा  कभी  नहीं  कहा  है  ।

 क्री  बिपिन  पाल  दास  :  हमें  यह  देखना  है  कि  समझोता  लागू  हो  ।  यदि  पुलिस  स्थानीय
 प्रशासन  इसके  लिए  कुछ  कठिताइयां  बताता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  उन  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 की  कोशिश  करनी  वह  चाहे  इससे  अतहमत  हों  ।  बह  इसे  खतरनाक  भी  मान  सकते  हैं  ।
 केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  नहीं  सोचती  ।  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हुं  कि  यदि  यह  विधेषक  पास  हो  जाता  है
 तो  असम  में  अल्पसंख्यकों  के लिए  स्थिति  आसान  हो  वह  गयव॑  के  साथ  कह  सकेंगे'*ਂ
 श्री  चिदम्बरम  इससे  सहमत  हों  या  न  हों  वह  असम  से  नहीं  आए  हैं  ।  इस  विधेयक  से  अल्पसंख्यकों  को
 ज्यादा  सुरक्षा  और  गवं  के  साथ  रहने  में  मदद  कुछ  बातें  मुश्किल  हो  जाती  हैं  मुझे
 मपनी  बात  कहने  मैं  कहने  में  हिचक  नहीं  रहा  हू  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  हो  सकता  है  जेतते  आप  सोचते  हैं  बसा  न,हो  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  वही  कह  रहा  हूं  जो  में  महसूस  करता  हूं  ।  जो  कुछ  परिवतंन  सुझाए
 गए  हैं  वे  बड़े  अयवा  क्रांतिकारी  स्वरूप  के  नहीं  तीन  सदस्थों  के  न्‍्यायाधिकरण  में  से  अब  यह  दो
 सदस्यों  का  न्यायाधिकरण  रह  गया  है  ।  इसमें  बड़ा  भारी  परिवर्तन  कहां  यदि  तीन  किलोमीटर  की

 दूरी

 सभापति  महोदय  :  आप  परेशानियां  खड़ी  कर  रहे  हैं  ।
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 श्री  डिवित  पाल  श्री  शाइबुदन  बाज  spam eae  [777
 दिपिन  पाल  दास  :  श्री  शाहबुद्दोत  आपने  उन  लोगों  के  साथ  न

 हों  रह
 ४

 कै  ताथ  रहना
 थ  नहीं  रहना  मुझे  उन  लोगों

 सभापति  महोदय  :  भाप  तब  वोल  सकते  हैं  जब  आपकी  बारी  आए  भोर  वह  उसबा  जवाब

 श्रो  पो०  जिदम्वरम  :  आप  आंखों  देखा  हाल  मत  अपने  आपको  नियंत्रण  में

 श्री  सेफ्दीन  चोधरो  :  आप  मंत्री  महोदय  को  नियंत्रण  में  नहीं  रख  रहे
 थी  पो०  लिदम्धरम  :  मैं  यह

 हि

 बोलने  के  लिए  बड़ा  हुआ  हूं  कि  श्री  सैफुदीन  चोधसे  को  दोच  पें ब्यवधान  नहीं  डालना  चाहिए  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  अपने  समय  को  बचाते  हुए  मैं  एक-एक  करके  उन  सभी  परिवतेनों  पर
 नही  बोल  पाऊंगा  जोकि  मंत्री  महोदय  अपने  जवाब  में  देंगे  लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  एक  बात  को
 छोड़कर  दूसरे  मामले  बहुत  छोटे  और  साधारण  उन्होंने  एक  मामले  पर  आपत्ति  की  है  बह  यह  है
 हि  उच्च  न्यायालय  के  न्यायिक  क्षेत्र  में  संशोधन  करने  के  अधिकार  को  समाप्त  कर  दिया  गया  ऐसा
 इसलिए  किया  गया  है  क्योंकि  ऐसे  अन्य  उपबंध  भो  हैं  जो  उच्च  न्यायालय  को  स्वतः  ऐसे  अधिकार
 देते  कित्ती  भी  नागरिक  को  यह  अधिकार  है  कि  वह  न्यायालय  में  याचिका  दायर  कर  सकतो
 इसलिए  यह  बड़ा  परिवतंन  जो  किया  गया  वह  ऐसा  नहीं  है  कि  जो  लोगों  को  उच्च  न्यायालय  में
 जाकर  न्याय  मांगने  के  अधिकार  से  वंचित  करता  हो  ।  मुझे  और  बातों  पर  चर्चा  करने  की  आवश्यकता

 नहीं

 मैं  चटर्जी  महोदय  द्वारा  कही  गई  दो  बातों  का  उल्लेख  करना  उन्होंने  नेताओं  के
 वचनबद्धता  की  बात  कही  उस  समय  पंडित  नेहरू  द्वारा  दिए  गए  अन्य  वषतव्य  भी  यह  असम
 की  रिथति  के  बारे  में  मेरे  पास  इस  समय  तैयार  भाषण  नहीं  है  ।  मैं  उन्हें  उद्धत  नहीं  कर
 सकता  ।  उन  वचनबद्धताओं  के  बावजूद  जिनकी  तरफ  आपने  ध्यान  दिलाया  भारत  सरकार  एक

 जिसको  का  निष्कासन  1950”  कहा  को  पारित  करने
 के  लिए  मजबूर  यह  ठीक  है  कि  उसमें  एक  परंतुक  था  लेकिन  उन  वचनबद्धताओं  के  बाबजू  द  वह
 उस  अधिनियम  को  पारित  करने  के  लिए  मजबूर  थे  ।  क्‍यों  ?  जो  नागरिक  नहीं  भरवैध  प्रवात्रियों
 को  उन  दिनों  सरकार  द्वारा  मंजूर  किए  गए  सिद्धांत  के  अनुसार  निष्काधित  किया  जाना  चाहिए
 ओर  उस  सरकार  ने  भी  इसी  सिद्धांत  को  स्वीकार  किया  है  ।

 दूसरी  बात  यह  मैं  यह  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  मात्संवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  भी  1971
 को  आधार  वर्ष  माना  यह  करने  के  पश्चात्‌  वह  इसके  समझोते  के  सार  या  असम  समझोते  के

 भूत  सिद्धांत  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकते  ।  यह  करने  के  पश्चात्‌  वह  सरकार  द्वारा  असम  समझौते  को

 लागू  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  पर  या  असम  समझोंते  को  लागू  क्रते  के  लिए  जिम
 बातों  को  आसान  बनाया  गया  है  उन  पर  आपत्ति  नहीं  कर  सकते  ।  बह  इस  पर  आर्पत्ति  नहीं  कर
 सकते  ।  |

 «  i  ५  ५
 एक  बात  का  उल्लेख  जोकि  बहुत  महत्वपूर्ण  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।  केन्द्री



 श्रवैध  प्रवासी  रणों  द्वारा  संशोधन  विधेयक  28  1988

 सरकार  ओर  कांग्रेस  दल  में  हमारे  विरुद्ध  एक  विद्वंषपूर्ण  प्रचार  किया  जाता  रहा  है  कि  कांग्रेस  दल  और

 केन्द्रीय  सरकार  असम  समझौते  के  लाग  करने  के  बारे  में  गंभीर  नहीं  हैं  क्योंकि  वे  कहते  हैं  कि  हमें  इससे

 हमारे  मतों  में  कमी  होने  का  भय  इस  आरोप  का  उत्तर  स्पष्ट  रूप  से  देना  होगा  भौर  मैं  आज  ही
 ऐसा  करता  हूं  ।  यदि  श्री  राजीव  गांधी  असम  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  इतने  गंभीर  और
 ईमानदार  नहीं  होते  तो  उनके  द्वारा  पद  भार  ग्रहण  करने  के  छः  महीने  के  भीतर  ही  असम  समझौता

 नहों  हुआ  होता  ।  ए०  जी०  पी०  गण  समझोते  की  बजह  से  ही  सत्ता  में  आई  इस
 मामले  में  यह  विधेयक  सरकार  की  सत्यनिष्ठा  और  गंभीरता  का  एक  सबूत

 सभापति  महोदय  :  उनके  भाषण  में  व्यवधान  मत  डालें  । जब  आपको  बारो  आए  तब
 आप

 श्री  बिपिन  पाल  वास  :  संशोधनकारी  विधेयक  इसीलिए  लाया  गया  है  क्योंकि  हम  असम

 झौते  को  लागू  करना  चाहते  इसलिए  असम  समझौता  संगत  मैंने  यही  कहा  था  कि  यदि  सरकार
 ईमानदार  या  गंभीर  नहीं  होती  तो  कोई  असम  समझौता  नहीं  हुआ  होता  ।  जोर  यदि  असम  समझौता

 नहीं  होता  तो  असम  में  ए०  पी०  जी०  सत्ता  में  नहीं  आती  ।  अब  ये  लोग  हमारी  आलोचना  करते  हैं  ।
 इस  समझौते  के  लिए  उन्हें  सरकार  ओर  व्यक्तिगत  रूप  से  श्री  राजोव  गांधी  के  प्रति  आधारी  होना

 ।

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  मैं  व्यवधान  नहीं  परन्तु  हम  यह  बताना  चाहते  हैं  कि

 हम  इस  सभा  में  श्री  राजीव  गांधी  अथवा  कांग्रेस  की  मेहरबानी  से  नहीं  आये  हैं  ।  हम  अपने

 बूते  पर  आए

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालिए  ।

 क्रो  बिपिन  पाल  दास  :  श्री  सेकिया  और  इनमें  से  कई  सदस्य  भूतपूर्व  कांग्रेसी  इसलिए  यें
 अधिक  चिल्लाते  हैं  ।

 थ्री  दिनेश  गोस्वामी  :  क्या  आपका  कहने  का  अथ  यह  है  कि  कांग्रेस  के  सदस्य  अधिक
 चिल्लाते  हैं  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  भूतपूर्व  कांग्रेसी  लोग  अधिक  चिल्लाते  )

 समापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डालें  |

 भ्रो  बिपिन  पाल  दास  :  जता  कि  मैंने  कहा  सरकार  को  ईमानदारी  और  गंभीरता  का  दूसरा
 सबूत  यह  विधेयक  वयोंकि  असम  समझोते  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  ईमानवार  ओर  गंभीर

 इसलिए  इस  विधेप्रक  को  सभा  में  लाया  गया  है  ।  ,

 मैं  ओर  पीछे  का  जिक्र  करता  1980  में  सत्ता  में  आने  के  पश्चात्‌  इंदिरा  जी  ने  वर्ष
 1971  को  एक  आधार  वर्ष  के  रूप  में  मानने  का  प्रस्ताव  किया  ।  अगर  उस  समय  आंदोलन  के  नेताओं
 ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  होता  तो  काफी  खुन-खराबे  और  जीवन  तथा  संपत्ति  के  नुकसान  को  टाला

 1  सकता  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  परन्तु  असम  समझौते  में  घुमा  फिराकर  उनको  1971
 को  आधार  वर्ष  के  रूप  में  स्वोकार  करना  पड़ा  ।  मैं  उस  तरफ  बैठे  हुए  माननीय  सदस्यों  से  यह  प्रश्त

 पूछता  हूं  कि  1980  और  1५85  के  बीच  जो  कुछ  हुआ  उसके  लिए  उत्तरदायी  कौन  था  ?  इसके  लिए
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 उत्तरदायी  कोन  है  ?  असम  में  जो  कुछ  हुआ  उप्तके  लिए  वे  लोग  उत्तरदायी  हैं  जिन्होंने  उठ  समय  1971
 को  आधार  वर्ष  के  रूप  में  नहीं  माना  ।

 मैं  यह  भी  पूछता  हूं  कि  विदेशियों  का  प्रश्न  असम  में  सबसे  पहले  किसने  उठाया  ?  यह  न  तो
 अखिल  असम  छात्र  परिषद्‌  न  अध्यापकों  की  एसोतियेशन  न  असम  साहिस्य  सभा  ने  भर  न  हो
 किसी  दूसरों  एसोसियेशन  ने  अथवा  राजनैतिक  दल  अथवा  संगठन  ने  इस  मामले  को  परन्तु
 इसको  अप्तम  प्रदेश  कांग्रेस  समिति  ने उठाया  जिसने  1964  में  एक  संकल्य  पारित  किया  था  और
 राज्य  सरकार  को  कार्यबाहो  करने  के  लिए  निदेश  दिया  तत्पश्चात्‌  असम  के  मुख्य  मंत्री  श्रो

 चालिहा  ने  1965  में  कार्यवाही  आरंभ  कर  एक  बषं  में  हो  उन्होंने  3  लाख  विदेशियों  को  निकाल

 बाहर  किया  ।  उस  समय  किसी  ने  भी  आपत्ति  नहीं  की  ।  श्री  हमीद  ओर  उसके  पूर्वजों  न ेकोई  शिकायत

 नहीं  की  थी  ।  श्री  चालिहा  ने  1965-66  में  अर्थात्‌  एक  वर्ष  के  भीतर  लगभग  3  लाख  विदेशियों  को

 बाहर  निकाल  दिया  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  असम  समझोते  में  वर्ष  1966  से  आगे  के  बारे  में  कहा  गया  है  क्योंकि
 1966  तक  श्री  चालिहा  ने  मेदान  साफ  कर  दिया  था  ।

 सभापति  महोदय  :  कोई  बहस  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  ।
 आपका  नाम  बोलने  वालों  की  सूची  में  है  और  आपसे  बोलने  के  लिए  कहा  जायेगा  ।

 शो  बिपिन  पाल  दास  :  महोदय  कांग्रेस  दल  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  बारे  में  लोगों  का

 यह  कहना  नहीं  बनता  कि  विदेशी  नागरिकों  को  वापस  भेजने  के  मामले  में  हम  गंभीर  ओर  निष्ठावान

 नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करिये  ।

 श्री  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  सिफे  एक  बात  कहकर  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  एक  बात  नहीं  बल्कि  एक  वाक्य  ।

 शी  बिपिन  पाल  दास  :  वे  वोट  बेंकों  के  बारे  में  बातें  करते  वोट  बैंक  क्या  होता  है  ?  वोट
 बेक  का  निर्माण  संद्धांतिक  रूप  से  वचनबद्ध  मतदाताओं  द्वारा  किया  जाता  इस  अर्थ  में  विश्व  अथवा
 भारत  में  कोन  से  दल्ञ  के  पास  वोट  बेंक  नहीं  है  ?  प्रत्येक  दल  के  पास  वोट  बंक  है  बड़ा  हो  अथवा
 छोटा  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  वोट  ब॑क  द्वारा  चुनाव  में  आवश्यक  रूप  से  परिणाम  निर्धारित  न  किया
 जाये  अथवा  यह  भी  हो  सकता  है  कि  अस्थिर  मतदाता  अन्ततः  चुनावों  के  परिणाम  का  फंसला  कर

 परन्तु  प्रत्येक  दल  के  पास  संद्धांतिक  रूप  से  बचनबद्ध  मतदाताओं  का  एक  वोट  बंक  होता  कांग्रेस
 दल  के  पास  असम  में  अथवा  उस  दृष्टि  से  भारत  में  ऐसा  कोई  वोट  बैक  नहीं  है  जिसमें  केवल  एक  या

 दो  अल्पसंब्यक  समुदाय  हों  ।  असम  में  हम  सभी  समुदायों  के  पास  जाते  मैं  यह  कहते  हुये
 अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  कि  1952  से  आज  तक  यदि  कोई  समुदाय  कांग्रेस  के  साथ  रहा  है  तो

 वह  चाय  बागान  समुद/य  है  और  इसका  कारण  एक  अत्यन्त  जोरदार  श्रमिक  आन्दोलन  है  जिसको  हमने
 इसी  समुदाय  तक  सोमित  रखा  इन  वर्षो  के  दौरान  थे  हमारे  साथ  रहे  ओर  वे

 हमारे  खिलाफ  कभी  भी  नहीं  हुये  हैं  ।  हमें  सभी  समुदायों  का  समर्थन  मिलता  यदि  मुसलमानों  ने
 कांग्रेस  दल  के  लिये  वोट  बेंक  बनाया  है  तो  मैं  इस  बारे  मैं  बताता  हूं  कि  धुबरी  के  साथ  क्या  हुआ  ।
 असम  में  14  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  एक  धुबरो  निर्वाचन  क्षेत्र  है  जो  मुख्यतया  एक  मुस्लिम  बहुल
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 निर्वाचन  क्षेत्र  1952  में  इस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कांग्रेंत  को  हार  1957,  1962  भोर

 1967  इन  सभीਂ  लगातार  इन  चार  चुनावों  में  विरोधी  दलों  के  मुकाबने  कांग्रेत  हार
 गई  ।

 थी  दिनेश  गोस्वामो  :  उत  समय  श्री  ब्रिपिन  पाल  दास  समाजवादी  दल  में  थे  और  उनके

 प्रर्याशी  चुनाव  में  जीत  हुई  थी  ।
 ह

 झो  बिपिन  पाल  दास  :  मैं  अपम  में  कांग्रेत  का  इतिहास  बता  रहा  1971  में  इंदिरा  लहर
 की  बजह  से  असम  में  सभी  14  स्थानों  पर  हमारी  जीत  हुई  ओर  धुबरो  में  भी  हमारी  जीत  हुई  ।

 1985  में  श्री  हमीद  के  मुकाबले  में  हमारी  एक  बार  फिर  हार  हुई  यद्यपि  इस  निर्वाचन

 क्षेत्र  पर  मुस्लिम  समुदाय  का  प्रभुत्व  था  परन्तु  कांग्रेस  की  यहां  पर  हार  होती  इस  मैं

 इसके  विपरीत  पहलू  के  बारे  में  बताऊगा  और  फिर  अपना  भाषण  समाप्त  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र

 मुख्यतया  असमी  हिंदू  निर्वाचन  क्षेत्र  यदि  हम  तिफं  मुस्लिम  मतों  और  दूसरे  अल्पसंख्यक  मतों  पर

 निर्भर  रहते  हैं  और  यदि  हम  बहुसंर्यक  समुदायों  का  समर्थंतर  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  तो  ***

 श्रो  सेफुद्दीन  चौधरो  :  आपका  हिन्दू/मुसलमान  निर्वाचन  क्षेत्र  से  क्‍या  अर्थ  है  ?

 श्री  बिपित  पाल  दास  :  फिर  भी  यह  आपके  दिमाग  में  है  परन्तु  आप  इसे  स्वीकार  नहीं  करते  ।

 )

 भरी  बसुदेव  ध्ाघाय  :  में  समझता  हूं  कि  यह  आपके  दिमाग  में  है  ।

 झो  बिविस  पाल  दास  :  हमारे  खिलाफ  यह  आरोप  है  कि  हम  सिर्फ  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  मतों
 पर  हो  आधारित  मेरा  यह  कहना  है  कि  धुबरी  के  उदाहरण  के  माध्यम  से  हमने  यह  दिखा  दिया  है
 कि  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  भोर  जिस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  मैं  वहां  पर  1952  से  अब  तक  एक  बार  के

 कांग्रेत  के  प्रत्याशी  निर्वाचित  होते  आए  यह  अल्पसंख्यक  बहुल  निर्वाचन  क्षेत्र  नहीं  इस
 कांग्रेस  के  खिलाफ  यह  आरोप  भी  गलत  है  कि  हम  सिर्फ  अल्यसंख्यक  समुदायों  के  मतों  का  बोट

 बैंक  बना  रहे  हैं  । यह  आरोप  कि  असम  समझौते  को  क्रियान्वित  करने  के  बारे  में  हम  गंभीर  ओर
 निष्ठाबान  नहीं  पूर्णतया  आधारहीन  ओर  असत्य  असम  समझौते  को  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में

 हम  बहुत  गंभीर  ओर  निष्ठावान  ओर  माननीय  मंत्री  जी  निश्चित  तोर  पर  इसको  स्पष्ट
 मैं  एक  बार  फिर  आपको  आश्यासन  दिलाता  हूं  कि  असम  समझोते  के  सभी  मुद्दों  को  तेजी  से  कार्यान्वित
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  अप्तम  समझौते  के  नाम  पर  हम  निरीह  भारतीय  नागरिकों  का
 उत्पीड़न  नहीं  होने  देंगे  ।  कृपया  इस  बात  को  नोट  करिए  ।

 ओर  संधद  झ्ाहबुद्दीन  :  मैं  सभा  के  तापमान  को  कम  कर्रना  चाहता  हूं  ।

 ही  पो०  चिदम्धरस  :  इसको  बढ़ाने  के  बाद  ।

 थ्लो  संयद  शाहब॒द्ीन  :  मैं  समझता  हूं  कि  हमने  विचाराधीन  विध्रेयक  से  हटकर  काफी  अनावश्यक
 रूप  से  चर्चा  कर  सी  इस  दोरान  हमने  चनावो  राजनीतिक  काननी
 वचनबद्धताओं  से  अतिरिक्त  ऐतिहासिक  जन  सांख्यिकीय  वास्तविकताओं  भौर
 मैं  नहीं  जानता  कि  किन-किन  बातों  का  जिक्र  किया  गया  है  |  तथ्य  यह  है  कि  यह  सब  मुझे  अनावश्यक
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 लगता  है--इस  पर  पहले  ही  चर्चा  की  जा  चुकी  इन  प्रश्नों  पर  सभा  में  पहले  ही  विस्तार  से

 विवाद  कर  चुके  हैं  ।  हम  आज  इस  संशोधन  विधेयक  के  ओऔचित्य  पर  प्रश्न  चिह्न  लगाने  का  प्रयास  कर

 रहे  मेरे  लब्धप्रतिष्ठ  श्री  बिपिन  पाल  दास  के  जिनको  मैं  कई  मामलों  में  अपना  गुरू
 मानता  gore

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  कोन  से  विषयों  में  ?

 क्रो  सेयद  शाहइद्रोन  :  वास्तव  में  एक  समय  में  वह  मेरे  गुरू  थे  ।  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  हर
 समय  वह  मेरे  सम्मान  के  पात्र  हैं  और  उनकी  बात  को  हमेशा  बहुत  ध्यान  से  सुना  जाना  वह
 समझते  हैं  कि  ये  संशोधन  जिनको  इस  विधेयक  में  शामिल  किया  जा  रहा  वास्तव  में  महत्वपूर्ण  नहीं
 हैं  ।  सभापति  मैं  हमेशा  एक  बहुत  ही  शरारती  शिष्य  रहा  और  इसलिए  मैं  यह  पूछने  के

 लिए  विवश  हूं  यह  विधेयक  क्यों  ?”

 वास्तव  शुरू  से  ही  मेरा  यह  विचार  रहा  सरकार  दबाव  में  क्यों  आ  रही  है  और  पहले
 से  ही  पेचीदा  स्थिति  को  और  पेचीदा  क्यों  होने  दे  रही  है  ?  क्या  यहू  ठोक  गलत  कार्यों  का
 समाधान  करती  जिनकी  व्यवस्था  कार्यकुशलता  अथवा  अकायेकुशलता  से  की  जा  रही  हमारे  देश
 में  प्रत्येक  कार्य  को  कार्यकुशलता  से  नहीं  किया  जाता  यहां  तक  कि  श्री  चिदम्बरम  द्वारा  पंजाब
 को  व्यवस्था  भी  कार्यकुशलता  से  नहीं  की  जा  रह्दी  है  ।  इस  यदि  इस  विधेयक  को
 स्थापित  नहीं  किया  जाता  है  तो  बिजली  नहीं  एक  विधेयक  जिससे  लोगों  की  भावनायें  फिर

 जिससे  पुरानी  बादें  फिर  ताजा  हो  जायेंगी******

 श्री  अब्दुल  गफ्र  :  असम  में  एक  ओर  तरह  के  उम्रवादी  अपना  सिर  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  सेयद  शाहबुद्दीत  :  मैं  नहीं  जानता  कि  उम्रवादियों  से  निपटने  में  सरकार  की
 व्यापक  नीति  क्‍या  है  ।  वास्तव  में  में  इस  बारे  में  नहीं  हो  सकता  सरकार  यह  सोचतो

 है  कि  समय-समय  पर  उम्रवादियों  से  आत्मसममपंण  करवा  कर  उनकी  शक्ति  को  समाप्त  किया
 जा  सकता  मुझे  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  पर  संदेह  मैं  तो  वास्तव  में  यह  पूछ  रहा

 हूं  कि  असम  समझोते  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  निर्णय  लेने  का  ढया  आधार

 एक  धारा  विशेष  का  उल्लेख  किया  गया  है--वे  सम्मान  के  साथ  यह  संशोधन  लाने  के  लिए  बाष्य  हैं  ?
 जब  सरकार  यह  संशोधन  लाती  है  तो  यह  उन  लोगों  की  दुर्देशा  पर  चिता  व्यक्त  क्‍यों  नहीं  करती  जो
 इस  कार्यवाही  का  निशाना  बनेंगे  ? और  जो  इस  संकल्प  का  लक्ष्य  बनेंगे  और  जिनसे  परामर्श  भी  नहीं
 किया  गया  ।  कई  संगठनों  ने  अनोपचारिक  और  औपचारिक  तोर  पर  अपने  विचारों  की  जानकारी  दी
 थी  ।  यदि  मुझे  सही  याद  है  तो  सभापति  जब  1983  में  मूल  विधेयक  का  प्रारूप  तेयार  किया
 जा  रहा  तब  मुझे  भी  तत्कालीन  गृह  मंत्री  से मिलने  का  अवसर  प्राप्स  हुआ  था  ओर  मैंने  उनके  साथ
 लगभग  दो  घंटे  तक  चर्चा  को  थी  |  जो  विचार  उनके  समक्ष  रखे  गये  उनमें  से  बहुत  से  विचारों  को
 स्थिति  अथवा  हालतों  की  वजह  से  उन्होंने  बड़े  ध्यान  से  सुना  था  ।  इस  तरह  का  संतुलित  विधेयक  को

 संसद्‌  में  पेश  करना  उन्हीं  के  लिए  सम्भव  अब  यह  संतुलन  बिगड़  गया  किस  वजह  से  यह
 संतुलन  बिगड़  गया  है  ?  समझौते  में  ऐता  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  कि  विधेयक  में  संशोधन  किया
 जायेगा  ।  समझोते  में  यह  कहा  गया  है  कि  उसके  क्रियान्वयन  में  आने  वाली  कठिनाइयों  पर  विचार
 किया  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  इन  कठिताइयों  पर  प्रकाश  नहीं  डाला  यदि  संख्या  ही  कसौटी

 है  और  माननीय  सदस्य  श्री  दास  ने  कुछ  आंगड़े  भ्रस्तुत  किये  तो  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  उन्हें
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 पिज़के  का  दूमरा  पहलू  भी  देखना  चाहिए  ।  यदि  लाखों  लोगों  के  मामले  दर्ज  किये  गए  हैं  और  अन्ततः

 इनमें  से  प्िफे  कुछ  ही  सौ  लोगों  को  बाहर  निकालने  के  योग्य  पाया  गया  विदेशी  पाया  गया  है''****

 श्री  दिलेश  गोस्थामो  :  श्री  मैं  व्यवधान  नहीं  डालना  चाहता  ।  श्री  दास  ने  एक  गलती
 की  है  और  आप  भो  गलती  कर  रहे  न्यायाधिकरणों  में  मामले  दायर  ही  नहीं  किये  गए  हैं  ।

 क्रो  संबद  शाहबुद्दोत  :  मैं  प्रक्रिया  स ेअवगत  हूं  ।  ये  सभी  मामले  एक  जांच  समिति  के  माध्यम

 से  आये  मुझे  इस  बात  की  भी  जानकारी  परन्तु  मैं  तो एक  अलग  ही  बात  कह  रहा  मैं  तो

 यह  कह  रहा  हूं  कि  कार्ययालिका  की  कार्यवाही  के  माध्यम  से  आप  लाखों  नागरिकों  की  स्थिति  के  बारे
 में  संदेह  पैदा  करते  हैं  |  अन्ततः  आपको  कुछ  महत्वपूर्ण  चीज  हाथ  नहीं  क्या  आपने  इन  लाखों
 नागरिकों  की  कठिनाइयों  की  विशद॒ता  के  बारे  में  सोचना  बंद  कर  दिया  है  ?  क्या  आपने  कभी  सोचा  है
 कि  आपने  क्‍या  किया  कि  इन  लोगों  को  किस  तरह  उत्पीड़ित  किया  गया  है  ?  क्या  आपने  कभी  इन
 लाखों  लोगों  की  कठिनाइयों  के  बारे  में  सोचा  जिन्हें  स्थानीय  पुलिस  पूछताछ  के  लिए  ले  गयी  और

 जिन्हें  पुलिस  ने  हर  रोज  पुलिस  स्टेशन  में  रिपोर्ट  करने  के  लिए  जिनके  हर  तरह  से  परेशान

 किया  गया  और  अन्ततः  इसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ?

 मैं  मानता  हूं  कि जिनको  अन्तिम  रूप  से  विदेशी  नहीं  माना  गया  था  अथवा  जांच  समितिद्वारा
 जिनको  अन्तिम  रूप  से  न्यायाधिकरणों  के  सामने  नहीं  लाया  गया  उनको  बाहरी  कारणों  की  वजह
 से  नहीं  छोड़ा  गया  था  |  उनको  इसलिए  छोड़ा  गया  था  क्योंकि  वे  निर्दोष  थे  ।  उनको  इसलिए  छोड़ा
 गया  था  क्योंकि  वे  इस  देश  के  असली  नागरिक  उनको  इसलिए  छोड़ा  गया  था  क्योंकि  उनके
 खिलाफ  कोई  मामला  नहीं  बनता  था  ।  उनको  कानून  की  सही  प्रक्रिया  की  वजह  से  छोड़ा  गया
 अब  आप  तर्कपूर्वंक  कह  रहे  हैं  कि  ओर  हमें  ओर  अधिक  परिणाम  प्राप्त  करने  चाहिये
 ओर  अधिक  सफलतायें  होनी  चाहिए  थी  ।  आपके  सामने  कोई  लक्ष्य  रखा  गया  मैं  कहता  हूं  कि
 आपको  इस  पर  कार्यवाहों  करनी  चाहिए  ।  यदि  आप  कायवाही  नहीं  करते  हैं  तो  में  कानून  को  और
 अधिक  कठोर  बनाऊ गा  ।  उन  लोगों  के  लिए  स्थिति  और  अधिक  कठिन  बनायी  जानी  जो  इस

 कानून  के  तहत  आते  ऐसा  क्‍यों  ?  क्या  यह  सही  है  ?  क्या  यह  मानवीय  है  ?  क्‍या  यह  ठीक
 क्या  यह  कानूनी  है  ?  मुझे  इस  पर  संदेह  इसीलिए  मैं  यह  कह  रहा  हुं  कि  आप  एक  अनावश्यक

 विधेयक  ला  रहे  इसी  पर  मेरी  आपत्ति

 भब  एक  बात  बिलकुल  स्पष्ट  सरकार  ने  अभी  तक  कोई  तथ्यात्मक  आधार  इस  विधेयक
 को  लाने  के  लिए  नहीं  बताया  क्‍या  वे  ऐसा  समझते  हैं  कि  न्‍्यायाधिकरण  की  त्रिपक्षीय  पंरचना  ही
 कठिनाई  है  ?  क्‍या  वे  यह  कह  सकते  हैं  कि  पुनरीक्षण  प्रक्रिया  हो  एक  कठिनाई  है  ?  क्‍या  वे  ऐसा  कह
 सकते  हैं  कि  कया  किसी  भी  रक्षोपाय  में  ऐसा  लिखा  गया  उदाहरण  के  तौर  कि  सँद्धान्तिक  तौर
 पर  एक  शिकायतकर्ता  को  उस  व्यक्ति  को  जानना  चाहिए  जिसके  विरुद्ध  बह  शिकायत  कर  रहा
 ऐसी  बात  नहीं  है  कि  गोहाटी  अथवा  किसी  जिला  मुख्यालय  में  कोई  मुद्रित  कागजों
 पर  हस्ताक्षर  करके  लाखों  प्रतियां  भेज  दे  और  इस  प्रकार  शिकायत  दर्ज  करके  लाखों  लोगों  को  इस
 स्वेच्छिक  प्रक्रिया  के  द्वारा  तंग  कर  सकता  क्‍या  वह  स्थिति  को  नियंत्रण  में  रख  सकता  प्रक्रिया
 को  चालू  कर  सकता  है  ?  क्‍या  यह  सही  है  ?  लिखित  रूप  में  कुछ  रक्षोपाय  किये  गए  थे  ।
 अब  आप  इसमें  गड़बड़ी  कर  रहे  ऐसा  क्‍यों  है  ?  उत्तर  यह  है  :  क्‍या  वास्तव  में  यह  निर्णय
 तथ्यों  पर  आधारित  नहीं  इस  विधेयक  को  लाने  का  आपका  निर्णय  एक  राजनीतिक  निर्णय  और
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 मैं  समक्षता  हूं  कि  इसी  वजह  से  श्री  दास  की  भावनाओं  को  ठेत  लगी  जब  उन्होंते  यह  स्पष्ट  करने  का
 प्रयास  किया  कि  कांग्रेस  किप्त  प्रकर  लोगों  के  समी  वर्गों  के  लिए  और  वास्तव  में  केवल  वोट  बैंकों
 के  लिएयचता  नहीं  करती  है  ।

 असम  में  कठिनाई  यह  है  कि  कांग्र  स  ने  अपना  वोट  बेंक  खो  दिया  है  ओर  अब  वह  अपने  वोट

 बंक  बताने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  और  इसीलिए  दबाव  में  आ  रही  इसलिए  जब्र  हाय-तोबा  मचती

 हूँ  तो  यह  कहते  हुये  ए०  जी०  पी०  के  निर्वाचन  क्षेत्र  में  घुपने  का  प्रयास  करती  है  :

 सिर्फ  ए०  जी०  पी०  ही  समुदाय  के  किसी  वर्ग  विशेष  के  हितों  की  संरक्षक  नहीं
 है  ।  हम  सभी  हम  भी  हमें  भी  मत  दीजिए  ।”

 समापति  इसलिए  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  स्पष्टतया  राजनैतिक  और  वे  वहां  पर

 एक  निर्वाचन  क्षेत्र  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  जहां  पर  कोई  भी  नहीं  इसप्तीलिए  मैंने
 वोट  बैंक  असफल  हो  गया  और  आप  एक  नये  बैक  को  स्थायना  करने  का  प्रयास  कर  रहे

 परन्तु  कानून  के  शासन  को  नष्ट  करके  आप  देश  का  कोई  भला  नहीं  कर  रहे  एक  ऐसे  कानून
 को  बनाकर  आप  देश  के  प्रति  कोई  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  रहे  जिससे  वुरा  असर  जिससे  लोगों
 को  परेशानी  होगी  ओर  जिससे  मानव  अधिकारों  का  हनन  होगा  ।

 मैं  एक  और  प्रश्न  पूछना  चाहता  विभिन्‍त  राजनेतिक  दलों  से  सलाह  लेने  में  सरकार  को
 किसने  रोका  है  ?  जब  मुख्य  विधेयक  का  मसौदा  तैयार  किया  गया  था  तो  यह  प्रक्रिया  अपनायी  गई

 और  कुल  मिलाकर  एक  आम  सहमति  हुई  थी  कि  ऐसे  हालातों  में  यह  ऐसा  होने  वाला
 .  यथासम्भव  श्रेष्ठ  समझोता  आपने  तथ्य  और  आंकड़े  पेश  क्‍यों  नहीं  और  सभी  सभी

 हितबद्ध  पक्षों  तथा  अल्पसंख्यकों  के  प्रतिनिधियों  को  विश्वास  में  क्‍यों  नहीं  लिया  गया  ?  आप  उन्हें

 बुलाइये  और  उनसे  बात  करिये  ।

 महोदय  मैं  कुछ  समय  और  लूंगा  ।  यह  एक  बहुत  प्रमुख  मामला  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अपना  भाषण  6  बजे  म०  प०  तक  समाप्त  करने  का  प्रयास

 श्री  सेयद  शाहबुद्दीत  :  नहीं  में  आज  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  कर  सकता  ।  मुझे  खेद

 है  आपको  मुझे  थोड़ा  समय  और  देना  होगा  ।
 मैं  जल्दी  करूंगा  ।  असम  आन्दोलन  विदेशी  नागरिकों  की  उपस्थिति  के  विरुद्ध  चलाया  गया

 हपमें  से  कोई  भी  विदेशियों  की  उपस्थिति  का  समर्थन  नहीं  करता  हममें  से  कोई  भी
 निर्बाध  आगमन  की  नीति  का  समर्थन  नहीं  करता  हम  सभी  चाहते  हैं  कि  विदेशी  आते  हैं
 तो  इनको  आने  से  रोक  लगाने  और  रोकने  के  लिए  उपाय  किये  जाने  हम  सभी  चाहते
 हैं  कि सरकार  ने  अभी  तक  जो  उपाय  किये  हैं  अथवा  भविष्य  में  करेगी  या  कर  सकती  उस  काय॑  में
 उसे  सफलता  मिले  ।  इस  मामले  में  दो  राय  नहीं  हो  सकती  ।  जैसा  कि  श्री  दास  ने  जोर  दिया  है  हम
 सभी  इस  बात  का  समर्थन  करते  हैं  कि  कानून  की  उचित  प्रक्रिया  के  अन्तगेत  विदेशियों  का  पता  लगाया
 जाये  |  हमसभी  चाहते  हैं  कि  राही  न्‍्याय  किया  जाना  चाहिए  ।  दानों  को  भूसे  से अलग  किया  जाये  ।  इस
 बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  इस  मामले  में  कोई  गलतफहमी  नहीं  होनी  चाहिए  ॥  परन्तु  विदेशियों  की

 कई  श्रेणियां  जहां  तक  एक  श्रेणी  का  सम्बन्ध  है  सभा  पटल  पर  बार-बार  इस  बात  की  पुष्टि  की

 जानी  चाहिए  कि  चूंकि  यह  हमारे  देश  की  प्रतिप्ठा  का  प्रश्न  है  कि  जिन  विदेशयों  को  हमने  शरण  दी  है
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 उन्हें  हम  बाहर  नही  यह  इस  देश  की  प्रतिष्ठा  का  मामला  और  1981  में  मै

 यह  कहा  था  जो  शरणार्थी  हमारे  देश  में  शरण  लेते  हैं  और  जिनको  हम  शरण  देते

 निकाला  जाता  है  तो  यदि  इस  देश  में  कोई  भी  इनके  लिए  आवाज  नहीं  उठाता  है  तो
 थी dae शाहब॒द्दीन : नहीं, उन सभी को तंग किया जा रहा है । आजकल इन सभो  च

 उनका  समर्थन  करूंगा  और  उनके  लिए  आवाज  उठाऊंगा  ।

 भ्री  अताउरंहमान  :  उनको  बाहर  नहीं  निकाला  जा  रहा  है  ।

 थी  संयद  शाहब॒द्दीन  :  उन  सभी  को  तंग  किया  जा  रहा  है  ।  आजकल  इन  सभो  को  सताया
 ज्य  रहा  दूतरा  वर्ग  तथाकथित  बंगाली-भाषी  मुसलमानों  का  मैं  यह  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  अप्तम  की  जन  सांख्यिकीय  स्थिति  के  बारे  में  मैंने  बहुत  ही  गहराई  से  अध्ययन  किया  दो-तीन
 तक  आने-जाने  की  पूरी  स्वतंत्रता  थी  ।  यदि  की  जनगणना  को  देखा  जाए  तो  असम  से  दो-तीन
 लाख  लोग  बाहर  चले  गये  थे  ओर  फिर  लियाकत-नेहरू  समझोते  के  अन्तर्गत  बे  वापस  आ  गये  थे  परन्तु

 की  जनगणना  में  उनकी  गणना  नहीं  हुई  ।  साथ  ही  मैं सिर्फ  ओर  को  के  बीच  बंगलाभाषी

 मुप्तलमानों  को  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  भी  असम  की  समग्र  जनसंख्या  की  वृद्धि  दर  से  कम  है  ।

 नहीं दे

 क्रो  अताउरंहमान  :  वे  भी  लक्ष्य  नहीं  हैं*'*

 श्री  सेयद  शाहब॒होन  :  ठीक  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  मैं  सिर्फ  लोगों  को  वर्गीकृत  करना  चाहता
 तक  तक  के  सोभाग्यशाली  विदेशी  इनमें  से  कितने  लोग  हैं  ?  इस  बात  की  कोई  गारंटी

 नहीं  दे  सकता  कि  देश  में  एक  भी  विदेशी  नहीं  आया  ।  ये  सैंकड़ों  हो  सकते  हजारों  हो  सकते
 के लिए  तक  व्यक्तियों  को  बाहर  निकाल  दिया  गया  था  न

 कि तक । भी बिपिम पाल दास : में । सभापति महोदय : श्रो आप अपना भाषण कल जारी रख सकते | नह । अब सभा कल बजे प० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है । 6.00 म० प० तत्पश्चात्‌ लोक सभा 29 के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई । चौधरी मुद्रण ध्रीराम 448


